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आक्कथन 


प्रस्तुत पुप्तक का प्रथम भाग अगरत १६५४७ में ही प्रकाशित हो घुका 
था| कई कारणों से द्वितीय भाग समय पर न निकल सका। इसके लिए, मैं 
पाठकों का ज्ञमा-प्रार्थी हूँ । 

मुझे हथष है कि पुस्तक का प्रथम भाग, थोड़े ही दिनों में, विद्वानों, 
शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का कृपा-पात्र बनने में समर्थ हुआ। कई ट्रेनिंग 
काल्ेजों में इसे पाख्य-पुर्तक का स्थान भी प्राप्त हो गया है। इससे भारतीय 
शिक्षा के इतिहास के इस द्वितीय भाग को में अधिक आशा तथा विश्वास के 
साथ उपस्थित कर रहा हूँ । 


जेधा कि पाठक परिचित हैं, पुस्तक के प्रथम भाग में मारतीय शिक्षा के 
प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास वर्णित हैं| द्वितीय भाग में भारतीय 
शिक्षा के आधुनिक काल का इतिहास दिया गया है। भारत में अ्रेंगरेजी 
शिक्षा-पद्धवि का उदूभव तथा विकास पुरुतक का मुख्य वण्ये-विषय है। अन्तिम 
अध्याय में स्वतंत्र भारत की शिक्षा का भी एक ऐतिहासिक चित्र उपस्थित 
किया गया है। पुस्तक के प्रथम माग की तरह, द्वितीय भाग को भी, पूर्ण 
वैज्ञानिक तथा आलोचनाध्मक बनाने की चेष्टा की गयी है । 

द्वितीय भाग के प्रणयन में मेंने जिन जिन पुस्तकों, रिपोर्टों तथा पत्न- 
धनत्षिकाओं आदि का उपयोग किया है, उनके नाम यथास्थान कुथ्नोट में दिये 
गये हैं। इनके लेखकों, प्रकाशकों तथा अन्य संबधित व्यक्तियों एवं संध्याओं 
के प्रति में अपनी झृतजशता प्रकट करता हूँ | श्रो सेयद सुरह्ला तथा श्री जे० पी० 
नायक के द्वारा लिश्षित 'ए हिस्ट्री आफ एजुक्रेशन इन इंडिया” की सामग्रियों. 
से में बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। अतः इन लेखकों का मैं विशेष ऋणी हूँ। 

पुस्तक की रचन! में बहुत से अ्रँगरेजी शब्दों के हिन्दी रूपान्तर मुझे करने 
पड़े | इस : काये में मेने भरसक हिन्दी भाषा के प्रामाणिक-रूप-से-प्रचलित; 
शब्दों को ही व्यवह्गुत करने को चेष्टा की है । 

काफी कोशिश करने पर भी पुस्तक में कई त्रुटियाँ आ गयी हैं। इन त्रुटियाँ 
के लिए में पाठकों से मा चाहता हूँ। यदि अब्सर मिला, तो द्वितीय संस्करण 
में इन ब्रुटियों को दूर करने की भरपूर चेष्टा की जायगी। 

आशा है भारतीय शिक्षा के इतिहास के इस द्वितीय भाग को भी, पहले 
भाग की तरह ही, सद्ृदय पाठकों का स्नेह ् होगा | 

पटना | 
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सामान्य परिचय 


आधुनिक काल में भारतीय शिक्षा का इतिहास उन इन्दहां का 
इतिहास है, जिनमे प्राच्रीम तथा अर्वाचीन, रूढ़िवाद तथा प्रगतिवाद 
साम्राज्यवाद तथा राष्ट्रवाद, उदारबाद तथा उपयोगिताबाद के घात 
प्रतबात साॉन्निविष्ट है । इन घात-प्रतिधातां से अपनी ज्ञीशकाय को 
लपटताी-मसमदती शिक्षा की ख्रातस्विनी निरन्तर अग्रसर होती गई। 
किन्तु अभो तक बह दबंप चट्टानों से अपने को मुक्त नहीं कर पायी 
है, अभी तक उस स्निग्ब-भमि प्राप्तन हो सकी है, जहाँ वह अपने 
की सबंधा निरापद ससझ कर स्वच्छंदतापूवक एक सुनिश्चित लक्ष्य 
की आर बढ़ सके | 


सुविधा के लिए हूस आधुनिक काल में भारतीय शिक्षा के इतिहास 
को दा खंडों में वाँट सकते हैं :-- 

(क) अंग्र जी काल में भारतीय शिक्षा | 

(ख) स्वतन्त्र भारत में भारतीय शिक्षा । 


अंग्रे ज्ञी काल में उपरोक्त इन्द्रां का क्रीड़ाक्षेत्र न केबल भारत था 
बल्कि इनका सूत्रपात तथा विस्तार बहुधा इज्जलेंड मं हुआ करता था। 
वहाँ की राजनीतिक, आशिक तथा सामाजिक विचारधाराओं का प्रभाव 
भारतीय शिक्षा की गतिविधि पर पड़ना अवश्यम्भावी था। फलत 
अंग्रजी काल में भारतीय शिक्षा के इतिहास के सम्यक परिग्रहण 
के लिए हमें इद्धलंड की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान से रखता, 
आवश्यक होगा | 


( ९२४ ) 


अंग्र जी काल में भारतीय शिक्षा का इतिहास निम्नलिखित कालगन 
विभागों में बॉँटा जा सकता है* :-- 

(१) सन्‌ १७०० से १८१३ ३० 

(२) सन्‌ १८१३ से १८५४ ई० 

(३) सन्‌ १८५४ से १६०० ई० 

(४) सन्‌ १६०१ से १६२१ ई० 

(४) सन्‌ १६२१ से १६४७ ई 

अब हम इन खंडों की प्रमुख धाराओं का सासानन्‍्य परिचय 
'उपस्थित करते हैं । 


(१) सन्‌ १७०० से १८१३ ई० ३-- 

पूर्वीय देशों से व्यापार करने के लिए ईस्ट इग्डिया कम्पनी की 
स्थापना इंग्लैंड में सन्‌ १६०० ६० में हुई थी। अपनी स्थापना के 
लगभग १४० वर्षा बाद तक कम्पनी प्रधानतः व्यावसायिक्र संस्था 
रही | भारत में कम्पनी का राजनीतिक प्रझ्ुत्व १८वीं शताब्दी के 
मध्य से आरम्भ हुआ। पत्नमासी की विजय ( सन १७४७ ) तथा 
बक्सर की विजय ( १७६४ ) ने कम्पनी को बंगाल का वास्तविक स्वामी 
बना दिया। १७६४ ई० को दोवानी से कम्पनी के प्रभत्व का शाही 
प्रमाण-पत्र भी मिल्न गया । अब कम्पनी महज व्यावसायिक संस्थान 
रह कर एक बड़े प्रान्त की शासिका बन गई । अब कम्पनी क॑ 
'ऊपर अपने अधीनस्थ प्रदेश के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी आ 
पड़ी | किन्तु इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के लिए कम्पनी प्रस्तुत 
न थी। इसके दो कारण थे। पहला यह कि कम्पनी का प्रधान उद्द श्य 
अभी भी अर्थोपाज॑न ही था। दूसरा यह कि इद्ललेंड में भी अभी तक 
शिक्षा राज्य के उत्तरदायित्वां भें न था। स्वभावतः कम्पनी भारतीय 
प्रजा की शिक्षा का प्रबन्ध अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती थी। 
किन्तु कम्पनी के भारतस्थित अंग्रंज अधिकारी, कई कारणों से, 
इस बात की पूरी कोशिश कर रहे थे कि कम्पनी अपने इस उत्तग्दायित्व 
को मंजूर करे । राज्य संचालन के लिए इन अधिकारियों का एसे 
पढ़े-लिखे कर्मचारियों की आवश्यकता थी, जो उनके तथा प्रजा के बीच 
उपयुक्त माध्यम बन सकते । इन अधिकारियों की यह भी इच्छा थी 
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( रे?) 


कि कम्पन्ती के शासन को लोग नवाबों के शासन से किसी अंश में हीन 
न समझें । कुछ उदार अधिकारी महज मनुष्यता के नाते देशवासियों की 
शिज्ञा के लिए प्रयत्नशील होना चाहते थे। इन मिले जुले कारणों के 
फलस्वरूप कम्पनी के अफसरों एवं पदाधिकारियों की ओर से एक 
प्रबल आन्दोलन उठ खड़ा हुआ, ताकि कम्पनी भारतीय प्रजा की शिक्षा 
के उत्तरदायित्व को परी तरह स्वीकार कर ले। उधर कम्पनी के 
संचालक, जसा कि पहले कहा जा चुका है, इसके लिए एकदम तेयार 
न थे। इस तरह करीब ६० वर्षों तक कम्पनी के संचालकों तथा कम्पनी 
के भारतस्थित अंग्रंज अधिकारियों के बीच शिक्षा के प्रश्न पर इन्द्र 
चलता रहा। इसके अतिरिक्त कम्पनी पर दूसरा दबाव पड़ा, जो प्रधा- 
नतः धामिक था, किन्तु जिसका सम्बन्ध शिक्षा से भी गहरा था। धर्म- 
प्रचार के विचार से अंग्रेज धममं-प्रचारक (४8 8707797768 ) भी, अन्य 
देशों के धम-प्रचारकों की तरह, बहुत पहले से भारत में जमे हुए थे । 
कम्पनी की व्यापारिक समोन्‍्नति के साथ-साथ इन प्रचारकों का कार्यक्षेत्र 
भी ऋमश: बढ़ने लगा । सन १७६४ ई० के पहले कम्पनी को कोई राज- 
नीतिक अधिकार प्राप्त न था, जिसके द्वारा वह इन धम-प्रचारक संस्थाओं 
का प्रात्साहन दे सकती । किन्तु सन१७६४ ई० के बाद वह एक प्रान्त की 
स्वासिती थी। धमर्म-प्रचारकों ने अब कम्पनी से सहलियतें माँगसी' 

रम्भ कर दीं। किन्तु उसके लिए भी कम्पनी प्रस्तुत नहीं थी। उसे 
डर था कि धमे प्रचारकों के धर्म-प्रचार की चेष्टाओों से भारतीय प्रजा में 
असन्तोष तथा विद्राह की आग भड़क सकती थी, जिससे कम्पनी का 
नवजात प्रभत्व खतरे मे पढ़ जा सकता था। पर धर्म-प्रचारक भी 
कम्पनी का मजबूर करने के लिए कमर' कस कर तेयार थे । पालियामंट 
के सदस्यों में ध्म-प्रचारकों के कुछ समर्थक थे, जो इक्ञलंड से उनकी 
ओर से आबाज बुलन्द किया करते थे | 


इस तरह, इस अवधि का दूसरा हंठ् धर्म-प्रचारकों के सम्बन्ध से 
था, जिसका शिक्षा से अमिन्‍न सम्बन्ध था। कम्पनी की अनिच्छा के 
समज्न भी कम्पत्ती के अफसरों तथा पदाधिकारियों की जीत हुई, ओर 
सन १८१३ के अधिकार-पत्र ( (४॥०७०४५७/ ) के अनुसार कम्पनी को 
बश्रथम यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत के अधिक्कत प्रदेशों मं 
शिक्षा प्रसार का कार्य उसके राजकीय उत्तरदायित्वों में है। इस 
उत्तादायित्व के निर्वाह के लिए एक निश्चित वार्षिक रकम भी तथ . 
कर दी गई। इस तरह, सन्‌ १८१३ के बाद भारतीय शिक्षा की 


( हो ) 


उयवस्था सरकार के शासन का एक अंग बन गई। उधर इस अधि- 
कार-पत्र से धर्म-प्रचारकों की विजय भी हुई। यह निश्चय किया 
गया कि धर्म-प्रचारकों को, भारत में प्रकाश तथा ज्ञान बितरणग के 
निमित्त, प्रोत्साहन दिया ज्ञाय | 


(२) १८१३-१८५४ ई० ३--- 


इस काल्ष में भारतीय शिक्षा का इतिहास उस दलों के संघ्रप का इनि- 
'हास है, जिन्हें हम प्राच्य तथा पाश्चात्य (0७058 खाते एहलेते- 
6॥08.868) के नाम से पुकारते हैं | प्राच्य दत्त के मतानुसार भारतीयों 
को भारतीय-संश्क्ृति की शिक्षा भारतीय भाषा में ही दी जानी चाहिये 
थी | इसके साथ ही पराश्चात्य विचारों तथा विज्ञानादि की शिक्षा दी जा 
सकती थी, किन्तु उसके माध्यम के लिए भी भारतीय भाषाय ही उपयुक्त 
थीं। इस दल्ल के समर्थक कुछ भारतीय विद्वान तथा कम्पनी के पुरान 
पदाधिकारी थे जिन्हें भारतीय ज्ञान के प्रति परी आस्था थी तथा जा 
भारतीय भाषाओं के प्रच्ल समर्थक थ। दर्भास्यवश, इस दल्न के 
उन्ता यकों में पणे मतेक्य नहीं था। बंगाल के लोगों के विचार से शिक्षा 
के माध्यम के लिए संस्कृत, फारसी आदि प्राचीन सांस्कृतिक भापायें 
ही उपयुक्त थीं। बम्बई के लोगों का विचार था कि शिक्षा का माध्यम 
प्रचलित बोलचाल की भाषा होना चाहिये था। संस्कृत आदि 
भाषाओं की शिक्षा पाझ्य-विपय के रूप मे अत्ग ही सकती थी । श्स 
'मतभेद के कारण, प्राच्य दल के!समथ्थकां को वह बल प्राप्त न है। सका 
जो क्रि पूर्ण मतेक्य होने से होता । 


पाश्चात्य दल के समर्थकों में मुख्यतः कम्पनी के नये पदाधिकारी 

थे, जो इंगलेंड के उदारवाद से पर्णातः प्रभावित थे। इन्हें रूढ़ि तथा 
प्राचीनता से विरोध था | इनका विश्वास था कि ल्ञाभप्रद शिक्षा नवीन 
ज्ञान के प्रचार से ही सम्भब है। इस नवीन ज्ञान की शिक्षा के लिए 
अंग्रेजी का माध्यम अनिचाय था, जिसमें ही तथाकथित नवीन भावनाय 
लिपिबद्ध थीं। पाश्चात्य ज्ञान तथा अंग्रेजी माध्यम के पक्ष भ॑ ओर 
भी बातें थीं, जिनका सम्बन्ध, वास्तव में, राजनीतिर तथा धार्मिक बातों 

से था। इस दल के नेता सुप्रसिद्ध अंग्रेज बिद्वान तथा लेखक मकान 
( /660७प8 ४ ) थे, जिनकी प्रवल इच्छा थी कि भारत में पाश्चात्य 

. 'संस्क्रति से पृणेतः सराबोर कुछ ऐसे व्यक्ति तैयार हो जायें, जो इस 


( ४ ) 


संस्कृति के प्रसार के सफल साध््यम वन सके । दल् के सॉभाग्य से ऋछ 
भारतीय विद्वान भी एस मिल गये, जिन्हें पाश्यात्य वैज्ञानिक ज्ञान के 
प्रति बढ़ी आस्था थी, आर जा स्वदेश मे नवीन ज्ञान का पर्ण प्रतिप्ठापन 
बाहते थे । इस भार्तीय चिद्वानां स॑ श्री राजा राममोहन राय, जो 
आधुनिक युग के प्रवर्धक माने जते हैं, विशेष उल्लेखनीय हैं। वास्तव 
मे, मकाले तथा राम मोहन राय के टक्कर का कोई व्यक्तित प्राच्य दत्त 
मे नहीं था | 

उपयु कते दो द्ला का संबर्ष मुख्यतः चार बातों पर केन्द्रित था । 

४. अंग्र जी शिक्षा का पढें श्य क्या हाना चाहिये, पाश्चात्य ज्ञान 
का प्रसार अथवा भारतीय क्षान का प्रसार ९ 

>, शिक्षा का माध्यम क्‍या दीना चाहिए; अंग्र जी, संस्कृत एवं 
फारसी अथवबा बालचाल की प्रचलित भापायें 


8, शिक्षा प्रसार का साधन क्या ही; कम्पनी, विदेशी धरम-प्रचा- 


४५. शिक्षा प्रभार की रीति क्‍या हो; सावजनिक शिक्षा अथवा 
बरा शित्ञा ? 


इन चार प्रश्नों पर लगभग ४9० वर्षो तक अनवरत संघप चलता 
गहा। सन्‌ (८५४ ई० भें ऊड के संदेशपत्र ( ४४०0007 429]0४00०0 ) 
ने इस संघ को सदा के लिए अन्त कर दिया। इस संदेशपत्र से. यह 
निश्चित रूप से तय हो गया कि-- 


(क) कम्पनी की शिक्षा-सम्बन्धी नीति का डहेश्य भारत में 
पाश्वात्य ज्ञान का प्रसार होना चाहिये। किन्तु, प्राच्य ज्ञान को भी 
स्कूल की शिक्ना में स्थान मिलना चाहिये | 

(बे) साध्यमिक शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी तथा प्रचलित स्थानीय 
थापाएँ हां | 

(ग) शिक्षा प्रसार का उत्तरदायित्व अधिकतर गेरसरकारी संस्थाओं 
पर ही गहे | थे संस्थाएँ विदेशी धम-प्रचारकों अथवा स्वयं भारतीयों 
के द्वारा संचालित हो सकती है | 


(धर) सरकारी शिक्षा का उदृश्य वर्ग शिक्षा न होकर जन- 
शिक्षा हो | 


( ६९६ ) 


(3) श्य५४-१९०० ईं 

इस अवधि में भारतीय शिक्षा-पद्धति पूर्ण रूप से पाश्चात्य आदर्शो 
पर प्रतिष्ठापित हो गई। किन्तु, शिक्षा प्रसार के साध्यम क्रमश 
भारतीय विद्यालय ही अधिक होने लगे | ऊड के संदेशपत्र के अनुसार 
पाश्चात्य ज्ञान के साथ साथ भारतीय ज्ञान को भी प्रश्नर सिल्ञना चाहिए 
था। किन्तु, कई कारणों से, भारतीय ज्ञान की शिक्षा स्वथा उपेक्षित 
रही ओर सरकारी चेष्टायें अंग्रे जी-पद्धति के विकास की आर ही प्रथा- 
नत: केन्द्रित रहने लगीं। इन कारणों मे पहला यह था कि कम्पत्ती के 
अधिकांश नये अफसरों की दृष्टि में देशी स्कूलों का काई महत्त्व नहीं 
था। दूसरा कारण यह था कि इन स्कूलों से सुधार के लिए काई निश्चित 
समाव न था, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की कई चेष्टाय निष्फल हा 
जाती थीं। तीसरा बड़ा कारण यह था कि नयी शिक्षा के कुछ प्रतल 
समर्थक अभिभावकों के ऊपर विभिन्‍न तरह के दबाब देते थे, ताकि वे 
अपने बच्चों को नये स्कृूज्ञ में हो भरती करावें। चौथा कारण यह था 
कि नये स्कूलों मे शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नॉकरी प्राप्त करन मे 
काफो सुवियायें थों। इन भिन्तेजुज्ञ कारणों के फत्तस्थकूप सभी उम्र 
स्कूलों म॑ पाश्चात्य विपयों की शिक्षा अंग्रेजों माध्यम से हान लगी । 
१६वों शताब्दी के अन्त म॑ देशी पाठशालयें प्रायः मत ही गयीं | 

इस काल का एक दसरा महत्वयुएं प्रश्त यह था कि नयी शिक्षा का 
प्रसार विदेशियों के द्वारा हो या भारतोयां के द्वारा | प्रारम्भ मे विदेशी 
आचायों तथा अध्यावका के अनिवायता ता स्वाभाविक थी। सन 
१८०६० में लगभग बहुत से एसे भारतीय तेयार हो गये थे जो शिक्षक 
तथा आचाय पद के लिये योग्य तथा प्रस्त॒त थे। सन १८८२ ई० 
भारतीय शिक्षा कमीशन ( शिवाय डिवैप्र०80४०॥ 00/7778800 ) 
ने इस प्रश्त पर विचार किया और श्रह तय किया कि शिक्षा प्रसार की 
संस्थायें प्रधानतः भारतीयों के द्वारा ही संचालित हो और इन संस्थाओं के 
विकास के लिए समुचित प्रोत्साहन दिया जाय ।-इस निश्चय के अनुसार 
सभो प्रान्तां मे भारतीय चेष्टाय प्रोत्साहित की जाने लगीं आर सन 
१६०० ई० के लगभग अंग्र जी शिक्षा का प्रसार प्रधानतः भारतीययां के 
हाथों भे' आ गया । 


(४) सन १९०१-१९२११ ई० 


सन्‌ १६.०१ ई० मे” आधुनिक भारत की शिक्षा का चौथा संघर्ष 
उपस्थित हुआ। इस समय तक बहुत से भारतीय तथा यूरोपीय 


( ७४ ) 


बिद्वान्‌ भारतीय शिक्षा की प्रगति से असंतुष्ट हो गये थे। इन लोगों 
में' कुछ लोग ( विशेषतः उच्च वर्ग के सरकारी पदाधिकारी ) ऐसे थे, 
जिनकी धारणा यह थी कि सन्‌ १८८० ई० के बाद भारतीय शिक्षा के. 
आन्तरिक स्वरूप मे' काफी विक्ृृति आ गयी थी तथा गेरसरकारी स्कूलों 
मे' अनुशासन की बहुत कमी हो गयी थी। इन लोगों के विचार में 
पाश्चात्य ज्ञान के विस्तार का युग लद॒ गया था ओर इस बात को 
आवश्यकता थी कि भारतीय शिज्ञा का इस तरह से पुनंगठन किया 
जाय, जिससे उसके द्वारा चरित्रवान ख्री पुरुष निर्मित हो सक | इन लोगा 
का कहना था कि भारतीय शिक्षा की गुणात्मक अवनति का प्रमुख कारण 
यह था कि “इण्डियन एजुकेशन कमीशन” की सिफारिशों के अनुसार 
गेरसरकारी चेष्टाओं को स्कूलों के विस्तार मे' अत्यधिक छूट दे दी गई 
थी। दूसरी आर भारतीय नेताओं तथा शिक्षा-शासत्रियों का यह 
विचार था कि गरसरकारी चेष्टाओं का स्कूलों के बिस्तार में पूरा 
प्रोत्साहन मिलना चाहिये तथा प्राथमिक शिक्षा को अनिवाय बना देना 
चाहिए। इस विचार के लोगों का यह विश्वास था कि भारत के राष्ट्रीय 
जीवन का पुनरुद्धार पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार से ही सम्भव था। 
अत: ये लोग स्कूलों के सुधार की अपेक्षा स्कूलों के विस्तार को ही 
अधिक महत्व देते थे। सन १६०० ई० से १६२१ ६४० तक भारतीय 
शिक्षा के इतिहास मे' उपयु कक्‍त दोनों प्रकार की विचारधाराओं'मे' 
निरन्तर संघर्ष चल्ञता रहा | इस संघष में सधारवादी दल की ही विजय 
होती रही । विश्वविद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध मे! १६०२ ६० के 
'इण्डियन यूनिवर्सिटी कमीशन! ने सुधारबादी पक्ष का ही समथन 
किया | साध्यमिक्र शिक्षा के क्षेत्र से! सन १६०४-१६०८ ३० से आंट- 
इन-एड़ के नये कानून बने, जिनमें ग्रांट-इन-एड की शर्तें कड़ी की गयीं । 
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे' भी सधारवादियों की ही विजय हुई ओर 
गोखले का अनिवाय-शिक्षा-सम्बन्धी विधेयक बहुमत से अस्बीकृत कर 
दिया गया । इन प्रतिरोधों से भारतीय जनमत शिक्षा सम्बन्धी सरकारी 
नीति से ज्ञव्य हो उठा ओर भारतीय शिक्षा के संचालन का उत्तरदायित्व 
भारतीयोंको हस्तान्तरित कर देने की आवाज बुलन्द होने लगी । 


५--सन १९२१-१९४७ ई० 


जनमत के सामने सरकार को क्रुकना पड़ा ओर सन १६२१ ई० में -- 
अभी प्रान्तों के शिक्षा विभाग भारतीय मन्त्रियों को सुपुदे कर दिये 


( ८ ) 


गये। सभी प्रान्तों में शिक्षा प्रसार की एक लहर सी दीड़ गई। नश्री 
नयी योजनायें बनायी गयीं, नये नये कार्य-क्रम उपस्थित होने लगे । 
किन्तु दुमाग्यवश भारतीय मंत्रियों ने शीघ्र ही देखा क्रि उनके प्रयास 
निष्फल थे । सन १६२७ के सधार कानून के अनुसार प्रान्तीय सरकारां 
की आर्थिक स्थिति ज्ञीण हो गई थी, केन्द्रीय सरकार का शिक्षा-अनुद्ान 
भी बन्द कर दिया गया। कुछ ही दिन बाद विश्व-व्यापी आर्थिक विष 
नतता उत्पन्न हो गयी, जिसका प्रभाव भारत पर भी परी तरह पड़ा | इन 
मिले जुले कारणों से भारतीय से मंत्रियों का भयानक अथ-संकट का 
सामना करना पडा । उन्हें शिक्षा-सम्बन्धी अपनी सारी यौजनाय सत्यागरी 
पड़ीं और शिज्ञा में जो खर्च उस समय तक किये ज्ञा २हे थे उसमें 
कटोती करनी पड़ी । 

आर्थिक कठिनाइयों के अतिरिक्त सन १६२९-३७ की अबध्नि में 
शिक्षा की प्रगति भें एक दसरी बड़ी कठिनाई शिक्षा की नीति के सम्बन्ध 
में उपस्थित हो गई। सधारवादी तथा प्रसारवादी दलों के बारे मे हम 
कह चुके हैं। सन १६२१ ६० के बाद भी ये दो दल्त शिक्षा के क्षेत्र से 
क्रियाशील रहे, जिससे शिक्षा-सम्बन्धी एक सनिश्चित नीति निवारित ने 
हैी। सकी | सत १६२६ इई० में 'हार्टग कमिटी! की रिपोट के प्रकाशन के 
साथ ही इन विरोधी दल्लों का संघष तीज ही उठा | 

ऐसी ही परिस्थिति में सन १६३४ ई० में 'गव्नमेद्र आफ इगिड्िया 
स्वशासन की व्यवस्था की गई। कई करण से संघ शासन स्थापित 
न हो सका, किन्तु प्रान्तों में स्शशासन को कारयोन्बिन करने की चेप्टा 
की गई। फत्तस्वरूप सन १८३७ ई० मे प्रान्ता में उत्तरदायी कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल संगठित हुआ । इस घटना ने भारतीय शिक्षा के इतिहास की 
धारा बदल दी | सन १६३६ ६० तथा सन १६४० ४० के बीच की 
अवधि शिक्षा के इतिहास में अत्यन्त महत्वपर्ण है। इस छोटी अवधि 
में शिक्षा के क्षेत्र मे कई दिशाओं मे' कदम बढ़ाया गया तथा नये नये 
प्रयोग किये गये | प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा तनिरत्षरता-निवारगा 
की योजनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया | इसी अवधि में महात्मा 
गाँवी की “वर्धा योजना” प्रकाशित हुई, जिसने भारतीय शिक्षा के 
इतिहास में एक नया प्र॒ष्ठ खोल दिया | दर्भोग्यवश सन १६३६ में द्वितीय 
महायुद्ध छिड़ गया ओर शीघ्र ही का्नेसी सन्त्रिमंडलों ने पदत्याग कर 
दिये। उत्तरदायी सरकार के स्थान पर सात प्रान्तों में ६३ घारा की 
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निरंकुश सरकार कायम हुई। स्वभावतः यह सरकार भारतीय शिक्षा 
के क्षेत्र में कुछ ठोस काय न कर सकी। किन्तु उसने इतनी चेष्श 
अवश्य की कि कांग्रेसी मन्त्रिमएडल द्वारा संचालित योजनायें किसी 
भाँति चालू रहें | 

१४ अगस्त, सन १६४७ ई० को अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया और 
देश को एक लम्बे संघर्ष के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, यद्यपि देश के विभा- 
जन के रूप में हमें एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा । स्वतन्त्रवा-प्राप्ति 
के बाद भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ, जिसका 
विवरण हम इस पुस्तक के दूसरे खंड में प्रस्तुत करेंगे । स्वतन्त्र भारत में 
भी भारतीय शिकज्ञा की सामान्य नीति के सम्बन्ध में काफी संघर्ष चलता 
रहा | यह संघषे प्रधानत: इस बात पर केन्द्रित था (और है) कि शिक्षा 
का रूप तथाकथित छदारबादी हो, जिसकी आधारशिला अंग्रेजी 
शिक्षा-पद्धति ने प्रस्तुत की थी, अथवा शिक्षा का रूप प्रधानत: 
उपयोगवादी तथा जनवादी हो, जिसका एक नवीन दशन महात्मा गांधी 
की बुनियादी शिक्षा में अभिव्यक्त हुआ। इस संघर्ष का पूर्ण विवरण 
हम पुस्तक के द्वितीय खंड के सामान्य परिचय में प्राप्त करेंगे। पुस्तक 
के प्रथम खंड मे अंग्र जी शासन-काल मे' भारतीय शिक्षा का इतिहास 
वर्णित किया गया है। इस इतिहास के प्रमुख इन्द्रों का उल्लेख यहाँ 
संक्षेप मे' किया गया है । 

इन इन्दों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि आधुनिक 
भारत में भारतीय शिज्ञा का इतिहास एक ऐसा इतिहास है, जिसकी 
घटनाओं के आधार पर एक कलाकार एक ह्ृदयग्राही नाटक की रचना 
कर सकता है । वस्तुतः आधुनिक भारत की शिक्षा के विकास का 
इतिहास एक महान्‌ नाटक के समान ही है । इस नाटक के पाँच प्रमुख 
अंक होंगे, जिनकी घटनाओं एवं चरित्रों की विशेषताओं का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। अगले प्ृष्ठों मे आधनिक भारत की शिक्ता 
के इस मद्दान्‌ नाटक के विभिन्‍न अंकों के उतार-चढ़ाव को पल्‍लवित 
करने की चेष्टा की गई है। * 
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दूसरा अध्याय 
उन्‍्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में भारतीय शिक्षा की स्थिति 


प्रस्तुत पुस्तक के श्रथम भाग के ह्वितीय खण्ड मे' मुसलिम शासकों 
के अधीन भारतीय शिक्षा की प्रगति का बणेन किया जा चुका है। हम 
देख चुके हैं कि लगभग साढ़े छः सो वर्षों के शासन में भी भारतीय 
शिक्षा सरकारी शासन पद्धति का अंग न बन सकी | फिर भी शासक- 
विशेष की वेयक्तिक चेष्टाओं से भारतीय शिक्षा को समय समय पर 
सम्बल ओर प्रोत्साहन मिलता रहा । मुसलिम शासकों ने भारतीय 
शिज्ञा के आन्तरिक स्वरूप भे' किसी तरह के परिवर्तन की चेष्टा 
न की । इससे भारतीय शिक्षा की मूलधारा वहुतांश मे” अखण्डित रही | 
भारतीय शिक्षा का धार्मिक तथा परमसार्थिक दरृष्टिकोश भुसलिस काल 
मे भी अधिकांशत: सुरक्षित रहा। विद्यालयों का पारिवारिक स्वरूप- 
शुरु-शिष्य का वेयक्तिक सम्बन्ध भी इस काल में लगभा अक्षुण्ण 
रहा। इस तरह मुसलिम विद्यालयों मे भी भारतीय शिक्षा की प्रमुग्य 
विशेषतायें कायम रहों। किन्तु व्यायकरता को दृष्टि से मुसलिस शासन- 
काल मे भारतीय शिक्षा को परिधि अवश्य हो संकुचित हो गई । 
उत्तर मुगलकाल मे केन्द्रोय शासनकी शिथिलता, राजनीतिक अव्यवस्था 
तथा बाह्य आक्र मणों के कारण भारतीय शिक्षा की दशा और भी बुरी 
हो गई | फिर भी अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ में, शिक्षा के ज्षेत्र मे, 
भारत को श्विति अधिकांश यूरोपीय देशों से अच्छी थी | । 
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(. १६१ ) 
उच्च शिक्षा 


उश्च शिक्षा के प्रसार के लिए मुसल्िस काल मे प्राचीन ढंग के 
संस्कृत विद्यालय तथा मुसलिम पद्धति के मदरसे क्रियाशील रहे। इन 
विद्यालयों तथा सदरसों की संख्या के बारे मे' कहना कठिन है । फिर भी 
आदम(0.१७7४)की तृतीय रिपोर्ट से यह्‌ पता चलता है कि बंगाल में ऐसे 
बिद्यालय काफी संख्या मे' १६ वीं सदी के प्रारम्भ में भी विद्यमान थे । 
केवल वर्दबान जिले मे' १६० संस्कृत विद्यालयों के अस्तित्व के बारे में” 
आदम को पता चला था। दक्षिण बिहार जिले मे” फारसी तथा अरबी 
विद्यालयों की संख्या क्रमशः २६६ तथा १९ थी। उपयुक्त संस्कृत 
विद्यालय जिले के विभिन्‍न गाँवों मे' इस प्रकार वितरित थे | 
८६ गाँवों मे' --- एक एक विद्यालय 
२६ गाँवों मे' -- दो दो विद्यालय 
६ गाँवों मे' -- तीन तीन ,, 
श्गाँवों मे --- चार चार .. 
१ गाँव भे -- पाँच पाँच ,, 
२ गाँव से «“« छः छः हर 
प्रत्येक विद्यालय प्रायः एक ही शिक्षक के अधीन रहता था। 
विद्यालय का खच्च चिभिन्‍न स्रोतों से चलता था। कतिपय शिक्षक 
बरदेवान के राजा से अनुदान प्राप्त किया करते थे। कुछ को जमीन 
दी हुई थी। शिक्षकों की औसत आय ६३ रु० ४ आ० ४ पा० वा्षिक 
थी। अधिकांश विद्यालयों को अपने मकान थे, जो कि स्वयं शिक्षक 
उसके मित्रों तथा हितेषियों अथवा घनीमानी व्यक्त्यों के ढ्वारा बनाये 
गये थे। कुछ विद्यालयों को अपने मकान न थे। उनका काय 
शिक्षक के निजी मकान अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बेठकखाने या 
“चान्दी सण्डप” पर होता था। 
इन विद्यालयों की छात्रसंखथा १३५८ थी। इस तरह एक स्कूल की 
ओसत छात्रसंघथा लगभग ६ थी। ये छात्र विभिन्‍न बिषयों की उच्च 
शिक्षा पाया करते थे। विषयों के अनुसार छात्रों का वितरण इस 
प्रकार था :-- 
व्याकरण -- ६४४ पिंगल ज+.. ८ 
कोष व, धर्शासत्र -- शहद 
साहित्य. -- ६० वेदान्त “+ रे 


( १२ )' 


ओषधि -- १४: ' पुराण न ४9३ 
ज्योतिष ध््ा ऐ तत्र मिल र्‌ 
तक शास्त्र -- र७७ * 


फारसी तथा अरबी के उपयु कत २६१ स्कूलों का वितरण इस 
तरह था :-- 


१८० गाँवों मे। -- एक एक स्कूल 
२४ ,, » - दी दो ,, 
४ » » - तीन तीन ,, 
१शहर में +- १६ 
१शहर मे -- ११ , 
९, 50 "४ कि ११ 
९ का अडा, असम है 
१ १9 +5 522 न १४ 


इस तरह मुसलिस शिक्षा के उच्च विद्यालय शहर तथा गाँब दोनों 
ही में स्थित थे । शहर में गाँवों की अपेक्षा स्वभावत: अधिक विद्यालय 
थे। इन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या २६१ ही थी, अथोत्‌, एक 
विद्यालय एक ही शिक्षक के अधीन था। इन शिक्षकों में १ हिन्दृ 
थे, अन्य मुसलमान थे । दो ऐसे भी शिक्षक थे जो अपने छात्रों को 
भोजन भी देते थे । अन्य शिक्षक मासिक पारिश्रमिक अथवा वतन 
लिया करते थे। ये सभी शिक्षक विद्वान थे, बहुधा थे लेखक भी 
होते थे । . ््््ि 
इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या. १४८६ थी। इस तरह प्रत्येक 
शिक्षक के अधीन ओसतन लगभग पाँच छात्र शिक्षा ग्रहण करते 
थे। अरबी विद्यालयों में अधिकांश छात्र मुसलमान थे | फारसी विद्या- 
लयों में हिन्दू छात्रों की संख्या ८६५ तथा मुसलमान छात्रों की संख्या 
४५६ थी।. हिन्दू छात्रों में ७२१ छात्र कायस्थ जाति के थे। केवल 
दो अरबी तथा दो फारसी विद्यालयों के लिए अलग मकान बने हुए 
थे। : अन्य विद्यालय शिक्षक के दरवाजे प्रर ही लगा करते थे ।* 
आदम के इस विवरण से स्पष्ट है कि १६ वीं सदी के मध्य तक 
बंगाल में हिन्दू-मुसलिम दोनों पद्धति के उच्च विद्यालय काफी संख्या 
में विद्यमान थे। ये विद्यालय आधुनिक ढंग के संगठित स्कूल अश्रवा 
|... +808078 7०69०७-- ०० 267-66 


( १३ ) 
'कालेज न थे, बल्कि इनका स्वरूँप मुंहे/बिंशालय के समान था । इन 
विद्यालयों के. शिक्षक मय अपने घर रा अथवा किसी धनीमानी व्यक्ति 
के घर पर छात्रों की शिक्षा आप करते थे। उनन्‍्तीसवीं सदी में भारत 
के अन्य प्रान्तों में उच्च शिक्षा. की स्थिति क्या थी--इसके पर्याप्त 
प्रमाण नहीं मिलते । सम्भव॒त:, वंगाल की भाँति, अन्य प्रान्तों में भी, 
ग्रह-विद्यालयों के द्वारा उच्च शिक्षा का काय होता रहा होगा । 
बम्बई प्रान्त के कल्षक्टरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सूरत 
में मुसलिम शिकज्ञा का एक उच्च विद्यालय पूर्ण रूप से क्रियाशील था | 
यह मदरसा बोहरा जाति के लोगों के लिए निर्मित हुआ था । उसका 
वार्षिक खर्च ३२,००० रुपये था, जो कि गेर सरकारी स्रोतों से उपलब्ध 
होता था। मदरसे में अरबी की शिक्षा दी जाती थी। भारत के 
सभी प्रान्तों से छात्र यहाँ विद्याध्ययन के निमित्त आया करते थे। 
रिपोर्टों के प्रंषित होने के समय यहाँ १२४५ बोहरा छात्र शिक्षा ग्रहण 
कर रहे थे। यह विद्यालय न केवल बोहरा जाति बल्कि समस्त 
भारत के लिए गोरव का विषय था | 
हिन्दू पद्धति के उच्च विद्यालय भी बम्बई प्रान्त में कई थे । 
अहमदनगर में १६ ऐसे उच्च विद्यालय थे। केवल पूना नगर में 
१६४ विद्यालय थे जो कि उच्च शिक्षा प्रदान किया करते थे || मद्रास 
प्रान्त मे सी उच्च शिक्षा के अनेक विद्यालय विद्यमान थे, जिनमे 
दर्शन, धमशास्त्र तथा ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती थी। ये 
विद्यालय सामान्यतः स्वयं शिक्षकों के द्वारा संचालित रहते थे, जो बिना 
शुल्क या पारिश्रमिक के ही, कुछ चुने हुए छात्रों को शिक्षा दिया करते 
थे। कुछ शिक्षकों के भरण-पोषण के लिए देशी राजाओं की ओर से 
अनुदान के रूप में भूमि स्वीकृत रहती थी ।+ 
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( १४ ) 
प्राथमिक शिक्षा 


पुस्तक के प्रथम खंड में भारत के प्राचीन प्राथमिक बिद्यालयों का 
वर्णन दिया जा चुका है। मुसलिम आधिपत्य के फलस्वरूप देश के 
प्राथमिक विद्यालयों में कई तरह के परिवर्तन हुए। हम कह चुके है 
कि मुसलमानों की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भारत में 
मस्जिदों तथा उनसे संलग्न मकतबों का आविभोव हुआ। इन मकनतदवों 
के उदय से प्राचीन पद्धति के प्राथमिक शालाओं की संख्या घटने लगी । 
साथ ही फारसी के राज्य भाषा होने के कारण मकतद्रों से हिन्दू छात्र भी 
काफी संख्यां में दाखिल होने लगे। इससे हिन्दू पद्धति के प्रार्थमक 
विद्यालयों की छात्र संख्या तथा प्रतिष्ठा दोनों की काफी ज्ञति हुई । 
फलत: मुसलिम शासन काल में भारत में मुसलिम पद्धित के प्राथमिक 
विद्यालयों की ही श्रीवृद्धि हुईं। फिर भी देश के प्राचीन पद्धति के 
प्राथमिक विद्यालय जीवित रहे ओर जन समाज की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करते रहे । इन विद्यालयों के अधिकांश छात्र व्यावसायिक तथा 
कृषक बर्ग के थे। उनीसवबीं सदी के प्रथम भाग में अंग्र जी सरकार ने 
मद्रास, बम्बई तथा बंगाल में देशी शिक्षा की स्थिति की जाँच की | 
मद्रास में स्थानीय गवर्नर सर टामस भुनरों ने कलकटरों से उन के जिले 
की शिक्षा के संबंध में सन्‌ १८२२ ई७ में रिपोर्ट मांगी$ कनारा को 
छोड़कर अन्य जिलों के कलक्टरों की रिपोर्ट उपलब्ध हैं | 


सन्‌ १८२३-२४ ई० में बम्बई के गवर्नर मन्सटुआर्ट एलफिन्सटन 
ने बम्बई की शिक्षा की स्थिति की जोंच की । एलफिन्सटन न भी अपने 
प्रान्त के कलक्टरों से देशी शिक्षा की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट मांगी । 
पुनः सन्‌ १८२६ ई० में बम्बई की सरकार ने जिल्ना न्यायधीशों से शिक्षा 
के संबंध में रिपोर्ट मांगी । लाडे विलियम बेन्टिक की अनुमति से स्कौट- 
लैंड के धर्मप्रचारकक आदम ने लगभग ३ वर्षों तक देशी शिज्ञा के संबंध 
में जांच पड़ताल की । इस अवधि में उसने अपनी जाँच की तीन 
रिपोर्ट प्रकाशित की। उसकी तीसरी रिपोर्ट, जो अप्रिल १८३८ ई० में 
प्रेषित हुई, सब से अधिक महत्वपूर्ण है। इन रिपोर्टों से १६वीं सदी के 
पूबौद्ध में भारतीय शिक्षा की स्थिति का परिचय मिलता है। यद्यपि ये 
रिपोर्ट मद्रास, बम्बई तथा बंगाल अंग्रेजी प्रांतों के कुछ जिलों से ही 
संबंधित थीं तथा अन्य कई रूपों में दोषपूर्ण थीं; फिर भी इन से हम 
तत्कालीन देशी शिक्षा के सम्बन्ध में एक अन्दाज प्राप्त कर सकते हैं | 


( १४ ) 


प्राथमिक शिक्षा के संबंध में इन रिपोर्टों का सार नीचे उपस्थित किया 
जाता है । 


मद्रास-बेलारी जिले मे ५३३ स्कूल थे, जिन में ६६४१ छात्र शिक्षा 
झहण करते थे। एक स्कूल की ओसत छात्र संख्या १२ थी। उन 
छात्रों में ६१६८ हिन्दू थे तथा २७३ मुसलमान । लड़कियों की संख्या 
केवल ६० थी, जो सभी हिन्दू थीं। इन स्कूलों के अतिरिक्त २३ उच्च 
शिक्षा की संस्थायें थीं, जिन से संस्कृत के माध्यम से धमशास्त्र, तक शास्त्र 
शेन तथा ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती थी। हिन्दु छात्रों की 
शिक्षा साधारणत: ४ बष की अवस्था में आरम्भ होती थी। विद्यालय 
प्रवश के अवसर पर छात्र के घर पर एक समारोह का आयोजन होता 
था, जिस में गणेश जी की पूजा होती थी। विद्यालय मे छात्र प्राय: १४- 
१४ वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्रहण करते थे। स्कूल का काय ६ बजे 
सुबह को आरंभ हो जाता था। जो छात्र स्कूल में सबसे पहले 
लपस्थित होता था, उसकी हथेली पर सरस्वती शब्द अंकित कर दिया 
जाता था, जिस का तात्पर्य यह था कि वह छात्र शिक्षक का अत्यन्त 
कृपापात्र था। जो छात्र उस के बाद स्कूल में उपस्थित होता था, 
उस की हथेली पर शून्य अंकित कर दिया जाता था, जिस का तात्पये 
यह था कि वह छात्र न अच्छा था न बुरा। तीसरे छात्र की हथेली 
पर एक हलकी छुड्ठी लगती थी तथा चौथे छात्र की हथेली पर दो छड़ी । 
इस तरह पाँचवें तथा अन्य छात्रों को क्रशः तीन चार या पाँच छड़ी 
लगायी जाती थी। अकमंण्य छात्रों को कोड़े लगाये जाते थे तथा 
अन्य प्रकार के दण्ड दिये जाते थे। अपनी योग्यता के अनुसार छात्र 
विभिन्‍न वर्गों में वंटे रहते थे। निचले वगों के छाब् आंशिक रूप में 
बालचरों के अधीन रहते थे। साधारणत: एक स्कूल में चार वर्ग रहते थे । 
शिक्षा का प्रारम्भ लिखना से होता था। बालक बालू पर अपनी उंगली 
से विभिन्‍न अज्ञरों को लिखते थे। इस में अभ्यस्त हो जाने पर 
वे काठ या कपड़े की वनी तख्ती पर लिखते थे। अक्षरों के ज्ञान के 
बाद बालक मात्रायें तथा संयुक्ताक्षर लिखते थे। इस के बाद वे मनुष्य, 
गाँव, जानवर आदि के नाम लिखते थे। अंत में अंकगशित की शिक्षा 
दी जाती थी। १ से १०० तक की गिनती के बाद वे ज्ञोड़ की तालिका 
'स्मरण करते थे। इस के बाद वे जोइ-घटाव तथा गुणा-भाग के सा- 
मान्य हिसाब हल करते थे। पुनः वे भिन्‍न का ज्ञान प्राप्त करते थे। 
-जोड़ तथा मुणा की तालिका अथवा रुपये ओर वजन संबंधी विभिन्‍न 
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अजों को स्मरण करने के लिये छात्र कतार में खड़े हो कर आद्ृति किया 
करते थे। बालचट कतार के बच्चों को निर्देशित किया करते थे। प्राथमिक 
विद्यालयों के पाठ्यविषयों में विभिन्‍न हस्तालिखित प्रतियों का पढ़ना, 
सामान्य पत्रों का लिखना, दस्तवेज आदि' तैंथार करना, कहानियाँ तथा 
पद्मों का स्मरण करना सन्लिविष्ट थे। वेलारी के कलक्टर की हृष्टि 
में भारत की देशी प्राथमिक शालाओं की शिक्षा कई रूपों में बहुत ही 
अच्छी थी। इन स्कूलों में लिखना की शिक्षा बहुत ही कम समय में 
सफलतापूरबंक दी जा रही थी। बालचट प्रथा के अनुसार उच्च श्रेणी 
के प्रतिभावान छात्र निचली श्रेणी के बच्चों को शिक्षा दिया करते थ 
ओर साथ ही अपने ज्ञान की वृद्धि भी किया करते थे। वालचट-शिक्षण 
की यह प्रथा भारतीय विद्यालयों से ही इंगलैंड के स्कूलों में प्रचलित हुई । | 

बेलारी के कलक्टर के उपरोक्त विवरण में उन स्कूलों का जिक्र 
नहीं है जो कि, ग्ृह-विद्यालयों के रूप में, अनेक परिवारों में आयोजित 
रहते थे। कनारा के कल्लक्टर की रिपोर्ट के अनुसार ग्रृह-शिक्षा के रूप 
में पढ़ाये जाने वाले बच्चों की संख्या इतनी अधिक थी कि, तथाकथित 
स्कूलों ओर उनमें पढ़नेवालों बच्चों की गणना से, जिले की स्थिति का 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना कठिन ही नहीं, अमात्मक था| :; 

जिले के कलक्टरों की रिपोर्टों का समन्ब॒य मुनरो ने स्वयं किया | 
इस समन्वय से यह पता चला कि कि मद्रास प्रान्त के अन्तगंत १२४६८ 
स्कूल क्रियाशील थे। इन स्कूलों मे १८८००० छात्र शिक्षा महण कर 
रहे थे। इन छात्रों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे छात्र थे, जो कि घर 
पर शिक्षा ग्रहण करते थे। इन दोनों प्रकार के छात्रों की संख्या स्कूल 
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( १७ ) 
अवस्था के समस्त छात्रों की संख्या के एक तिहाई के लगभग थे। इस 
तरह हम देखते हैं कि अठारहवीं सदी के पूवोद्ध में मद्रास में 
प्राथमिक शिज्ञा लगभग ३३३ प्रतिशत थी ।* यह स्मरण रहना चाहिये 
कि शिक्षा का यह अनुपात केवल बालकों की शिक्षा से सम्बन्धित था । 


बम्घई ;---मद्रास की जाँच के कुछ ही दिन बाद सन १८२३ ई० 
मे' बम्बई के गवर्नर मन्सटुआट एलफिन्सटन ने अपने प्रान्त मे देशी 
शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में जाँच करायी। मद्रास की भाँति यहाँ 
भी जिला के कलक्टरों से रिपोर्ट' माँगी गयीं। अधिकांश कलक्‍्टरों की 
रिपोर्ट" १८२४-२४ मे प्राप्त हो गयीं । इन रिपोर्टों मे' तत्काल्लीन बम्बई 
प्रान्‍्त के सभी जिलों की शिक्षा की स्थिति का सन्तिवेश न था। किन्तु 
इनसे प्रान्त को तत्काल्लीन शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ ऐसे सामान्य 
निष्कर्ष निकलते हैं, जो कि प्रान्त के सभी भागों के लिये लागू समझे जा 
सकते हैं। सन १६२६ ई० मे बम्बई सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में 
एक दूसरी रिपोर्ट माँगी । यह रिपोर्ट जिला के कलक्टरों से नहीं, 
अपितु जिला के न्यागधीशों ( डिस्ट्रिक्ट जजों ) से माँगी गयी। इन 
दोनों प्रकार की रिपोर्टों की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं । 


१. बम्बई प्रान्त के दस जिलों मे' कुल मिलाकर १७०५ विद्यालय 
थे, जिनमे २४ को सरकारी सहायता प्राप्त थी। इन स्कूलों में पढ़ने 
वाले छात्रों की संख्या ३५,१४३ थी । जिलों की जनसंख्या ४,६८१,७३५ 
थी। अतः छात्र और जनसंख्या का पारस्परिक ओसत अनुपात 
१: १११३ था। 

२. सामान्यतः स्कूलों के लिए स्व॒तन्त्र मकान न होते थे। ये गाँव 
के मन्दिर, धनीमानी व्यक्तितयों के दालान अथवा शिक्षक के दरवाजे 
पर लगा करते थे । 


३. स्कूलों की औसत छात्रसंख्या १५ के लगभग रहती थी। किसी- 
किसी स्कूल मे' १४० तक छात्र शिक्षा भ्रहण करते थे । 


कल पिनब जन नानक पहन ५ लक. 
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४. स्कूलों के अधिकांश शिक्षक ब्राह्मण थे। शिक्षक की मयांदा 
से ही ये अपने व्यवसाय की ओर प्रेरित रहते थे, न कि आर्थिक 
ज्ञाभ से | 


४. शिक्षकों की आय भिन्‍न स्थानों में' भिन्‍न हुआ करती थी। 
सामान्यतः इनका नियमित पारिश्रमिक ३ रु० से ८ रू० प्रति माह होता 
था। इसके अतिरिक्त पत्र, त्योहार, विवाह आदि के अवसर पर 
उन्हें आर्थिक लाभ हुआ करता था । 


६. पाझय विषयों मे' पढ़ना, लिखना तथा अंकगणित हो प्रधान 
थे। छात्रों को विभिन्‍न पहाड़ों का अभ्यास पूरा दिलाया जाता था, 
ताकि वे रोजमर्र के हिसाब-किताब जबानी कर लें। स्कूलों की दण्ड- 
व्यवस्था कठोर थी । 


७, स्कूलों मे बालचट-शिक्षण की पद्धति स्ंत्र प्रचलित थी। 
उच्च योग्यता के छात्र अपने से नीचों योग्यता के छात्रों को शिक्षा 
देते तथा उसके आचार-विचार का निरीक्षण किया करते थे। 


बंगाल :आदम को प्रथम रिपोर्ट उस ससय तक उपलब्ध 


शिक्षा सम्बन्धी सभी स्रोतों पर आधारित थी। इस रिपोर्ट के अनसार 
बंगाल ओर-बिहार मे प्राथमिक स्कूलों की संख्या एक लाख थी। उस 
समय बंगाल और बिहार की जनसंख्या अनमानतः ४ लाख के लगभग 
थी। इस तरह प्रत्येक 9७०० जनसंख्या पर एक स्कूल अवस्थित था | 
स्कूली अवस्था के छात्रों तथा स्कूल का अनपात ६३:०१ था । 
चूंकि लड़कियाँ स्कूलों मे शिक्षा प्रहणा नहीं करती थीं अतः ३२.४ 
लड़कों के लिए एक स्कूल क्रियाशील था । इन आँकड़ीं के आधार पर 
आदम का यह निष्कर्ष था कि बंगाल ओर बिहार मे देशी प्राथमिक 
विद्यालय बहुत ही विस्तृत थे । 


आदम की प्रथम रिपोर्ट के सम्बन्ध में! घिद्वानों ने विभिन्‍न मत 
प्रकट किये हैं। सर फिलिप हारठटग ने बंगाल और बिहार भे' एक 
लाख प्राथमिक स्कूलों का होना गप्प अथवा किंवदन्ती माना है। 
दूसरी ओर श्री पारुलेकर ने इसे सबंथा सत्य और प्रामाणिक माना है | 
बस्तुत: प्रत्येक गाँव में एक स्कूज्त का उल्लेख अन्य लोगों ने भी किया 
है। मुनरो ने मद्रास के प्रत्येक गाँव मे” एक स्कूल का होना सही 
समझा है। वार्ड के अनुसार बंगाल के लगभग सभी गाँवों में 
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प्राथमिक स्कूल स्थित थे, जिनमे” पढ़ना-लिखना तथा अंकगणित 
सिखलाये जाते थे। सर हारटग का सन्देह सम्भवतः इसलिए था 
कि उन्हों ने उन स्कूलों को मान्यता प्रदान न की, जो कि ग्रह-स्कूलों के 
रूप मे क्रियाशील रहते थे । 


आदम की ह्वितीय रिपोर्ट बंगाल के एक थाने के विशिष्ट अध्ययन 
पर आधारित थी। राजशाही जिले के नेतोर थाने की शिक्षा के 
सम्बंध मे” आदम ने पूरी जाँच-पड़ताल को। थाने की जनसंख्या 
१६४२६६ थी, जिसमे' १२६६७४० हिन्दू थे तथा ६५६५६ मुसलमान । 
थाने में' ४८४ गाँव थे। आदम ने इन गाँवों मे कुज्ञ २७ प्राथ- 
मिक्र स्कूल पाये । इन स्कूलों की छात्रसंडया केबल २६२ थी जिनसे" 
१० स्कूलों मे' बंगला की शिक्षा दी जाती थी, ४ स्कूलों मे' फारसी 
की, ११ स्कूलों मे” अरबी की, ओर २ स्कूलों मे' बंगला और फारसी 
दोनों ही पढ़ायी जाती थीं। इन स्कूलों के अतिरिक्त, बहुत से परि- 
बारों मे ग्रह-शिक्षा के रूप सें परिवार के बच्चों को शिक्षा दी जाती 
थी। इस प्रकार शिक्षित होने वाले छात्रों की संख्या २३४२ थी। 
इस प्रकार पारिवारिक स्कूलों मे' शिक्षित होने वाले छात्रों की संख्या 
सामान्यतः सावंजनिक स्कूलों मे शिक्षित होने वाले छात्रों से कई 
गुणी अधिक थी। स्त्री-शिक्षा के लिए स्कूल न थे। आदम के अलु- 
सार नेतोर थाने मे' कुल्न ६,१२१ लोग शिक्षित अथवा साक्षर थे। 
थाने की आवादी, जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, १६५,२९६ थी । 
इस तरह थाने भे' कुल जनसंख्या के ३.१ प्रतिशत लोग ही शिक्षित थे । 
स्त्री शिक्षा प्रायः नहीं के बराबर थी । 


आदम की तृतीय रिपोर्ट, शिक्षा के इतिहास के लिए अत्यन्त 
सहत्वपूणे है। इस रिपोर्ट भे' आदम ने बंगाल के पाँच जिलों-- 
मुशिदावाद, बीरभूम, वरदवान, साउथ-बिहार तथा तिरहुत की शिक्षा 
की स्थिति का विवरण दिया। आदम के द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों का 
सारांश निम्नांकित तालिका मे' उपस्थित किया गया है। 





स्कूलों की संख्या 
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आदम के द्वारा प्रस्तुत ईन ऑँकड़ों में उन ग्रह स्कूलों के आँकड़े 
म्मिलित नहीं हैं, जिनकी संख्या जैसा कि हम पहले कहे चुके हें 
बहुत बड़ी थी। आदम ने गृहशिक्षा के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले के 
केवल एक थाने की जाँच की थी। इस जाँच के आंकर्डी के अनुसार 
याँच थानों में ग्रह-शिक्ता के स्कूलों की संख्या मिम्नांकित है :-- 


मुशिंदाबाद शहर --. २१६४६ 

दोलतबाजार थाना “>>. २४५४ 

नंगत्तिया थाना >>. २०७ 

खुल्ना थाना --. ४७४ 

जहानाबाद थाना --. ३६० 

भवरा कक २३५ 
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इन थानों में सावेजनिक स्कूलों की संख्या ४ सी से नीचे ही थी । 

इस तरह ग्रह विद्यालयों की संख्या साबेजनिक स्कूलों की संख्या से कहीं 
अधिक थी । इससे स्पष्ट है कि आदम' की प्रथम रिपोर्ट में वणित 

बंगाल में एक लाख स्कूलों का होना असम्भव अथवा गप्प नथा। 

" सर फिलिप हारटग के इस सम्बन्ध में क्या विचार हैं,इसका निर्देश हम 
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'कर चुके हैं। सर हारटग ने आदम की प्रथम रिपोर्ट को गलत इसलिये 
समझा है कि वे उन गृह-स्कूलों की स्थिति को स्वीकार करने के लिये 
प्रस्तुत नहीं हैं, जिनकी संख्या, जैसा कि हम कई बार पहले कह चुके हैं, 
काफी थी। इससे स्पष्ट है कि उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में बंगाल में 
प्राथमिक शिक्षा के लगभग एक लाख विद्यालय थे, जिनमें परिवार 
विशेष के छात्र शिक्षित हुआ करते थे। मद्रास तथा बम्बई प्रान्त में 
भी ये ग्रह-विद्यालय बढ़ी संख्या में विद्यमान थे-यह हम जान चुके हैं। 
ऐसी स्थिति में यह पूर्णतया सिद्ध है कि अंग्रे जी राज्य के प्रारंभ में भारत 
में अनगशित देशी विद्यालय थे, जो कि जन-सामान्य की शिज्ञा सम्बन्धी 
आश्यकताओं की पूर्ति अपने ढंग से किया करते थे । 


स्रीशिक्ा 


पुस्तक के प्रथम भाग में हम कह चुके हैं कि भारतीय संस्कृति में 
स्त्रियों के बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के प्रति किसी तरह के प्रतिबन्ध 
न थे। राजनीतिक हलचलों तथा सामाजिक एवं आर्थिक विश्वखलताओं 
के कारण भारत की स्त्रियों की स्थिति मध्ययुग में काफी नीचे गिर गयी 
थी।. परदा, बाल-विवाह आदि कुरीतियों के प्रचलन के कारण स्त्री- 
शिक्षा की अवस्था शोचनीय हो गयी थी। फिर भी देश में बिदुषी 
स्त्रियों की कमी न थी। मुसलिम शिक्षा के प्रसंग में हम उन मुसलिम 
राजकुमारियों तथा महिषियों का उल्लेख कर चुके हैं, जो कि न केवल 
बिदुषी थीं, बल्कि कवयित्रियाँ तथा लेखिकायें भी थीं। | भमध्यकाल में 
अनेक हिन्दू महिलाएं भी थीं, जिन्होंने आध्यात्मिक तथा लोकिक ज्षेत्र 
मे अपनी प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया था । क्षष्ण-भक्ति से अनु- 
प्राशित सीरा के पद आज भी करोड़ों मु्खों से गुजरित होते रहते हैं । 
अहिल्या वाई की धर्मपरायणता तथा कार्य-पटुता की तह में पारिवारिक 
सुशिक्षा थी। दुर्गावती तथा लक्ष्मी बाई के शौय एवं देश-प्रेम इस 
बात के परिचायक हैं कि उन्हें बचपत्र में युद्धकला, सेन्‍्य-संचालन 
तथा बीरत्व की पूर्ण शिक्षा मिल्षी थी। १८ वीं सदी के साहित्य एवं 
अन्य प्रमाणों से तत्कालीन कई विदुषी महिलाओं का परिचय मिलता 
है। | भारतचन्द्र की नायिका विद्या एक सुशिक्षिता रमणी थी। 

$ प्रसाद-भारतीय शिक्षा का इतिहास-प्रथ्म भाग-प्ृष्ठ रे८७, - 
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रामप्रसाद के विद्यासुन्दर की नायिका भी ऐसी ही विदुपी थी । उसने 
केवल उस पुरुष से विवाह करने का निश्चय क्रिया था जा उसे 
बौद्धिक वाद-विवाद में परास्त कर सके । ढाका जिले में विक्रमपुर 
ग्राम के कवि जयनारायण की भतीजी आनन्द्मयी सुप्रसिद्ध कबसित्रि 
थी। अपने चाचा के साथ सन्‌ १७७२ ई० में उसने हरित्लोला काव्य 
की रचना की। नतोर की रानी भवानी भी बिदुपी महिला थी। 
वार्ड के अनुसार १६ वीं सदी के प्रारम्भ में हतीविद्यालंकार नामक 
एक स्त्री दाशनिक निवास करती थी । उसका जन्‍म बंगाल में हुआ 
था। अपने पति तथा पिता की सृत्यु से विरक्त होकर वह बनारस में, 
शान्ति की खोज में, रहने लगी थी। यहाँ उसने शास्त्रों का विस्व॒त 
अध्ययन किया तथा धार्मिक विपयों को शिक्षा देना भी उसने प्रारम्भ 
किया था। उसके अनेक शिष्य हुए। उनकी विद्वत्ता की घाक इननी 
थी कि लोगों ने उसे ह॒ती विद्यालंकार कहना शुरू किया। नसिरपुर 
के एक ब्राह्मण यशोवन्त की पत्नी बंगला में हिस्ताब-किताब भमली-माँति 
लिख-पढ़ सकती थी । राजा नवक्ृष्णु की पत्नियाँ पढ़ने में कुशल्न थीं | 
फरीदपुर जिले में श्यामसुन्दरी नामक एक ब्राह्मणी व्याकरण तथा 
तकशास्त्र का अध्ययन कर रही थी। नदिया के महाराज क्ृष्णुचन्द्र के 
द््‌रबार के विदुषक रसराज्य की कन्या मातृभाषा के साहित्य में पारंगत 
थी। उड़ीसा में रानी निसंक राय नामक एक सुप्रसिद्ध कवयित्री थी | 
इनके अतिरिक्त, बंगाल में अनेक सुशिज्षिता बैरागिती तथा समन्यामिनी 
थीं, जो संस्कृत जानती थीं तथा बंगला के वेष्णव साहित्य में परी 
योग्यता रखती थीं। वेष्णव मत के दो प्रसिद्ध केन्द्र शान्तिपर तथा 
नदिया में कई ऐसी स्त्रियाँ थीं, जो कि न केबल पढ़ी-लिखी थीं बल्कि 
जन-सामान्य में धर्मे-प्रचार की ज्ञमता रखती थीं। ज्ञेपी नामक एक 
विद्ुुषी के पास वेष्णव सत की अनेक बहुमूल्य पुस्तकें संग्रहीत थीं | 
इन पुस्तकों की व्याख्या वह सफलतापूबंक किया करती थी । बंगाल 
के मुसलमान भी अपनी कन्याओं की शिक्षा की ओर ध्यान देते थे | 
सेर-उल-मुताखेरीम के अनुसार एक पिंतामही ने अपनी पोती की 
शिज्ञा में बड़ी दिलचस्पी ली थी | इस तरह हम देखते हैं कि अटा- 
रहवीं सदी में भारत की स्त्रियाँ शिक्षिता थीं, अज्ञान से परिवेष्टिता 
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'नहीं | गाँवों तथा शहरों में ऐसी स्त्रियाँ मोजूद थीं जो कि न केबल 
:बिदुषी थीं, बल्कि कवयित्री तथा लेखिका भी थीं। 

किन्तु, मध्यकाल में भारत में सामान्य स्त्रियों की शिक्षा उपेक्षित 
थी। अधिकांशतः, सम्पन्न तथा धनीमानी व्यक्तित अपनी कन्याओं की 
शिक्षा ग्रहविद्यालयों में दिया करते थे। किन्तु, ऐसे साबजनिक स्कूल 
नहीं थे, जिनमे सर्वोासाधारण की कन्याओं की शिक्षा दी जाती। 
आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक कुरीतियाँ एवं कुछ प्रचलित अंध- 
विश्वासों के कारण सामान्य जनता अपनी बालिकाओं की शिक्षा की 
ओर उदासीन रहती थी। मद्रास, बम्बई तथा बंगाल की शिक्षा- 
सम्बन्धी जाँच-पड़तालों, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, से 
यह स्पष्ट है कि १६ वीं सदी के प्रारम्भ में भारत में स्त्री-शिक्षा की 
दशा शोचनीय थी । सा्बजनिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या अत्यन्त 
न्‍्यून थी। मद्रास की रिपोर्टों के अनुसार मुनरों ने यह सारांश 
उपस्थित करते हुए लिखा था, “स्कूलों में बहुत ही कम लड़कियाँ शिक्षा 
ग्रहण करती हैं ।* 


बम्बई की रिपोर्टो की समीक्षा करते हुए श्री पारुलेकर ने यह सत 
प्रकट किया कि १६ वीं सदी के प्रारम्भ मे देश के सामान्य स्कूलों से 
बालक ही शिक्षा प्राप्त करते थे। बालिकाओं की शिक्ञा का प्रवन्ध 
ग्रृह-विद्यालयों तक ही सीमित था।। आदम के अनुसार बंगाल में 
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स्त्री-शित्षा का नितान्त अभाव था तथा कुछ अपवादों को छोड़ कर, 
भारत की स्त्रियाँ अज्ञानता तथा अन्धकार में डूबी हुई थीं। इस म्थिति 
के कई कारण थे, जिनमें, जेसा कि हम पहले कह चुके है, अन्ध- 
विश्वास, सामाजिक-कुरीतियाँ तथा आशिक समस्याएँ प्रमुग् थीं।; 
स्त्री-शिज्षा की सामान्य स्थिति अच्छी न होते हुए भी, जसा कि हम 
सिद्ध कर चुके हैं, आधुनिक काल के आरम्भ में भारत में, अनेक बिदुपी 
स्त्रियाँ थीं, जो अपनी बिद्वता का उपयोग बहुधा ज्ञान-प्रसार तथा 
साहित्य-सृजन में किया करती थीं । 
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तीसरा अध्याय 


आधुनिक शिक्षा का प्रथम चरण 
( सन्‌ १७००-१८१३ ई० ) 


इंगलैड की महारानी एलिजाबेथ के एक अधिकार पत्र (0087६6७) 
के अनुसार भारत तथा पूर्वीय देशों से व्यापार करने के निमित्त ईस्ट 
इन्डिया कम्पनी की स्थापना १६०० ३० में हुई थी। अपनी स्थापना के 
लगभग १४० वष बाद तक कम्पनी नितान्तः एक व्यावसायिक संस्था रही। 
किंतु इस अवधि में भी कस्पनी की ओर से भारत मे धम्मप्रचार तथा 
धार्मिक शिक्षा से संबंधित कुछ चेष्टाएं अवश्य ह॒ई । सन्‌ १६१७ ई० में 
कुछ भारतीय अपने देशवासियों को ईसाई धर्म की शिक्षा देने के लिये 
निय॒क्त किये गये । इन भाग्तीय प्रचारकों के लिए कम्पनी ने अपने 
खच्च से ऐसी शिकज्ञा की उप्रवस्था की, जो उनके घधम प्रचार के काय के 
लिए आवश्यक थीं । पीटर नामक एक सारतीय इसाई घम की शिक्षा 
के लिए इंगलैंड भी भेजा गया । 
चेरिटी स्कूल : 

सन १६५६ इसवी से कम्पनी की संचालक-समिति (00प7 ० 
])776०6000) ने यह आदेश जारी किया कि भारतवासियों के बीच धर्म- 
प्रचार की परी चेष्टा की जाय । इस उद्देश्य से उन्होंने कम्पनी को 

जजों में धमप्रचारकों को भारत ले जाने की अनुमति भी दी। सन्‌ 
१६६८ में कम्पनी को धर्मप्रचार तथा स्कूल निमोण का वैधानिक अधि- 
कार इंगलंड की पालियामेट से प्राप्त हुआ । इस वर्ष कम्पनी को दिये 
गये चार्टर के अनुसार उसे भारत स्थित अपने व्यावसायिक केन्द्रों में 
पादरियों को रखन का आदेश सिल्ा । कम्पनी को यह भी आदेश दिया 
गया कि ४०० टन या अधिक के प्रत्येक जहाज में एक-एक प्रधान पादरी 
भारत भेजे जाय । इन पादरियों को प्रचलित विदेशी भाषा पुतंगीज 
के अतिरिक्त स्थानीय देशी भापाओं को सीखना भी अनिवार्य था, ताकि 


( २६ ) 


वे देशी कर्मचारियों (७७४॥००७) को प्रोटेस्टेन्ट धर्म की शिक्षा दे सके | 
चाटर ने कम्पनी के संचालकों को यह भी आदेश दिया कि आवश्यकता- 
नुसार कम्पनी के सभी बड़े कारखानों तथा फौजी छावनियों में चरिदी 
स्कूल खोले जांय | इन आदेशों के अनुसार कम्पनी ने भारत-स्थित अपने 
तीन प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रां-मद्रास, बम्बइ आंर कल्नकत्ता म॑ धर्साचार्य 
नियुक्त किये । ये पादरी इसाई बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयत्नशील रहन 
लगे, विशेषतः उन बच्चों के लिए जो कि अंग्रेज सेनिक तथा भारतीय 
स्त्रियों से समुत्पन्न थे। इन बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा के लिए 
पादरियों ने विशेष प्रकार के स्कूल खोले जो कि चेरिटी स्कूल ((गक्षाप09 
80॥0०0]) के नाम से विख्यात हुए। जैसा कि नाम से दी प्रकट है, 
चैरिटी स्कूल, अलुदानों अथवा चन्दों से संचालित होते थ तथा गरीब 
एवं अनाथ बच्चों के लिए ही आयाजित रहते थे । इस तरह भारत 
मे चैरिटी स्कूलों का सूत्रपात हुआ जा कि अठारहबीं शताब्दी में कम्पनी 
के द्वारा आयोजित शिक्षा के प्रधान स्तंभ रहें । 
सर्व प्रथण सन्‌ १७१४ ईसबी में मद्रास में पादरी स्टेसेन्सन न 

सेंटमेरी चैरिंटी स्कूल नामक एक चेरिटी स्कूल स्थापित क्रिया । 

सन्‌ १७४७ ई० में दो ओर चैरिटी स्कूल बहीं स्थापित किय. गये, एक 

पुतंगोज बच्चों के लिए ओर दूसरा तामिल बच्चों के लिए । 


सन्‌ १७१८ ईसवी में पादरी रिचर्ड कांब्बे के द्वारा बम्बई भें चेरिटी 
स्कूल की स्थापना हुई । सन्‌ १७२० तथा १७३१ ईसवी के बीच पादरी 
बेल्लामी न कज्षकत्ते में एक चेरिटी सर्कल की स्थापना की, जिसके लिए 
सन्‌ १७३६ इंसवी में एक नया भकान भी बनवाया गया था । सन्‌ १७३१ 
ईसवी में सोसाइटी फोर दी प्रोमोसन ओफ इन्डियन लर्निंग (8000०४५ 
507 006 97070007 607 फाता४8 687४782) नामक संस्था ने 
कलकचे मं एक चेरिटी स्कूल खोलां। सन्‌ १७८७ ईसबी में मद्रास 
में अनाथ बच्चों के लिए दो अनाथालय खुल:--एक बच्चों के लिए ओर 
दूसरी बच्चियों के त्ञिण । स्थानीय गवनंर की पत्नी श्री कैम्बेल के नाम 
पर बालिका अनाथालय का नाम लेडी कैम्बेल्न अनाथालय ( 4,809 


(एभाए0७॥ ४९०४६॥० 07ए७४७7 485ज9पग) पड़ा । 

चेरिटी स्कूल प्रधानतः अंग्रेज सिपाहियों के बच्चों के निर्मित होते थे | 
कुछ स्कूलों मे' अनाथ तथा निम्न श्रेणी के गरीब भारतीय बच्चे भी 
दाखिल होते थे। इन स्कूलों का पाठ्य-क्रम अधिकतर तीन “आर” 
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(पढ़ना, लिखना, गणित) से संबंधित रहता था। ईसाई धर्म की शिक्षा 
अनिवार्य ही थी। शिक्षा का माध्यम था प्रारम्भ में पौतु गीज, बाद में 
अंग्रेजी। स्कूल का खर्च धनी-मानी परोपकारी व्यक्तियों के अनुदानों 
तथा चन्दों से चलता था। कम्पनी की ओर से भी सहायता (576) 
मिला करती थी। यह सहायता प्रधानत: निम्नलिखित रूपों में दी 
जाती थी। 
(१) स्कलों के नियमित खर्चे के लिए आवत्तेक आर्थिक सहायता | 
(२) सकल के मकान के लिए जमीन तथा मकान बनाने के लिए 
अनावत्तक ख्च तथा समय २ पर सकान बनाने के खच । 
(३) अपने अफसरों तथा कमचारियों को सहयोग देने की अनुमति 
(४) सकल की आय को कम्पनी के खजाने में ऊंचे सूद पर रखने की 
अनुमति | 
(४) रुपया इकट्ठा करने के लिए लाटरी लगाने की अनुमति | 
अनुदानों और चन्दों के अतिरिक्त अनाथालय को प्रति छात्र ४ रु० 
प्रति माह की दर से कम्पनी की ओर से सहायता भी मिलती थी । 
सहायता की रकम ७४० रु० प्रतिमाह से अधिक न हो सकती थी | 
बालकों का अनाथालय डाक्टर पऐन्ड्रवेल के द्वारा स्थापित हुआ। 
इस संस्था को भी कम्पनी की ओर से ४ रु० प्रति बालक प्रतिमाह सहायता 
मिलती थी । किंतु सहायता की रकम ५००) से अधिक न होनी चाहिए 
थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी के द्वारा संस्था की अन्य प्रकार की 
आशिक सहायता सिली। शिक्षा के इतिहास में इस सकल का विशेष 
महत्त्व है। भारत की प्राचीन शिक्षा रीति के अनुसरण पर आधुनिक 
स्‍्कलों में बालचट प्रथा का प्रयोग ड्ा० वेल ने सबगप्रथम यहीं किया था। 
इसके पश्चात उन्होंने इंगलैंड भें भी इसका प्रयोग सफलतापवक किया। 
इस तरह चेरिटी स्कलें कम्पनी की संरनण॒ता में आयोजित स्वसंचालित 
संस्थाएं थीं। इनका कार्यक्षेत्र, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कम्पनी के 
कमचारियों के यूरोपीय बच्चे तथा भारत-यूरोपीय बच्चों (भारतीय 
स्त्रियों से उत्पन्न) की शिक्षा तक ही सीमित था। भारतीयां की शिक्षा 
से उनका संबंध न था ओर इसलिए ये भारत में अंग्र जी शिक्षा-व्यवस्था 
के आधार नहीं माने जा सके । इन स्कलों के द्वारा भारत में रहनेवाले 
यरापीय बच्चों की शिक्षा का प्रवंध हुआ, भारतीय प्रजाका नहीं । 
?८वरीं शताब्दी के अन्ततक कम्पनी की शिक्षा-सम्वन्धी चेष्टाय प्रघानत: 
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इन्हीं चेरिटी स्कलों के प्रोत्साहन की ओर केन्द्रित रहीं। इन सकता 
का कार्य क्षेत्र वहुत संकुचित था। कम्पनी की ओर से भारतीय प्रज्ञा 
की शिक्ञा के प्रयत्न इस सदी तक लगभग नहीं हो पाये थे । 


कलकंता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कालज- 


सन्‌ १७४० के पश्चात्‌ भारत में क्रम्पनी का राजनीतिक प्रभुत्त 
तीत्र गति में बढ़ने लगा। १७४६ के पत्नासी युद्ध तथा १७६४ के 
वक्‍्सर के युद्ध ने कम्पनी को पूर्वीय भारत का वास्तबिक स्वासी बना 
दिया। 2७६४ की दीवानी के फलस्वरूप कम्पनी का राजनोविक 
प्रभुत्व वेधानिक रूप में मान लिया गया। इसके पश्चात कम्पनी अपन 
को भारत के पूर्वी भूमाग के वास्तविक शासक के रूप स॑ समन लगा | 
ऐसी स्थिति में उसकी शिक्षा संबंधी नीति में परिवतेन होना स्व भाविक 
था। अबतक कम्पनी की शिक्षा-संबंधी चेप्टाएं केवल यूरापीय तथा 
भारत यूरोपीय बच्चों तक ही सीमित थी। अब कम्पनी यह ससभन 
लगी कि भारत के निवासियों को शिक्षा की ओर उसे क्रियाशील दाना 
आवश्यक है। देशी राजाओं तथा नवाबों की उत्तराधिकारणी कम्पनी 
अपने पू्वंबर्ती शासकों की तरह सारतवासियों की शिक्षा की ओर 
सचेष्ट रहना चाहती थी, ताकि देशवासियों की दृष्टि म॑ जनहित के 
कार्यों म॑ पूबवर्ती देशी राजाओं की अपेज्ञा वह हेय ने समझी जाय | 
इसके अतिरिक्त कम्पनी के उच्च पदाधिकारी इस बात का भलीभाँति 
समम गये थे कि प्रभावशाली भारतीयों का शिक्षित बनाना अत्यावश्यक्र 
था, ताकि वे कम्पनी के अधीनस्थ उच्च नोकरियों मे बममाये जांय तथा 
कम्पनी-राज्य का पाया सुहृद बनावे | कुछ भारतीयों को उच्च शिक्षा 
देने की एक तात्कालिक आवश्यकता भी आ पड़ी थी। सन्‌ १७८१ ई० 
के संशोधन-कानून (4776०एवए॥४ 4०6 ०६ 68) के अनुसार 
भारतीय मुकदमों का फेसला हिन्दू तथा मुसलमानों के रीति-नीतियों के 
अनुसार होना चाहिए था। फलतः अंगरेज न्यायाधीशों को कुछ एस 
सुशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत थी, जो उन्हें उक्त कार्य में उचित परामर्श 
दे सकते। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के उच्च अधिकारी इस बात को 
भलीभांति समझ गये थे कि प्रमावशाल्ली भारतीयों को कम्पत्ती की 
ओर आक्ृष्ट करने के लिए उनकी शिक्षा का प्रबन्ध अत्यावश्यक था । 

इन मिलेजुले कारणों के फलस्वरूप सन्‌ १७६४५ इसबी के पश्चात्‌ 
कम्पनी ने भारतवासियो' की उच्च शिक्षा के लिए कई संस्थाएं खोलीं 
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'जिनमे कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कालेज प्रमुख थे। 
कलकत्ता मदरसा के संस्थापन का तात्कालिक कारण कल्कत्ते के 
सश्रान्त मुसलमानो' का एक आवेदन-पत्र था। हेस्टिंग्स ने अपने 
पूर्व-निश्चित विचारों को कार्यान्वित करने का उपयुक्त अवसर 
पाया। कम्पनी की संचालक-समिति की अनुमति लेने में कफी 
'विज्षम्व की संभावना थी, अतः हेस्टिग्स ने उनकी अनुमति के 
बिना ही अक्टूबर १७८० में मदरसा खोल दिया। मदरसा के 
शिकज्ञक सुप्रसिद्ध विद्वान मुदगिदू-ओद्वीन नियुक्त हुए, जिनकी विद्वत्ता 
की धाक भारत भर में जमी हुई थी। वस्तुत: उनकी नियुक्ति के लिए 
स्वयं मुसलमानों ने अपने आवेदन-पत्र में प्राथना की थी। संचालकों 
की अनुभति के बिता हेस्टिग्स कम्पनी के रूपये इसमें नहीं लगा सकता 
था। फलत: उसने अपने निजी रुपयों से मदरसा का खच्चे बहन 
करना प्रारम्भ किया । शुरू में मदरसे में ४० विद्यार्थी भरती किये गये, 
जिनके रहने तथा खाने का प्रबन्ध मदरसे की ओर से होता था। 
इनके अतिरिक्त कुछ अन्य छात्र भी बाहर से शिक्षा-महण करने के 
लिए आया करते थे। शीघ्र हो मदरसे में रहने वाले छात्रों की 
संख्या १०० हो गयी। कम्पनी के संचालकों ने हेस्टिग्स के कार्य की 
प्रशसा की तथा मदरसे का प्रबन्ध कम्पनी के प्रबन्ध में ले लेने का 
आदेश दिया। संचालकों ने हेस्टिंग्स के निजी रुपये भी लोटा दिये । 
प्रचलित प्रथा के अनुसार शुरू में कम्पनी की ओर से सदरसे के खचे 
के लिए २६,००० रु० वाषिक आय की जायदाद निकाल दी गई । 
किन्तु जञायदाद का प्रवन्ध भलीभाँति नहीं होता था तथा इसके सम्बन्ध 
में तरह तरह की शिकायतें होने लगीं थीं। फल्लतः यह निश्चय किया 
गया कि जायदाद की अपेक्ञा सरकारी कोप से ३०,००० रू० प्रति बर्ष 
मदरसे के लिए दिए जायेँ। मदरसे के प्रवन्ध के लिए एक अंग्रेज 
सेक्रेटरी भी नियुक्त हुआ | सदर मे' निम्नलिखित विपयों की उच्च 
शिक्षा दी जाती थी | 

(१) दशन (२) धार्मिक सिद्धान्त (३) मुस्लिम कानून 


(४) नज्ञत्र शास्त्र (४) ब्यामिति 
(६) अंकगशणशित (७) तकशास्त्र 
(८) काव्य शास्त्र (६) व्याकरण 


शिक्षा की अवधि सामान्यतः ७ बष थी । शिक्षकों के अतिरिक्त 
कुरान पढ़ाने के लिए एक कातिब तथा नमाज पढ़ाने के लिए एक 
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मुअध्धीन भी नियुक्त थे। मुसलिम रीति के अनुसार शुक्रवार को ' 
इबादत आदि के लिए अवकाश भी रहा करता था । 

बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना सन १७६१ इ० से बनारस 
राज्य के रेसिडेन्ट जोनथन डुन्कन के द्वारा हुईं। विद्यात्नय के संस्था- 
पन के प्रमुख कारण राजनीतिक थे, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है । विद्यालय के खर्च के लिए पहल १४,००० रू को सहायता 
स्वीकृत हुई | किन्तु शीघ्र हो सहायता की रक्तम बढ़ा कर २०,८०५) रू० 
वार्षिक कर दी गई । विद्यालय का प्रबन्ध यहाँ के परण्डितां का ही साधा 
गया। किन्तु उनके असफल सिद्ध हान पर कलकत्ता मदरसा की 
ही भाँति बनारस संस्कृत कालेज का प्रवन्ध एक यूरोपीय प्रबन्धक के 
जिम्मे सपा गया । विद्यालय के पाठ्य-विपय संस्कृत बिद्या्यों की 
प्रचलित पाम्य-विपय ही थे। विद्यालय के काय का संचालन धर्म - 
शास्त्रों मे निर्देशित नियमों के अनुसार ही होता था । 
शिक्षा की प्राच्यवादी नीति ;--- 

कलकत्ता मदरसा तथा वनारस संस्कृत कालेज के मंस्थापन के द्वारा 
कम्पनी ने अपनी शिक्ञा सम्बन्धी उस नीति का सूत्रपात क्रिया, जो 
आगे चल्न कर प्राच्य नीति ( 000708050 70॥09 ) के नाम से 
विख्यात हुई। इस नीति के तह में घरार्मिक तटस्थता थी, ताकि 
भारतीय जनमत नव-निर्मित अंग्रेजी राज्य की ओग किसी भी रूप में 
सशंकित न हो। व्यावहारिक रूप मे' इस नीति के निम्नलिखित 
पहलू थ | 

१) हिन्द तथा मुसलमानां की प्राचीन शिक्षा-पद्धति सचथा भली 
तथा उपयुक्त थो। अतः कम्पनी का इसी शिक्षा-पद्धति को प्रश्नय 
देना चाहये था | 
(१) हिन्दू तथा मुसलमानों को सांस्कृतिक शिक्षा संस्कृत तथा अरबी 
फारपो के साध्यम से पुरानी पद्धति पर दी जाय | 


(२) भारतवासियों को पाश्चात्य ज्ञान देने की चेष्टा शीघ्र न कीजाय | 
(३) कम्पनी यूरोपीय धम-प्रचारकों ( !शाउ070१68 ) को धर्म- 
प्रचार तथा शिक्षा-प्रचार के कार्य में' किसी प्रकार का प्रोत्साहन न 


भारत मे शिक्षा सम्बन्धी कम्पनी की यही नीति १७६५-१८१३ तक 
क्रियाशील रही । 
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'धर्म-प्रचारकों के प्रयत्न :-- 

सन्‌ १७००-१८१३ ई० की अवधि मे' कम्पनी के अतिरिक्त 
भारत में शिक्षा-प्रसार की चेष्टायें यूरोपीय धर्म-प्रचारकों के द्वारा 
भी हुई'। वस्तुतः आधुनिक भारत में, शिक्षा के क्षेत्र में, 
'गेरसरकारी प्रयत्नों का श्रीगशेश इन्हीं यूरोपीय धर्म-प्रचारकों के 
छरा हुआ। भारत मे शिक्षा-प्रसार की प्रेरणा इन्हें कई रूपों मे प्राप्त 
हुई। शिक्षा-प्रसार के द्वारा वे अपने धर्मं-प्रचार के कार्य मे' अधिक 
सफल हो सकते थे। उनकी धारणा थी कि नये ढंग से पढ़े-लिखे 
लोग उनके धर्म (ईसाई ) की ओर ज्यादा आक्रृष्ट हो सकते थे। 
दूसरा ल्ञाभ यह था कि अपने स्कूलों के द्वारा वे भारतीय जनता के 
साथ अपना सम्पक स्थापित कर सकते थें। स्कूल-निर्माण की आव- 
श्यकता उन्‍हें इसलिए भी प्रतीत हुई कि ईसाई घमम में दीक्षित 
भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था उन्हें करनी पड़ी । शुरू में भारतीय 
समाज के निम्न श्र णी के लोगों ने ही ईसाई मत को स्वीकार किया 
था। ये लोग साधारणुत: निरक्षर होते थे। ईसाइयों के लिए 
बाइबुल' का पढ़ना जानना आवश्यक था। अतः धर्म-प्रचारकों को 
भारतीय ईसाइयों के पढ़ने-लिखने का प्रबन्ध करना आवश्यक हो 
गया। इस उद्देश्य से धर्म-प्रचारकों के द्वारा बहुत से स्कूल खोले 
गये। भारतीय ईसाइयों के लिए स्थानीय भाषाओं मे बाइबुल तथा 
अन्य पुस्तकों का निमोण किया गया। पुस्तक के प्रकाशन की सुगमता 
के लिए धर्मे-प्रचारकों द्वारा छापाखाने भी खोले गये। भारतीय 
ईसाइयों की भोतिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए धमर्मतअचारकों ने 
उनके लिए कई व्यावसायिक स्कूल भी खोले तथा सरकारी नौकरियों 
लिये उन्हें. हर तरह से उपयुक्त बनाने की चेष्टा की। इस 
तरह धर्म-प्रचार के कारण तथा परिणाम दोनों ही रूपों मे यूरोपीय 
धर्म-प्रचारकों को भारतीय शिक्षा की ओर ओर सचेष्ट होना पड़ा ।* 

प्रारम्भ मे निम्तलिखित दो धर्मे-प्रचारक सण्डल्नों ने भारत में 
शिक्षा-प्रसार की ओर कदम उठाया । 
(९) डेनमा्क का धर्म-प्रचारक्त सण्डल, जिसका काय-स्षेत्र मद्रास 

प्रान्त था । 
(२) सेरामपुर के धर्मं-प्रचारक्त तथा अन्य धर्मे-प्रचारक जिनका कार्य- 
क्षेत्र बंगाल था । 
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१--डेनमाक के धर्म-प्रचारकों के काय--ईस्ट इण्डिया कम्पली के 
राज्य मे' कार्य करने वाले धर्म-प्रचारकों भें' डेनमाक के प्रोटिस्टेस्ट 
धर्म-प्रचारक मुख्य थे। सन १७१३ ई० में इन्होंन तामित भापा का एक 
छापाखाना खोला। सन १७१६ ई० मे, शिक्षकों के प्रशिज्ञगा के लिए 
त्रावनकोर में इनके द्वारा एक प्रशिक्षण केन्द्र स्योला गया | सन १७१७ 
ई० में अन्डल्र नामक धर्म-अ्रचारक ने मद्रास भे दा स्कूलों की 
स्थापना की। सत १७४२ ई०, कीरेन्डर नामक प्रचारक ने फोर्ट गेन्‍्ट 
डेविड ( मद्रास ) के निकट यूरोपीय तथा भारतीयों की शिक्षा के ल्लिए 
दो स्कूल खोले। उसके काय से प्रभावित हाकर कक्‍लाइव न उसे 
बंगाल आमन्त्रित किया । कीरेन्‍न्डर ने अपने जीवन के शेप दिन्न बंगात्त 
में ही शिक्षा-प्रसार के काये में' व्यतीव किये। सन £उश्य इ० में 
कलकत मे” उसने एक चेरिटी स्कूल खोला । एक दूसरे धरस-प्रचार्क 
स्वाज न त्रिचनापल्‍ली ( मद्रास ) से' सन १७८८ ई० से एक स्कूल 
खोला । तंजोर में भी उसन एक चेरिटी स्कूल की स्थापना की । 
इस स्कूल के लिए मेसूर राज्य का सर्वेंसबो सुप्रसिद्ध देदरअती ने इसे 
रुपये दिये थे। भारतीय बच्चों को अंग्रजी सिश्बान के उह श्य से 
उसने तंजोर, रामनद तथा शिवगंगा म तीन स्कूल खाल । इस का्दी 
में' उस तंजोर के रेजिडेण्ट जान सुलिबान से काफी सहायता मिली । 
भारतीयों की अंभ्रजी सिखाने के लिए ये प्रथम स्कूल का 
जाते हैं | सुलिवान को यह आज्ञा थी कि इन स्कूलों द्वार भागवीशथ 
तथा कम्पनी के पारस्परिक सदूभाव बढ़ेंग। कम्पनी के संचालका ने 
स्वाज तथा सुलिवान के इन प्रयत्नों को बड़ी प्रशंसा की। इनके द्वारा 
स्थापित स्कूलों की सहायता के लिए संचालकों ने २४० पेगाडा बार्पिक 
अनुदान भी स्वीकृत किया । | 
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( हेई ) 


डेनमाक के धमे-प्रचारकों के उपरोक्त वृतान्त से यह स्पष्ट है कि 
भारत में धर्म-प्रचारकों के द्वारा शिक्षा-सम्बन्धी चेष्टायें बहुत पहले 
शुरू हो गयी थीं। इनके द्वारा स्थापित स्कूल कम्पनी के पादरियों के 
द्वारा स्थापित स्कलों से कई रूपों में मिन्‍न थे। इन स्कलों में शिक्षा 
का साध्यम सातृभाषा था। इन स्कलों की शिक्षा न केवल यूरोपीय 
था यूरोपीय बच्चों के लिए आयोजित रहती थी, बल्कि यह भारतीय 
इसाई बच्चों के लिए भी 'आयोजित रहती थी। कई स्कलों में तो 
य भारतीय बच्चे सी शिक्षा अहणु करते भे | इन स्कलों में अंग्र जी 
भाषा की शिक्षा कम्पनी तथा भारतीय प्रजा से सम्पक स्थापित करने के 
उद्द श्य से दी जाती थी। इन्हीं धम-प्रचारकों ने भारत में पहल पहल 
छापाखाना खोले तथा भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का मुद्रण प्रारम्भ 
किया । इन धर्म-प्रचारकों को कम्पनी की सहानुभूति प्राप्त होती रही, 
जिससे इन्हें अपने कारय में काफी सहलियतें मित्लीं। हम अभी देखेंगे 
कि बने-प्रचारकों के प्रति कम्पनी का रुख शीघ्र ही बदल गया, जिसके 
कारण अन्य प्रान्तों मे' शिक्षा-प्रसार के उनके कार्य मे' कम्पन्ती की ओर 
से काफी रुकावट हुई । 


बंगाल में धर्म-प्रकारकों के का्ये)-- 


सेरामपुर त्य--हम देख चुके हैं कि मद्रास में किरैन्डर के कार्यों से 
प्रभावित होकर क्लाइव ने उसे बंगाल बुलाया था। किरेन्डर ने ही 
बंगाल में धर्मे-प्रचारकों के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का श्रीगशेश किया । 
उसके पश्चात डाक्टर केरे ( 7७7०9 ) ने बंगाल मे शिक्षा-प्रसार के 
लिए प्रशंसनीय कार्य किया । डाक्टर कैरे 'बेपटिस्ट मिशन” मण्डल के 
सदस्य थ। उन्होंने सर्वप्रथम कलकत्ते मे' अपना - काये शुरू किया। 
किन्तु शीघ्र ही उन्हें कन्कत्ते छोड़कर मालदा जाता पड़ा। यहाँ ये 
एक नील कोठी का निरीक्षण करते थे। फुरसत का समय ये अपने 
धर्म-प्रचार के काये मे व्यतीत करते शे। इस सिलसिले मे' उन्होंने 
बाइबुल को बंगला मे रुपान्‍्तरित किया तथा एक सकल का निर्माण 
भी किया । सन १७६६ ६० में बाड़ तथा माशंसेन ये-दो धर्म-प्रचारक 
भारत पहुँचे । वे केरे के साथ साथ मित्षकर उत्तरी भारत में घर्म- 
प्रचार कार्य कराना चाहते थे!। किन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पन्ती के विरोध 
के कारण उन्हें अपना विचार बदलना पड़ा। इन्होंने डच बस्ती 
सेरामपुर में” अपना कार्य करना निश्चय किया। केरे भी उनके 


( ३४ ) 


अनुरोध से सेरामपुर आ गये। इस तरह सेरामपुर में इस सुप्रसिद्ध 
धर्म-प्रचारक त्रथ का काणे आरम्भ हुआ। इनके प्रमुख कार्य थे 
बाइबुल का भारतीय भाषाओं मे” अनुवाद करना, इन अलुवादों को 
प्रकाशित करना, तथा बालकों के लिए स्कतलों का निमोरा करना। 
इनकी चेष्टाओं से अनुप्राशित होकर भारत से अन्य धर्मेन्प्रचागकों ने 
भी बाइबुल का अनुवाद स्थानीय सारतीय भापाओं मे' करना शुरू कर 
दिया। इसमे बाइबुल की शिक्षाओं के प्रसार को बड़ा बल मिल्रा ! 
इन धर्म-प्रचारकों का कार्य कुछ इतना बड़ा था कि इसाई धर्म के समस्त 
इतिहास में बाइबुल के रूपान्तर करने में इतना उत्साह तथा उतना 
जोश कभी नहीं देखा गया | कुछ ही दिनों में उन घर्म-प्रकारकों के 
ग्रयस्नों से बाइबुल की प्रतिलिपियाँ ३१ भारतीय भाषाओं में प्रकाशित 
हो गयीं । 

सेरामपुर-त्रय तथा कम्पनी सरकार का सामान्य सम्बन्ध विशेधात्मक 
नथा। किन्तु, सन श्म०८ ई० में इसने 'ऐऐड़्रेंसेज ट्र हिन्दू एंड 
मुहम्मडनस” नामक एक पचो प्रकाशित किया। इससे हिन्दू तथा 
मुसलमानों की धामिक भावनाओं को आघात पहुँच सकता था। अतः 
कम्पनी सरकार ने अपने राज्य में इस प्रकाशन के प्रति प्रतिबन्ध लगा 
दिया। कम्पनी ने यह भी आदेश दिया कि सेरामपुर त्रय का छापा- 
खाना सेरामपुर से कलकत्ता लाया जाय। किन्तु सेरामपुर के गबवनर 
के हस्तक्षेप से यह आज्ञा वापस ले ली गयी। उसके बदले यह आदेश 
जारी किया गया कि धम-प्रचारक मण्डल के वे प्रकाशन, जो कम्पनी के 
राज्य में चालू होने वाले थे, कम्पनी के आफिसरों के निरीक्षण के निमित्त 
भेजे जायें। . इस घठना के बाद सेरामपुर त्रथ अपने धर्म-प्रचार के 
कार्य में सतके रहने लगे । किन्तु, इससे उनकी शिक्ञा-सम्बन्धी चेष्टाओं 
से किसी तरह की कमी न हुई । 

सेरामपुर त्रय के अतिरिक्त बंगाल में कुछ अन्य घर्म-प्रचारक 
मण्डल भी इस काल में क्रियाशील थे। इनमें “लन्डन मिशनरी 
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( २५ ) 


सोसाइटी” प्रमुख था। इसके तत्त्वाधान मे' रेवरेन्ड एन० फौरसीथ 
ने डच बस्ती चिन्छुरा मे' एक मण्डल स्थापित किया। सन १८१२ ई० 
मे रेबरेन्ड आर० 'में” ने उनका स्थान ग्रहण किया । उन्होंने बंगाल मे 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रशंसनीय काये किये, जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे । 


इस तरह हम देखते हैं कि सन १८१३ ई० तक भारत मे यूरोपीय 
धम-प्रचारकों के शिक्ञा-सम्बन्धी काय बहुत ही सीमित थे। बंगाल 
मे धर्म-प्रचारकों के अड्डे सरामपुर, दीनाजपुर, चिन्सुरा तथा जेसार मे 
केन्द्रित थे। मद्रास मे डेनिश धम-अचारकों के अतिरिक्त अन्य 
मण्डलें स्थापित न हुई थीं। सन १८१२ ई० में' कनारा के बेलारी 
नामक स्थान मे' एक मण्डल क्रियाशील हुआ । बम्बई मे एक अमे 
रिकी मण्डल बड़ी तत्परता से आगे बढ़ रहा था। 2*पवीं सदी के 
त तक कुल मिलाकर ५० धम-प्रचारक मण्डल भारत से' ग्रविष्ट हुए 
आर किसी भी समय द्स से अधिक भण्डल क्रियाशील न रहे || इन 
मणडलों के प्रधान काय थे इसाई धरम ग्रन्थों को भारतीय भाषा मे 
अनुवाद करना, ईसाई धर्म से सम्बन्धित पुस्तकों तथा परचों का 
लिखना, स्कूला के लिए नियमावली बनाना तथा धमम-प्रचारक मण्डलों 
के लिए सुविधाजनक माग्गे तेयार करता । इन धर्म-प्रचारक मण्डल्ों 
का किसी तरह को सहायता प्राप्त न थी। स्वदेशों मे' भी इन्हें सम्बल 
देन वाली बडी संस्थाये' प्रादुभ त न हुई थीं । 


सन १८१३ ई० के पूव भारत में धर्म-प्रचारकों के कार्य सीमित 
रहने के कई कारण थे। इन कारणों मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी का 
विराध ही प्रधान था। हम कह चुके हैं कि सन १७६४ ई० के पहले 
कम्पन्ती का रुख धम-प्रचारकों के प्रति अच्छा था, जिसके फलस्वरूप 
इन्हें अपन कार्य से काफी सहूलियतें मिल्ली थीं। किन्तु १७६४ ई० 
पद्नात भारत म कम्पन्ती का राजनीतिक प्रभुत्व तीत्र गति से बढ़ने 
लगा। अपन,नवाजित राज्य की सुरक्षा के लिए कम्पनी ऐसा कोई 
भी काय नहीं करना चाहती थी, जो उसे खतरे में डाल दे। धर्म- 
प्रचारका क॑ प्रांत सहानुभूति अथवा उन्तकी सहायता कम्पनी के अधि- 
कारिया के विचार स , एथा काये था जिससे भारतीय प्रजा क्षब्घ हो 
जा सकती थी ओर कम्पनी राज्य के प्रति असनन्‍्तोष फेल सकता था। 
बल्लोर के सिपाही विद्राह न इस विचार को .पुष्ट कर दिया था। 
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( २६ ) 


'फतलतः सन १८०० ई० तक कम्पनी की यह निश्चित नीति हो गयी कि 
बह धर्म-अचारकों के कार्यों का पूर्ण विरोध करे ओर उन्हें सरकार की 
ओर से दी गई सारी सुविधाओं से वंचित कर दे। धर्म-प्रचारकों के 
विपक्ष मे' एक दूसरी बात यह थी कि कम्पनी-सरकार न भारत में 
प्राच्य ज्ञान के प्रसार की ही नीति अपनानी शुरू कर दी थी। इसी 
नीति के अनुसार कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संम्क्रत कालेज की 
स्थापता हुई थी, जिनका उल्लेग्ब हम कर चुके हैं। इस तरह राज- 
नीतिक तथा शिक्षात्मक दोनों दृष्टिकोशों से कम्पनी धर्म-प्रचारकों के 
विरुद्ध आ पढ़ी | ॥॒ हि । 
कम्पनी के इस रुख से स्वभावतः धम-प्रचारकों को बड़ा ज्ञाभ 
था। अपने कारय की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि व 
कम्पनी के उनके प्रति इस रुख में उचित परिवत्तेन लाबे। इस उद्देश्य 
से उन्होंने भारत तथा इंग्लैंड दांनों ही देशों मे' जोरदार आन्दोलन 
शुरू किया। इंगलेंड मे' घ्म-प्रचारकों का प्रवल्ल समर्थक विलब रफोस 
था, जिसका नाम द्ास-प्रथा के विनास के इत्तिहास में उल्लेखनीय 
है। सन १७६३ ई० से कम्पनी के अधिकार-पत्र के पुनरावत्तेन के 
अवसर पर, विलबरफोसे ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया जिसका आशय 
यह था कि पार्लियामेण्ट भारतीय प्रजा के मानसिक, धार्मिक एवं 
नेतिक समुन्नति के लिए उपयुक्त उपाय करे।॥ इस प्रस्ताव को 
कायान्बित करने के लिए बिलबरफोस ने यह मी परामश उपस्थित 
किया कि कम्पनी के नये अधिकार-पत्र मे! उसे आदेश दिया जाय कि 
बह उपरोक्त उद्द श्य की सिद्धि के लिए भारत में' सुयोग्य तथा अमुभवी 
व्यक्ति पर्याप्त संख्या मे' भेजे, जो कि शिक्षक तथा धर्म-प्रचारक के 
कारये सुचारू रूप से कर सके । ३ किन्तु, संचालक समिति ने घविलबर 
॥। पुफक के 8 006 06०: 80 90फ्ापवेका १70ए 0०९ 006 उ्शश 
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'फोस के प्रस्ताव का बोर विरोध किया । उनके विचार मे “हिन्दुओं 
की धार्मिक तथा नैतिक पद्धति किसी अन्य जाति से हीन न थी। उनके 
'धर्म-परिवतंन एवं उनके अपने ज्ञान के अतिरिक्त अन्य प्रकार के ज्ञान- 
प्रदान की चेष्टा व्यथ थी। * कहने की आवश्यकता नहीं कि संचालक 
समिति के विचार राजनीतिक तथा धार्मिक उद् श्यों से ही प्रेरित थे । 
कम्पनी अपने नये राज्य को धार्मिक हस्तक्षेप से खतरे! मे डालना नहीं 
चाहती थी और न शिक्ता-प्रसार के लिए धार्मिक उत्तरदायित्व ही ग्रहण 
करने के लिए तेयार थी। संचालक-समिति के जोरदार विरोध के समक्ष 
बिलफोस के उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत न हो सके। और फलतः धमे- 
प्रचारकों की स्थिति में किसी प्रकार की उन्‍तति न हुईं | अपनी असफलता 
के कारण धम्-प्रचारक खुल्लम-ठुल्ला कम्पनी का विरोध करने लगे | 
'यहाँ तक कि वे कम्पनी के उच्च अधिकारियों को भी बदनाम करने 
लगे जो कि उनकी दृष्टि मे', ईसाई धर्म की अवहेलना करते पाये जाते 
थे | गवर्नर जेनरल हेस्टिंग्स तथा फिलिप फ्रैं सिस जेसे उच्च अधिकारी 
भी धर्म-प्रचारकों की सम्मति में' दुराचार में प्रवृत्त रहते थे। 
धर्म-प्रचारकों के इन प्रयत्नों के प्रतिक्रिया के रूप में कम्पनी के 
भारत-स्थित अधिकारियों का रुख़ उनके प्रति और भी खराब हो गया | 
बंगाल के धर्मे-प्रचारक त्रय के विरुद्ध कम्पनी का जो व्यवहार हुआ, 
उसका परिचय मिल चुका है। इसके पश्चात भी कई धर्म-प्रचारक 
मण्डल को कम्पनी के अधिकारियों का कोपभाजन बनना पड़ा तथा 
अनेक मुसीबतें उठानी पड़ीं। कई मण्डल तो देश से निष्कासित 
का दिये गये । वस्तुतः १७६२-१८१३ के बीच कम्पनी ने सामान्यतः: 
किसी धर्म प्रचारक को अपने राज्य मे' काय करने की अनुमति न दी | 
साथ ही कई मण्डल कम्पनी के राज्य से बाहर कर दिये गये | 
स्वमावतः धरम -प्रचारकों के द्वारा इस अवधि मे शिक्षा प्रसार का कार्या 

नहीं के वरावर हुआ । 
चार्से ग्रान्टः ““कम्पनी के अधिकारियों के इस रुख के समक्ष 
धर्म-प्रचारकों के लिए भारत में कोई भी सहूलियत प्राप्त नहीं 
हो सकती थी। फलत: धमे-प्रचारकों तथा उनके हिलेषी मित्रों ने 
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इलेंड में ही एक जब्देस्त आन्दोलन खड़ा किया, ताकि पालियामन्ट 
भारत में धमेप्रचारकों को सहूलियते देने के लिए मजबूर किया ज्ञा सके | 
इस आन्दोलन के नेताओं में चाल्स ग्रान्ट का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। ग्रान्ट कन्पनी के कर्मेंचारी तथा व्यावसायिक के रूप में भारत में 
बहुत दिनों तक रह चुका था। यहाँ उसने प्रयोप्त सम्पत्ति भी 
उपार्जित की थी । इंग्लैंड ज्ञीटने पर कई वर्षो तक वह संचालक-सर्मिति 
का सदस्य एवं अध्यक्ष सी रहा । सन्‌ १८०२ ईसबी में बह पालियामन्ट 
का सदस्य भी चुना गया तथा इस पद पर लगातार १६ बर्षों तक 
“इनभरनेस” क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता रहा । बिलबरफास, जिसका 
उल्लेख उपर किया जा चुका है, के साथ रहकर इसने भारत से धर्से- 
प्रचारकों के सहूलियतें देने के पक्ष मे बहुत पहले से काय प्रारम्भ कर 
दिया था। सन्‌ १७६२ ई० में उसने अपना सुप्रसिद्ध “आवजरबेसन/', 
लिखा, जो कि सन्‌ १७६७ ई० में प्रकाशित हुआ । भारतीय-शिक्षा 
के इतिहास में आवजरबेंसन का नाम चिरस्मरणीय है। इसमे 
चाल्स-प्रान्ट ने भारत में अंगरेजी शिक्षा का जो स्वरूप अंकित किया, 
वही स्वरूप आगे चलकर अंगरेजों द्वारा प्रचलित भारतीय शिक्षा का, 
आधार बना। इस दृष्टि से ग्रान्ट का आवजरबेसन” भारत में अंगरेजी 
शिज्ञा-पद्धति का अग्र-स्चक अथवा भावी-संकेतक का स्थान रखता है । 
“आवजरबेसन” में चौल्स प्रान्द ने तत्कालीन भरतीय समाज का 
अत्यन्त ही दयनीय चित्र उपस्थित किया। उसके विबरण के अनुसार 
१८वीं ईसवी में भारतीयों का मानसिक एवं नैतिक स्तर बहुत ही नीचे 
गिरा हुआ था । भूठ, जालसाजी, विश्वासघात आदि आदि उनके 
चरित्र की विशेषताएं थीं। मानसिक संकीणेता, अन्ध विश्वास तथा 
अथे-लोलुपता उनके व्यक्तित्व का अंग सा हो गया था। देश ग्रेम तो 
उनके लिए सबथा अनजानी बस्तु थी। समस्त बंगाल में चार्ल्स भान्‍्ट 
को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दीख पड़ा जो कि पूर्णतः: सचरित्र कहा जा 
सकता था। + भारतीयों की इस अधोगति के, ग्रान्ट के बिचार में दा 
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अमुख कारण थे:--एक भारतीयों की अशिकज्ञाजनित मानसिक अज्ञानता, 
दूसरा उपयुक्त धर्म का अभाव । अतः भारतीयों की मानसिक एवं नेतिक 
समुन्नति के लिए यह आवश्यक था कि उन्हे पाश्चात्य ज्ञान की शिक्षा 
दी जाय; तथा उन्हें बाद में ईमाई धमे में दीज्षित किया जाय । पहले 
के द्वारा भारतीयों का अन्धकार मय मस्तिष्क सच्चे ज्ञान के प्रकाश 
'से डद्भासित हो उठता तथा दूसरे के द्वारा वे निष्ठावान तथा सचरित्र 
बनते। 4; शिक्षा के विषय स्पष्टतः अंगरेजी साहित्य तथा प्राकृतिक 
विज्ञान आदि थे, जिनके द्वारा मनुष्य की विवेकशक्ति जागृत हो सकती 
थी तथा बे बस्तु के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर अन्धविश्वास 
आदि से दूर रह सकते थे । किन्तु इन विषयों में ईसाई धरम की शिक्षा 
सबसे महत्त्वपूणे थी, जिसके द्वारा ही वे एक सब्ेशक्तिमान ईश्वर में 
विश्वास तथा श्रद्धा के लिए प्रेरित किये जा सकते थे तथा अपने नेतिक 
जीवन की सभ्ुुन्तत बना सकते थे। * शिक्षा के माध्यम के संबंध में 
चचाल्से ग्रान्ट का निश्चित मत था कि अंगरेजी भाषा ही भारतीयों को 
पाश्चात्य ज्ञान सिखलाने के लिए उपयुक्त थी तथा यह माध्यम 
सुगतमा से प्रयुक्त किया जा सकता था। शुरू में शिक्षण-कार्य के 
लिए सुयोग्य अंगरेज शिक्षक नियुक्त होने चाहिए थे । 
किन्तु भ्रान्ट ने यह विश्वास प्रकट किया कि शिक्षण काय के लिए 
शीघ्र ही भारतीय शिक्षक तेयार हो जायंगे। अंगरेजी स्कूलों को 
सफलता तथा लोकप्रियता के संबंध में ग्रान्ट ने निश्चयपूबंक भविष्य- 
वाणी की, कि इन स्कूलों में भरतीय विद्यार्थी पूणेत: आक्ृष्ट होंगे । 
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उपरोक्त सिफारिशों के पश्चात्‌ झान्ट ने अपन “आवजरबसन, मे 
उन आशंकाओं का परीक्षण किया जो कि इन सिफारिशों के संबंध में 
उठायी जाती अथवा उठायी जा सकती थी। सिद्धान्त:, ग्रान्ट के विचार 
में, भावी आशंकाओं के भय से भारतीय प्रजा को अन्यकार एबं पाप 
में रखना अंगरेजी पालियामन्ट के लिए सबंधा अनुचित तथा अधामिक 
था। पालियामेन्ट का यह कत्तेब्य एवं बर्म था कि बह भावी आश- 
काओं का कुछ भी विचार न कर भाग्तीयों को अंधकार से प्रकाश में 
लावे । | इस नेतिक उत्तरदायित्व के अतिरिक्त पग्रान्ट के विचार मे, 
भारत में' अंगरेजी राज्य के हिता' के विचार से भी, भारत मे अंगरजी 
शिक्षा एवं इंसाई धर्म का प्रसार आवश्यक था। उनके द्वारा अंगरेजी 
राज्य को खतरा की अपक्षा हृढ़त्व प्राप्त हाता। | अंगरेजी शिक्षा क 
द्वारा अंगरेजी शासकों को अपनी भारतीय प्रजा के साथ निकटनम 
संबंध स्थापित होता, वे भारतीय प्रजा के श्रद्धा-पात्र बनते तथा भारत मे 
अंगरेजी व्यवसाय की भी वृद्धि हाती। अंगरेजी शिक्षा की व्यवहा- 
रिक एवं आर्थिक उपयोगिताओं से भारतीय शीघ्र ही पूर्णतः: अबगत 
हो जाते, तथा इसको-ओर स्वतः आक्ृप्ट होते रहते। अंगरेजी 
शिक्षा तथा भाषा का प्रोत्साहन वस्तुत: ईस्ट-इन्डिया कम्पनी के एनिहा- 
सिक उत्तरदायित्व था, जो कि मुगलसम्राटों के द्वारा अदत्त था। 
जिस प्रकार मुसलिम शासका' ने फारसी भाषा को प्रश्नय दिया 
उसी प्रकार कम्पनी को भी अंगरेजी भाषा को राज्य भापा के रूप भे 
पूर्णों प्रश्नय देना चाहिए था। जिस प्रकार मुसलिम काल में हिन्दुओं ने 
फारसी का खुशी खुशी अपनाया, उसी प्रकार अंगरेजी काल भे' वे 
अंगरेजी को भी सदर्ण स्वीकार करते | 


“आवजरबवेसन” में अभिव्यक्त चाल्सग्रान्ट के उपरोक्त विचारों में 
अतिशयोक्ति एवं असत्य की मात्रा स्पष्टतः पर्याप्त थी। यह सही 
है कि अठारहवीं सदी के उत्तराद्ध में मुगल साम्राज्य की अधोगति के 
फलखरूप देश में राजनोतिक अव्यवस्था फेली हुई थी तथा कई प्रकार की 
सामाजिक विश्वखलतायें परिलकज्षित हो गयी थीं। भारत का वैयक्तिक 
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तथा समाजिक जीवन पतनोन्मुख हो रहा था। फिर भी, भारतीयों का 
नेतिक एवं मानसिक स्तर निस्सन्देह इतना गिरा नहीं था, जितना कि 
ग्रान्ट ने चित्रित किया। उसकी ईसाई धर्म-सम्बन्धी उक्तियाँ भी 
अधिकांशत: बेतुकी थी। भारतीयो' को इनकी स्वल्प आवश्यकता न 
थी, न इसके प्रसार की सुगमता ही । अंगरेजी राज्य के प्रति भारतीयों 
की आस्था तथा इसके विरूद्ध आवाज उठाने की आशंका भी सर्जथा 
अ्रमजनित थे। किन्तु, ग्रान्ट की शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिश तथा 
भविष्य वाशियाँ लगभग सही निकर्तीं। लगभग ४० वर्षों की अवधि 
से' उसकी शिक्षा संबंधी लगभग सभी सम्मतियां, जेसा कि हम आगे 
देखेंगे, पूरोतः स्वीकृत हुई । इन्हीं सम्मतियो' तथा भविष्यवाणियों' 
के कारण चार्ल्स भ्रान्ट बहुधा भारत मे अंगरेजी शिक्षा के निर्माता 
के रूप में स्वीकृत होता है । | 

अपनी भाविष्य बाणियो' के अतिरिक्त ग्रान्ट के आवजरबेसन 
ने इरलेंड मे धर्मप्रचारको' के आन्दोलन को एक सुदृढ़ आधार प्रस्तुत 
किया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने पक्त के तके उपस्थित किए । 
भारत की वास्तविक स्थिति जो भी हो, इग्लेंड के लोगो' को यह विश्वास 
सा हो गया कि भारतीयो' की मानसिक तथा नैतिक स्थिति बुरी थी तथा 
इस स्थिति मे' सुधार लाना अंगरेजी पार्लियामेन्ट का कतेव्य था। 
चूकि धर्मोप्रचारक्क इस सुधार के लिए उपयोगी साधन थे, इसलिए 
अंगरेजी शासक की ओर से भारत मे पूरी सुविधाएँ मिलनी चाहिए 
थी। इस प्रकार चाल्से ग्रान्ट के पद, उसकी प्रतिष्ठा तथा उसके 
“आवजरवेशन! ने धममेप्रचारकों के पक्ष में एक उपयुक्त वातावरण तैयार 
किया। वस्तुतः १८१३ का अधिकार-पत्र, जिसकी चचों हम अभी 
करेंगे। चाल्स भान्‍न्ट तथा उसके साथियों के ही अथक परिश्रम का 
प्रतिफल था | 

धममे-प्रचारकों के आन्दोलन को इग्लैंड की तन्‍्कालीन परिस्थितियों 
से भी बड़ी सहायता मिली । ओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप अनेका- 
नेक कलकारखाने खड़े हुए। इन कारखानों ने शहरों तथा मजदूर 
बग को जन्म दिया । शुरू में मजदूरों की सामाजिक, आर्थिक एवं नेतिक 
परिस्थितियाँ अत्यंत ही शोचनीय थी । बिचारकों की दृष्टि में मजदूरों 
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की दुरावस्था के मुख्य कारण उनकी अशिक्ञा तथा चरित्रहीनता थी | 
फलतः मजदरों की शिक्षा तथा उनकी नतिक समुन्नति के लिए सन 
१५६ ०-१८४० की अवधिमें एक जारदार आन्दोलन जारी था। इम 
उद्देश्य से देश में अनेक संस्थाएं स्थापित हुईं जिनका प्रधान लक्ष्य 
मजदरों को शिक्षित, सचरित्र तथा मितव्ययी बनाना था। सन 
१८०७ ई० में व्हाइटब्रेड ने पालियामेन्ट भें एक बिल उपस्थित करवाया, 
जिसके अनुसार ७ से १४ बे के बच्चों का दो साल की निःशुल्क 
शिक्षा दी जानी चाहिए थी। इसके लिए स्थानीय कर्ग मे संचालित 
निःशुल्क सकल खोले जाने चाहिए थे। विक्नष कामसन्स-सभा 
(प्र०४७० ० 00770735) से तो पास हो गया, किंतु लाड-सभा 
(पछ०पए४९ ० 70765) से अस्वीक्षत ही गया।. सन्‌ १८१४ इसवी 
में पालियामेन्ट ने देश के गरीब बच्चों की शिक्षा की जाँच के लिर एक 
कम्तीटी नियुक्त की | इसतरह गरीब बच्चों की शिक्षा की ओर अंगरेजी 
जनमत जोर से अक्ृष्ट हो गया था। इस जाग्रति का प्रभाव अंग्ररेजा 
की भारत की शिक्षासंबंधी नीति पर पड़ना स्वाभावक थां। 
भारतीय प्रजा के बच्चे इंग्लैंड के गरीब मजदूरों के बच्चों की भाँति 
ही दया के पात्र थे और इसलिए अंगरेजी पालियामेन्ट का यह कतेब्य 
था कि बह भारतीय बच्चों की शिक्षा का प्रयत्त भी करे। स्पष्टतः इस 
उद्द श्य की सिद्धि के लिए भारत में कार्य करनेवाले अंगरेजी अथवा 
अन्य ईसाई धर्म-प्रचारक-मण्डल उपयोगी सिद्ध हो सकते थ। 
फलतः पालियासेन्ट की ओर से इन मण्डलों को सुविधाएँ मिलनी 
चाहिए, ताकि वे भारत में धर्मंप्रचार के साथ साथ शिक्षा काय भी 
कर सके | 

सन १८१३ के अधिकार पत्र की एक तीसरी प्रेरणा भारत के उच्च 
अंगरेज अधिकारियों से प्राप्त हुई। हम देख चुके हैं कि 
हेस्टिंगस ने कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना 
आच्य ज्ञान के पुनरुद्धार तथा प्रसार के निमित्त की थी। हेस्टिंगस के 
परवर्ती गवनर जेनरल तथा अन्य उच्च अधिकारी भी इस बात से 
सहमत थे कि भारत में कम्पनी को शिक्षा की व्यवस्था अवश्य करनी 
चाहिए ओर यह व्यवस्था प्राच्यज्ञान से ही संबंधित रहनी चाहिए | 
सन्‌ १८११ ई० (६ साच) को गबनेर जेनरल मिनटों ने एक अधिर्ताव 
' ()(००४४४) प्रेषित किया, जिसमे उसने भारत के सुसमृद्ध प्राचीन ज्ञान 
का उल्लेख किया, इसकी तत्कालीन अधोगति का विवरण दिया तथा 
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उसके पुनरुद्धार की जबदस्त सिफारिश की। भारतीय साहित्य तथा 
दर्शन का पुनरुद्वार न केवल भारतीय हित के लिए आवश्यक था, 
बल्कि इसके द्वारा यूरोप के लोग भी लाभान्वित हो सकते थे । 


सन्‌ १८१३ ई० का अधिकारपत्र )--- 


इन सम्मिलित आन्दोलनों के फलस्वरूप अँगरेजी पालियामेट को 
भारतीय प्रजा की शिक्षा के बिषय में क्रियाशील होना पड़ा। सन 
१८५३ ई० में कम्पनी के चार्टर के पुनरावत्तेन (३०॥०७७)) के 
अवसर पर निम्नलिखित प्रश्नों पर घोर वाद विवाद हुआ । 

(क) भारत में धर्म-प्रचारकों के प्रवेश तथा धर्म-प्रचार की अनुमति 
दी जाय अथवा नहीं ? 

(सत्र) भारतवासियों को शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व ईस्ट 
डिया कम्पनी ग्रहण करे अथवा नहीं ? यदि हाँ, तो इस उत्तर- 
यित्व का रूप क्‍या हो, अथोत्‌ , अंगरेजों द्वारा किस तरह की शिक्षा 
पद्धति भारत में प्रचलित की जाय ! 

चाल्स आ्रान्ट तथा उसके साथियों के अनुसार, जैसा कि हम पहले 
देख चुके हैं, धर्मप्रचारकों को भारत में जाने तथा घ्म-प्रचार करने की 
पूर्ण सुविधाएँ मिलनी चाहिये थीं। अतः इस दल के लोगों ने धम्मे 
प्रचारकां के पक्त में पूर जोर लगाया। भिन्‍्टो तथा कम्पनी के उच्च 
अधिकारियों के विचार में धर्म-प्रचारकों की ये सुविधाएँ कम्पनी की 
धार्मिक तटस्थता के सिद्धान्त के प्रतिकूल था तथा उनसे नव-निर्मित 
अंगरेजी राज्य के खतरे में पड़॒ जाने का सन्देह था। अतः इस दल 
के लोगों ने घर्म-प्रचारकों के विरुद्ध आवाज बुलन्द की | दूसरे 
प्रश्न पर पहला विरोध कम्पनी के संचालकों के द्वारा हुआ-। 
कम्पनी के संचालकां को भय था कि वे शिक्षा के प्रश्न पर 
भारत में कई तरह की उलमन में पड़ जा सकते थे। साथ ही 
व शिक्षा-प्रसार के कार्य के लिए किसी प्रकार का ख्च वहन करने के 
लिए तेयार न थे। स्मरण रहना चाहिये कि उस समय तक इग्ललैंड 
मे भी शिक्षा-प्रसार का उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर न था। स्पष्टतः 
कम्पत्ती अपनी भारतीय श्रजा के लिये विशेष उदार होना नहीं चाहती 
थी । किन्तु कम्पनी के भारतीय अफसरों का निश्चित मत था कि कम्पनी 
इस उत्तरदायित्व को ग्रहण करने के लिए तेयार हो। धर्मअचारका 
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फ््े 


के शिक्षा-सम्बन्धी प्रयत्नों को बेकार बनाने के लिए भी यह आवश्यक 
था कि कम्पनी की ओर से सरकारी शिक्षा पद्धति ज्ञारी की जाय | 
इस तरह अपने अफसरों के दबाव से संचालकों को भारत मे शिज्ना- 
प्रसार का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ा। इस प्रृष्ठभूमि में १६१३ 
ई० के अधिकार पत्र के ४३ वें धारा मे' धर्म-प्रचारकों तथा शिक्षा-प्रमार 
के सन्‍्वन्ध मे' निम्नलिखित निशय सन्तिविष्ट हुए । 

१--इगलेड का यह कत्तेव्य है कि वह भारतीय प्रजा के हितों की 
ओर पूर्ण ध्यान दे तथा उनकी मानसिक एवं नेतिक समोस्तति के लिए 
उपयुक्त व्यवस्था करे । इस उद्देश्य की पूर्ति के ज्ञिण यह आवश्यक 
है कि जा लोग भारत मे' जाकर शिक्षा-प्रसार तथा धर्म-प्रचार करता 
चाहे उन्हे इन कार्यों के लिए कानून के द्वारा पूरी सहृूलियतं दी जायें । 

२--भारत के गवर्नर का यह कर्तव्य है कि बह प्रति बपष कम से 
कम एक लाख रुपये साहित्य के पुनरुद्धवार तथा समुन्नति विद्वान 
भारतीयों के प्रोत्साहन तथा भारतीय प्रजा के बीच बिज्ञान की शिक्षा 
के प्रसार के लिए व्यय करे। 

उपरोक्त निणेयां के द्वारा सन १८१३ ई० के अधिकार पत्र ने एक 
लम्बे संघ की इतिश्री की जो कि लगभग २०वर्षों से चला आ रहा था | 
पहले निर्णय के अनुसार धर्म-प्रचारकों की माँगे स्वीकृत हुई', जिसके 
लिए बे निरन्तर प्रयत्नशील थे। अब उनके भारत प्रवेश तथा धर्म- 
प्रचार के मार्ग भे' कोई कानूनी अड्चन न थी। दूसरे निर्णय के 
द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी का यह राजकीय उत्तरदायित्व हो गया कि 
बह भारतीय प्रजा को शिक्षा की व्यवस्था करे । इस उत्तरदायित्व का 
स्वरूप लगभग वही हुआ, जिसके लिए मिनटों तथा कम्पनी के अन्य 
उच्चाधिकारी प्रयएलशील थे । “साहित्य की पुनरोद्धार तथा समुन्नतति” 
स्पष्टत: संस्क्रत तथा अरबी साहित्य के पुनरोद्धार एवं विकास का ही 
संकेत करता था। “भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन” से तात्पय उन 
भारतीय पंडितों की सहायता से था, जोकि सबंदा से राज्य का प्रोत्साहन 
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"पाते आते थे। “विज्ञान की शिक्षा” के निदेश के द्वारा कम्पनी के 
द्वारा संचालित शिक्षा पद्धति को पूरे बनाने की चेष्टा की गई ताकि 
बह असम्प्रदायिक रूप मे' भारतीयों को पूर्ण रूप से ग्राह्म हो सके । 
तथा धर्म प्रचारकों के साम्प्रदायिक स्कलों की रोकथाम कर सके 
प्राच्य तथा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के सम्मिश्रण से एक ऐसी पद्धति 
खड्डी हो सकती थी, जो कि धमं-प्रचारकों की साम्प्रदायिक शिक्षा की 
बाढ़ को रोकने के लिए शक्तिशाली बाँध का कायय कर सकती थी। 
संभवत: यह नहीं समझा जा सकता था कि धर्म प्रचारकों की चेष्टाओं 
को नियन्त्रित रखने की यह योजना स्वयं एक प्रबल प्रबाह का रूप 
"धारण करेगी तथा भारत मे अंगरेजी शिक्षा का सार्गे निरूपित करेगी | 
वस्तुत: १६१३ ई० के अधिकार पत्र ने भारत में अंगरेजी शिक्षा की 
इमारत का शिलान्यास किया । इसने भारतीय जनता की शिक्षा का 
उत्तरदायित्व सरकार के कंधों पर निश्चित रूप से रख दिया। समय 
के विचार से एक लाख रुपये का वार्षिक व्यय कम नथा। अधिकार 
पत्र ने धर्म-प्रचारकों के लिए भारत का दरवाजा पूर्णतः खोल दिया, 
जिसके फलस्वरूप अनेक सण्डल भारत मे प्रविष्ट होने लगे। इनके 
द्वारा अँगरेजी पद्धति के स्कूल धड़ल्ले से स्थापित होने लगे, जिन्‍्हों ने 
भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की बुनियाद डाली | 
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चोथा अध्याय 
आधुनिक शिक्षा का दितोय चरण 
(सन्‌ १८१३-१८५४ ६०) 
सन्‌ १८१३ ईस्वी के अधिकार-पत्र ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
ऊपर भारतीय प्रजा की शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व आरापित 
किया, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि कम्पनी इस उत्तरदायित्व को 
कैसे बहन कर सकती है, अर्थात्‌ भारत में शिक्षा-प्रसार की रीति 
( ४०४४००७ ) क्या होत्ती। शिक्षा के उद्देश्य के सम्बन्ध से 
अधिकार-पत्र में दो-एक निर्देश अवश्य दिये गये, किन्तु थे इतने 
अस्पष्ट थे कि आगे चलकर इन निर्देशों के सम्बन्ध मे भी विवाद उठ 
खड़े हुए। “साहित्य के पुनरोद्धार तथा समोन्नति” ( शिण॑एक 0 
१70707७॥७७॥ ०६ ॥0७'७प्रा'७ ) में साहित्य ( १00/७४प7९ ) 
शब्द का तात्पय क्या था--यह रुपष्ट नहीं किया गया था। फलन: 
इस शब्द के विभिन्‍न अथे बाद में लगाये जाने लगे। कुछ लाग। 
के विचार में साहित्य शब्द भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के लिए 
प्रयुक्त हुआ था, कुछ लोगों के विचार मे पाश्चात्य साहित्य के लिए | 
इसी तरह “भारतीय विद्वानों के प्रोत्साइन” तथा भारतीय ग्रजा के बीच 
विज्ञान की शिक्षा का प्रसार” का ठटीक-ठीक तात्पर्य निर्देशित नहीं किया 
गया था। फल्नतः इन वाक्यों के अर्थ भी विभिन्‍न तरह स ग्रहण 
किये जाने लगे | इस तरह सन १८९३ ई० के अधिकार-पत्र में ही इन 
संघर्षों के बीज छिपे हुर थे, जिनसे आगे चलकर लगभग ४० वर्षों 
तक भारतीय शिज्ञा का इतिहास परिव्याप्त रहा। संघर्षी के विपय 
प्रधानतया थे थे :-- 
भारत में अंग्र जी शिक्षा का उद्दे श्य क्या होना चाहिये ९ 
भारत में अंग्र जी शिक्षा के साधन क्या हों ? 
भारत मे अंग्रे जी शिक्षा के प्रसार की रीति क्‍या हो ९ 
भारत मे अंग्रजी शिक्षा का माध्यम क्‍या हो ? 


दर 
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शिक्षा के उद्द श्य के चित्रण स्वभावतः दो दृष्टिकोणों से किये 

जाते थे--सांस्कृतिक तथा व्यावसाथिक । सांस्कृतिक स्वरूप के विषय 
में निम्नलिखित विचारधारायें थीं । 
(क) शिक्षा के विषय भारत के प्राचीन सांस्कृतिक ज्ञान से सम्बन्धित 

हों, जो कि संस्कृत या अरबी में लिपिवद्ध थे । 
'(ख) शिक्षा के विषय पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान से 

कि प्रधानत: अंग्र जी मे लिपिबद्ध थे। . 
(ग) शिक्षा के बिषय ऐसे हों, जिनमें उपरोक्त दोनों प्रकार के ज्ञान 

सन्निविष्ट रहें | 

हम देख चुके हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य के 

सम्बन्ध में ये विचारधाराएँ पहले से ही प्रादभूत थीं। कलकत्ता 
मदरसा तथा बनारस संस्कृत कालेज के संस्थापन उपरोक्त प्रथम विचार 
के ही प्रतिफल थे। बारेन हेस्टिंग्स, मिनटों तथा कम्पनी के अनुभवी 
उच्च अधिकारी इसी विचार के समर्थक थे। दूसरे विचार के समर्थक 
'धर्मे-प्रचारक तथा कम्पनी के कुछ नवयुवक अधिकारी थे जिन्हें 
पाश्चात्य ज्ञान के प्रति अत्यधिक आस्था थी। चाल्से ग्रांट के आवजर- 
' बेशन' में पाश्चात्य ज्ञान के सम्बन्ध में अभिव्यक्त अमपूर्ण भावनाओं 
का उल्लेगखब किया जा चुका है। सन १८१३ ई० के पश्चात शिक्षा के 
स्वरूप के सम्बन्ध में यह सेद्धांतिक मतभेद ओर भी उम्र हो गया। 
सन १८१३ ६० के पहले कम्पनी-सरकार भारत मे शिक्षा-प्रसार के 
लिए न प्रस्तुत थी, न॒ उस पर इसके लिए किसी तरह का वेधानिक 
उत्तरदायित्व था। सनम १८१३ ई० के पश्चात्‌ कम्पनी सरकार का यह 
फर्ज हो गया था कि वह भारतवासियों की शिक्षा का प्रबन्ध करे | 
इस काय के लिए एक अच्छी रकम भी निर्दिष्ट कर दी गई थी। अतः 
उपरान्त दानां दलों को अपने अपने संद्धांतिक विचारों की सफलता का 
व्यावहारिक महत्व बहुत बड़ा दीग्ब पढ़ते लगा | प्रत्येक दल इस चेष्टा 
में लग गया कि कम्पनी सरकार के श्रम तथा रुपये उसके द्वारा प्रति- 
पादित अंग्रंजी शिक्षा के स्वरूप को ही विकसित करने में व्यय हाँ। 
पहले दल के नये समथेकों मे श्री प्रिंसिप (27867) तथा एच० एच० 
बिल्सन (मर. प्र. ए्ञत॥507 ) प्रमुख थे, जिनका विशेष परिचय 
आगे उपस्थित किया जायगा। इस दल के अनुसार भारतीयों की 
'शि्ञषा प्राच्य ज्ञान से ही प्रधानतया सम्त्रन्धित रहनी चाहिये थी, जिसके 
चार प्रमुख शिलाधार थे। 


सम्बन्धित हों, जो 


(क) हिन्दुओं तथा मुसलमानों का सांस्कृतिक साहित्य काफी 


समुन्नत था । 
(ख) इस साहित्य के अध्ययन दोनों वर्ग के भाग्तवासियों के लिए 
आवश्यक थे । 


(ग) इस साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता अंग्रेज तथा यूरोपीय 
विद्वानां के लिए भी आवश्यक थी । 

(धघ) सरकारी प्रोत्साहन के अभाव में इस साहित्य की दशा शाचनीय 
थी। अतः यह आवश्यक था कि कम्पनी सरकार इसे संरक्षग्ु 
प्रदान करे | 

दूसरे दल के नये समर्थकों में मकाल ( )4०७०७प)७५ ) का नास 
विशेष उल्लेखनीय है। इस दल की यह धारणा थी कि प्राच्य साहित्य 
अत्यन्त निम्तकाटि का साहित्य है. तथा इसके अध्ययन से भारतीयों 
की सांस्कृतिक :उन्‍्तत्ति असम्भव थी। मेकाले ने यहाँ तक कह डाला 
कि “यूरोप के किसी अच्छे पुस्तकालय की एक आल्मारी की पुस्तकें 
भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है” | फलत: भमेकाल 
की सम्मति में भारतवासियों के ज्िए वही शिज्ञा समीचीन हो सकती 
थी जो प्राच्य साहित्य के बदले पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा उन्हें दे 

' सके | 

इन दो सर्वथा विरोधी दलों के अतिरिक्त एक तीसरा दल भी 
उत्पन्त हो गया था, जो दोनों के बीच मध्य मार्ग) का अवल्म्बन 
करना चाहता था। इस दल के लोगों के विचार में वही शिक्षा 
भारतीयों को दी जानी चाहिये थी, जो कि प्राच्य तथा पाश्चात्य-भार- 
तीय तथा यूरोपीय ज्ञान को समन्वित कर सके । इस दल के उन्सता- 
यकों मे' कुछ भारतीय विद्वान भी थे, जिनमे राजा राममोहन राय 
प्रमुख थे । दुर्भोग्यवश, यह “मध्य मार्ग?/कम्पनी सरकार के अधिका- 
रियों को आकृष्ट न कर सका और फल्नत: भारतीय शिक्षा की गतिबिधि 
वहुत दिनों तक अनिश्चित रही। सन्‌ १८३३ ई० तक प्राच्य दल का 
हाथ ऊपर था, किन्तु इसके पश्चात्‌ पाश्चात्य दल की विजय हुईं ओर 
लगभग २० वर्षो तक पाश्चात्य विचार का प्रभुत्व भारतीय शिक्षा पर 
जमा रहा | 
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जहाँ तक शिक्षा के व्यावसायिक स्वरूप का सम्बन्ध था , कम्पनी 
सरकार की दृष्टि में इसका प्रधान उदद श्य ऐसे भारतीयों को उत्पन्न 
करना था, जोकि राज्यब्संचालन में सरकार की सहायता दे सके । 
अंग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ साथ कम्पनी सरकार को ऐसे कर्म- 
चारियों की आवश्यकता बढ़ने लगी थी, जिनकी सेबाएँ राज्य के नीचे 
द्रजे के कार्यों के लि. आवश्यक थीं। इन कार्यों के लिए इंग्लैंड से 
बहुसंख्यक लोगों को बुलाना अव्यावहारिक था, साथ ही उसमे खर्च 
भी अधिक पड़ता। अंग्रजी स्कूलां मे' शिक्षित भारतीय युवक इस 
कार्य के लिए बहुत उपयुक्त थे। शिक्षा के इस व्वावहारिक स्वरूप 
क अतिरिक्त सरकारी दृष्टि मे इसका अन्य कोई व्यावसायिक महत्व 
स्पष्टतः परिल्नज्षित नहीं था। इने-गिने सरकारी अंग्रेजी स्कूलों से 
जो छात्र परीक्षोत्तीरी होकर निकलते थे, व अनायास ही सरकारी 
नोकरियों में लग जाते थे। अतः अंग्रेजी पद्धति में शिक्षित नवयुबकों 
के लिए बेरोजगारी का प्रश्न ही न उठता था । 

किन्तु यह कहना उचित न होगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का 
निर्माण दी इसलिए हुआ कि इसके द्वारा अंग्रेज़ी राज्य के लिए 
सेवक उत्पन्त किये ज्ञायँ। जेसा कि हम आगे देखेंगे, सरकारी 
चेष्टाएं उपयोगी विषयों की ओर बहुत पहले श्राक्ृष्ट हो चुकी थीं । 
हाँ, इसका महत्व अपेक्षाकृत बहुत कम था । 


निस्‍्यन्द्‌ सिद्धान्त 
( #॥6790079 ४6079 ) 
अंग्र जी शिक्षा की दूसरी समस्या शिक्षा-प्रसार की रीति से सम्बन्धित 
थी। क्या सरकारी चेष्ठा बगं-विशिष्ट की शिक्षा की ओर प्रेरित की 
जाय या जन-सामान्य की शिक्षा की ओर ९ यदि पहले विचार को ही. 
प्रथय दिया जाय तो जन-सामान्य की शिक्षा की व्यवस्था क्या हो ? यदि 
दूसरे विचार को प्रश्नय दिया जाय तो इसका व्यावहारिक रूप क्या 
हं। ? स्पष्टत: इन प्रश्नों की तह में शिक्षा-प्रसार के ज्िण आर्थिक तथा 
अन्य साधनों की न्‍्यूनता थी। पुक लाख वा्िक रुपये से सरकार 
जन-सामान्य की अंग्र जी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकतो थी | 
अतः यह समीचीन समझा जानें लगा कि सरकारी चेष्टाएँ ऊपर बर्ग के 
लागां की अंग्र जी शिक्षा की ओर प्रेरित की जाय। जन-प्तासान्य की 
शिक्षा इसी अंग्रेजी पद्धति में शिक्षित विशिष्ट वर्ग के द्वारा प्रसारित 
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हाती चाहिये थी । इसी विशिष्ट बे के द्वारा पाश्चात्य ज्ञान छन छुन 
कर भारतीय जन-प्मूह की अभिसिक्रत करता। इसी विचार ने 
सुप्रसिद्द निश्यन्द अथवा स्जण सिद्धांत ( प०एए फ़छ्ाप 7७४00 
+#607ए ) का जन्म दिया, जिस पर हो भारत की अंग्रेजी शिक्षा- 
पद्धति बहुत दिनों तक आधारित रही। इस सिद्धच्ति के अनुसार 
अंग्रेज़ी शिक्षा अंग्रेजी भापा के माध्यम के द्वारा कुछ लॉागों को दी 
जानो चाहिये थी। अंप्रेजी माध्यम से शिक्षित यही लोग जन- 
सामान्य ( :298863 ) को देशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान 
करते। जन-सामान्य को शिक्षित बनाने की, तत्काल्लीन साधनों के 
विचार से, अन्य रीति न थो। इस सिद्धान्त का संकेत मेकाले के 
निम्नलिखित विचारों मे है । 

“में इस विचार से सहमत हैँ कि अपने सीमित साथनों से जन- 
समूह को शिक्षित व तावा अखन्‍्मव है। सम्प्रति हम लोगों को एक 
विशिष्ट बर्गे उत्पन्त करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए जो कि हमारे 
तया हमारी करोड़ों प्रजा के बीच माध्यम का कायणे कर सके । यह बग 
उन व्यक्तियों से निर्मित होगा जो कि रंग रूप में भारतीय होंगे, किन्तु 
रुचि, विचार, आचरण तथा समम-बूफ में अंग्रेज । इसी वग के 
ऊपर हमलोंग प्रचलित देशी भाषाओं को शुद्ध करने, पाश्चात्य वेज्ञानिक 
शब्दों से समृद्ध करने तथा क्रमशः भारतीय जन-समूह में झ्ञान-असार 
के लिए उपयुक्त बनाने का उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं।” 

भारतीय शिक्षा पद्धति में व्यवह्नत निस्‍्यन्द सिद्धान्त (१0 छाए 
पप७8४0०7 ४6079 ) का उपयोग इन्हीं अर्थों में हुआ है। इस 
सिद्धांत का आशय यह्‌ नहीं था, जेसा कि बहुघा समझा जाता है, 
कि अंग्र जी शिक्षा केवल कुलीन अथवा उद्च बर्ग के लोगों को दी जाय, 
जिन्हें कम्पनी सरकार राजनीतिक कारणों से सन्तुष्ट रखना चाहती थी । 

किन्तु कई कारणों से, निस्यन्द्‌ सिद्धांत जन सामान्य में शिक्षा- 
प्रसार के कार्य में, शुरू में, नितान्त: असफल रहा। अंग्रेजी शिक्षा के 
प्रारम्भिक युग में, लगभग सभी व्यक्ति, जो कि अंग्रे जी स्कूलों से शिक्षा 
प्राप्त कर निकलते थे, सरकारी नोकरियों में आबद्ध कर लिये जाते 
"थे । फलत: इन व्यक्तियों को देहातों में जाकर जन सामान्य को शिक्षित 
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बनाने के अवसर उन्हें न शिक्षक के रूप में मिलते थे, न अन्य रूप में | 
साथ ही अंग्र जी शिक्षा पद्धति मे शिक्षित व्यक्तियों का दृष्टिकोश एवं 
रहन-सहन कुछ इस ढंग का हो जाता था कि उन्हें अपने गाँव के 
भाइयों से किसी प्रकार की सहानुभूति अथबा आत्मीयता न रह जाती 
थी। किन्तु बाद सम इस सिद्धान्त ने जन-सामान्य की शिक्षा के ज्षेत्र 
में कुछ योग अवश्य दिया। यह योग दो रूपों में मिला। अंमग्रेजी 
पद्धति में शिक्षित कुछ व्यक्तियों मे देश प्रेम की भावना इस रूप में 
प्रादुभ त हुई कि उन्होंने अपना समस्त जीवन देशवासियों के समुत्थान 
के कांये में समर्पित कर दिया। सरकारी नोकरियों के प्रल्लोभन से 
सवथा विम्रुख होकर ये देशगप्रेमी युवक जन-सामान्य के मानस ज्ितिज 
को आलोकित करने की अनवरत चेष्टा में संत्ग्न हो गये। इन्हीं 
व्यक्तियों के द्वारा आधुनिक पद्धति के स्कूल आयोजित तथा संचालित 
हुए । बस्तुतः अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के काये में गेरसरकारी स्कूलों का 
भाग सरकारी स्कूलों की अपेक्षा कहीं अधिक रहा है। निरपफन्द 
सिद्धांत की सफलता का दूसरा कारण यह था कि कालान्तर में अंग्रेजी 
स्कलों से निकलने वाले छात्रों की संख्या सरकारी नौकरियों की संख्या 
से कहीं ज्यादा हो गई थी। स्पष्टत: इन सभी छात्रों को नोकरियों 
न मिल सकती थीं । साथ ही उन्‍हें अपनी जीविका भी उपाजिंत करनी 
थी। इन व्यक्तियों ने शिक्षक के रूप में अर्थोपार्जन करना प्रारम्भ 
किया इस प्रकार अंग्रंजी शिक्षा के शिक्षण के लिए अनेक भारतीय 
शिक्षक प्रस्तुत हो गये । जन साभान्‍्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
उछ श्य से इन विद्वानों तथा प्रारम्भिक शिक्षकों ने देशी भाषाओं को 
भी समृद्ध तथा समुन्नत बनाने की चेष्टा की। इन्हों के प्रयत्नों से 
देशी भाषा के छापाखाने भी चालु किये गये। भारत में अंग्रेजी 
काल में जो कुछ भी शिक्षा प्रसार हुआ उसका श्रय अधिकांशत: उन्हीं 
लागों को है, जिन्‍हों ने अंग्र जी शिक्षा पद्धति में स्वतः उच्च शिक्षा प्राप्त 
की थी। इस तरह, निस्पन्द्‌ सिद्धांत की आधारभमृत मान्यताएँ सर्वथा 
निष्फल न सिद्ध हुई । किन्तु इसका परिसरण बहुत दिनों तक अत्यन्त 
सीमित रहा। राष्ट्रीय जागरण के पश्चात ही इस सिद्धांत का व्याव- 
हारिक उपयोग व्यापक रूप मे परिलक्षित हुआ । 


( ४२ ) 


शिक्षा का माध्यम 

विवाद का सबसे महत्वपूरें विपय शिक्षा के माध्यम से सम्बन्धित 
था। इस विवाद के दो रूप थे :-- 

(क) शिक्षा का माध्यम संस्कृत तथा अरबी हो अथवा अंग्र जी ९ 
(ख) शिक्षा का माध्यम प्रचलित देशी भाषाएँ हों या अंग्रेजी ? 

प्रथम विवाद का स्फरण बंगाल में हुआ तथा दूसरे का वम्बड में 
पहले हम देख चुके हैं कि शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में दो द 
क्रियाशील थे, जो कि प्राच्यवादी तथा पराश्चात्यवादी के नाम से 
सुप्रसिद्ध थे। हम यह भी देख चुके हैं क्रि पहले दत्त का नेतृत्व 
श्री एच० टी० प्रिंसेप कर रहे थे तथा दूसरे का मेकाले। शिक्षा के 
साध्यप्त का प्रश्त अस्तुतः शिक्षा के स्वरूप अथवा विपय से ही 
सम्बन्धित था। यदि शिक्षा के विषय्र अंगरेजी साहित्य तथा 
पाश्चात्य ज्ञान से सम्बन्धित रहने थे, तो इनके शिक्षण की उपयुक्त 
भाषा अंगरेजी रहती चाहिये थी। यदि शिक्षा के विपय भारत के 
सांस्कृतिक ज्ञान से सम्बन्धित रहने थे, तो अवश्य ही इसके लिए 
संस्क्रत तथा अरबी भाषाएँ उपयुक्त थीं, जैसा कि हम पहले देग्व चुके 
हैं। सेकाले के आर्विभाव के बाद पाश्चात्यवादी दल का प्भुत्व बढ़ने 
लगा था और यह उचित समभा जाने त्ञगा था कि शिक्षा के विपय 
पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान ही हों। अब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि उस 
ज्ञान विज्ञान की शिक्षा किस भाषा के द्वारा भारतवासियों को दी जाय, 
प्रवलित देशी भाषाओं के द्वारा, संस्कृत अवबा आअगबों ( भारत की 
सांस्कृतिक भाषाओं ) के द्वारा अथवा अंगरेजी के द्वारा। मेकाले ने 
इन तीन माध्यमों का परीक्षण किया और यह सिद्ध किया कि पाश्चात्य 
ज्ञान की शिक्षा के लिए अंगरेजी ही सब तरह से उपयुक्त थी । 


देशी भाषाओं के सम्बन्ध में मेकाले ने यह मत प्रकट किया कि 
“सामान्यतः: इस प्रान्त (बंगाल ) में बोली जाने वाली भाषाओं में 
लिखित पुस्तकों का न कोई पुस्तकालय है, स इन भाषाओं में कोई 
वेज्ञार्निक बातें हो लिपिबद्ध हैं। साथ ही ये भाषाएँ इतने हीन तथा 
आमीण हैं कि जबतक इनको सुसम्रृद्ध न॒ किया जाय, इन भापाओं में 
किसी अच्छी पुस्तक का अनुवाद करना असम्भव है। सभी लोग 
इस बात को लगभग मानने लगे हैं कि उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का 
मानसिक विकास देशी भाषाओं के द्वारा नहीं, अपितु किसी अन्य 
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"भाषा के द्वारा ही हो सकता है।” संस्कृत तथा अरबी के सम्बन्ध 
में मेकाले की धारणा इससे अच्छी न थी। यह कहा जा चुका है कि 
उसके विचार मे समस्त संस्कृत तथा अरबी साहित्य का मान यूरोप 
के किसी अच्छे पुस्तकालय की एक आलमारी की पुस्तकों से अधिक 
न था। अंगरेजी के सम्बन्ध में उसके विचार द्रष्टव्य हैं। “अंगरेजी 
मे सभी प्रकार की पुस्तकों का वाहुल्य है। ऐतिहासिक, दाशेनिक एवं 
राजनीति सम्बन्धी रचनाएं अनुपमेय हैं। जो कोई इस भाषा से 
'परिचित है, उसके लिए वह सुविशाल बौद्धिक ज्ञान भंडार का द्वार 
खुला हुआ है, जो ६० पुश्त के विद्वानों के द्वारा संग्रहीत हुआ है।॥| 
वस्तुतः यह निससंकोच कहा जा सकता है कि अंगरेजी के प्राचीन 
साहित्य म॑ समस्त विश्व के प्राचीन साहित्य का ज्ञान भरा है। भारत 
में अंगरेजी शासक वर्ग की वोलचाल की भाषा है। उच्च वर्ग के 
भारतवाणियों के द्वारा भी यह आएषा वोली जाती है। पूर्बी देशों के 
वाशिज्य-व्यापार की साषा सी सम्भवत्त: यही होगी |”! 
ऐसी दशा से' क्‍या उचित था, मेकाले ने प्रश्न क्रिया, कि “सरंकारी 
पैसे से अंगरेजी के बदले भारतबासियों को ऐसी भापा की शिक्ता दी 
जाय जिसके साहित्य मे' ऐसा चिकित्सा ज्ञान हों, जो एक अंगरेज 
अश्व-विक्रित्सक को हीन दीख पढ़े, ऐसी ज्योतिष की वातें हों, जो कि 
एक अंगरेजी स्कूल के बालिका को हास्यास्पद दीख पड़े, ऐसे इतिहास 
हों, जिनने' ३० फीट ऊँचे ओर ३० हजार वर्ष तक राज्य करने वाले 
राजाओं के नाम हों, जिसके इतिहास भे' सघु ओर मक्खन के 
समुद्र भरे पढ़े हों |”? * 
अंगरेजी के प्रति भारतीयों की तथाकथित अश्नद्धा को चर्चा करने 
हुए मेकाल ने यह कहा कि इसे सत्य भानते हुए भी इंग्लैंड का यह 
बर्म था कि बह भारतवासियों के लिए वही वस्तु दें, जो कि उनके 
गज ॥ ए7॥0०ए७ ]दा0फ8 ध& ]07278(2० 88 78849 800०७88४ (80 &]] 
भव6 ए880 7700]6%0छ9! छ९889)03 शाला ४) ४89 जशांडइ28॥ जधात0) 6 
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स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, न कि वह जो कि उनके स्वाद को प्रिय 
लगे |” जहाँ तक उसका अपना विश्वास था, भारतवासी संस्क्रत तथा 
अरबी फारसी की अपेकज्ञा अंगरेजी का सीखना अधिक पसन्द करते 
थे। इसके प्रमाण भें मेकाल न एजुकेशन कमिटी की चर्चा की, 
जिसने अरबी तथा संस्कृत की पुस्तकों के प्रकाशन में' गत तीन बर्षों मे' 
लगभग ६० हजार रुपये ख्चे किये थे, किन्तु जिसकी बिक्री से एक 
हजार रुपये भी पाप्त न हो सके थे। दूसरी आर स्कूल बुक सोमा- 
इटी अंगरेजी पुस्तकों की लगभग ८ हजार. प्रतियाँ प्रति बर्ष बेचा करती 
थी, जिससे न उसके प्रकाशन का व्यय निकल जाता था, बल्कि लागत 
पर सेकड़े २० नफा भी होता था। मेकाले यह भी कहा कि कोई 
व्यक्ति संस्कृत ओर अरबी की शिज्ञा तबतक ग्रहण नहीं करता जब 
तक उसे किसी तरह की ब्रति नहीं दी जाती। इसके विरुद्ध, 
हक की शिक्षा लोग शुल्क देकर भी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत 
रहते हैं । 


संस्कृत तथा अरबी की शिक्षा मेकाले ने इसलिए भी आवश्यक 
नहीं समझी कि इन्हीं भाषाओं में! भारतवासियों की घामिक बातें 
लिपिबद्धशीं। मेकाले ने भारतवासियों की धार्मिक बातों में तटस्थता 
की नीति को स्वीकार॒करते हुए भी, संस्कृत की शिक्षा को मवंथा 
अनुचित बताया, क्योंकि इसके माध्यम से केवल अरमात्मक एवं गलत 
बातों का प्रचार होता। “क्या यह उचित था कि सरकारी पेसे से 
भारतीय विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय केबल यह जानने मे खो डालें 
कि गदहे को छूने के बाद आत्म-शुद्धि केसे हो सकती थी ओर बकरे 
को मारने के बाद उसके पाप से मुक्त होने के लिए वेद का कौन सा 
मन्त्र उच्चरित किया जाता ?? 


कम्पनी की अनिश्चितता ने उपरोक्त संघर्षोंको दृढ़ होने का 
अवसर दिया । जैसा कि ऊपर कहा चुका है, १८१३ ईसवी में कम्पनी 
ने यह स्वीकार कर लिया था कि भारतीय प्रजा की शिक्षा की देखरेस् 
उसके उत्तरादायित्वों में से था, यह्‌ भी निश्चय हो चुका था कि शिक्षा 
का विषय पाश्चात्य ज्ञान ही. होना चाहिए। किन्तु यह निश्चय 
न हो सका था कि इस ज्ञान की शिक्षा किस माध्यम के द्वारा दी 
'जाय।' इस. सम्बन्ध में कम्पनी बहुत दिन बाद तक अनिश्चित रही, 
' जिस के फलस्वरूप भारत में एक भीषण संघर्ष हुआ जो कि प्राच्य 
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तथा पाश्चात्य के नाम से प्रख्यात है। इस संघष के विस्तृत विवरण 
के पहले १८१३-३३ तक की प्रमुख घटनाओं पर एक दृष्टिपात आवश्यक 
है । 


सन्‌ १८१३-३३ ई० की प्रग्मुख घटनाएं!- 


१८६३ ईसवी के बाद भी कम्पनी के संचालक भारत की शिक्ता के 
प्रति उदासीन थे। इनमे से कई ने अधिकारपतन्र के द्वारा स्वीकृत १ 
लाख रुपये को भारत में शिक्षा के लिए व्यय करना ही नही चाहते थे । 
३ जून १८१४ के प्रथम शिक्षा संदेश-पत्न में उन्हों ने कुछ विद्वान भारतीयों 
को विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र (8070/'कषएए 7770८ ०4 वांडध70- 
(709), कुछ को विद्योपाजन के लिए आर्थिक सहायता तथा कम्पनी 
के नोकरों को संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन आदि पर ही ध्यान 
दिया । शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यालय खोलने आदि की चर्चा तक 
नहीं की गई | स्पष्टत: कम्पनी अपने नये उत्तरदायित्व के निवाह के 
लिए तत्पर न थी। किन्तु कम्पनी के उच्च अधिकारी उस की नीति से 
सहमत न थे | 

लाडे म्थोरा ने सन्‌ १८१४ में कम्पती के संचालकों के पास एक 
पत्र लिखा, जिस में उसने यह सिफारिश की कि एक लाख रुपयों को 
पुराने स्कूलों की उन्‍नति तथा नये स्कूलों के आयोजन में व्यय क्रिया 
जाय । शिक्षा प्रसार का काये एक ऐसा उत्तरदायित्व था, जिसे कम्पनी 
सरकार को सहरष स्वीकार करना चाहिए था । लगभग उसी समय 
चाल्से मेटकाफ ने यह लिखा कि शिक्षा-प्रसार से कम्पनी के शासन को 
बल प्राप्त होगा, न कि इसे खतरा पहुंंचेगा, जिस का सन्देह कम्पनी को 
तब भी था |$ कम्पनी के अधिकारियों के इन प्रयत्नों को इंगलैंड की 
तत्कालीन समाजिक परिस्थितियों से बल बड़ा प्राप्त हुआ | सन १८२३ 
३३ की अवधि स॑ इंग्लेंड मे उदारबाद की वेगवती वायु चल रही थी | 
समाज सधार सम्बन्धी आन्दोलनों से सारा देश पसख्याप्त था! इन 
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आन्दोलनों के फलस्वरूप कई तरह के अमानुपिक ओर कठोर दण्ड- 
विधान रद कर दिये गये, मजदूरों के पन्न में नियम चालू किये गए, 
तथा कैथोलिकों के विरुद्ध कानूनी मजबूरियाँ उठा ली गई ।' सन्‌ १८३२ 
ईसबी में दास प्रथा का अन्त हो गया । इसी बप पालियामेट न इंग्लैंड 
में शिक्षा प्रसार के लिये पहलो बार आर्थिक सहायता स्वीकृत की । 
स्वाभावतः इन आन्दोलनां का प्रभाव कम्पत्ती की भारत-नीति पर भी 
पड़ा और फलत: १८२३-३३ में भारतीय शिक्षा सम्बन्धी उदासीनता एक 
क्रियशील शिक्षा-नीति में परबित्तित हो गई। सन्‌ १८१४ ईसवी में 
संचालकों ने भारत के गवनेर जेनरल को यह संदेश भेजा कि वे भार- 
तीय शिक्षा के प्रति सचेष्ट हाना चाहते थे, ओर इस के आवश्यक ख्वच 
के लिए भी प्रस्तुत थे ।* 

. संचात्कों के आदेश की देश थी। सभी प्रान्तों में लगभग एक ही 
साथ शिक्षा प्रसार के प्रचार के प्रयत्न शुर् हो गए ओर शिज्ञा सम्बन्धी 
एक सुव्यवस्थित राजकीय नीति का विकास होने लगा । 

पंगालः-...१७ जुलाई १८१२ को गबर्नरजेनरल ने अपने मंत्रियों की 
सलाह से एक प्रस्ताव पास किया ज्ञिस के अनुसाग बंगाल प्रेसिंडेन्सी मे 
शिक्षा की देख रेख के लिए “जेनरल कमिटि ऑफ पब्लिक इन्मट्रकसन'' 

(660678] (ए०फऋगय0०७ ० ?प्रण0७ ॥0807प70007) नामक एक 
समिति बनायी गयी। समिति के दस सदस्य थे, ज्ञिन में एच. पी. 
प्रिंसप तथा एच. एच. विलसन के नाम उल्लेखनीय हैं । समिति के 
अधिकांश सदस्य कम्पनी के पुराने अफसर थे, जिन्हें भारतीय ज्ञान के 
प्रति बड़ी आस्था थी । ये सदस्य संस्कृत तथा अरबी के प्रबल समर्थक 
थे। समिति को यह हक था कि बह १८१३ के अधिकार पत्र के द्वारा 
प्रदत्त एक लाख रुपये को अपने इच्छानुसार व्यय करे। सन्‌ १८२२-४३ 
के बीच इस समिति ने भारतीय शिक्षा तथा सांसकृतिक भाषा के लिए 
निम्नलिखित मुख्य कार्य किये । 

(क) कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कालेज का पुनर्गठन 
किया गया | 
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(ख) सन्‌ १८२४ ईसवी में कलकत्ते में एक संस्कृत कालेज की स्थापना 
हुई । 
(ग) आगरा और दिल्‍ली में भी एक एक बिद्यालय की स्थापना हुई । 
(घ) संस्कृत तथा अरबी की पुरतके छपाई तथा प्रकाशित की गई । 
(ड)) कुछ उपयोगी अंगरेजी पुस्तकों को संस्कृत तथा अरबी में अनुवाद 
करने के निमित्त प्राच्य भाषा के विद्वान नियुक्त किये गए | 
. राजा राममोहन राय और प्राच्यद्ल+-किन्तु, समिति को शीत्र ही 
जवर्दसत विरोध का सामना करना पड़ा। सर्प्रथम राजा राममोहन 
राय ने गवनेर जेनरल के समत्ष एक आवेदन पत्र ११ दिसम्बर १८२३ 
के उपस्थित किया। इस आवेदन-पत्र में उन्होंने प्रस्तावित संस्कृत 
कालेज के निश्चय को न केवल त्यागने की प्रार्थेना की, वल्कि यह भी 
लिखा कि सरकार को गणित, प्रकृति, ज्योतिष, रशायनशास्र, आदि 
विषयों की नवीन बातों की शिक्षा का आयोजन करना चाहिए तथा इस 
के लिए यूरोप में शिक्षित कुछ विद्वानों को नियुक्त करना चाहिए । इस 
आवेदन-पत्र से यह स्पष्ट पता चलता है कि उदारवादी भारतीयों की 
शिक्षा-संबंधी बिचारधारा क्‍या थी, तथा किसी तरह पाश्चात्य ज्ञान- 
विज्ञान का प्रभुत्व क्रमशः बढ़ता जा रहा था। भारतीयों की ओर से 
विरोध के अतिरिक्त समिति को कम्पनी के संचालकों की ओर से यह- 
आदेश मिला कि बह प्राच्य शिक्षा के कार्यक्रम तथा संस्कृत के भ्रोत्सा 
हन से अपना मुह मोड़ ले । १८ फरवरी १८२४ के संदेश-पत्र में 
संचालकों ने संस्क्रत आदि भाषाओं की विज्ञान-संबंधी न्‍्यूनता प्रकट की 
ओर समिति को यह परामशे दिया कि पाश्चात्य ज्ञान के प्रचलन के 
लिये बह जोरदार प्रयत्न करे | | 
वस्तुतः, समिति के सदस्यों में भी भारतीय ज्ञान की उपयोगिता 
के संबंध सें पूर्ण सतेक्य नहीं था । यह मतभेद ऋरमशः उमद्नतर होता 
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गया, जिसका विस्तृत विवरण आगे प्रस्तुत किया जायगा। छुछ दिलों 
तक श्राच्यवादी सदस्यों का जोर रहा, जिसके फलस्वरूप समिति न 
भारतीय ज्ञान के प्रसार तथा संस्क्ृत-अरबी की समुन्नति के लिए प्रशंसनीय 
काणे किया, किन्तु पाश्चात्यवादियों के प्रयत्नों के आगे प्राच्यवादियों को 
फकना पड़ा और अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्हें अंगरेजी शिक्षा की आर 
कुछ ध्यान देना ही पड़ा। सन १८३३ इं० तक आगरा के संस्कृत कालेज 
तथा कलकत्ता सदरसा में अंगरेजी पढ़ाने की व्यवस्था की गई । दिल्ली 
और बनारस में जिला अंगरेजी स्कूल (7)86770॥ +१78॥870 80॥00]) 
'की स्थापना सी हुई। किन्तु इन प्रय॒त्तों से पाश्चात्य दल्न को तृप्ति न 
हो सकी ओर वे अपने विचारों की पूर्ण स्वीकृति के लिए पूरी चेष्टा 
'करने लगे। मेकाले के आविभोव से एक ऐसी परिस्थित उत्पन्न हुई, जिस 
से इस मतभेद का निपटारा आवश्यक ही गया | सन १८३४७ ई० के ल्ग- 
अभग, समिति के दस सदस्यों में पाँच प्राच्य शिक्षा के समथक थे तथा 
पाँच पाश्चात्य शिक्षा के | प्राच्य दल के नेतृत्व एच, टी. प्रिंसिप के हाथ 
में था. जो कि बंगाल सरकार के शिज्ञा-सचिव भी थें। किन्तु, मेकाल 
की प्रतिभा तथा तक के समज्ञ पग्राच्य दल को हार खानी पड़ी । 
समिति के सदस्यों के समद्विभाग के कारण समिति किसी भी निश्चय पर 
पहुंचने में असमथथे हो गयी । अन्त में यह निश्चय किया गया कि मत- 
भेद का निंपटारा गवनेर जेनरल करें। प्रत्येक दल ने अपने विचारों 
'को इनके समज्ञ प्रस्तुत किया। 
प्राच्य दल ने अपने मत की पुष्टि मे” अधिकारपतन्र (१८९३ ६०) को 
'उदघृत किया और यह दिखताने की चेष्टा की कि उक्त अधिकारपत्र 
की ४१वीं धारा मे “सहित्य” शब्द का अर्थ हिन्दू ओर मुसलमानों का 
सांस्कृतिक साहित्य अथवा संस्कृत तथा अरबी था। अतः सरकारी 
चेष्टा इसी साहित्य के सध्ययन तथा प्रसार की ओर केन्द्रित रहनी 
चाहिए थी | विज्ञान-संबंधी ज्ञान के प्रसार के लिए, जिसका आदेश भी 
अधिकार पंच में था, प्राच्य दल के अनुसार संस्कृत तथा अरबी माध्यम 
ही उपयुक्त थे. । इन भाषओं के प्रति भारतीयों की बहत बड़ी आस्था 
थी, और इसलिए यह आवश्यक था कि इन्हीं के जरिये नये ज्ञान 
प्रस्तुत किये जाए । फलत: प्राच्य ज्ञान तथा संस्क्रत और अरबी भाषाओं 
के प्रोत्साहन के कार्य को तब तक बन्द नहीं किया जा सकता था, जब 
तक कि चाटेर कानून की ४३वीं धारा रद अथवा संशोधि न की जाती | 
मेकाले तथा पाव्चात्य दल/-इस के विपरीत मेकाले ने २ फरवरी 
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१८३५ के अपने सुप्रसिद्ध प्रस्तावपत्र में: यह प्रतिपादित किया कि अधिकार 
पत्र १८१३, ४१वीं धारा के साहित्य” शब्द का अर्थ प्राच्य साहित्य 
नहीं, बल्कि अंगरेजी साहित्य होना चाहिए तथा “विद्वान देशवासियों” 
का तालये अंगरेजी दशेन तथा साहित्य के भारतीय पंडितों से होना 
चाहिए। अंगरेजी साहित्य के प्रसार का उपयुक्त माध्यम संस्कृत तथा 
अरबी नहीं बल्कि अंगरेजी था, जिस के प्रसार का उत्तरादायित्व सरकार 
पर था। मेकाले ने यह भी संकेत किया कि यदि ४३वीं धारा के ये 
उह्द श्य नहीं थे, तो इस धारा को रद्द करने की आवश्यकता थी | 
मतभेद का दूसरा विषय यह था कि प्राच्य शिक्षा के लिए स्थापित 
सरकारी विद्यालय जारी रखे जाय॑ अथवा बन्द कर दिये जाय॑ | 
प्राच्य दल स्वभावतः उन विद्यालयों की न केवल सुरक्षा के लिए 
उत्सुक थी, बल्कि उन्हें उत्तरोत्तर सम्रद्धिशील देखना चाहती थी। 
इस दल का यह भी कहना था कि इन विद्याल्ययों के बन्द करने का 
प्रयत्न सरकार की उदारवादी शासन-नीति के सव्ेथा विरुद्ध था 
तथा इस से भारतीयों को भारी ज्ञोभ हो सकता था। किन्तु दल के 
सदस्य यह भी समझ रहे थे कि उच्च वगे के भारतीयों में अंगरेजी शिक्षा 
का मोह काफी जड़ पकड़ चुका था, ओर इस लिए बे यह मानने के 
लिये तैयार थे कि इन स्कूलों में पढ़ने अथवा न पढ़ने का निश्चय 
विद्यार्थियों पर ही छोड़ दिया जाय । भेकाले ने इन प्राच्य शिक्षा के 
विद्यालयों को बन्द कर देने की सिफारिश की, क्योंकि, उस के विचार 
में', इन विद्यालयों से किसी तरह का लाभ नहीं था । 
विवाद का तीसरा विषय शिक्षा के माध्यम से संबंधित था । 
प्राच्य दल की धारणा थी कि पाश्चात्य ज्ञान की शिक्षा के लिए संस्कृत, 
अरबी आदि ही उपयुक्त थीं। मेकाले ने इस के विरोध में यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया कि यह शिक्षा संस्कृत तथा अरबी से न केवल अनुप- 
युक्त थी, बल्कि अव्यवहारिक भी थी। प्रचलित देशी भाषाएं तो इस 
के लिए सवर्था अनुपयुक्त थीं। ये इतनी कमजोर तथा ग्रामीण थीं 
कि इन भाषाओं मे विज्ञान संबंधी किसी पुस्तक का अनुवाद सम्भव 
नहीं था। संस्कृत तथा अरबी के संबंध मे' भी वही बात लागू थी। 
भेकालें के बिचार में, जैसा पहले कहा जा चुका है, किसी अच्छे यूरोपीय 
पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तक संस्कृत तथा अरबी भाषाओं 
' की समस्त पुस्तकों के बंराबर थीं। साथ ही संस्कृत और अरबी की 
व्यावहारिक महत्व अंग्रे जी से बहुत न्‍्यून था। मेकाले यह मानने के लिए. 
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भ्रस्तुत नहीं था कि भारतीयों को अंगरेजी भाषा के प्रति श्रद्धा नहीं थी। 
संस्कृत तथा अरबी पढ़ने बाले विद्यार्थियों को सरकारी सहायता के बत् 
पर आक्ृष्ट किया जाता था। किन्तु अंगरेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी 
अपने खचे से पढ़ने के लिए प्रस्तुत थे। इस के अतिरिक्त, समिति के 
द्वारा प्रकाशित संस्कृत और अरबो की पुस्तकों की त्रिक्री का मान तीन 
'ब्षों में स्िफ एक हजार रुपये था। किन्तु स्कूल बुक सोसाइटी, प्रति ब्ष, 
७-८ हजार रुपयों की अंगरेजी किताबें बेचती थी। इन प्रमाणों से यह्‌ 
सिद्ध था कि अंगरेजा के प्रति भारतोयों की श्रद्धा अरबी ओर संस्कृत 
'की अपेकज्ता अधिक थी । यदि यह वात नहीं भी होती, तब भी सरकार 
का फज था कि भारतीयों के हितों की सुरक्षा करती, तन कि उनकी 
रुचियों की। 4 कानून सम्बन्धी मामलों के लिए संस्कृत तथा अरबी 
के अध्ययन की आवश्यकता को मेकाले ने अनिवाय नहीं समझा ! 
उसने यह प्रस्ताव क्रिया कि हिन्दू तथा मुसलिम धम्म-प्रन्थों की कानून 
'संबंधी बातें अंगरेजी भाषा में सुव्यवस्थित कर संग्रहीत कर दी जाय॑, 
जो न्याय वितरण के आधार बसें । 
लाड बेंटिंक का प्रस्ताव १८३५३--- 
ला विलियम बेंटिंक ने इन दोनों दलों के विचारों के परीक्षण के 
बाद मेकाले के प्रध्ताव-पत्र को मार्च १८३४ मे स्वीकृत किया ओर 
अपनी कोंसिल' के सातवें प्रस्ताव के अनुसार उन्होंने मेकाले की लगभग 
सभी बातें मान लीं। इस तरह लगभग २२ वर्षो के निरन्तर संघर्ष की 
'इति श्री हुईं। ७ बे प्रस्ताव मे' यह घोषित किया गया कि :-- 
क-भारत सरकार का यह निश्चित मत है कि भारत भे शिक्षा 
'का उद् श्य यूरोपीय साहित्य ओर विज्ञान का प्रसार होना चाहिये और 
शिक्षा के लिए सभी सरकारी रकम इसी उद्दे श्य की पूर्ति के लिए खचे 
'होनी चाहिये ! 
ख--प्राच्य विद्यालय बन्द नहीं किये जायें। विद्यमान अध्यापकों 
तथा विद्यार्थियों की बृत्तियाँ जारी रहें। किन्तु, विद्यार्थियों के भरण- 
पोषण की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं रहे। नये विद्यार्थी को किसी 
तरह की वृत्ति नहीं दी जाय। किसी अध्यापक की जगह रिक्त होने 
पर नियुक्ति सरकार के विचाराधीन रहे | 
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ग--प्राच्य पुस्तकों के मुद्रण में, भव्रिष्य में, सरकारी रुपये व्यय न 
बकिये जाय॑ । 


घ--अंगरेजी साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा का माध्यम अंगरेजी 
भाषा हो। “जन शिक्षा की सामान्य समिति” इसके लिए एक योजना 
शीघ्रातिशीघ्र उपस्थित करे । 


मेकाले का महत्त्व ।-- 


भारत मे अंगरेजी शिक्षा के प्रतिष्ठापन का श्रेय साधारणतया 
मेकाले को ही दिया जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 
मेकाले ही के कारण भारतीय सांस्कृतिक भाषाओं की उपेक्षा हुई । 
किन्तु ये धारणाएं सत्य नहीं। मेकाले न तो पाश्चात्य दल का 
प्रवत्तेक था और न उसने इस दल के समर्थन के लिए किसी तरह की 
अनुचित कारवाइयाँ ही की। पाश्चात्य दल का सूत्रपात उसके भारत 
पहुँचने के बहुत पहले ही हो चुका था। अंगरेजी भाषा के व्याव- 
'हारिक महत्व की ओर भी भारतीय बहुत पहले ही आक्ृष्ट हो चुके थे । 
कम्पनी के नये अफसर, विदेशी धम-प्रचारक तथा भारतीय समाज- 
सुधारक अंगरेजी भाषा तथा प्राश्चात्य ज्ञान के पक्ष में बहुत कुछ 
कर चुके थे। मेकाले ने सिफे इतना किया कि अपने जोरदार तकों 
से सरकार को एक निश्चय पर पहुँचने के लिए बाध्य किया। यह 
निश्चय अंगरेजी भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान के पक्त में होना अनिवार्य 
था। मेकाले ने केवल अनिश्चितता की अवधि कम कर दी | प्राच्य 
धर्म यथा साहित्य की भत्सना, जो कि मेकाले ने की, वह अवश्य ही 
निन्दनीय है तथा उसकी बिद्वता को धूमिल करता है। किन्तु, यहाँ 
भी मेकाले के उद्दश्य बुरे न थे। प्राच्य धर्म और साहित्य की निन्‍्दा 
उसने निन्‍्दा के लिए न की, वल्कि पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार की 
आवश्यकता की पुष्टि में। यह भी कहना उचित नहीं कि मेकाले ने 
भारतीय वबोलचाल की भापाओं की उपेक्षा की। उसका निश्चित मत 
था कि शिक्षा के माध्यम के लिए प्रचलित देशी भाषायें उपयुक्त थीं । 
जेनेरल कमिटी आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन' ने सन १८३१६ ई० में 
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मेकाले के सभापतित्व में प्रचलित देशी भाषाओं के सम्बन्ध में यह 
विचार प्रकट किया था कि सरकार को प्रचलित देशी भाषाओं के 
साहित्य के निमोण की ओर पूर्णतः सचेष्ट होना चाहिये ।* यदि 
मेकाले के ये विचार कार्योन्वित न हो सके, तो इसका उत्तरदायित्व 
परवर्ती सरकारी अधिकारियों पर है न कि मेकाल पर । कुछ लोग भेकात 
के सर पर भारत के राजनीतिक असनन्‍्तोप के प्रादुर्भाव का उत्तरदायित्व 
मढ़ते हैं। यह कहना पूर्णतः ठीक नहीं कि अंगरेजी शिक्षा के प्रसार 
के व्रिना भारत में राजनीतिक आन्दोलन जन्म ही न लता | “इस 
परिवेन विशिष्ट युग मे पदाकान्त भारतीय चरित्र का भी उक्त 
अशान्ति में उतना ही हाथ है, जितना पाश्चात्य शिक्षा का ।” यदि इसे 
सच भी मान लिया जाय तो यह एक ऐसा परिणाम न था, जिसके लिए 
मेकाले की निन्दा की जाय। बस्तुत:, मेकाले ने अंगरेजी शिक्षा के 
परिणाम स्वरूप भारत के राष्ट्रीय जागरण की कल्पना की थी। इस 
संभावना के समक भी, अपने निश्चय पर दृढ़ रहकर, उसने एक ऐसे 
उदारबादी दृष्टिकोश का परिचय दिया जिसके लिए वह हमारा 
प्रशंसापात्र है | 


फिर भी, “मेकाले स्बंथा दोष-रहित नहीं माना जा सकता । उम्र 

पर निस्सन्देह जल्दबाजी, अहमन्यता, अपने पर महत विश्वांस और 
अयोग्यता आदि दोषारोपण किये जा सकते हैं, क्‍योंकि उसने शिक्षा 
के बोद्धिक पक्ष का ही अवलोकन किया था। उसमे उस संवेदनात्मक 
अन्तैदृष्टि का अभाव था, जिसके माध्यम से बह पूषे और पश्चिम, 
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भारत ओर इंग्लैंड के पारस्परिक सम्बन्ध की सूच्मातिसूक्म भ्न्थियों 
को स्पष्ट रूप से देख सकता।” 
आकलेंड का आदेश-प्राच्य-पाश्चात्य संघर्ष का अन्त 

यद्यपि बेंटिंक ने उपरोक्त प्रस्ताव के द्वारा सरकारी शिक्षा-नीति के 
स्वरूप को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया, फिर भी उसके प्रस्ताव से प्राच्य 
ओर पाश्चात्य दल के पारस्परिक संघर्ष का अन्त न हुआ। यह 
संघप पाँच वर्ष तकन्‍ चलता रहा। संघर्ष का निपटारा बेंटिंक के 
उत्तराधिकारी गवर्नर जेनरल लाडे आकल्ैंड के समय मे' ( सन १८३६ 
३० ) में हुआ | 

लाड आकलेैंड ने प्राच्य तथा पाश्चात्य दलों के संबष की समस्या 
को एक नये दृष्टिकोण से देखा । आकलैंड के विचार से संघ का मूल 
कारण यह था शिज्ञा की मद मे”! सरकार के द्वारा बहुत कम रुपये 
'दिये गये थे । इस छोटी रकम को हर दल अपने लिए उपयुक्त 
'करना चाहता था। यदि इस रकम को बढ़ा दी जाती, तो दोनों दलों 
की आवश्यकतायें पूरी हो जाती | इस धारणा से अनुप्राशित होकर 
आकलेंड ने एक आदेश जारी किया । जिसके अनुसार यह तय किया 
गया कि-- 

(१) सरकारी सहायता की तत्कालीन रकम अथोत २४००० पौंड 
( २,४०,००० रु० ) को काफी बढ़ाया जाय, ताकि दोनों श्र णियों के 
विद्यालयों के विकसित होने के अवसर मिलें। सरकार दोनों तरह की 
"विद्यालयों के प्रोत्साहनके लिए उचित सहायता दे । 

(२) प्राच्य शिक्षा के स्वीकृत विद्यालय जारी रखें जाय॑ तथा इन 
विद्यालयों की ओर सुयोग्य अध्यापकों को आक्ृष्ट करने के लिए 
उचित सरकारी आर्थिक सहायता दी जाय। विद्यार्थियों को छात्र- 
वृत्तियाँ पर्योप्त संख्या में दी जाय । 

(३) प्राच्य भापा की उपयोगी पुस्तकों के लेखन तथा प्रकाशन को 
प्रॉत्साहित क्रिया जाय, किन्तु इसका खर्च निधोरित रकम के अन्दर ही 
सीमित रहे | 

(४) प्राच्य विद्यालयों का प्रधान उदृ श्य प्राच्य शिक्षा का प्रसार ही 
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होना चाहिये। इन विद्यालयों में अंगरेजी कत्ना खोल जा सकते हैं 
किन्तु विद्यालय के मूल उद्देश्य को आघात नहीं पहुंचना चाहिये । 

आकलैंड के प्रस्ताव से प्राच्य दल के व्यथित हृदय को काफी 
शान्ति प्राप्त हुई । कम्पनी की संचालक समिति ने आकलड के प्रस्तावों 
को स्वीकृत किया ओर इसके लिये ३१००० रुपयों का अतिरिक्त खच 
भो मंजूर किया। इस मामूलो रकम की स्थीक्ृति से दानों दल 
प्रसन्‍त रहेंगे--इस बात से उन्हें बड़ी खुशी हुईं । 

आकलैंड न केवल प्राच्य दल का स्नेह भाजन रहा, चल्कि 
पाश्चात्य दल भी उससे खुश था। अंगरेजी शिक्षा के प्रसार के लिए 
उसने लगभग एक लाख से अधिक रुपये अलग निकाल दिये । साथ ही 
उसने शिक्षा सम्बन्धी एक नीति प्रतिपादित की, जिससे पाश्चात्य दल 
बालों की प्रायः सभी बातें स्वीकृत की गई' । इसके अनुसार सरकार 
की शिक्षा-प्रसार की नीति का प्रधान लक्ष्य यह था कि अंगरेजी माध्यम 
के द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान का प्रचलन है। । आक- 
लैंड ने यह भी निर्धारित किया कि उच्च शिक्षा के सरकारी प्रयत्न कुछ 
उच्च वर्ग के कुल्लोन व्यक्तियों तक सीमित रहें। इसी शिक्षित कुल्लीन 
बगे के द्वारा पाश्चात्य ज्ञान का साधारणीकरण होगा और वह जनता 
तक पहुँच सकेगा। इस तरह आकलेंड ने पुराने निस्यन्द सिद्धांत 
को सरकारी स्वीकृति दी, जिसके आधारभूत मान्यताओं के अनुसार 
सन १८७० ६० तक सरकारी शिक्षा-नीति संचालित होती रही | 


इन तरह यद्यपि आकलंड ने प्राच्य दल को पूर्णतया विनष्ट होने 
से बचा लिया, उसने वास्तव मे अंगरेजी शिक्षा के प्रसार को काफी 
प्रोत्साहन दिया ।* 


आकलेण्ड तथा प्रचलित देशी भाषाएं --- 


माध्यमिक शिक्षा के साध्यम के सम्बन्ध में आकर्तेंड के समक्ष 
प्रचलित देशी भाषाओं के पक्ष भे' कई स्थानों से परामर्श उपस्थित 
किये गये। बम्बई से इस विचार का पूरा समर्थन हुआ । किन्तु, 
आकलैंड ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्‍योंकि मात्भाषा के साध्यम की 
स्वीकृति से अंगरेजी शिक्षा की प्रचलित पद्धति ( 808008 (४० ) में” 
गड़बड़ी होने की आशंका थी। « 
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इस तरह आकलैंड ने माध्यमिक शिज्ञा की गलत शिक्षण पद्धति को 
सुधारने का अवसर खो दिया। चाटेर कानून १८१३ के अनुसार बंगाल 
के शासन का आधिपात्य अन्य प्रान्तों पर पूर्णतया प्रतिष्ठापित हो गया। 
फलत: जिन प्रान्तों मे' मातृभाषा के जोरदार प्रयत्न हो रहे थे, उन्हें 
भी बंगाल के अनुशासन मे अपने विचारों को कायौन्बित करने से 
बंचित रह जाना पड़ा । 


आकलेंड और देशी स्कूल ।--देशी स्कूलों के पुनरुत्थान के संबंध 
में भी आकलैंड के निश्चय हितकर न हुए। बेंटिक ने आदसमस को देशी 
स्कूलों की स्थिति के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त 
किया था। जांच का उदेश्य था देशी स्कूलों की वास्तविक स्थिति का पता 
लगाना तथा इन स्कूलों के सुधार के लिए आवश्यक परामर्श उपस्थित 
करना । आदम ने देशी स्कूलों की शीचनीय स्थिति पर ध्यान आकर्षित 
करते हुए निम्नलिखित सुफाव उपस्थित किये :-- 

(क) “निस्यन्द सिद्धांत को त्याग दिया जाय। इसके समर्थन में 
आदम ने कई युक्तियां पेश कीं | पहला यह कि इस सिद्धांत के व्यवहार 
से देशी शिक्षा की सुव्यवस्यित तथा दीघेकालीन प्रणाली सबंथा उपेक्षित 
हो जाती थी। दूसरा यह क्रि प्रत्येक उच्च श्रेणी के विद्यालयों के लिए 
उपयुक्त सामग्री निचली श्र णी के विद्यालयों से ही प्राप्त हो सकती थी 
थी ओर इस लिए इन विद्यालयों की ओर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता थी। * 


(ख) चाहे जिस अवस्था में देशी प्राथमिक बिद्यालय हों; इन्हीं 
विद्यालयों के आधारस्तम्भ पर किसी सामान्य अथवा राष्ट्रीय शिक्षा- 
पद्धति का निमोण होना चाहिए । साथ ही, यही शिज्ञा पद्धति भारतीयों 
के लिये मुगम, सुन्दर तथा सस्ती हो सकती थी । 


इन सुझावों के आधार पर आदम ने एक सुनिश्चित शिक्षा प्रणाली 
उपस्थित की, जिसमें सात विभिन्‍न चरण अथवा श्रेणियाँ थी। किंतु 
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( द६ ) 


आदम के सभी प्रस्ताव आकलैंड ने अस्वीकृत कर दिए। मकाले ने 
भी इसका विरोध किया । इस तरह “आदम” के प्रशंसनीय प्रयत्न 
'उयथ हो गये । 
सन्‌ १८४०--४३ की अवधि मे बंगाल में शिक्षा की कुछ प्रम॒स्त्र बातें 
हुईं। जेनरल कमिटि आफ पब्लिक इंसट्रकसन, सन्‌ १८४०६० में 'कॉसिल 
आफ एजुकेशन” के रूप में परिवर्तित हो गयी | सन्‌ १८४४ ई० मे एक 
सरकारी घोषणा के द्वारा यह प्रकट क्रिया गया कि शिक्षित भारतीयों 
के प्रोत्साहन के लिए उन्हें सरकारी नीकरियाँ दी जायंगी | 
सन्‌ १८४४ ई० मे! कॉसिल आफ एजुकेशन? के द्वारा बंगाल में 
१४१ विद्यालय थे, जिनमे' १३, १६३ विद्यार्थी थे। इन विद्यांत्यों पर 
सरकारी कोप से ५, ६७,४२८ रुपये ग्च किए जाते थे । इनमे ४ एऐंग्लो- 
'बनाकुज्ञार कालेज तथा जिला स्कूल सम्मल्ित थो । जन शिक्षा के लिए 
सरकारी प्रयत्त नगस्य था। देशी प्राथमिक स्कूलों की संख्याएं ३३ थीं, 
जिनमें १४०० छात्र शिक्षित होते थे। इन स्कूलों की अबस्था 
शोचनीय थी । 
बम्बई३ 
(: सन १८१८ ई० में पेशवा-राज्य का अन्त हो गया। लगभग 
४ लाख रुपये वह ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दिया करता था। 
अंग्र जी सरकार ने मराठा राज्य का यह खर्च बन्द कर दिया ओर 
इसके कुछ अंश को संस्कृत की शिक्षा में वयय करने का निश्चय किया। 
'फलस्वरूप, सन १८२१ ई० मे पूना संक्रत कालेज की स्थापना हुई । 
सोभाग्य से इस समय बम्बई प्रान्त के गर्वनर श्री मौटस्ट्आर्ट एलफिन्स्टन 
((०प्रा॥80प७7% ग]00/7800706) थे उनमें भारतीयों मे' शिक्षा प्रचार 
की बड़ी लगन थी । उन्ही की प्रेरणा से सन १२३ इंस्बवी मे देश- 
वासियों से नये ज्ञान के प्रचार के लिये, बम्बई नेटिव एजुकेशन सोसा- 
'इटी! ( 807098ए ७४४०७ #07०७७४०४ 50000ए ) नामक संस्था 
स्थापित हुईं। सन १८०३ से सन १८४६ ईस्जी तक इस समिति ने 
बम्बई में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रशंसनीय कार्य किया ॥) समिति को 
कम्पनी की संचालक समिति ने कुछ वार्षिक अनुदान भी स्वीकृत किया । 
समिति के शिक्षा-सम्बन्धी प्रमुख कार्य ये थे :-- 
जिला :--समिति ने बम्बई, थाना, पनवेल तथा पूना में एक एक जिला 
स्कूल संस्थापित किया | ये सभी स्कूल पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा 


तब 
जा 


अंश्रेज़ी की शिक्षा की ओर सरकारी तथा गेरसरकारी चेष्टाएँ 


क्रियाशील थीं । 


सन्‌ १८४० ई० में बम्बई सरकार ने अपने प्रान्त में देशवासियों की 
शिक्षा के संचालन तथा प्रबन्ध के लिए एक शिक्षा बोड (0क/7व ० 
॥रत7००७४०7) संस्थापित किया । इस वाड्ड में उपरोक्त, बम्बई देशवासी 
शिक्षा-समिति मी सम्मिलित कर दी गई | बोड के ७ सदस्य थे, जिनसे 
३ सदस्य बम्बई देशवासी शिक्षा ससिति के द्वारा मनानींत हुए थे । 
शिज्ञा बोड ने सन्‌ १८४४ ई० में समूचे प्रान्त को तीन भागों 
में विभाजित किया तथा प्रत्येक भाग की शिक्षा की देख-भाल के लिए 
एक यूरोपीय इन्सपेक्टर तथा एक भारतीय सहायक इन्सपेक्टर नियुक्त 
किया | बोड ने अपने अधीनस्थ सभी प्रकार के स्कल्ो के लिए उपयुक्त 
नियस वबनाए। बोड ने यह निश्चय किया कि जिस गाँव की आबादी 
२ हज्ञार की हो, वहाँ एक प्राथमिक सकल स्थापित किया जाय | किन्तु 
प्राथमिक सकल के संस्थापन के लिए यह आवश्यक था कि स्थानीय जनता 


'स्कल का मकान स्वर्य आयोजित करती तथा प्रति छात्र एक आना 


मासिक शुल्क देने का वचन देती। बोड ने सन्‌ १८५३ ई० तक 
शिक्षा के क्षेत्र मे निम्नलिखित काय किये । 


सन्‌ १८५१ ई० में पूना संसरक्रत कालेज स्थानीय पूना इग्लिस सकल 
से संबद्ध कर दिया गया। इस सम्मिलित संस्था का नाम पता 


कालेज पड़ा। आगे चल कर यही कालेज डेक्कन कालेज (72660७!7 
'00॥०286) के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 


बीड ने प्रत्येक जिला भें अंगरेजी जिला स्कल्ष॒ तथा देहाती ज्षेत्रों में 


आथमिक सकल के विस्तार का काय जारी रखा। 


प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बोड ने बम्बई-स्थित 


'उपरोक्त 'एलफिन्सटन! इन्सटीट्यूशन में प्रशिक्षण की व्यवस्था की । 


सन्‌ १८४४ ई० से बो्डे के द्वारा २९१६ देशी भाषा के सकल संचालित 
थे। इन स्कलों में १२ हजार से अधिक ही छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे 
थे। बोडे द्वारा नियुक्त निरीक्षकों में एक भारतीय, श्री महागोबिन्द्‌ 
शाक्षी मी थे । देशी स्कलों के प्रबन्ध तथा शिक्षण दोनों ही अच्छी 
अवस्था में थे। सन्‌ १८४४ के सन्देशपत्र से बम्बई सरकार की 
उपरोक्त शिक्षा-सम्बन्धी चेष्टाओं की सराहना की ओर देशी स्कलों की 
निगरानी तथा प्रोत्साहन की सिफारिशें की । 


( ६६ ) 


बम्बई प्रान्त में देशी स्कलों के सम्बन्ध में सरकार की क्‍या नीति 
हीनी चाहिए थी--इस सम्बन्ध में एक महत्वपणें विवाद उठ खड़ाहुआ | 
स्थानीय गवनेर श्री मौटस्टआट एलफिन्स्टन के बिचार में सरकार की 
अधिकांश चेष्टाएं देशी स्कलों के प्रोत्साहन की ओर अभिप्रत रहनी 

छ्‌ 

चाहिए थी। सन्‌ १८३३ ई० में उपरोक्त, बम्बई देशवासी शिक्षा 
समिति ने अनुदान के लिए सरकार के पास दर्खास्त की । इस 
दर्खास्त की सिफारिश के रूप में एलफिन्स्टन ने अपना सन्‌ १६३४ का 
सुप्रसिद्ध प्रस्ताव-पत्र उपस्थित क्रिया । इस प्रस्ताव-पत्र में एल- 
7 ने भारतोय स्कलों के सम्बन्ध में निम्नलिखित ७ सिफारिशें 
कीं । 


१--देशी स्कलों की संख्या बढ़ायी जाय | इन स्कूलों के शिक्षण में 
परा सुधार किया जाय । 


२--देशी रकलों में पाज्य-पुस्तकों का प्रबन्ध किया जाय । 


३--देशी स्कलों से लाभ उठाने के लिए देश की निम्न श्रणी के 
लोग प्रोत्साहित किये जाये | 


४--यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा उच्च 
स्कूल स्थापित किये जाय | 


४--देशी भाषाओं में दशेन तथा विज्ञान की पुस्तक प्रकाशित की 
जाय । 

६--अंगरेजी साहित्य तथा यूरोपीय अन्वेषणों के अध्ययन के 
इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए अंगरेजी सकल स्थापित किए 
जाथ | 


७--भारतीयों को उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन दिया 
जाय | 


एलफिन्स्टन के इन सिफारिशों से यह स्पष्ट है कि वह मात्भाषा 
के माध्यप्त से भारत मे जन-शिक्षा के प्रचार के पक्ष मे था। उसकी 
सिफारिशों मे देशी स्कूलों की समुन्नति प्रथम स्थान रखती थी। 
उच्च स्कूलों मे अंग्रेज़ी माध्यम के उपयोग के विरुद्ध वह त़् था। 
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( ७० ) 


किन्तु उसका निश्चित विचार था कि अंग्रेजी माध्यम भारतीय छात्रों 
को अपनी ओर आक्ृष्ट नहीं कर सकता था। अतः उसको सम्भति 
में अंग्रेजी की शिक्षा साहित्य के रूप मे दी जानी चाहिए थी। 
इसके लिए बम्बई मे एक विशेष स्कूल खोलने की आवश्यकता 
थी। इस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम के द्वारा इतिहास, भूगोल तथा 
विज्ञान की शिक्षा भी दी जा सकती थी। अंग्रेजी की ओर भारतोयों 
को आक्ृष्ट करने की यही सुगम रीति थी। * 
टुर्भाग्ययश, एलफिन्स्टन के विचार उसकी कोंसिल मे स्वीकृत न 
हो सके | इस कौंसिल के बार्डेन (//७7०0०0) नामक एक सदस्य ने इन 
प्रस्तावों का घोर विरोध क्रिया | वार्डेन निस्‍्यन्द सिद्धान्त के प्रवत्तेकां में' 
एक था। अतः उसने एलफिन्स्टन के जन-शिक्षा के प्रस्ताव की कड़ी 
आलोचना की । उसके विचार में सरकारी चेष्टाएँ अंग जी माध्यम से कुछ 
लोगों को पूर्ण शिक्षित बनाने की ओर ही संलग्न रहनी चाहिए थी। 
कॉसिल के इस मतभेद के कारण प्लफिन्स्टनन की सभी सिफारिंशें 
संचालक समिति के द्वारा स्वीकृत न हो सकीं। बम्बई देशवासी शिक्षा 
समिति के संस्थापन की स्वीकृति उसने दी। समिति को ६००) रुपये 
वार्षिक अनुदान स्वीकृत हुए तथा इसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के खर्च 
भी स्वीकृत किये गये। इस तरह वार्डेन द्वारा प्रतिपदित निम्यन्द 
सिद्धान्त के कारण बम्बई धान्त मे' जन-शिक्षा की एक सुन्दर याजना 
कूंठित हो गई । 
बंगाल की तरह बम्बई में भी शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में 
एक जबदेस्त विवाद उठ खड़ा हुआ। लगभग ६ वर्षो (१८४३-१८५६) 
तक बम्बई प्रान्त के शिक्षा का इतिहास इस विवाद से आक्रान्त रहा। 
किन्तु, इस विवाद का विषय अंगेंजी बनाम संस्कृत तथा फारसी न 
था, बल्कि यहाँ विवाद का विषय था अंग जी बनाम स्थानीय भाषाएं | 
इस तरह व्यावहारिक दृष्टि से बम्बई प्रान्त का भाध्यम-सम्बन्धी 
संघर्ष बंगाल के संघर्ष की अपेज्ा कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। बस्तुतः 
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( ७४१ ) 


शिक्षा के माध्यम के लिए संस्क्रत तथा अरबी-फारसी उतना ही अनुपयुकत 
थीं, जितना अंग जी । यदि अंगंजी दल के लोग एक विदेशी भाषा 
का प्रतिष्ठापन करना चाहते थे, तो प्राच्यवादी ऐसी भाषाओं का 
समर्थन करना चाहते थे जिनका व्यावहारिक मूल्य अत्यन्त सीमित 
था। किन्तु बम्बई मे अंगंजी का प्रतिद्वन्दी प्राचीन भाषाएं नहीं, 
आपितु प्रचलित देशी भाषाएं (मातृभाषाएं) थीं जो कि शिक्षा के माध्यम 
के लिए सब से अधिक उपयुक्त थीं । 


है. 


बम्बई का माध्यम-सम्बन्धी संघर्ष बंगाल से लगभग १० पर्ष 
पश्चातू शुरु हुआ। सन्‌ १८४३ ई० मे प्रान्त के शिक्षा बोडे 
(809०१ ० आतप्र०8४४07) के अध्यक्ष सर एस्किन पेरी (आ' 
यम 706 72७७०ए) हुप। अंग जी के समर्थक होने के कारण उन्‍्हों 
ने बोड के समज्ष यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि बंगाल की भांति बम्बई 
में भी उच्च शिक्षा का माध्यम अंगरेजी ही हो। हम देख चुके हैं 
कि वम्बई मे एलफिन्स्टन ने देशी भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम 
बनाया था। देशी भाषाओं के समर्थक स्वर्य शिक्षा वोड मे भी 
मोजूद थे। अतः सर एस्किन के प्रस्ताव का जबदेस्त बिरोध हुआ। 
बोर्ड के तीन भारतीय सदस्यों के अतिरिक्त कनेल जर्विस (७/एा5) नामक 
यूरोपीय सदस्य भी देशी भाषाओं के पक्ष मे' ही था। कनेत्न जविंस 
ने अपने पन्ष की पुष्टि बड़े ही जोरदार तथा थुक्तिसंगत शब्दों मे की.। 
संघर्ष दिनों दिन उम्नतर होता गया । समभौते का कोई लक्षण न देख 
कर बोडे ने सरकार के पास शिक्षा के साध्यम का प्रश्न पेश किया। 
४ अप्रील १०४८ ई० को बम्बई सरकार ने देशी भाषाओं को ही शिक्षा 
के माध्यम के लिए उपयुक्त समझा और यह आदेश दिया कि इन 
माध्यमों के द्वारा ही शिक्षा प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। 
किन्तु सरकार ने यहं सत भी प्रकट किया कि प्रचलित अंगरेजी शिक्षा- 
पद्धति भी जारी रखी जाय | देशी भाषाओं की ओर विशेष आक्ृष्ट 
रहते हुए भी सरकारी आज्ञा अंगरेजी के पक्त में थी। फलतः उनका 
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( ७२ ) 


निर्णय कुछ ऐसा था, जिससे संघ का पूर्ण निपटारा न हो सका 
ओर दोनों दल सरकारी आज्ञापत्र को, अपने पक्ष की आर, तोइ-मरोड 
करने लगे । फलतः सरकारी निर्णय से देशी भाषाओं को वे सुविधाएं 
नहीं प्राप्त हो सकी, जो कि इनके हिंतों के लिए आवश्यक थीं। देशी 
भाषाओं के दुभोग्य से बंगाल सरकार का रुख इनके प्रति अच्छा न 
था। उस समय बम्बई सरकार का, सभी नये ख़र्चों की स्वीकृति, 
बंगाल की केन्द्रीय सरकार से लेनी पढ़ती थी। केन्द्रीय सरकार देशी 
स्कूलों के निमित्त सभो नयी आर्थिक मांगों को अस्वीकृत करती गईं। 
साथ ही उसने यह भी सम्मति प्रकट की कि देशी स्कूलां की अपेक्षा वम्बई 
सरकार की चेष्टाएं थोड़े सी अंगरेजी स्कूलों के विकास की आर ही 
केन्द्रित किए जायं। इस तरह वम्बई प्रान्त में स्थानीय अभिश्चितता 
तथा केन्द्रीय शासन के हस्तक्षेप ने देशी भाषाओं के विकास की गतिविधि 
अवरुद्ध कर दी । | देशी भाषा के समथेकों के प्रयास से केबल इतना 
हुआ कि, माध्यमिक शिज्ञा तक, शिक्षा के माध्यम देशी भाषाएं ही रहीं। 
उच्च शिज्ञा के क्षेत्र में अंगरेजी ने अपना ग्रभुत्व जमा ही लिया। जेंसा 
कि हम आगे देखेंगे, सन्‌ १८४४७ ई० के संदेशपत्र ने भी यही स्थिति 
स्वीकृत की | 


मद्रास--१८२२ ई० में मुनरो ((५४७7०) ने देशी शिक्षा की अबस्था 
की जाँच की। जाँच में यह अवस्था अत्यन्त शोचनीय दिखलाई पड़ी । 
मुनरो के मतानुसार देशी शिक्ञालयों की दुरावस्था के दो मुख्य कारण थे- 
सरकारी प्रोत्साहन की कमी तथा जनता की गरीबी। अतः १० माच 
१८२६ ई० को उसने एक प्रस्ताव-पत्र तेयार किया जो एलफिन्स्टन के प्रस्तावों 
से मिलती-जुलती थी । इस प्रस्ताव-पत्र में मुनरों ने देशी स्कलों के 
द्वारा ज़न-शिक्षा के प्रचार की सिफारिश की। देशी स्कलों को सबत्त 
बनाने के लिए मुनरो ने इन स्कलों में सुयोग्य शिक्षक की नियुक्तित की 
सम्मति दी | 


उपयुक्त शिक्षक तेयार करने के निमित्त मुनरों ने जिला तथा तह- 
सील में विशिष्ट सकल खोलने का परामर्श दिया। प्रत्येक जिले में दो 
ऐसे विशिष्ट सकल स्थापित होने चाहिए थे--एक हिन्दुओं के लिए ओर 
एक मुसलमानों के लिए। प्रत्येक तहसील या तालुकों में केवल एक 
ही ऐसा सकल खुलना चाहिए था। इन स्कलों मे सरकार को ५०,०००) 
पच्चास हजार रुपये खर्च लगते | मुनरों के ये सभी प्रस्ताव संचालक 


( ७३ ) 


समिति के द्वारा सन्‌ १८२८ ई० में स्वीकृत कर लिए गये। किन्तु, 
दुर्भाग्यवश, इस स्वीकृत के पहले ही मुनरो की सृत्यु सन्‌ १८२७ई० में 
हो गयी। मुनरो के उत्तराधिकारियों में उसकी योजना में न रूचि थी, 
न इसे समझने की क्षमता । फलत: उसकी योजना, संचालक-समिति 
के द्वारा स्वीकृत होने पर भी, अच्छी तरह कायोन्बित नहीं की गयी। 
सन १८३० ई० तक केवल ७५० तहसीलदारी स्कूल खोले गये थे। जन 
शिक्षा के दुर्भोग्य से संचालक-समिति ने भी अपना पहला निश्चय त्याग 
दिया। सितम्बर १८३० ई० मे" समिति ने यह आदेश जारी किया कि 
मद्रास सरकार, जन-शिक्षा के प्रसार की अपेक्षा, अंगरेजी शिक्षा के 
प्रसार पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करे। संचालक-समिति के इस 
आदेश के समक्ष मुनरो की योजना विकसित न होने पायी। इसके 
द्वारा स्थापित्र स्कूल किसी तरह कुछ दिनों तक चलते रहे। किन्तु, 
सन्‌ १८३६ ई० मे इनका भी अस्तित्व मिंट गया । इसी वर्ष वंगाल 
की केन्द्रीय सरकार ने जिले तथा तहसीलदारी स्कूलों की धृत्तियाँ बन्द 
कर देने की सिफारिश की। इन स्कूलों के स्थान में भद्रास में एक 
अंगरेजी कालेज तथा प्रांत के कुछ प्रमुख जगहों मे' अंगरेजी स्कूलों के 
खोलने का आदेश दिया गया | 


सन्‌ १:३६ ई० के बाद मद्रास प्रान्त से शिक्षा-संबन्धी विशेष 
उल्लेखनीय काये न हुआ | सन्‌ १८४१ ई० मे” मद्रास मे' एक अंगरेजी 
उच्च स्कूल स्थापित हुआ, जो उस समय विश्वविद्यालय((7ए०एआं(ए) 
कहा जाता था। सन्‌ १८४३ ई० में इसी विश्वविद्यालय मे एक 
स्कूल विभाग खोला गया | 


प्रान्त में शिक्षा-प्रसार के लिए सरकार के द्वारा ४० हजार रुपये 
स्वीकृत थे | किन्तु यह रकम भी पूरी ख्च नहीं हो पाती थी। प्रति वे 
काफी रुपये बच जाते थे। सन्‌ १८४३ ई० तक शिक्षा की मद में 
मद्रास में ३ लाख रुपये बचे हुए थे | 


उत्तर-पच्छिम प्रदेश--सन्‌ १८४३ ईश्वी में उत्तर-पच्छिमी सीमा 
प्रान्त की शिक्षा-संस्थाओं को बंगाल के श्रभ्न॒त्व से मुक्ति मित्री । इस 
समय प्रांत में तीन कालेज थे जो कि आगरा, बम्वई तथा दिल्‍ली में अव- 
स्थित थे। इनके अतिरिक्त कई ए ग्लो-बनोकुलर स्कूल (472]0-ए०७१8- 
०07]%7 80700] ) भी सरकार के द्वारा संचालित थे। इस समय 


( ७४७ )' 
उत्तर-प्ररेश का गवर्नेर थोमसन (फ्र०एा5070) था । थोमेसन 
का कि रु किए. 
देशी स्कूलों के द्वारा जन-शिक्षा के प्रसार के प्रबल समर्थक था । इसने 


अपने प्रान्त की शिक्षा के लिए एक सुब्यवस्थित योजना उपस्थित की, 
जिस्सके तीन आधार-स्तंभ थे | 


(१) भारतीय शिक्षा पद्धति में देशी स्कूलों का सन्निवेश हो | 
(२) शिक्षा के लिए एक स्थानीय कर लगाया जाय | 
(३) प्रान्त भे एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाय । 


थोमसन की यह योजना भारतीय शिक्षा के इतिहास में विशिष्ट स्थान 
रखती है। थोमसन देशी स्कूलों को ही भारतीय शिक्षा की रीढ़ मानता 
था। सन्‌ १८४४ ईश्वी में जिला अफसरों को उसने एक आदेश पत्र 
भेजा, जिसमें देशी स्कूलों के पुनरगेठन तथा इनके प्रसार का 
आदेश दिया। इस आदेशपतन्र में थोमसन ने यह्‌ विचार प्रकट 
किया कि भारतीय शिक्षा के साधन देशी स्कूलों के रूप में पहले ही से 
सारे प्रान्त में विखरे पढ़े थे। सरकारी अफसरों का कत्त व्य केवल 
यह था कि वे इन साधनों को सबल तथा सम्रद्ध बनाते ।* सीभाग्यवश 
थोमसन को गबनर-जेनरल तथा संचालक-प्तमिति का समर्थन भी प्राप्त 
हुआ। उस समय तक निस्यन्द सिद्धान्त की अव्यवहारिकता सिद्ध 
होने लग गयी थी। संयोगबश, तत्कालीन गवनेर-जेनरल डलहीजी 
को भारतीय संथाओं के प्रति आस्था थी। अतः थोमसन की 
योजना को अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हुई। यह्‌ योजना संचालक 
समिति के द्वारा भी प्रशंसित हुईं। इस तरह अंग्रेज शासकों ने , 
सर्वप्रथम देशी स्कूलों के विकास को सरकारी शिक्षा पद्धति का अंग 
माना । 

थोमसन की दूसरी सिफारिश प्राथमिक स्कूलों के खर्चे के लिए 
स्थानीय कर लगाने की थी। वस्तुतः सन्‌ १८५१ ई० में ही उसने यह 
कर लगाना शुरु कर दिया था। इसके लिए कानून बनाने की 
अपेक्षा, उसने प्रत्येक जागीरदार को, अपनी भूमि. कर का १/२ प्रतिशत 
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(( ७४ )) 


शिक्षान्कर के रुप में देने. के लिए, राजी कराया।'' बाद में उसने 
संचालक समिति से यही रकम सरकार की ओर से देने की स्वीकृति 
प्राप्त की । इस तरह स्कूलों के लिए स्थानीय कर तथा सरकारी अनुदान-- 
दोनों ही रीतियों का श्रतिष्ठापक थोमसन था । स्मरण रहना चाहिए कि 
स्थानीय शिक्षा के लिए स्थानीय कर की प्रथा उस समय तक इंग्लैंड में 
भी अनजानी थी। यह स्थानीय कर ग्रामीण स्कलों के संस्थापन तथा 
संचालन पर ही खच होना था। ये ग्रामीण सकल हलकाबन्दी सकल 
के नाम से प्रसिद्ध थे। हतलकाबन्दी अथवा सर्किल स्कज्ञ आमीण क्षेत्रों 
में शिक्षा-प्रसार के बहुत ही उपयोगी साधन थे। हलकाबन्दी योजना 
के अनुसार सन्निकट के कुछ गाँव, एक हलका अथवा सर्किल के रुप में 
संयोजित किए जाते थे। इस ग्राम-समूह के किसी भी केन्द्रस्थ स्थान 
में एक प्राथमिक स्कूल खोला जाता था । केन्द्रस्थ स्थान चुनने में इस 
बात पर ध्यान दिया जाता था कि वह स्थान हल्का के किसी स्थान से 
२ मील से अधिक दूर न हो । 


भारतीय शिक्षा के क्षेत्र मे थोमसन की तीसरी देन एक सुव्यवस्थित 
शिज्ना विभाग का संगठन थी। देशी स्कूलों के निरीक्षण तथा सुधार 
के निर्मित्त थोमसन ने सन १८४० ई० में अपने ग्रान्त के ८ जिलों में 
एक योजना चालू की। योजना के दो पहलू थे-- 

(क) सरकारी प्राथमिक स्कूलों का संस्थापन । 

(ख) सरकारी तथा गैरसरकारी-सभी “स्कूलों का निरीक्षण | 


पहले के अनुसार तहसील के केन्द्र (्०960५ए०7०॥०/७ ) 
में एक सरकारी आझाम स्कूल खोला जाता था। थह स्कूल एक 
सुयाग्य शिक्षक के द्वारा संचालित रहता था, जिसे १० से १२ रुपये 
प्रतिमास चेतन मिलता था। वेतन के अत्तिरिक्त शिक्षक छात्रों से 
शुल्क भी ले सकता था। सकल के पाख्य-विषयों में हिन्दी और उद्दू 
का पढ़ता-लिखना तथा देशी हिसाब प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त 
स्थानीय जनता के इच्छानुसार मातृभाषा के माध्यम से इतिहास, भगोल 
ज्यामिति आदि पढ़ायी जा सकती थीं। ये सरकारी सकल किसी भी 
रूप में देशी स्कलों के प्रतिद्वन्दी' नहीं हो सकते थे। इन स्कलों में भरती 
की शर्तें देशी स्कलों की अपेक्षा कड़ी रखी जाती थीं। . निःशुल्क भरती 
, उन्हीं. छात्रों की हो सकती.थी, जो कि देशी स्कलों के शिक्षकों के द्वारा 
अधिस्तावित होते थे । 


( ७६ ) 


स्कलों के निरक्षण के लिए प्रत्येक दो-तीन तहसीलों पर एक परगना 
निरीक्षक नियुक्त था। इन परगना निरीक्षकों के ऊपर प्रत्येक जिला 
में एक जिला निरीक्षक रहता था। जिला निरीक्षकों के ऊपर निरीक्षक 
प्रधान ( शांड्रं॥07 ७७7०७) ) रहता था। निरीक्षण विभाग का 
सबसे बड़ा अधिकारी यही था। परगना निरीक्षकों का वेतन २० से 
४० रुपये प्रति मास था, तथा जिला निरीक्षकों का १०० से २०० रुपये 
प्रतिमास । परगना निरीक्षकों का यह कत्त व्य था कि वे सभी शहरों 
तथा प्रमुख गाँवों का दौरा करते थे तथा यह देखते थे कि इन स्थानों में 
शिक्षा के साधन उपलब्ध थे या नहीं । जिस गाँव में सकल न होता 
था, वहाँ की जनता को वे शिक्षा की उपयोगिता सममाते हुए सकल 
खालने का अनुरोध करते थे, सुयोग्य शिक्षक दूढ़ते थे, तथा पुस्तक 
आदि का आयोजन करते थे। जिस स्थान मे सकल चालू होता था 
उस सकल के पामख्यक्रम, छात्र-संख्या आदि की वे जाँच करते थें तथा 
शिक्षक को, यथासम्भव, विभिन्‍न रूपों म॑ सहायता करने की चेष्टा 
करते थे। यदि शिक्षक उनकी सहायता प्राप्त करता तो उसका सर्कल 
सरकारी सहायता-प्राप्त स्कलों की सूची में दुज कर लिया जाता था | 


जिला निरीक्षकों को परगना निरीक्षकों के कार्यो की निगरानी 
रखनी थी । उन्हें तहसीलदारी स्कलों की ओर विशेष ध्यान देना 
होता था। इन स्कलों की सामयिक परीक्षाएं (6004/09] €6दक्याएं 
780078 ), छात्रों की प्रगति लथा द्ामता, शिक्षकों की योग्यता आदि 
के सम्बन्ध से भी उन्हें आवश्यक जाँच-पढ़ताल करनी होती थी। 
जिला निरीक्षकों के जिम्मे ४००) रुपये जिला के छात्रों को पारितोपिक 
आदि के लिए प्रदत्त रहते थे। जिला निरीद्ाक को अपने जिले की 
'शिक्षा-सम्बन्धी प्रगति की एक रिपोर्ट तैयार करनी थी । इस रिपोर्ट मे 
जिला की सभी संस्थाओं--सरकारी तथा गेर सरकारी--के बारे में पूर्ण 
विवरण उसे उपस्थित करना था। जिला निरीक्षक का यह भी कत्त व्य 
था कि वह अपने जिले में स्कूली किताबों के विवरण तथा विक्रय की 
व्यवस्था करे। किताबों की बिक्री पर उसे १० प्रतिशत कमीशन भी 
पारिश्रमिक के रूप में, उपलब्ध रहता था । 


प्रधान निरीक्षक ( ए9007 (५०7०7७) ) को प्रान्त के सभी निरी 
क्षकों के काये पर निगरानी रखनी थी। उनकी नियुक्ति आदि की 
व्यवस्था भी उसे ही करनी थी । 


( ७७ ) 


शिक्षा के मामलों में उसका सम्बन्ध सीधे प्रान्तीय सरकार से था । 
ग्रति वषे, ? मई के पश्चात उसे अपने अन्तगंत के सभी जिलों की 
शिक्षा की प्रगति के सम्बन्ध में सरकार को एक बार्षिक रिपोर्ट पेश 
करनी होती थी | 

इस तरह हम देखते हैं कि थोमसन की उपरोक्त व्यवस्था आधुनिक 
शिक्षा विभाग का पूब रूप था। सरकारी स्कलों के संस्थापन तथा 
समस्त स्कलों के निरीक्षण की व्यवस्था आज भी थोमसन की योजना 
फा विकसित रूप है। स्वभावतः थोमसन की योजना तत्कालीन 
गवनेर जेनरल डलहोजी को बड़ी आकर्षक दीख पड़ी । यह कहा जा 
चुका है कि यह योजना थोमसन के द्वारा, प्रयोग के रूप में, पश्चिमोत्तर 
प्रदेश के केवल ८ जिलों मे' ही कायोन्वित थी। डलहोजी ने प्रान्त के 
-शेष २३ जिलों मे' भी इसे लागू करने की अनुमति दी। साथ ही 
उसने बंगाल तथा बिहार मे' भी इसी योजना को व्यवह्वत करने की 
सिफारिश की। १८५४ के संदेश-पत्र ने भी थोमसन की योजना की 
प्रशंसा की ।* 

पंजाब सन्‌ १८४६ ई० मे पंजाब प्रान्त का निर्मोण हुआ। 


उस समय प्रान्त मे' विभिन्‍न प्रकार के देशी सकल क्रियाशील थे | हिन्दू, 

मुसलिम तथा सिक्‍्ख--प्रान्त की इन तीन प्रमुख जातियों की शिक्षा 

' तीन तरह के स्कलों के ढ्वारा संचालित होती थी। मुसल्िम तथा 

सिक्‍्ख स्कलों मे धार्मिक शिक्षा की प्रधानता थी। स्त्री शिक्षा का भी 

प्रचार था । बहुधा बालिकाओं की शिक्षा स्त्री शिक्षिकाओं के द्वारा ही 
म्पन्न हाती थी । 


सन्‌ १८४६ से १८४३ ई० तक सरकार की आर से प्रान्त मे शिक्षा 
सम्बन्धी विशेष काय न हुआ। सन्‌ १८४६ ई० में अमृतसर में 
एक सरकारी अंगरेजी सकल स्थापित हुआ। इस सकल मे हिन्दी 
फारसी, अरबी तथा गुरुमुखी पढ़ाने के लिए भी अलग अलग प्रबन्ध था | 
अंगरेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कुल छात्र संख्या की लगभग 
एक चोथाई थी। सन १८४३ ई० तक इस प्रान्त मे अन्य कोई सकल 
स्थापित न हुआ । 
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( ७८ ) 


स्त्री शिक्षा :- 

सन १८१३-५३. की अवधि में, भारत में स्त्री शिज्ञा के प्रति कम्पनी 
सरकार की नीति के सम्बन्ध में भी एक विवाद उठ खड़ा 
हुआ । सरकार के दकियानूसी अफसरों के बिचार में स्त्री शिक्षा का 
प्रोत्साहित करना सरकार के लिये उचित न था। यह प्रोत्साहन सर- 
कार की घार्मिक तथा सामाजिक तटस्थता की नीति के विरुद्ध होता । 
यह भी सम्भावना थी कि इस दिशा में कम्पनी की कुछ भी चेष्टा 
एक भीषण हलचल उत्पन्त कर सकती थी | गवर्नर जेनरल की कोंसिल 
के एक सम्मानित सदस्य सर जे० एल० लिट्लर ( 77667 ) की मम्मति 
इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य है। श्री वेथ्यून ने कुछ ही दिन पहले एक 
कन्या स्कूल स्थापित किया था । इस स्कूल को सरकारी प्रबन्ध में ले 
लेने का प्रस्ताव उन्होंने कासिल के समझ उपस्थित किया । श्री लिटलर 
ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध भें सन १८४० ई० में यह लिखा कि “भाग्ल 
में स्त्री शिक्षा अच्छी दृष्टि से नहीं देखी जाती; तथा हिन्दू ओर मुसल- 
मान दोनों ही इससे सशंकित रहते हैं। कया यह तटस्थता के सिद्धांत 
को आघात न पहुंचावेगा, जिसके प्रतिपालन के लिए सरकार प्रतिज्ञाबद्ध 
है ??। श्रीलिदलर ने यह भय प्रकट किया क्रि स्त्री शिक्षा सम्बन्धी 
चेष्टाएं भारतवासियों के हृदय में यह शंका उत्पन्न कर सकती थीं कि 
सरकार उनके धर्म-परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रही थी ।॥| 

भारतीय र्त्रियों के सोभाग्य से तत्कालीन गवर्नर-जेनर्ल लाड्ड 
डलहोजी के विचार लिट्लर के विचार के ठीक उल्टे थे। लाड विलि- 
यम बेंटिक ने सती-प्रथा के उन्मूलन से सामाजिक सुधार में एक हद 
कदम उठाया था । डलहोजी ने, उसी हृढ़ता के साथ, स्त्री शिक्षा की 
ओर अपना निश्चय दिया ।| 

“गवन्‌र-जेनरल का यह विचार है कि भारतीय कन्याओं में शिक्षा- 
प्रचार से बढ़कर अन्य कोई सुधार भारतवासियों के लिए अधिक 
हितकर नहीं सिद्ध होगा |?” 
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( ७४६ ) 


गव॑नेर-जेनरलछ का यह विचार है कि।'भाहँत- में . एक सुब्यवस्थित 
स्‍त्री शिक्षा की नींव पड़ चुकी है ओर सरकार को इसे निस्संकोच अपनी 
हार्दिक सहायता देनी चाहिये |” ' 

“धबनर जेनरल-इन-कॉसिल का यह आदेश है कि अब से 
“कौसिल ऑफ एजुकेशन' देशी स्त्री शिक्षा की देखभाल अपना एक 
कत्त व्य समझे । जहाँ कहीं देशबासी कन्या सकल खोलने के इच्छुक 
हों 'कॉँसिल ऑफ एजुकेशन! का यह कत्त व्य होगा कि वह उनकी 
यथासम्भव सहायता करे और उनकी योजना की सब तरह से आगे 
बढ़ावे हैं का गवनेर जेनरल-इन-कौंसिल की यह इच्छा है कि देहाती 
क्षेत्रों के प्रमुख अफसरों को इसी आशय के आज्ञा पत्र द्वारा किये 
जायं। उनका ध्यान इस बात की ओर आक्ृष्ट किया जाय कि 
भारतीय कन्या स्कूल खोलने के लिए उत्सुक हो चुके हैं, और उनका 
यह कत्त व्य है कि वे ऐसे स्कलों को पूर्ण प्रोत्साहन दें तथा लोगों को 
ज्ञात करा दें कि सरकार ऐसे स्कलों को प्रशंसा-पात्र समझती है ।” 


व्यावप्तायक शक्षा 47 


सन्‌ १८१३-४३ की अवधि में व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में 
भी कुछ काय हुए। किंतु इस काल मे व्यावसायिक शिक्षा की प्रेरणा 
जनहित के कारये से प्रादभू त न हुईं। बल्कि इसकी प्रेरणा सरकारी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के रुप में आविभूत हुई। सेना के लिए 
सुशिक्षित डाक्टरों की आवश्यकता थी। “पक्लिक वक्‍से” विभाग के 
लिए सुशिक्षित इन्जिनियर तथा सरवेयर की आवश्यकता थी। कानून 
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( ८5० ) 


जानने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता सरकार के द्वारा संगठित नए 
न्यायालयों के लिए थी। इस तरह व्यावसायिक शिक्षा की प्रेरणा 
सांस्क्रतिक शिक्षा की प्रेरणा सवंथा भिन्‍न थी । जैसाकि हम देख चुके हैं, 
सामान्य शिक्षा की प्रेरणा पाश्यात्य ज्ञान के सांस्कृतिक महत्व की 
भावना से प्रस्फुटित हुई थी। किन्तु व्यावसायिक शिक्षा, नितान्‍्त: 
सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति के रुप में ही, विकसित हुई । 


यावसायिक शिक्षा की कुछ प्रारम्भिक चेष्टाएँ निम्नलिलिखत हैं । 


चिकित्सा शिक्षाः--सन १८९२२ इईसवी में कलकत्ता में एक देशी 
चिक्रित्सा विद्यालय (७४४7० ०वांठ्वों पाइतरप्रण्ंणा) स्थापित 
किया गया। सन्‌ १८२० ईसवी में बनारस संस्कृत कालेज 
तथा कलकत्ता मदरसा में चिकित्सा विमाग खोला गया। संम्भवत: 
इन संत्याओं में आयुववेदों तथा युनानों पद्धति पर ही शिक्षा दी 
जाती थी। युरोपीय पद्धति का भी कुछ समिश्रण होता था। सन्‌ 
१८४४ ईसवी में यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि चिकित्सा शिक्षा के 
विषय क्‍या हों ? पाश्चात्य युरोपीय चिकित्सा-विज्ञान अथवा देशी 
चिकित्सा-विज्ञान ? कुछ वाद-विवाद के पश्चात यही निश्चय हुआ कि 
सामान्य शिक्षा की तरह चिकित्सा के पाठ्य-विषय एंव प्रशिक्षणु-प्रणाल्री 
श्रुरोपीय विज्ञान एँव युरोपीय पद्धति पर ही आधारित रहें । इस निश्चय 
के अनुसार उपरोक्त देशी चिकित्सा-विद्यालय तथा कलकत्ता संस्कृत 
कालेज एंव कलकत्ता मदरसा के चिकित्सा-विभाग बन्द कर दिए गए ; 
ओर जून १८३४ ई० में पाश्चात्य पद्धित पर कलकत्ता मेडिकल कालेज 
की स्थापना हुईं। सन १८४४ ई० में इस कालेज के ४ विद्यार्थी 
चिकित्सा शास्त्र के विशिष्ट अध्ययन के लिये यूरोप भेजे गये । सन 
१८३४ ईसवी में मद्रास में एक चिकित्सा स्कूल (००४०७) ४0॥0०]) 
खोला गया। इस स्कूल में यूरोपीय तथा भारतीय दोनों ही छात्र 
शिक्षित होते थे। पाठ्य-विषय यूरोपीय चिकित्सा विज्ञान से संबंधित 
था। शिक्षा का माध्यम अंगरेजी था। सन १८४५१ ईसबी में यह स्कूल 
कालेज के रूप में' परिवर्तित हो गया | 


सन्‌ १८४४५ ई० में दिवंगत स्थानीय गवनंर सर राव 
ग्रांट की स्मृति में बम्बई में ग्रांट मेडिकल कालेज की स्थापना हुई। 
सन १८४४ ई० में यह कालेज लन्दन के “रायज् कालेज आफ सजेन्स. 
' के द्वारा संबद्ध ( ४#960०0 ) कियां गया | 


( ८१ ) 


सामान्य शिक्षा की भाँति व्यवसायिक शिक्षा भी देशी-विज्ञान की 
शिक्षा से ही आरम्भ हुई, किन्तु आगे चलकर यह शिज्ञा भी यरोपीय 
विज्ञान से सम्बन्धित हो गयी। शिक्षा का माध्यस भी अंगरेजी ही 
हो गया | 

यरोपीय पद्धति के प्रतिष्ठापन से चिकित्सा शिक्षा में कुछ दिनों 
तक एक विचित्र स्थिति पेदा हो गई थी। यरोपीय पद्धति में शरीर की 
चीर-फाड़ (3१55600907) अनिवाय थी। कुल्ीन भारतीय विद्यार्थी इसके 
लिये प्रस्तुत न थे | काफी प्रयत्न के बाद एक भारतीय युवक मधुसूदन 
गुप्त ने पहली बार एक म्रत शरीर में छूरी भोंकी | 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, मधुसुदन शुप्र की पहली शल्य-क्रिया 
चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में एक क्रान्तिकारी घटना थी ||! इस 
घटना ने उस परम्परा का उनन्‍्मूल्लनन किया जो आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान के अध्ययन में भारतीय छात्रों के मार्ग में एक जबदेस्त रुकावट 
उत्पन्त कर रही थी। चिकित्सा शिक्षा की पाश्चात्य पद्धति के विरुद्ध 
भारतीय घारणा अब सबंथा प्रतिकूल न रह सकी | फलतः चिकित्सा 
शिक्षा के विद्यालयों में भारतीय विद्यार्थियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने 
लगी । इन विद्यार्थियों ने यह शीघ्र प्रमाणित कर दिया कि वे आधु 
निक विज्ञान के अध्ययन की यथेष्ट क्षमता रखते थे। सन्‌ (८५४३ ई० 
में गवनर-जेनरल-इन-कीसिल ने यह घोषित किया कि भारतीय 
वेद्यार्थी किसी भी विज्ञान के अध्ययन में पूर्णतः: समर्थ थे ओर थोड़े 
प्रयास से ही वे इन विषयों की ओर पूर्णतया आक्ृष्ट किये जा 
सकते थे | 

इंजिनियरिंग--इंजिनियरिंग की शिक्षा चिकित्सा की शिक्षा 
से कुछ पीछे आरम्भ हुई। सन्‌ १८४४ ई० में कलकत्ता की “कौंसिल 
आफ एजुकेशन” ने इंजिनियरिंग के शिक्षक का एक स्थान स्वीकृत 
किया । किन्तु उपयुक्त शिक्षक न मिलने के कारण यह स्थान रिक्त रहा | 
सन १८४५४ ई० में कॉंसिल ने कलकत्ता प्रेसिडेन्सी कालेज के अन्तर्गत 
एक इन्जिनियरिंग स्कूल खोलने को सिफारिश की। लगभग इसी 
समय वंगाल के प्रधान इंजिनियर जनकाये विभाग के सुधार के लिए एक 


है| 
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( झर ) 


इंजिनियरिंग कालेज की स्थापना के लिए जोर दे रहे थे। इन प्रयत्नों 
के फत्तस्वरूप कम्पनी की संचालक समिति ने एक इंज्िनियरिंग कालेज 
खोलने को स्वीकृति दी ओर फलत: सन्‌ १८४६ ई० मे कलकत्ता मे 
एक इंजिनियरिंग कालेज की स्थापना हुई । 

बम्बई में इंजिनियरिंग की शिक्षा की ओर “नेटिव एजुकेशन 
सोसाइटी” का ध्यान काफी पहले आक्ृष्ट हो चुका था। सन्‌ १६२४ 
ई० में हीं उक्त सोसाइटी ने इंजिनियरिंग शिक्षा के निमित्त एक कक्षा 
खोलने का आयोजन किया था | 

सन्‌ १८४४ ई० में स्थानीय एलर्फिस्टन कालेज में भी इंजिनियरिंग 
शिक्षा की एक कज्ञा खोली गई। सन्‌ १८४४ ई० में पूना में इंजि- 
नियरिंग तथा यन्त्रशास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था को गई । 

सन्‌ १७६३ ई० में मद्रास में एक “सरवे स्कूल” खोला गयाथा । 
इसके अतिरिक्त सन्‌ १८४७ तक इस प्रान्त में इंजिनियरिंग शिक्षा की 
कोई संस्था न थी । 

उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त में “रुड़की कालेज” का प्रादुर्भाव हो चुका 
था। सन्‌ १८४४५ ई० में यह कालेज सहारनपुर में, एक छोटी-सी 
इंजिनियरिंग कक्षा के रूप में, आविभूत हुआ। लेफ्टिनेण्ट गवर्नर 
जेनरल मि० थोमसन ने भी इस संस्था के विकास की ओर विशेष रूचि 
ली। सन्‌ १८४७ ई० में यह कक्षा एक कालेज के रूप में परिवर्तित 
हो गया। सन्‌ १८४३ ई० में थौमसन की मस॒त्यु के पश्चात यह 
कालेज उनके नाम पर थरीमसन रुड़की इंजिनियरिंग कालेज के नाभ से 
विख्यात हुआ । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कालेज की स्थापना 
भी सरकारी इंजिनियरों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से ही हुई थी । 


कानून की शिक्षा 


कानून की शिक्षा का सूत्रपात बंगाल में बहुत पहले हो चुका था । 
हम देख चुके हैं कि कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कालेज के 
संस्थापन का प्रधान उद्दे श्य “मुसल्िम तथा हिन्दू कानूनों के अध्ययन 
तथा संरक्षण ही था।” सन्‌ १८४२ इईस्वी में हिन्दू विश्वविद्यालय, 
कलकत्ता में कानून के एक आचाये का पद स्वीक्ृत किया गया । मद्रास 
में इसी तरह एक पद्‌ सन्‌ १८५४ ईस्वी म॑ स्वीकृत हुआ तथा इसी वर्ष 
बम्बई में भी एक पद स्वीकृत किया गया । 


( ए८डे ) 


उपरोक्त व्यावसायिक संस्थाओं के अतिरिक्त मद्रास तथा बम्बई 
प्रान्तों में दो एक अन्य व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाएं थीं, जो 
उल्लेखनीय हैं । 

सन्‌ १८४० ई० में मेजर मेटलेंड ने अख-संबंधी एक व्यावसायिक 
स्कूल खोला । 

डाक्टर हन्टर ने मद्रास में ओद्योगिक कला (7तप8008। 4०॥8) 
का एक स्कूल खोला | इस संस्था की स्थापना के उ्दँश्य “उपयोगी 
कारीगरी की शिक्षा के अतिरिक्त स्थानीय ओद्योगिक संस्थाओं को 
उन्नत बनाने, स्थानीय साधनों को विकसित कर अनेक स्थानीय माँगों 
की पूर्ति करने, विदेशी वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के प्रसार 
करने आदि! थे । 

ये दोनों संस्थाएं १८४४ ईस्वी मे मिला दी गई' तथा सरकार के 
प्रन्‍न्ध में ले ली गई' | 

सन्‌ १८४३ ई० में सुप्रसिद्ध व्यवसायी जमशेत जी जीजी भाई ने 
बम्बई में कल्ना तथा उद्योग के एक स्कूल के निमोण के लिए एक लाख 
रुपये का अनुदान दिया। इसी अनुदान से सन्‌ १८४६ ई० में बम्बई 
का सुप्रसिद्ध “जे० जे० आटे स स्कूल” स्थापित हुआ । 


गेरसरकारी चेष्टाए' 
१८१३-५३ ई० 


गत अध्याय में भारतीय शिक्षा के ज्षेत्र में सरकारी चेष्टाओं का 
उल्लेख किया गया है | किन्तु इस अवधि में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण 
गेर-सरकारी चेष्टाए भी क्रियाशील थीं। इन चेष्टाओं का अध्ययन 
निम्नलिखित चार विभागों में किया जा सकता है। 

(क) ईसाई धम्म-प्रचारकों की चेष्टाए' । 

(ख) कम्पनी-सरकार के अफसरों की वेयक्तिक चेष्टाएं | 

(ग) आधुनिक ढंग से शिक्ञा-प्रसार की भारतीय चेष्टाए' । 

(धघ) पुरानी परिपादी की देशी पाठशालाए । 


इन चार प्रकार की चेष्टाओं का एक संक्षिप्त परिचय नीचे उपस्थित 
किया जाता है | 


( 5४ ) 


धर्म-प्रचारकों की चेष्टायें सन्‌ (१८१३--३३ ई० 

(क) हम देख चुके हैं कि सन १८१३ के अधिकारपत्र ने भारत का 
द्वार इसाई-धर्म प्रचारकां के लिए प्र॒र्ण रूप से खोल दिया था। स्वभावते 
इस बप के वाद भारत से विदेशी इंसाई धस-प्रचारकों का कार्यक्षेत्र बहुत 
तिस्तृत हो गया। पुराने घमम-प्रचारक मण्डलों के अतिरिक्त, कई नए 
मण्डल भारत में प्रविष्ट हुए, जिनमें वेपटिस्ट सिसनरी सोसाइटी, लन्डन 
सिसनरी सोसाइटी, चर्च सिसनरी सोसाइटी, वेसलेयन मिसनरी 
सोसाइटी, स्कौच सिसनरी सोसाइटी के नाम उल्लेखनीय हैं.। इन 
भण्डतों ने देश के विभिन्‍न ज्षेत्रों म अपने-अपने कारये प्रारम्म किए | 
इस मण्डलों का प्रधान उद्देश्य धर्म-प्रचार था। किन्तु इन्हें अपने नये 
मतानुयायियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी पढ़ती थी। साथ ही 
इन्हें धर्म प्रचार के निमित सुशिक्षित भारतीय ईसाई प्रचारक भी तंयार 
करने थे | इन उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए इन मण्डलों को भारत मे शिक्षा- 
प्रसार की व्यवस्था भी करती पड़ी | इनके शिक्षा-सम्बन्धी चेष्टाएं कंवत्त 
. लड़कों की शिक्षा तक ही सीमित न थीं, लड़कियों की शिक्षा की आर 
भी धर्म-प्रचारकों ने पूरा ध्यान दिया। धर्म-प्रचारक मण्डलों के द्वारा 
स्री-शिक्षा की मिम्नलिखित रीतियाँ सामान्यतः व्यवद्त हाती थीं | 

(क) ख्री-शिक्षा के मिमित्त कन्‍्या-पाठशालाओं के संस्थापन | 

(वर) अनाथालयों के संस्थापन। 

(ग) उच्च वर्ग की स्ल्ियों की शिक्षा के लिए उत्के घर्सो मे ही गह- 

शिक्षा अथवा जनाना शिक्षा का आयोजन । 

कन्या-स्कूलों के संस्थापन का काय बंगाल से सन्‌ १८२० ई० में 
प्रारम्भ हुआ । इस वर्ष कन्या स्कूलों के संस्थापन तथा उनके प्रात्साहन 
के विचार से 'कल्कता जुबवेनाइल सोसाइटी” ( 0प्रौी0प४४७ वंप्रए०7]0 
800०%9 ) आयोजित की गई । इस समिति के द्वारा कई कन्या स्कूल 
कलकत्ते मे खोले गये | सन १८२४ ई० में “लेडीज सोसाइटी फोर नेटिव 
फिमेल एजुकेशन” ( ;940०७8 800090ए ६07 ०७१०७ 7७7४9)6 
परतेप०३४०० ॥ 0. 0०00७ 80वें 708 फए०ंशां।9 ) नाम की एक 
संस्था स्थापित हुई। इस संस्था के तत्वावधान में कलकत्ते म॑ एक सेंट्रल 
कन्या स्कूल ( 0०079 ७707१8 8०000] ) स्थापित हुआ। ख्ी-शिक्षा 
के इतिहास में सिस कोक ( पीछे मिसेज विज्लसन ) का नाम उल्लेखनीय 
है । सन्‌ १८२०१ ई० में ये घ्मे-प्रचार के निमित्त भारत आयी थीं। 


( ८४ ) 


इन्होंने अपना समस्त जींवन स्त्री-शिक्षा के प्रसार में उत्सगं कर दिया 
था। सन्‌ १८२४ ई० में इनके तत्त्वावधान में” २४ स्कूल संचालित थे, 
जिनमे' ओसतन ४०० छात्राएँ विद्याध्ययन करती थीं। आगे चलकर 
इन स्कूलों करी संख्या ३० हो गयी तथा छात्राओं की संख्या ६००। 
संख्या-वृद्धि की अपेक्षा, स्कूल को समुन्तत बनाने की ओर अब विशेष 
ध्यान दिया जाने लगा | फलस्वरूप सन्‌ १८२८ ई० मे” उपरोक्त सेंट्रल 
स्कूल की स्थापना हुईं। इस स्कूल में ३२० छात्रा्यें भरती थीं, जो कि 
बाहर से आकर पढ़ती थीं। इनके अतिरिक्त ७० ईसाई छात्रायें स्कूल 
के अह्यते में ही रहती थीं । इस स्कूल में संभ्रान्‍्त कुल की हिन्दू कन्याओं 
को घर से स्कूल लाने का विशेष प्रबन्ध किया गया था। इसके लिये 
तइयाँ नियुक्त की गई थीं, जिन्हें प्रति कन्या १ पैसा पा रिश्रमिक अथवा 
भत्ता मिल्ता था | 
इन स्कूलों के अतिरिक्त लन्दन मिसनरी सोसाइटी के तत्वावधान 
म॑ तीन स्कूल चल रहे थे । 
वम्बई प्रान्त में सर्वेश्रथम अमरीकी धर्म-प्रचारकों ने ख्री-शिक्षा 
की ओर ध्यान दिया। सन्‌ १८२४ इ० सें उन्होंने एक कन्या स्कूल 
खोला । दो बष में ही ऐसे स्कूलों की संख्या & हो गयी, जिनमे कुल 
मिलाकर २१४० लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। सन्‌ १८२६ ई० में 
लड़कियों की संख्या ४७०० हो गयी । सन १८३१ ४० मे अमरीकी धम- 
प्रचारकों ने दो कन्या स्कूल खोले । कुछ ही दिन वाद यहाँ एक ओर 
कन्या स्कूल खोला गया, जिसमे छात्राओं के आवास का भी प्रवन्ध 
था | सन १८२६-३० ई० भें विज्लसन दम्पति ने बम्बई में ६ स्कूल खोले, 
जिनमे २०० लड़कियाँ पढ़ती थीं। अमरीकी धम-प्रचारकों के अतिरिक्त 
चचे मिशनरी सोसाइटी नाम के एक मण्डल ने सन्‌ १८२६ है० मे' एक 
या स्कूल खोला । इस मण्डल के द्वारा थाना, बेसिन तथा नासिक 
मे' लड़के तथा लड़कियों के लिए कई स्कूल अलग-अलग खोले गये । 
उपयु कत कन्या स्कूलों के संस्थापन के अतिरिक्त, धर्म-प्रचारकों ने 
अनाथालय भी संस्थापित किये, जिनमे' अनाथ वच्चों को शिक्षा दी 
जाती थी। इस प्रकार के अनाथालय तीनों अंग्र जी प्रान्तों मे' स्थापित 
हुए | गरीबी, बीमारी तथा सामाजिक वन्धन आदि के कारण अनाथालयों 
मे' अनाथ वच्चों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी | सन १८३२-३३ ई० 
के भीपण बाढ़, अकाल तथा महामारी के कारण बंगाल मे बहुत से 


( छझ६ई ) 


लोग मर गये ओर बहुत से बच्चे निस्सहाय हा गये। मिसज्ञ 
विलसन ने अनक बच्चियों का उद्धार किया आर उनके आबास 
भोजन एवं शिक्षा के प्रबन्ध के लिये अनाथालय की स्थापना को। 
सन्‌ १८३१४ ई० मे उत्तरी ग्रान्तों मे अकाल पड़ा जिसमे अनेक बच्चे 
निराश्रय हा गये । फलत: अनाथालयों की संख्या में काफी वृद्धि हुई । 
सन १६३६ ई० से' इस अनाथालय मे १०८ बच्चे थे || 
जनाना शिक्षा :--जनाना शिक्षा की पद्धति ध्म-प्रचारकां के द्वारा 
उच्च हिन्द परिवार की महिलाओं से सान्निध्य प्राप्त करने के उहंश्य से 
आविष्कृत हुई थी । इस पद्धति के अनुसार मण्डल की कोइ धर्म प्रचा- 
रिका हिन्द परिवारों में जाकर उनकी स्त्रियों को शिक्षा दिया करती थीं । 
यह पद्धति लगभग सभी प्रान्तों में व्यवद्नेत होती थी । किन्तु बंगाल में 
इसका प्रचलन अधिक था। प्रारम्भ में जनाना शिक्षा के काय में 
प्रचारकों की काफी कठिनाई उठानी पड़ी | जो लोग इस प्रकार की शिक्षा 
से लाभ उठाना चाहते थे, उन्हें शीघ्र ही स्तामाज्ञिक विरोध का सामना 
करना पड़ता था। फल्लतः किसी परिवार की जनाना शिक्षा शायद ही 
लगातार चलती थी। बहधा असमय में ही लोग प्रचारिकाओं की अपने 
घर आने की अनुमति बन्द कर देते थे, जिससे शिक्षा का काय स्थगित 
अथवा बन्द हो जाया करता था । इन कठिनाइयों के होते हुए भी घम - 
प्रचारक्त मण्डल जनाना शिक्षा के काय में बड़ी तत्परता से लगे रहे 
क्योंकि इसके द्वारा ही वे उच्च श्रेणी के लोगों से अपना सम्पक्र स्थापित 
कर सकते थे | 


धमं-प्रचारक्क और देशी भाषायें 

घर्म-प्रचारकों ने देशी भापाओं की ओर उदासीनता न दिखलाई। 
वे भली भांति जानते थे कि भारत के निम्न श्रेणी के लोग, जिनके बीच 
ही उनके धर्म प्रचार का काये सीमित था, अपनी मातृभापा के अतिरिक्त. 
अन्य भाषा सममभते में असमथे थे। अतः घर्म-प्रचारकों ने भारतीय 
भाषाओं के माध्यम से हीं अपना धर्म-प्रचार का कार्य झुरू किया । 
उद्द श्य से इन्होंने भारतीय भाषाओं का स्वयं अध्ययन किया, इन 
भाषाओं के कोष तेयार किये तथा इनमें बाइबुल के रूपान्तर किए | 
इन धर्म-अचारकों को भारतीय भाषाओं की न्यूतता अथवा अनुपयुक्तता 
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न दीख पड़ी | हम देख चुके हैं कि मेकाले ने भारतीय भाषाओंको गंवारू 
तथा अपयोप्त माना था और यह निष्कर्ष निकाला था कि इन भाषाओं 
में किसी भो पाश्चात्य ज्ञान का रूपान्तर नहीं हो सकता। किन्तु धर्म 
प्रचारकों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय भाषाओं में पाश्चात्य ज्ञान 
भलीभांति लिपिवद्ध किया जा सकता था। वस्तुतः भारतीय भाषाओं में 
पाख्य-पुस्तकों के निर्माण का श्रेय इन्हीं धर्म-प्रचारकों को है |! 


धम प्रचारकों की चेष्टा्य ( सन १८३३-४३ ई० 

हम कह चुके हैं कि सन्‌ १८१३ ई० के अधिकारपत्र ने भारत का 
द्वार अंग्र ज धर्म-प्रचारक मण्डलों के लिये खोल दिया था । सन १८३३ 
ई० के अधिकार पत्र ने यह द्वार अन्य देश के ईसाई घम-प्रचारकों के 
लिये भी पूर्णात। खोल दिया। फलतः: इसी बष से भारत से अंग्रजों 
के अतिरिक्त अन्य धमं-प्रचारकों के प्रचार शुरू हुए। इन धमं-प्रचारक 
मण्डलों मे' जमन तथा अमेरीकी धर्म-प्रचारक मण्डल प्रमुख थे । 
जमेन मण्डलों मे' वैसेल मिशन सोसाइटी, प्रोटेस्टेन्ट लुथेरन मिशनरी 
सोसाइटी तथा “बीमेन्स असोसियेशन ऑफ एजकेशन फोर फिमेल्स 
इन दि ओरियेन्ट” के नाम उल्लेखनीय हैं| बेशेल मिशन सोसाइटी 
दक्षिण भारत के कनन्‍्नाड़ा तथा मलयात्षम प्रदेशों में कई अड॒डे कायस 
किये । अमेरीकी सण्डलों मे” अमेरिकन बैपटिस्ट यूनियन, अमेरिकन 
बोड तथा “अमेरिकन श्रेसबिटेरियन मिशन बोर्ड नाथ” प्रमुख थे। 
अमेरिकन बेपरिस्ट यूनियन का काय-क्षेत्र दक्षिण भारत मे नेल्लोर 
तथा उत्तरी भारत से' आसाम-स्थित सिबसागर, नोगोंग तथा गोहादी 
था। अमेरिकन बोड के द्वारा तामिल भाषी क्षेत्र मे! कई अडडे खोले 
गये। मराठा प्रदेश के कई स्थानों मे' भी इस मण्डल के द्वारा कई 
अड्डे कायम हुए। प्रेसबिटेरियत मिशन ने उत्तर-पश्चिमी प्रदेश 
के कई स्थानों मे” काय प्रारम्भ किये। लुधियाना, सहारनपुर, 
इलाहाबाद, फतेहगढ़, मनीपुर उनके काय के प्रधान केन्द्र थे । पंजाब 
मे' भी इन्होंने लाहोर, रावलपिण्डी तथा अम्बाला मे केन्द्र खोलें । 
चच मिशनरी सोसाइटी नामक एक संस्था ने भी पंजाब के कई प्रमुख 
स्थानों--अम्रतसर, कांगड़ा, मुल्तान तथा पेशाबर--मे' धर्मप्रचार के 
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निमिच केन्द्र स्थापित किये। पंजाब के तत्कालीन गबनर की 
सहानुभूति के कारण इन धर्म-प्रचारक-मण्डलों को उस प्रान्त सम अपने 
अड्डे कायम करने में काफी सुविधा सिली | 

सन्‌ १८३३-४३ के वीच मे धर्म-प्रचारकों के द्वारा भारत से शिक्षा- 
सम्बन्धी जो कार्य हुए, उनकी प्रमुग्ब विशेपताएँ ये थीं :-- 

(१) हम देख चुके हैं कि सन्‌ १८३३ ई० के पहलें तक घ्म- 
प्रचारकों की शिक्षा-सम्बन्धी चेष्टाएं मातृभाषा के साध्यस से प्राथमिक 
स्कूलों के निमोण की ओर केन्द्रित थीं। किन्तु सन्‌ १८१३ ई० के 
बाद व माध्यमिक स्कूला तथा कालेजों की ओर अधिक ध्यान 
देने लगे। इनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। धम-प्रचारकों 
की इस नीति-परिवतन के दो प्रमुख कारण थे। धर्म-प्रचारकों 
के बीच यह धारणा जड् जमा रही थी कि अंग्रजी के साध्यम 
से पाश्चात्य ज्ञान प्राप कर लेने पर भारतीय छात्र स्वभावतः ईसाई 
धर्म की ओर आक्ृष्ट होंगे ओर इसे अंगीकार करेगे। दूसरा कारण 
यह था कि सन १८३३ इ० के बाद धर्म-प्रचारकों का विचार उच्च श्रंणी 
के हिन्दुओं का धर्म-परिवर्तेतन की आर अधिक आक्ृष्ट होने लगा | 
उन्हें यह भत्ती भाँति सालूम था कि उच्च श्र णी के भारतीय विद्यार्थी 
अ'ग्रेजी सीखने के लिये इच्छुक रहते थे, क्योंकि इसके द्वारा व 
सरकारी नोकरियों को प्राप्त कर सकते थे तथा प्रतिप्ठा एबं सम्मान 
के पात्र भी बस सकते थे । अतः ये विद्यार्थी धर्म प्रचारकों के द्वारा 
स्थापित स्कूलों में, कम से कम अंग्रनजी सीखने के निमित्त, अबश्य 
दाखिल होते । सभी मिशन स्कूलों में वाइचुल का अध्ययन अनिवाय हा 
जाने के कारण, धर्मं-प्रचारकों का यह समझना असंगत न था कि उनके 
माध्यमिक स्कूल धर्म-प्रचार के कार्य में सफलीभूत हो सकते थे। उच्च 
श्रेणी के भारतीय विद्यार्थियों के पास पहुँचने का अन्य साधन इन घर्म- 
प्रचारकों के पास जन था । 

सन्‌ १८३३-४३ की अवधि में धर्म-प्रचारकों के प्रति कम्पनी का रूख 
सामान्यत्त: बहुत अच्छा रहा | इसके दो कारण थे। सन्‌ १८३३-४३ के 
बीच इंग्लैंड में सामाजिक सुधार की चचो जोर-सोर से चल रही थी ! 
फलत: कम्पनी के उच्च कर्मचारी भी इस भावना से अनुप्राणित थे और 
भारत में सुधारवादी कार्य को प्रश्नय देना चाहते थे | दूसरी ओर सरकार 
की यह आशंका कि भारतीयों की धार्मिक बातों में हस्तक्षेप करने से उसे 


खतर में पड़ जाने का डर था--इस काल में काफी कम हो गयी थी | यह्‌ 
धारणा इस बात से हृढ़ हो गयी थी कि, ल्ाड विलियम बेन्टिंक के सती- 
प्रथा के बन्द कर देने पर, विशेष हो-हल्ला न मचा, अपितु अनेक संभ्रान्त 
भारतवासियों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की थी । इसी तरह सरकार ने बड़े 
बड़े मन्दिरों तथा धार्मिक मेलों के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर ले लिया था, किन्तु इसके विरुद्ध भी कहीं से आपत्ति नहीं हुई। 
अतः उच्च सरकारी अधिकारी अब घमम-प्रचारकों की सहायता में 
किसी तरह का खतरा नहीं देख पाते थे। इन दो बातों ने सन्‌ १८३३-४३ 
के बीच सरकार तथा घधमं-प्रचारकों के पारस्परिक सम्बन्ध को स्निग्ध 
बना दिया। 

सन्‌ १८३३-५३ ईं० के बीच जिन धम-प्रचारकों ने भारत में 
शिक्षा-सम्बन्धी कार्य किये, उनसे रेभरेन्ड जे विल्लसन, रेभरन्ड जोन 
एन्डरसन तथा अलेक्जेन्डर डफ के नाम उल्लेखनीय हैं | पश्चिमी 
भारत में रेभरेन्ड विलसन ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के महत्त्वपूर्ण 
कार्य किये । बम्बई का बविल्ससन हाई स्कूल तथा विलसन कालेज 
उन्हीं के नाम पर स्थापित हैं। रेभरेन्ड जोन एन्डरसन ने मद्रास 
में' शिक्षा-प्रसार का कारण किया। अलेक्जेन्डर डफ का कार्थक्षित्र 
बंगाल था, जहाँ इन्होंने कई अँग्र जी स्कूलों वथा कालेजों की स्थापना की 
आर शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी नीति को अंग्रेजी के पत्न में काफी प्रभावित 
किया । इन तीन ध्म-प्रचारकों ने शिक्षा-सम्बन्धी एक हो नीति व्यवह्गत 
की | इस नीति के मुख्य शिलाधार, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, दो 
थे। डफ तथा उनके सहकर्मियों के विचार में धर्मे-प्रचारकों का लक्ष्य 
निम्न श्र णी के हिन्दुओं को ईसाई बनाना न होना चाहिए था; बल्कि 
उनका प्रधान कार्ण उच्च श्रेणी के हिन्दुओं को ही ईसाई धर्म में दीक्षित 
करना था । उनके विचार में ब्राह्मण तथा अन्य उच्च हिन्दुओं को ईसाई 
बनाकर हिन्दू धर्म के गढ़ को ही ध्वस्त करना उचित था। इस गढ़ के 
ध्वस्त होने के पश्चात्‌ निम्न श्रेणी के हिन्दुओं को ईसाई बनाने का कार्य 
बिल्कुल सरल हो जाता। डफ का दूसरा विचार यह था कि धर्म- 
प्रचारकों के द्वारा स्थापित स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा बैकल्पिक 
अथवा छिपे रूप मे' न दी जाय, बल्कि इसकी शिक्षा अनिबाय और 
खुले आम कर दी जाय | 

डफ तथा उनके साथियों का तीसरा विचार यह था कि भारत- 
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वासियों की शिक्षा का उपयुक्त साध्यम अंग्रेजी ही था। बंगला भाषा 
के सम्बन्ध भे' डफ की यह धारणा थी कि “चौसर के पहले की अंग्र जी 
को भाँ ति, यह स्ंधा हीन सापा थी, जिसमे कुछ मामूली बातों के 
अतिरिक्त, न मौलिक रूप में, न अनुवाद के रूपमें, अध्ययन के उपयुक्त 
किसी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध था |7१ अतः डफ की सम्मति मे शिक्ञा 
का माध्यम अंग्रेजी ही होता चाहिए था। यह शिक्षा, स्वभावत:, 
माध्यमिक शिक्षा के प्रसार से सम्बन्धित रहनी चाहिए थीं। डफ तथा 
उनके साथियों का यह्‌ विचार पृथरवर्ती धमम-प्रचारकों के बिचार से 
सर्वथा भिन्‍त्र था। हम देख चुके है. कि अब तक घणे-प्रचारकों का 
मुख्य लक्ष्य मातृभापा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का प्रसार था । 
अतः पुराने विचार के धर्म प्रचारकों ने डफ की नवीन नीति का 
घोर विरोध किया। किन्तु, डक के व्यक्तित्व तथा उसके हृह विश्वास 
एवं अट्ृट निष्ठा ने विरेधियों पर विज्ञय पायी ओर ध्मे-प्रचारकों 
को शिक्षा का प्रधान उद्देश्य अंग्रेजी के माध्यम से साध्यमिक शिक्षा 
का प्रसार हो गया | 

अलेक्जेन्डर डफ तथा उनके अनुयायियों की चौथी धारणा यह 
थी कि सरकारी स्कूलों मे' भी ईसाई धरम की शिक्षा अनिवाणे कर दी 
जाय । यदि सरकार के लिये ऐसा करना सम्भव नहीं था तो उसे शिक्षा 
प्रसार का काय धर्म-प्रचारकों के जिम्मे छोड़ देना चाहिए था । डफ का 
यह विचार था कि जिस भांति इद्नलैंड में पांदरियों के द्वारा स्थापित स्कूलों 
को सरकारी सहायता प्राप्त रहती थी, उसी भांति भारत स्थित धर्म- 
प्रचारकों के स्कूलों को भी कम्पनी सरकार के द्वारा सहायता मिलनी 
आवश्यक थो । इस तरह डफ़ ने भारत में स्कूलों को ग्रान्ट-इन-एड देने 
की पद्धति को हृह बनाले में अपना पूरा योग दिया ओर यह सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया कि शिक्षा के क्षेत्र मे सरकार को गेरसरकारी संस्थाओं 
के काये से होड़ नहीं लगाना चाहिये। इस सिद्धांत के प्रतिपादन से 
डफ ने धर्म-प्रचारकों के लिये भारत में शिक्षा प्रसार का एकाधि- 
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कार प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा की। उसके पूब॑बर्ती धर्म-प्रचारक जन 
सामान्य की शिक्षा की अपेक्षा भारतीय ईसाइयों की शिक्षा के लिये ही 
प्रयत्नशील थे । 


जैसा कि हम पहले कह चुके हैं. डफ के विचारों का पुराने घ्मे- 
प्रचारकों के द्वारा काफी विरोब हुआ। किन्तु, उसे प्रगतिशील धमे- 
प्रचारक--जैसे करी का पूरो समथन प्राप्त हुआ | राजाराम मोहन राय 
ने भी उसे अपना सहयोग दिया। इससे प्रोत्साहित होकर डफ ने सन्‌ 
१६३० ईं० में कल्षकत्ते में एक 'इड्गलिश स्कूल” की स्थापना की । यह 
स्कूल इतना सफल सिद्ध हुआ कि कुछ ही दिनों में लोग डफ के विचारों 
के कायल हो गये । सन्‌ १८४०-५० की अवधि सें डफ ने शिक्षकों के 
प्रशिक्षण के लिये एक नार्मल स्कूल” की स्थापना की । अपने ढंग का 

स्कूल बंगाल में पहला था। इस स्कूल की स्थापना का प्रधान उद्द श्य 
मिशन स्कूलों के लिये प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करना था। किन्तु इसमें 
सरकारी स्कूलों के लिये भी शिक्षक प्रशिक्षित किये जाने लगे। छागें 
चल कर इस प्रकार के नामेल स्कूलों का संस्थापन धर्म-प्रचारकों की शिक्षा 
का एक प्रमुख अंग बन गया। इन स्कूलों में सिशनरी तथा सरकारी स्कूलों 
के अतिरिक्त भारतीय गेरसरकारी स्कूलों के लिये भी उपयुक्त 
शिक्षक तेयार होने ढूगे । स्त्रीशिक्षा के ज्ेत्र मे भी डफ ने प्रशंसनीय 
काय किया । सन्‌ १८५० ई० में डफ ने इड्न्‍डलेंड जाकर पालियासेन्ट की 
'सेलेक्ट कमिटी” के सम्मुख भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में बयान दिये | 
सन्‌ १८४४ ई० का शंदेशपत्र, जिसका विवरण हम आगे प्रस्तुत करेंगे 
डफ के विचारों से प्रभावित था। भारत लॉटकर डफ ने १८४४ ई० 
के संदेशपत्र को काययान्बित करने में अपना पूरा योग दिया । 
सन १८४७ इ० में कल्षकत्ता विश्वविद्यालय के सिनेट के निर्माण के साथ 
ही डफ इसका सदस्य नियुक्त हुआ ओर सन्‌ १८६३१ ई० तक इस पद 
पर रहा | विश्वविद्यालय की नीति के सृजन में डफ का बहुत बड़ा हाथ 
रहा । सन्‌ १८६३ ई० में स्वास्थ्य की खराबी के कारण डफ इड्गलेंड 
लीट गया । सन्‌ १८७८ ई० में वहीं उसको मृत्यु हो गयी। अपने अन्तिम 
दिनों तक डफ धर्म-प्रचारकों के काये को अपना पूरा सम्बल देता रहा । 

डफ ने अपने विचारों मे॑ तत्कालीन धर्म-प्रचारकों की धारणाओं का 
प्रतिनिधित्व किया | कई दृष्टि से ये विचार दोषपूर्ण थे | अंग्रेजी शिक्षा 
के द्वारा उच्च वर्ण के हिन्दुओं के घर्म परिवत्तेन की आशा, मिशनरी 


अं २न्‍>++> मत बनी 
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स्कूलों में वाइबुल की अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा-प्रचार के क्षेत्र म॑ मिशनरी 
स्कूलों का एकाधिकार--ये विचार एसे थे जिनका कोई भी ठास आधार 
न था। डफ की गलतफहमियों तथा महत्वाकांक्षाओं के ये परिचायक मात्र 
थे । कालान्तर में इनमें से एक भी आशा फल्नीभूत नहीं हो सकी | फिर 
भी डफ के व्यक्तित्व ने भारतीय शिक्षा के ज्ेत्र में कई महत्वपूरों कार्य 
किये। इन विचारों ने ही आधुनिक शिज्ना पद्धति में आन्‍्ट-इन-एड प्रथा 
की मान्यता दिलबायी तथा स्कूलों के खोलने में गरसरकारी चेष्टाओं के 
पक्ष में सरकारी चेष्टाओं को हटा लेन का मभिद्धान्त प्रतिपादित क्रिया ॥| 
इन विचारों ने अंग्र जी का शिक्षा का माध्यम बनाने तथा पम्य-विपयों 
में पाश्चात्य ज्ञान के सम्सिश्रण के निश्चय भी अपना पूरा याग दिया । 
अतः सन्‌ १८३३-४३ ई० के बीच भाग्तीय शिक्षा की दिशा-संकेत देन से 
डफ तथा उसके साथियों का बहुत बड़ा मांग था | 

सन्‌ १८४१ ३० से धर्म-प्रचारकों के द्वारा संचालित स्कूली तथा इनसे 
पढ़नेबाल छात्रों की संख्या शिम्नांकित है। इन ऑँकड़ों म॑ केवल उन्हीं 
स्कूलों का सन्निविश है, जो कि प्राटस्ट्रेन्ट धर्म-प्रचारक मंडलों फे द्वारा 
संचात्रित थे। स्पष्टत: सभी प्रकार के धम-प्रचागकों के स्कूलों की संख्या 
इससे काफी अधिक रही होगी। इस समय सभी सरकारी स्कूलों की 
संख्या १,४७४ थीं । इस तरह सन्‌ १८४६ ईं० तक भारतीय |शक्षा के 
क्षेत्र मं, धमंअ्रचारकों का स्थान प्रथम था। फिर भी कम्पनी सरकार 
के द्वारा स्थापित स्कूल, धर्म-प्रचारकों के स्कूलों के लिये जबदं॑स्त प्रति- 
इन्दी सिद्ध हो रहे थे। धर्म-प्रचारकों को यह बात बुरी तरह स्टक 
रही थी। शिक्षा के ज्षेत्र में वे अपना एकाधिकरार स्थाण्ति करना चाहते 
थे। अत्त: उन्होंने मह माँग पेश करनी शुरू की कि सरकार शिक्षा के 
क्षेत्र से, धर्म-प्रचारकों को पक्न में हट ज्ञायं। हम आगे देखेंगे कि डन्ड 
के सन्देश-पत्र ने धर्म-प्रचारकों की. इस माँग को बहुतांश में स्वीकृत 
कर जिया | 
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अंग्रेज अफसरों तथा शिक्षा-प्रेमी अंग्रेजों की चेष्टाये 

धम-प्रचारकों के अतिरिक्त, कम्पनी के अंग्रेज अफसर तथा शिक्षा- 
ग्रेमी अंग्रेज सज्जनों ने भी आधुनिक शिक्षा के निमांण में पूरा योग 
दिया। इनमें से कुछ ने धर्म-प्रचारकों के कार्यों म॑ अपना पूर्स सहयोग 
दिया | किन्तु कुछ ऐसे थे, जो धर्म-प्रचारकों की वार्मिक शिक्षा में 
आस्था न रखते थे आर शिक्षा का प्रसार असाम्प्रदायिक ढंग से करना 
चाहते थे । इनका यह भी विचार था कि शिक्षा के ज्षेत्र भें भारतीय 
चेष्टायें प्रस्कुटित तथा पलल्‍लवित हों। व्यापकता की दृष्टि से इन 
अफसरों तथा व्यक्तियों के शिक्षा-प्म्बन्धी कार्य सीमित थे। किन्तु 
इनके असाम्प्रदायिक दृष्टिकोण तथा भारतीय प्रयत्नों के प्रात्साहन 
के कारण इनकी चेष्टाय महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । 

जिन अंग्रेज अफसरों न अपन वयक्तिक रूप में भारतीय शिक्षा 
को प्रश्नय दिया, उनमें निम्नलिखित के नाम उल्लेखनीय हैं--- 


जे० ३० डी० बेथ्यून 
( थे, 70, ॥2. 43600776 ) 

इनका जन्म सन १८०१ ई० में इंगलेड में हुआ था। इन्होंने 
ट्रिनिटी कालेज, केम्बिज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात इन्होंने 
सन १६३७ ई० में वकालत शुरू की | इड्गलेड में इन्होंने कई सरकारी 
पदों को भी सुशोभित किया | सत्री-शिद्या से उनकी खास दिलचस्पी थी | 
सन १८४८ ई० में व गवनर जेनरल की कौंसिल के कानून-सदस्य 
बनकर भारत आये। 'कोंसिल आफ एजुकेशन! के अध्यद्या सी वे 
नियुक्त हुये | 

भारत पहुँचते ही इन्होंने भारतीय शिक्षा मे अभिरुचि लेनी शुरू की । 
उनका ध्यान स्त्री-शिज्ञा की ओर विशेष रूप से गया । हम देख चुके हैं कि 
इस ससय तक कम्पनी सरकार स्त्री-शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन 
थी । इस कारण, श्री बेथ्यून अपने पद का उपयोग सत्री-शिज्ञा के प्रसार के 
लिये न कर सके । अतः उन्होंने वयक्तिक रूप में ही स्री-शिक्षा की ओर 
कार्य करना शुरू लिया। बेथ्यून को यह सममने में देर न लगी कि संश्राम्त 
हिन्दू अपनी कन्‍्याओं को धर्म-प्रचारकों के स्कूलों मे कमी भेजने का प्रस्तत 
न होते ।' अतः उन्होंने स्लरी-शिक्षा के लिये एक असाम्प्रदायिक स्कूल 
(86०प्रो&ए 50॥00!) खोलने का निश्चय किया | इस स्कूल में शिक्षा के- 
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विषय बंगला से ही प्रधानतः: सम्बन्धित थे। सरल तथा आकर्षक 
विपयों की शिक्षा भी दी जा सकती थी । अंग्र जी को शिक्षा केवल उन्हीं 
लड़कियों को दी जाती थी, जिनके माता-पिता इसके लिये इच्छुक थे । 

अपने विचारों को का्योन्बित करने में वेथ्यून को कई भारतीयों से 
'पूरा सहयोग मिला। इनमे बाबू रामगोपाल घोष, बाबू दक्षिणारंजन 
मुकर्जी ओर पंडित मदनमोहन तारकांलकार के नाम उल्लेखनीय हैं । 
इन्होंने वेध्यून के विचार का न केवल समर्थन किया, बल्कि भूमि, 
रुपये तथा छात्राओं की भरती से उनकी मदद की ) मई सन्‌ १८४६ ६० मे 
'बेध्यूत का कन्या स्कूल कलकतते मे स्थापित हुआ । कुछ ही दिनों मे 
इसमे' लड़कियों की संख्या पर्याप्त हो गयी। वेथ्यून की देखादेखी कई 
भारतीयों ने इसी तरह के कन्या स्कूल खोलने शुरू कर दिये। सन 
१८५१ ई० में बेथ्यून का देहावसान हो गया। खसत्यु के पहले उन्होंने 
अपनी सारी सम्पत्ति अपने प्रिय स्कूल को बसीयत कर दी । बेथ्यून के 
पश्चात लाड डलहौजी ने स्कूल का प्रबन्ध अपने हाथों मे' लिया ओर 
इसका सारा खचे स्वयं चलाते रहे, जबतक कि स्कूल कम्पनी-सरकार 
के अधीन न आया। बेथ्यून की स्मृति मे इसका नाम “बेथ्यून कन्या 
स्कूल” पड़ा, जो कि कुछ हीं दिनों मे” “बेथ्यून कन्या कालेज” के 
रूप में परिवर्तित हो गया । 
मौंटस्टआट एलफिंस्टन 

मोटस्टूआटे एलफिंस्टन कम्पनी सरकार के एक उच्च पदाधिकारी 
थे । सन्‌ १८१६ ई० में वे बम्बई के गवनेर नियुक्त हुए। उस समय 
बम्बई में धर्म-प्रचारकों के अतिरिक्त गेरसरकारी क्षेत्र मे शिक्षा-संबंधी 
चेष्टाय अत्यन्त सीमित थीं। “बम्बई एजुफ्रेशन सोसाइटी' नामक एक 
संस्था थी, जिसका प्रधान उद्देश्य एंग्लो-इडियन तथा गरीब यूरोपियनों 
का शिक्षित वनाना था। संस्था के द्वारा संचालित स्कूलों मे भारतीय 
बच्चे भी दाखिल हो सकते थे ओर उन्‍हें धामिक शिक्षा में भाग लेना 
अनिवाय न था। इस सुविधा से लाभ उठाकर बहुत से हिन्दू, 
मुसलमान तथा पारसी बच्चे इन स्कूलों मे शिक्षा मअहण करते थे। सन्‌ 
१८२० ६० में बम्बई एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा कई स्कूल चलाये जा 
रहे थे, जिनमे भारतीय बच्चे शिक्षा प्रहण करते थे। इन स्कूलों की 
छात्र-संख्या २४० थी | 

मोटस्टूआट एल्र्फिस्टन, जो कि सोसाइटी के अध्यक्ष थे, की प्रेरणा 


( ६६ ) 


से सोसाइटी ने एक विशेष कमिटी नियुक्त की । इस कमिटी के दो मुख्य 
ददेश्य थे--( १) भारतीय बच्चों के लिये पुराने स्कूलों की उन्नति ओर 
इन बच्चों के लिये नये रकलों की स्थापना । (२) भारतीय बच्चों के 
लिये स्कूली पुस्तकों का आयोजन | यही समिति आगे चलकर “बम्बई 
नेटिव एजुकेशन सोसाइटी के! जाम से विख्यात हुई, जिसका उद्देश्य 
भारतीय बच्च्चों की शिक्षा का प्रबन्ध था। इस कमिटी ने भारतीय 
बच्च्चों की शिक्षा के लिये जो जो काय किये, उनका उत्लेग्ब पहले 
किया जा चुका है। इस कमिटी की स्थापना तथा इसकी सफलता में 
मीट स्टूआट एलर्फिस्टन का प्रमुख हाथ था । उन्हीं की प्रेरणा से 
कम्पती की संचालक समिति ने वस्बई नटिंव एजुकेशन सासाइटी' 
को वापिक अनुदान देना स्वीकृत क्रिया ओर इसे भारतीय बरूचों 
के शिक्षा-प्रसार का मुख्य साधन साना। मॉट्स्ट्आट एलफिंस्टन 
की अध्यक्षता में सोसाइटी ने भारतीय शिक्षा के ज्षेत्र मे प्रशंसनीय 
कार्य किया, जिनका व्योरा हम पहले दे चुके हैं। 
के 

प्रो० पइन 

प्रों० पेट्टन एलफिस्टन कालेज, बम्बई के प्राध्यापक » | उन्होंन कालेज 
में ही एक साहित्य तथा विज्ञान सोसाइटी ([६07७7ए कया 8000॥70 
800609) का संगठन किया । इस सासाइटी का उद्द श्य साहित्यिक 
तथा वेज्ञानिक समस्याओं पर समय-समय पर विचार करना था। 
किन्तु शीघ्र ही सोसाइटी का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया। इसने मराठी 
तथा गुजराती भाषाओं के माध्यम से शिक्षा-प्रसार का कार्य करता 
आरम्भ किया। इसके अलावे, इसने बम्बई मे कन्या पाठ्शालाओं के 
निर्माण में अपना पूरा योग दिया। बेथ्यून के स्कूल की तरह, ये 
कन्या स्कूल भी असाम्प्रदायिक थे | शुरू मे सोसाइटी के सदस्यों न 
इन स्कूलों में शिक्षक का का अवतनिक रूप में किया। किन्तु शीघ्र 
ही सोसाइटी को आर्थिक सहायता प्राप्त हुई और इसके द्वारा संचालित 
स्कलों में बेतनिक शिक्षक नियुक्त होने लगे। सन १८५४ ई० में 
सोसाइटी की संरक्षणता में £ कन्या रकल क्रियाशील थे, जिनमें ६०० 
से अधिक छात्रायें शिक्षा प्रहण करती थीं। आज भी सोसाइटी के 
द्वारा *२ ले सकल तथा कई मिडल तथा प्राथमिक विद्यालय चलाये 
जार 


९ 
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उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि बेथ्यून, एलफिंस्टन तथा पैट्न 
ने अपनी बेयक्तिक चेष्टाओं से भारतीय शिक्षा के विकास का 
मार्ग प्रशस्त किया । श्री वेथ्यून ने स्वयं स्कूल खोलकर भारतीयों के लिये 
उदाहरण प्रस्तुत किया । श्री एलर्फिस्टन तथा पेट्टन ने स्वयं स्कूल न खोले, 
किंतु उनकी प्रेरणा तथा सहयोग से ऐसी संस्था कायम हुईं, जिनके 
द्वारा शिक्षा-पसार का कार्य भारतीयों के द्वारा होने लगा। इन महा- 
नुभावों ने यह स्पष्टत: देखा कि भारत में शिक्षा-प्रसार का कार्य केवल 
सरकार तथा धर्मेत्नचारकों के द्वारा संपन्‍न नहीं हो सकता । इसके लिये 
गेरसरकारी भारतीय चेष्टाओं का विकास आवश्यक था। इस 
धारणा से अनुप्राशित होकर इन्होंने भारतीयों को शिक्षा-प्रसार के क्षेत्र में 
अग्रसर कराना शुरू किया और उन्हें, हर तरह का, प्रोत्साहन दिया । कहने 
की आवश्यकता नहीं कि आधुनिऊ शिक्षा के प्रारम्भिक दिनों में भारतीय 
गेरसरकारी चेष्टा को प्रेरणा तथा मार्ग-प्रश्शन दोनों ही आवश्यक थे । 
इसके बिना, शिक्षा के ज्षेत्र में, गेर्सरकारी चेष्टाओं का विकास बहुत 
दिनों तक स्थगित रहता। इसी दृष्टि से, कम्पनी के उन अफसरों का, 
जिन्होंने भारतीय गैरसरकारी चेष्टाओं को आबिभूत करने का प्रयत्न 
किया, महत्वपूर्ण स्थान है । 


भारतीय चेष्टाएं (१८१३-४३) 


सन्‌ १८५४ ई० के पहले तक आधुनिक शिक्षा के प्रसार की भारतीय 
चेष्टाये नगण्य थीं। इस स्थिति के कई कारण थे । अभी तक भारत 
के लोग अंग्रंजी शिक्षा के सर्वथा विरुद्ध थे। पुराने विचार के लोग, 
जिनकी संख्या अत्यधिक थी, अपने वर्चों को अंग जी स्कूल में सेजना 
नहीं चाहते थे। उनकी धारणा कि नयी पद्धति में शिक्षित युवक 
अपने घर््म को छोड़ देंगे--विलकुल गलत न थी। पाश्चात्य ज्ञान को 
ये लोग संदेह की दृष्टि से देखते थे, ओर यह सममते थे कि इसका 
प्रसार उनके धार्मिक विश्वार्सां को उखाड़ फ्रेंकने के लिये किया जा रहा 





था। दूसरा कारण यह था कि स्कूलों की शिक्षा उन्हीं लोगों के द्वारा दी 
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जा सकती थी, जो कि स्त्रयं ऐपे स्कूलों में उच्च शिक्षा प्राप्त किये हुए 
हों । सन १८५४७ के पहले ऐसे भारतीयों की संख्या वहुत ही कम थी । जो 
लोग ऐसे थे भी, उन्‍हें अच्छी सरकारी नोकरियाँ मिल जाती थी, जिनमें 
पैसे तथा प्रतिष्ठा दोनों ही उपलब्ध रहती थीं। स्वभावतः अंग्रेजी 
पद्धति में शिक्षित भारतीय युवक्र शिक्षण काये की ओर आक्रष्ट न हो 
सकते थे, जिसमें, आज की तरह ही, न पेसे थे, न प्रतिष्ठा थी | तीसरा 
कारण यह था कि उस समय लोगों का विश्वास था कि अंग्रेजी स्क्ृल्ों 
के प्रधानाध्यापक अथवा प्राचाये के पद के लिये यूरोपियन होना अनि- 
बाय था। भारतीयों के लिये ऐसे यूरोपियनों को अपने स्कूलों के लिये 
उपलब्ध करना बहुत ही कठिन था। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में 
भारतीय चेष्टा के विक्रास के सांग में सबसे बड़ा रोड़ा यहीथा। 
भारतीयों की चोंथी कठिनाई यह्‌ थी कि थे सहकारिता के आधार पर 
नये स्कूज्ों के संगठन तथा संचालन की रीतियों से सवंधा अपरिचित 
थे। हाँ, यूरोपीय महानुभावों एवं अफप्तरों की ओर से जो चेष्टायें 
हो रही थीं, उनसे वे प्रकाश प्रहण करने लग गये थे । किन्तु अभी 
तक उन्हें स्वतः शिक्षा-संस्थाओं के संगठन के लिये परयौप्त अनुभव 
प्राप्त न हो सका था। इन मित्रे जुले कारणों के फलस्वरूप, जेसा कि 
ऊपर कहा जा चुका हैं, सन्‌ १८४४ ई० तक नये स्कूलों के निमागा में 
भारतीय चेष्टायें लक्षित न हो सकी | किन्तु सन १८१३-४३ की अवधि 
में भी कुछ ऐसे भारतीय विचारक तथा सुधारक विद्यमान थे, जिन्होंने 
भारत मे आधुनिक शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता समझी ओर इस 
कार्य के लिये ज्षेत्र तैयार करने के लिये प्रशंशसनीय कार्य किये | 
इनमें राजा राममोहन राय, जगन्नाथ शंकरसेत तथा महात्मा 
फले के नाम उल्लेखनीय हैं । इनके कार्यों का संक्षिप्त परिचय 
लाभप्रद होगा :--- 


राजा राममोहन राय 


आधुनिक भारत के जन्मदाता राजा राममोहन राय का जन्म 
बंगाल के राधानगर ग्राम के एक संभ्रात ब्राह्मण कुल में सन्‌ १७७२ ई० 
में हुआ था । अपनी प्रतिभा तथा अध्यवसाय से उन्होंने १६ वर्ष की 
अवस्था में ही संम्कृत, अरबी तथा फारसी पर असाधारण प्रभ्न॒त्व प्राप्त 
कर लिया। आगे चलकर उन्‍होंने अंग्रेजी भी मलीभाँति सीख ली | बाइ- 
बुल के मूलप्रति के अध्ययन के उद्देश्य से इन्होंने हिन्नू तथा प्रीक भाषाओं 
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के भी अध्ययन किये। कुरान तथा सूफी साहित्य के प्रभाव से राजा 
राममोहन राय के धार्मिक विचारों में कई तरह के परिवत्तेन हुए। 
इसका परिणाम यह हुआ कि उनके तथा उनके पिता के बीच धांसक 
बातों के प्रश्न पर मतभेद खड़ा हो गया। यह मतभेद इतना गहरा हो 
गया कि राममोहन राय ने कुछ, दिनों तक, अपना घर छोड़ दिया। कई 
वर्षों तक वे भारत के विभिन्‍न स्थानों का अ्मण करते रहे ओर इस 
सिलसिले में उन्होने विभिन्‍न धार्मिक धारणाओं एवं सा्माजक रीति- 
रिवाजों का परिचय प्राप्त किया । अन्त से पिता पुत्र में समभोता हुआ 
ओर राममोहन राय घर लॉट आये | सन्‌ १८०४ ई० में उन्होंने कम्पनी 
सरकार के अधीन नोकरो कर ली। अपनी योग्यता तथा अध्यवसाय से 
व शीघ्र ही कम्पनी सरकार के ऋपापात्र बन गये ओर राजस्व विभाग 
मे दीवान के पद पर ग्रतिंछत हुए। सन्‌ १८१४ ई० में उन्होंने नौकरी 
से अवकाश ग्रहण किया और अपना शेष जीवन सांदभूसि की सेवा में 
व्यतति तर किया। सन्‌ १८३३ ई० में राजा शसमोहन राय की सृत्यु 
इंगलैंड में हुई । 
राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज के सवोगीण सुधार की 
कल्पना की ओर इस उद्देश्य की श्राप्ति के लिये वे २० बर्षों तक निरन्तर 
संघर्ष करते रहे। उनके प्रयत्न तथा उत्साह से भारतीय जीवन मे जो 
नव-चेतना आयी, उससे इतिहास के विद्यार्थी परिचित हैं ।। आधुनिक 
शिक्षा.के क्षेत्र में भी राजा राममोहन राय के व्यक्तित्व का प्रभाव कई रूपों 
में पड़ा। उन्‍होंने स्पष्टत: देखा कि वाह्मय संसग के अभाव में भारतीय 
मस्तिष्क शिथिल तथा संकीणे हो गया था। इसे जागृत तथा उदार बनाने 
के लिये यह आवश्यक था कि भारतीयों को प्राच्य ज्ञान के साथ साथ 
पाश्यात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी जाय | किन्तु पाश्चात्य तथा प्राच्य 
ज्ञान का समन्वय वे इस ढंग से करना चाहते थे कि भारतीय संस्कृति 
में आंदा्य तथा गतिशीलवा तो आवे, किन्तु इसका आधारभूत स्वरूप 
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'विक्षत न होने पावे # आधुनिक शिक्षा को राजा राममोहन राय की 
'दूसरी देन यह थी कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा तथा इसके द्वारा पाश्चात्य 
ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के लिये अथक परिश्रम किया | स्वयं संस्कृत के 
'प्रगाढ़ विद्वान होते हुए भी, उन्होंने संस्कृत के द्वारा आधुनिक ज्ञान के 
प्रचार को अनुपयुक्त तथा अव्यावहारिक माता; और उन लोगों का घोर 
विरोध किया जो संस्कृत तथा अरबी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते 
थे। इस तरह के विचार श्रान्ट आदि के द्वारा अभिव्यक्त हो चुके थे | 
किन्तु राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकाशित होने पर इनका प्रभाव 
भारतीयों पर स्वभावतः बहुत अधिक पड़ा । उनकी शिक्षासम्बन्धी तींसरी 
देन यह थी कि उन्होंने अपनी विद्वत्ता, अपने जीवन, अपने व्याख्यानों, 
अपने लेखों आदि से भारतीय संस्कृति तथा साहित्य की महत्ता को 
'इड्लेंड के लोगों के सामने खोल कर रख दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर 
दिया कि प्राच्य संस्क्रति बहुत ही समृद्ध थी तथा इसका विवकपूरो 
अधश्ययन भारतीय शिक्षा-पद्धति में अवश्य सम्मिलित होना चाहिये था | 
हम आगे देखेंगे कि 'ऊड' के सन्देश-पत्र ( सन्‌ १८५४ ई० ) न इस 
विचार को पूर्ण भानन्‍्यता दी। राजा राममोहन राय की चाथी शिक्षा- 
सम्बन्धी देन यह थी कि उन्होंने प्रचलित प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन 
'की आवश्यकता प्रतिपादित की और उनको विकसित करने को प्रेरणा 
दी । उन्होंने स्वयं बंगला भाषा में कई पुस्तक लिखीं ओर आधुनिक 
'बंगला गद्य के जनन्‍्मदाता होने का यश प्राप्त किया | बंगला मे उन्होंने 
'कुछ कवितायें भी लिखीं। भारतीय शिक्षा को उनकी पाँचवीं देन स्त्री- 
शिक्षा के प्रोत्साहन से सम्बन्धित थी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि 
सत्री-शिक्षा सबंथा शाख-सम्मत थी तथा प्राचीन काल में, भारत में, वहुत- 
सी द्त्रियों ने उच्चतम शिक्षा प्राप्त की थी। राजा राममोहन राय के बझ- 
समाज ने भी स्त्री-शिज्षा के प्रसार के ठोस काय किये। यद्यपि आधुनिक 
भारत में सत्री-शित्षा का सूत्रपात विदेशी धर्म-प्रचारको' के द्वारा हुआ, 
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(१०१ ) 


किन्तु राजा राममोहन राय ने ही हिन्दुओ' के बीच ख्री-शिक्षा को प्रच॒- 
लित किया | 


महात्मा फूले क्‍ 

इनका जन्म सन्‌ १८९८ ई० में पूना के एक माली परिवार में हुआ 
था। आर्थिक संकट के कारण ये किसी तरह मेट्रिकुलिशन परीक्षा पास 
कर सके । विदेशी धर्म-प्रचारकों के कार्य से ये बहुत प्रभावित हुए और 
अपना जीवन नीची श्रेणी के लोगों के उत्थान भें उत्सग करने की 
इन्होंने ठान ली । २० वर्ष की अवस्था से ही ये सामान्य लोगों की सेवा 
में लग गये। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महत्त्वपूर्ों कार्य 
किया। बम्बई प्रान्त मे कन्या स्कूल खोलने वाले ये प्रथम हिन्दु थे । 
स्कूल के शिक्षण का कार्य ये स्वयं करते थे। लड़कियों की संख्या बढ़ 
जाने पर उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षण कार्य के लिये तेयार किया | 
पति-पत्नि को कन्या स्कूल चल्नाने में बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा। किंतु ये अपने निश्चय से न डिगे ओर अपना कार्य सफ- 
लता पूवक निमाते रहे | महात्मा फूले ने ही सर्वप्रथम एक हरिजन स्कूल 
भी स्थापित किया । आगे चलकर पूना में अपने खच्णे से इन्होंने दो 
हरिजन स्कूलों को चलाया। 


आधुनिक शिक्षा को महात्मा फूले की सबसे बड़ी देन यह थी कि 
७.५ ७. पी ७. आप | ३५ 
उन्होंने बर्ग-विशिष्ट के बदले जनतसामान्य की शिक्षा का समर्थन किया । 
जिस समय में निस्यन्द सिद्धान्त के प्रतिपादन के द्वारा वर्ग-विशिष्ट की 
शिक्षा का बोलवाला हो रहा था, महात्मा फूले ने भारत में शिक्षा को 
अनिवाये बनाने की सिफारिश की, ताकि भारत के सभी श्र शी के लोग 
शिक्षित वन सके || उच्च्च हिन्दुओं, विशेषकर ब्राह्मण जाति के लोगों, 
के प्रति महात्मा फूले के विचार कठोर अवश्य थे। किंतु इसका कारण, 
[आर पु (ः ८ 

इनके प्रति, उन्तकी घृणा न था, बल्कि इनकी स्वार्थपरता तथा बर्गीय 
नीति था, जिससे शूद्रों तथा दल्लित वर्गों को तरह-तरह की मुसीबतें 
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( १०२ ) 


उठानी पड़ती थीं । दलित जातियों के उत्थान के काय में महात्मा फूले 
को स्वभावतः ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ी। जहॉतक 
सामाजिक कुरीतियों का सम्बन्ध था, महात्मा फूले ने इनके निराकरण 
में अपना प्ररा योग दिया, चाहे ये कुरीतियाँ ब्राह्मणां अथवा उच्च 
जातियों मे ही प्रचलित क्यों न हों। उनकी प्रेरणा से सन्‌ १८६४ इ० में 
एक ब्राह्मण त्रिववा का पुनविवाह हुआ । उन्होंने एक अनाथालयब भी 
स्थापित किया, जहाँ विधवायें समाज से बहिष्कृत होकर अवध बच्चे 
दे सकती थीं ओर उन्हें भग्ण-पोप्ण के लिये छोड़ सकती थीं। महात्मा 
फूले के शिक्षा-सम्बन्धी विचार तथा उनकी सामाजिक धारणायें जमाने 
से वहुत आगे थीं। फल्तः उनके बिचारों का सम्मान उनके जीवनकाल 
में उतना न हुआ, जितना उनकी मृत्यु के बाद । वस्तुतः आधुनिक युग 
में, महाराष्ट्र मे, समाज-सुधार की प्रेरणा जितनो इनके उपदेश से सिल्ली, 
उतनी अन्य किसी के उपदेश से नहीं |; 

जगन्नाथ शंकरसेत 


बस्‍्बई के एक सुसंपन्‍न परिवार में जगन्नाथ शंकरसेत का जन्म 
सन्‌ १८०३ ई० में हुआ था। १६ वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने जन- 
सेवा सम अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। बम्बई नेटिव- 
सोसाइटो के वे, प्रारम्भ से १८४४ तक, सदस्य रहे । इसके पश्चात्‌ व 
१६४४ तक वाड आफ एजुकेशन के सदस्य निर्वाचित होते रहें । सन्‌ 
१८४७ ई० के बाद वे, अपने जीवन-पर्यन्त बम्बई विश्वविद्यालय 
सिनेट के सदस्य रहे। बम्बई नगरपात्निका तथा वम्बई धारा सभा की 
सदस्यता भी उन्होंने की | 


राममोहन राय की भाँति, जगन्नाथ शंकरसेत भी भारतीय तथा 
पाश्चात्य ज्ञान का समन्वय चाहते थे। स्कलों में वे सबेथा असाम्प्रा- 
दायिक शिक्षा को प्रश्नय देना चाहते थे | उनके विचार में धर्म-प्रचारकों 
के द्वारा भारतीयों की शिक्षा का आयोजन समुचित रूप से नहीं किया 
जा सकता था । अतः यह आवश्यक था कि इस दिशा में स्वयं भारत- 
वासी अग्नसर हाँ । पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान में पूरी आस्था रखते हए 
वे भारतीय शिक्षा के विषय को इन तक ही सीमित रखना नहीं चाहते 
थे। भारतीयों के लिये, उनके विचार में, संस्कृत भाषा तथा साहित्य के 
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अध्ययन आवश्यक थे। जहाँ तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न था, शंकर 
सेत अंग्र जी के प्रबल विरोधी थे | वे पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का प्रसार 
मराठी के द्वारा ही करना चाहते थे। उन्होंने पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की 
पुस्तकों को मराठी भाषा में अनूदित करने में अपना पूरा योग दिया 

वे स्री-शिक्षा के भी वड़े समर्थक थे। उन्होंने अपने मकान के एक भाग 
मे एक कन्या स्कूल आवासित किया ओर अपनी पुत्रियों को इसमे भरती 
राया | इस तरह, बम्बई प्रान्त के लिये जगन्नाथ शंकरसेत ने लगभग 
वे ही सेवाये कीं, जो कि राजा राममोहन राय ने बंगाल के लिये कीं ।* 


घुसलमानों की शिक्षा (सन्‌ १८१३--५३) 


सन्‌ १८४५४ ई० के पहले भारतीय मुसलमान अंग्रेजी स्कूलों के 
प्रति लगभग उदासीन थे। अतः अंग्र॑ जी स्कूलों में पढ़ने वाले मुसलिम 
त्रों की संख्या नगण्य-सी ही थी। सन्‌ ?७पर ई० में कलकत्ता 
मदरसा, की स्थापना जिससे हम परिचित है, वंगाल के मुसलमानों को 
शिक्षित, तथा हिन्दुओं की तरह सरकारी नोकरियों के लिये योग्य बनाने 
के उद्देश्य से हुई थी। किन्तु ४० वर्ष की अनवरत चेष्टा से भी वे 
“उच्च अंग्र जी शिक्षा की ओर आक्ृष्ट न किये जा सके | फलत: ४० वष 
के वाद भी भारतीय मुसलमान सरकारी नोकरियों के लिये हिन्दुओं 
के साथ प्रतियोगिता से बैठने के लिये सम्रथे न हो सके । अब भी उच्च 
शिक्षा की ओर उनका ऊ्ुकाव पयाप्त मात्रा में लक्षित न हुआ |” अतः 
सन्‌ १८७२ ई० में भी उच्च शिक्षा मे भारतीय मुसलमानों की स्थिति 
सन १७८२ ई० से विशेष अच्छी न थी। सामान्य शिक्षा के ज्षेत्र मे 
उन्होंने कुछ प्रगति अवश्य की थी ॥| 
अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भारतीय मुसलमानों की इस उदासीनता 
के कई कारण थे, जिनमें “जातीय गबे, अतीत गौरव के संस्मरण 
धामिक आशंकाएं तथा इसलाम की शिक्षा के प्रति स्वाभाविक आकषण 
प्रमुख” थे। कारण जो भी हो, आधुनिक शिक्षा के प्रति भारतीय 
मुसलभाद बहुत दिनों तक उदासीन रहे ।१ 
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( १०४ ) 


ऊड का संदेश-पत्र 
( ७००१8 ॥268[080९॥ ) 

सन १८९३-४३ ईइ० की अवधि की उपरोक्त घटनाओं से यह स्पष्ट 
हो गया होगा कि, सन्‌ १८५३ इ० में, भारत से आधुनिक शिक्षा एक ऐसे 
स्थल पर पहुँच गयी थी जहाँ से भूत की 3 :>.६६७. का सिंहावल्लोकन 
किया जाता और भविष्य के लिये दिशा-संकेत किया जाता । 
इसके लिये उपयुक्त अवसर भी पहुँच गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
अधिकारपत्र के पुनरावर्तेन का समय आ पहुँचा था। पहले की भांति, 
इस अवसर पर भी, पःलियामेरट ने एक विशिष्ट कॉमटी नियुक्त की 
जिसने भारतीय शिक्षा की ग्रगति के सम्बन्ध में पूरी जाँदच-एश्लाल की | 
इसी के आधार पर कम्पनी की संचालक साथीत न भारताय शक्षा के 
सुधार के उद्देश्य से सन्‌ १८४४ ४० मे एक संदेश-पत्र भारत भजा। 
यह संदेशपत्र ऊड के संदेश-पत्र ( ०००७8 ॥0689900०!॥ ) के नाम 
से विख्यात हुआ। “बोर्ड आफ कन्ट्रोल ” के अध्यक्ष चाल्स ऊड 
( 00887)९४ ५४००० ) के द्वारा सम्भवत्त: यह संदेश-पत्र अनुप्राणित था । 
अतः इसका नाम ऊड का संदेश-पत्र पड़ा । 

भारतीय शिक्षा के इतिहास से ऊड के संदेश-पत्र का अत्यन्त 
महत्वपू् स्थान है। इसने आधुनिक शिक्षा के विवादास्पद प्रश्नों 
पर अन्तिम निश्येय दिया तथा शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक 
सुध्यवस्थित नीति निधोरित की, जिसके अनुसार भारतीय शिक्षा का 
आधुनिक रूप पल्‍लबित हुआ । 
शिक्षा का उद्देश्य 

भारत से कम्पनी की शिक्षा-नीति का विश्लेषण करते हुए, सन्देश- 
पत्र ने यह स्पष्ट किया कि इस नीति का उद श्य उपयागी शान के प्रसार 
के द्वारा भारतीयों के न केवल बोड्धिक, नेतिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा 
करना था, बल्कि इसका उदू श्य यह भी था कि “कम्पनी को ऐसे सुयोग्य 
कमेचारी प्राप्त हों, जिनके हाथों में शासन सम्बन्धी जिम्मबारी के कार्य 
अधिक विश्वास के साथ सीपे जा सके |” 

संदेश-पत्र ने यह भी आशा प्रकट की कि :--- 

“पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन से भारतीयों की भोतिक 
सम्रद्धि भी होगी। अपने श्रम तथा पूर्जी के समुचित उपयोग से वे 


( १०६ ) 


शिक्षा का माध्यम 


संदेश-पत्र ने यह स्वीकार किया कि अंग्रेजी माध्यम के प्रयोग से 
भारत की प्रादेशिक भाषाओं को भारी ज्ञति पहुँची थी। किन्तु उसने 
यह अंगीकार नहीं किया कि अंग्रजी माध्यम का उपयोग केवल 
इसलिये किया गया था कि कम्पनी सरकार देशी शिक्षा तथा 
देशी भाषाओं को सत करना चाहती थी। अपितु संचालक समिति की 
रृष्टि में देशी भाषाओं का धहुत बड़ा महत्व था और इस बात को वे 
भल्ीभाँ ति जानते थे कि जन सामान्य के बीच यूरोपीय ज्ञान का प्रसार 
देशी भाषाओं के ही माध्यम से ही हो सकता है।* अंग्रेजी माध्यम का 
उपयोग उन लोगों की शिक्षा में होना चाहिये, जो इसका इतना ज्ञान 
प्राप्त कर चुके हैं कि इसके माध्यम से यूरोपीय ज्ञान की शिक्षा 
अहणु कर सके । ऐसे कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश लोगों के लिये, 
जो कि अंग्र जी मे दक्त नहीं हैं, देशी भाषायें ही शिक्षा का उपयुक्त 
माध्यम बन सकती हैं | अतः संदेश पत्र ने यह तय किया करि-- 

“भारत में यूरोपीय ज्ञान के प्रसार का माध्यम अंग्रे जी तथा देशी 
भापायें--दोनों ही हों। भारत के सभी उच्च स्कूलों में, जिनमें योग्य 
शिक्षक हों, इन दोनों भाषाओं की शिक्षा आयोजित की जाय ।” 

इस तरह, भारतीय शिक्षा के उद्देश्य, विषय तथा माध्यम के 
सम्बन्ध में ऊड के संदेश-पत्र ने कोई नयी बात नहीं कही | इसने अधि- 
कांशतः उन निश्चयों की जोरदार शब्दों में पुनाब्रत्ति की, जो कि बेंटिंक के 
समयमे किये जा चुके थे । किन्तु इन निश्चयों को संदेश-पत्र ने, वेघानिक 
स्वरूप देकर, हृढ़ तथा स्थायी बनाया | इसके अतिरिक्त संदेश-पत्र ने, 
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( १०७ ) 


भारतीय शिक्षा के संगठन के सम्बन्ध मे कई नयीं योजनाए' प्रस्तुत कीं, 
जिनसे भारतीय शिक्षा का आधुनिक स्वरूप पलल्‍लवित हुआ। बे 
योज -ए' ये थीं :-- 

( १ ) लोक शिक्षा विभाग--संदेश-पत्र ने भारत के तत्कालीन चारों 
अंग्र जी प्रान्तों मे एक-एक लोक शिक्षा-विभाग ( 700699707767+6 ०0 
?प0॥0 7807प०४४०४ ) के संगठन का आदेश दिया। इस विभाग 
के संचालन का भार एक लोक-शिक्षा-निर्देशक ( ॥)760007 0+ 
?प४॥06 ॥750ए0०४०॥ ) नामक पदाधिकारी को सोंपा गया । इसकी 
सहायता के लिये कतिपय शिक्षा-निरीक्षकों ( श896००078 0 
80700०0]8 ) की नियुक्तित की व्यवस्था की गयी। लोक- शिक्ञा-निर्देशक 
को अपने प्रान्त की शिक्षा की प्रगति के सम्बन्ध में सरकार को वार्षिक 


रिपोर्ट भी देनी पड़ती थी । 


(२ ) विश्वविद्यालय--डउच्चतम शिक्षा के आयोजन तथा देखभात्न 
के लिये संदेश-पत्र ने कलकत्ता तथा बम्बई में विश्वविद्यालयों की 
स्थापना का आदेश दिया ।३ मद्रास तथा अन्य प्रान्तों मे भी, जहां 
काफी स्कूल होते तथा जहां डिग्री? के लिये पयोप्त विद्यार्थी मिल 
सकते, विश्वविद्यालय स्थापित किये जा सकते थे । विश्व- 
विद्यालय का संगठन लण्डन विश्वविद्यालय के अनुकरशण पर 
होना चाहिये था। इसका प्रबन्ध एक 'सिनेंट' के हाथ में रहना 
चाहिये था, जिसमें कुलपति, उपकुज्ञपति तथा अन्य अधिकारी होने 
थे। ये सभी सरकार के द्वारा मनोनीत होते। विश्वविद्यालय का 
कार्य प्रधानतः परीक्षाओं का आयोजन करना तथा डिग्री देना था। 


वन 
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(५ कक.) 


इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय से संज्ग्न उन विपयों की शिक्षा 
आयोजित होनी चाहिये थी, जिनका प्रबन्ध अन्य संस्थाओं में न था ॥ 
कानून, सिविल इन्जिनियरिंग आदि ऐसे ही बिपय थे। प्रादेशिक 
भाषाओं तथा संस्कृत, अरबी, फारसी-इन सांस्क्रतिक भापाओं की 
विशेष शिक्षा का प्रबन्ध भी वांछित था। सांस्कृतिक भाषाओं के 
प्राध्यापकों को प्रादेशिक भाषाओं की समुन्नति की ओर विशेष ध्यान 
: देना चाहिये था ।* सांस्कृतिक तथा देशी भाषाओं के अध्ययन की यह 
व्यवस्था शिक्षा के इतिहास के लिये विशिष्ट स्थान रखता है । इससे 
स्पष्ट है कि संदेश-पत्र ने भारत की सांस्कृतिक तथा आ्रदेशिक भाषाओं 
की उपेक्षा न की और देश की शिक्षा पद्धति में इसके अध्ययन की 
आवश्यकता को पूर्णतः: स्वीकार किया। दुर्भाग्यवश, जेसा कि हम 
आगे देखेंगे, संदेश-पत्र की ये सिफारिशें कार्यान्व्रित न हो सकी, जिससे 
प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन तथा समुन्नति की ओर कुछ भी ठोस 
कार्य न हुआ | 
(३) श्रखला बढ्ध ककूल--संदेश-पत्र को तीसरी सिफारिश सारे देश 
में शखला-बद्ध स्कूलों के संगठन के लिए थी। इस श्टंखला के शिवर 
पर विश्वविद्यालय रहते तथा जड़ में देशी प्राथमिक स्कूल । बीच 
की कड़ियाँ उच्च तथा माध्यमिक स्कूल बनातीं । द 
इस सम्बन्ध से संदेश-पत्र ने निर्पन्द सिद्धान्त की निन्‍्द्रा की, जिसके 
कारण सरकारी चेष्टा “उच्च जातियों के एक विशिष्ट वर्ग को बहुत उच्च- 
कोटि की शिक्षा देने! तक सीमित रह जाती थी।£ संदेश-पत्र की 
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'सम्मति में, अब यह समय आ गया था कि निस्पन्द सिद्धान्त को त्याग 
दिया जाता और सरकारी चेष्टा ज़न-सासान्य के हर वर्ग के लिये 
अनुकूछ--उपयोगी ओर द्यावहारिक शिक्षा देने की ओर प्रेर्ति किया 
जाता | इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये यह आवश्यक था कि उच्च 
स्कूलों की संख्या बढ़ायी जाती । ऐसे उच्च स्कूलों में ऐंग्लो-चनोक्यूलर तथा 
बनोक््यूल्लर दोनों ही प्रकार के स्कूल शामिल रहते। यद्यपि वनोक्यूलर 
स्कलों की शिक्षा, ऐेंगललो-बनोक्यूलर स्कूलों की शिक्षा से, न्यून थी 
फर भी इन्हे जन-सासान्य की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना आव- 
श्यक था। संदेशपत्र ने यह आशा प्रकट की कि वनॉक्यूलर भाषाओं 
के संबद्ध न तथा सुयोग्य शिक्षकों के आविभोव से इन स्कूलों की शिक्षा 
सें पर्याप्त सुधार होगा और ऐ'ग्लो-बनोक्यूलर तथा वनोक्यूलर स्कूलों को 


शिक्षा में बहुत कम अन्तर रह जायगा । [ 

उच्च तथा भिडल स्कलों के नीचे देशी प्राथमिक सकल थे, जो कि 
शंखला की प्रथम कड़ी थे। इन स्कलों के सुधार के लिए संदेश-पत्र 
ने यह सिफारिश की कि इन्हें उपयुक्त आर्थिक सहायता (प्रान्ट-इन-एड) 
दी जाय । इस सम्बन्ध में संदेश-पत्र ने भारत सरकार का ध्यान उत्तर 
पश्चिम प्रान्त में व्यवह्वत थोमसन की योजना की ओर आदक्ृष्ट किया 
ओर यह आदेश दिया कि यह योजना, यथासंभव, सभी स्थानों में लागू 
की जाय | 
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श्रखला की कड़ियों को अज्ञण्ण तथा सबत्न बनाने के जद श्य से 
संदेश-पत्र ने छात्र-द्वत्तियों की व्यवस्था की | ये छात्रवृत्तियां होनहार 
छात्रों को दी जानी चाहिए थीं, ताकि वे प्राथमिक स्कलों से पास होकर 
उच्च सकल अथवा कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने में समथ हो सकते । 
इससे उच्चतम शिक्षा का द्वार क्रमशः सभी श्र णी के लोगां के लिए खुल 
जाता ! अंखलावद्ध स्कलों के संगठन से सम्बन्धित संदेश-पत्र 
की उपरोक्त सिफारिशों में सरकारी शिक्षा-नीति के कुछ महत्वपूर्श 
निर्णय सन्निविष्ट हैं। इन सिफारिशों से यह स्पष्ट हो गया कि :-- 
(१) सरकार को वर्ग विशिष्ट नहीं अपितु जन सामान्य की शिक्षा 

की व्यवस्था करनी चाहिए | 

(२) प्रादेशिक भाषाओं का माध्यमिक शिक्षा के लिये भी माध्यम 
स्वीकार करना चाहिये। 


(३) देशी प्राथमिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के शिलाधार हों। े 

ये तीनों निशंय आकलेड के निशयों, जिनसे हम परिचित है, के 
विरुद्ध थे। भारतीय शिक्षा के सामान्यीकरणु के बिचार से इन 
निर्णायां का, शिक्षा के इतिहास में, महत्वपूर्ण स्थान है । 

(४) ग्रान्ट-इन-एड--जन-सामान्य की शिक्ञा की उपरोक्त योजना 
को कायान्वित करने के लिये स्पष्टतः बहुत अधिक रुपये की आवश्यक ता 
थी। किन्तु, कम्पनी इतने अधिक खच के लिये प्रस्तत न थी। 
यद्यपि संचालकों ने तत्कालीन खर्च म॑ कुछ वृद्धि (०07रश्नं१०78४०]8 
7707'89886 770 676 65067047४प्र/७) का आश्वासन अबश्य दिया । 
इस स्थिति में एक ऐसी युक्तित आवश्यक थी, जिसके द्वारा कम 
सरकारी ख्च से, अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। अतः 
संदेशपत्र ने स्कलों को आर्थिक अनुद्दन (7870-7-8१0) की पद्धति 
को व्यवद्बत करने की सिफारिश की। “इस पद्धति से भारतबासी 
बहुत पहले से परिचित थे ओर फलत: इसको वे प्रसन्‍त्रता पूवंक ग्रहण 
करते। साथ ही इस पद्धति के अनुसरण से गेरसरकारी चेष्टाओं को 
प्रसकुटित तथा विकसित होने के अवसर मिलते। गेरसरकारी तथा 
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सरकारी प्रयत्नों के संयोग से शिक्षा की प्रगति केवल सरकारी प्रय॒त्नों 
की अपेक्षा कहीं तीत्र होती ।”* ग्रान्ट-इन-एड को इन खूबियों के 
विश्लेषण के पश्चात, संदेश पत्र ने कुछ सामान्य शर्त्तों की च्चों की, 
जो कि ग्रान्ट-इन-एड स्वीकृत करने के लिये प्रयुक्त की जा सकती थीं | 
प्रान्तीय सरकारों को इन शर्तों के आधार पर प्रान्ट-इन-एड” की 
नियमावली बनानी थी। इन शर्तों के अनुसार, सामान्यतः उन्हीं 
स्कूलों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की जानी चाहिये थी :-- 
क-«जो अच्छी असाम्प्रदायिक शिक्षा देते हों । 
ख--जिनका प्रबन्ध स्थानीय लोगों के द्वारा अच्छीं तरह होता हो । 
ग--जो सरकारी अफसरों के निरीक्षण के लिए तेयार हों, तथा जो 

सरकार द्वारा निधौरित अन्य शर्तों को मानने के लिए प्रस्तुत हों। 
घ--जो छात्रों से कुछ न कुछ शुल्क लेते हों | 

प्रान्ट-इन-एड की पद्धति को संदेश-पत्र के अनुसार इतना ब्यापक 
बनाना चाहिए था कि इसके द्वारा सभी प्रकार के स्ऋलों को सहायता 
दी जा सकतो । सहायता की स्वीकृति विशेष प्रकार के खत्रों के लिए 
होनी चाहिए थी, जेसे शिक्षकों की बेतन-वृद्धि, छात्र-बृत्तियों का आयो- 
जन-स्कल का भवन-निमोण आदि। ग्रान्ट-इन-एड की नियमावली 
बनाने में इंग्लेंड की आन्ट-इन-एड पद्धति से सहायता लेने की सिफारिश 
भी संदेश-पत्र ने की, जहाँ यह पद्धति सफलता पूर्वक व्यवह्गत की जा 


चुकी थी । 
ग्रान्ट-इन-एड की प्रस्तावित योजना की सफलता पर संदेश-पत्र को. 
इतना विश्वास था कि उसने यह आशा प्रकट की कि 'एक समय ऐसा 
आयेगा, जब कि अधिकांश सरकारी स्कूल बन्द कर दिये जायंगे ओर 
इनके स्थान पर सहायता प्राप्त स्कूल क्रियाशील हो जायंगे |” 
सन्‌ १८५४७ ई० तक भारत में देशी गर-सरकारी चेष्टाए' बहुत ही 
कम संख्या में प्रादु भूत हुई थी। यह बात संचालक समिति से छिपी 
नथी। ऐसी स्थिति म॑ 'ग्रान्ट-इन-एड” पद्धति के विस्तार पर संदेश 
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पत्र का इतना जोर आश्चर्यजनक दीख पड़ता है। स्पष्टट: उनका यह 
जोर धंम-प्रचारकों के द्वारा प्रभावित था, जो कि उस समय तक गेर- 
सरकारी संस्था के रूप में भारत में काफी सशक्त हो चुके थे ओर जो 
इस बात की कशिश से थे कि सरकारी कोष स॑ अपने स्कूला को 
अधिक से अधिक रुपये प्राप्त किये जाय |* 


धर्म-प्रचारकों के प्रति संदेश-पत्र का स्नेह इस बात से भी द्योतित है 
कि उसने सरकारी तथा गरसरकारी स्कलों में धामिक शिक्षा के प्रति 
दोसरंगी नीति की सिफारिश की । संदेश-पत्र ने यह इच्छा प्रकट की 
कि सरकारी निरीज्ञक सहायता प्राप्त गर-सरकारी स्कलों के निरीक्षण के 
समय इन स्कलों में घार्मिक शिज्ञा के विषय पर कुछ भी ध्यान न दे ॥| 
स्पष्टतः निरीक्षकों के प्रति यह विचार धम्म-प्रचारकों के स्कलों से हीं 
सम्बन्धित था. क्योंकि उस समय सहायता प्राप्त गंरसरकारी सकल 
केवल धम -प्रचारकों के द्वारा ही संचातित थे। किन्‍्त सरकारी स्कतलों 
के निरीक्षण में संदेश-पत्र ने धार्मिक शिक्षा के विपय में इतनी छूट न 
दी। उसने साफ-साफ घोषित किया कि सरकारी स्कलों को शिक्षा 
पर्णात: असाम्प्रदायिक हो । इन स्कलों में ईसाई धम -सम्बन्धी पसतके 
परतकालय म॑ रखी जा सकती थीं आर इस घम पर छात्र स्कत्न- 
घंटे के बाद शिक्षकों से पछ-ताछ कर सकते थे। यदि इस तरह कीं 
धामिक शिक्षा किसी सकल में होती हो, तो निरीक्षकों को इस पर एत- 
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राज नहीं होना चाहिए। इस तरह, धर्म-प्रचारकों के स्कलों के 
निरीक्षण में निरीक्षकों को धामिक शिक्षा की ओर हर्घट ही न डालनी 
थी, किन्तु सरकारी स्कलों में उन्हें यह देखना था कि किसीं भी रूप में 
धार्मिक चचो स्कूल-घंटे में न हो । 

(५) शिक्षकों का प्रशिक्षण--संदेश पत्र ने शिक्षकों के प्रशिक्षण की 
व्यवस्था का भी आदेश दिया। इज्जलेण्ड का उदाहरण देते हुए इसने 
इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के सुधार के लिए सुग्रोग्य शिक्षकों का 
होना अत्यावश्क था। इज्धलेंड की अपेक्षा भारत में सुयोग्य शिक्षकों की 
कमी अधिक थी । अतः भारतीय शिक्षा के सुधार के लिये शिक्षकों को 
प्रशिज्षित करना, और भी जरूरी था। इसके लिए यह आवश्यक था 
कि भारत के हर अग्रजी प्रान्त में, जहाँ तक शीघ्र हो सके, प्रशिक्षण 
स्कूल तथा प्रशिक्षण कक्षा खोली जाँय । इस सिलसिले में संदेश-पत्न ने 
यह भी सिफारिश की कि सुयोग्य शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिये 
ओर इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिक्षण-व्यवसाय भी, 

न्‍्य सरकारी नोकरियों की तरह, आकष्षेक हो जाय | * 
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(६) शिक्षा और रोजगार-शिक्षञा के प्रति लोगों का रूफान लाने 
लिए संदेश-पत्र ने यह आदेश दिया कि सभी सरकारी नोकरियों 
शिक्षित व्यक्तियों को अशिकज्षितों पर तरजीह दी जाय। छोटी 
नोकरियों भी इस बात पर ध्यान दिया जाय कि निरक्षर उसन्मीदवाः 
के बदले साक्षरों को नियुक्त किया जाय। किन्तु सरकारी नोकरियों 
शिक्षा-प्राप्ति के एकमत्र ध्येय न समझी जायं। लोगों को यह सममना 
चाहिए कि शिक्षित होने के अन्य उपयोग तथा लाभ हैं, जा कि सब 
के लिए समान रूप से प्राप्त हो सकते है । [ 


६ 3? 


हा 


(७) स्त्री शिक्षञा--भारत से स्त्रो शक्षा के प्रसार की आऋआदवश्यकना का 
संदेश-पत्र ने पशुतः स्वीकार किया ओर यह इच्छा प्रक 
सरकारी चेष्टा, इस दिशा से, पत्र बत्‌ जारी रहे तथा स्त्री शिक्षा के 
स्कू्लां को सरकारी सहायता मिलती गहे । साथ ही, संदेश-पत्र ने य॑ 
भी सिफारिश की कि स्त्री शिक्षा में संलग्न गेर-सरकारी भारतीय 
चेष्टाओं को परा प्रोत्साहन दिया जाय | । इनके अलाबे, संदेश-पत्र 
ने कुछ अन्य समस्याओं पर भी बिचार प्रकट क्रिये, जिनमें व्यावसायिक - 
शिक्षा की आवश्यकता तथा आयोजन, पात्य पुस्तकों के लेखन तथा 
प्रकाशन आदि प्रमुख थे | 


एक समीक्षा 

ऊछ का संदेश पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक लम्बे संघरष 
का पटाक्षेप है। इन संघर्षों की जानकारी हमें हो चुकी हैं। अड 
के संदेश-पत्र ने इन संघषों का विश्लेष्णात्मक अध्ययन किया 
तथा इनके सम्बन्ध में अपना निश्चित विचार जोरदार शब्दों में 
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प्रकट किया। यह सही है कि संदेश-पत्र के पहले ही इन संघर्षों के 
सम्बन्ध में निशेय किये जा चके थे। किन्तु इन निणायों की पुनावृत्ति 
कर, तथा इन्हें वेधानिक महत्त्व देकर, संदेश-पत्र ने भारतीय शिक्षा 
पद्धतिं में निश्चितता तथा व्यवस्था लायी, जो पहले न थी। साथ ही 
सन्देश-पत्र का दृष्टिकोण कुछ इतना उदार था कि दलबंदियों के 
संकी्ण विचारों का समावेश इसमें नहीं हुआ। प्रचलित भाषा के 
सम्बन्ध में भी संदेश-पत्र के बिचार प्रसंशनीय थे। यदि ये विचार 
कायोन्बित होते, तो भारतीय शिक्षा का बड़ा हित हुआ रहता। स्कलों 
के सम्बन्ध में भी संदेश-पत्र के निशेय प्रशंसा के पात्र हैं, पर इनकी 
भी अवहेलना की गयी। गआान्ट-इन-एड प्रथा कि सिफारिश संदेश- 
पत्र ने अच्छी नियत से की थी। किन्तु इससे धर्म-प्रचारकों 
को ही अधिक लाभ हुआ। भारतीय प्रयत्न तब तक बहुत कम 
प्रस्फटित हुए थे। इस लिये संदेश-पत्र का स्थानीय प्रयत्नों को प्रश्नय 
देने! का उद्द श्य बहुत नि्दों तक कायोन्बित न हो सका।. साथ ही 
आन्ट-इन-एड की नीति को उतना व्यापक न बनाया गया, जितना कि 
संदेश-पत्र ने कल्पना की थी। साम्प्रदायिकता का बिरोध करते हुए 
भी संदेश-पत्र धम-प्रचारकों के विद्यालयों के प्रति निष्पक्त- नहीं था। 
इस प्रचारकों के लिये अपने विद्यायलों में बाइबुल पढ़ाने की इजाजत 
जारी रही। जेसा कि हम कह चके हैं, भिरीक्षकों को आदेश था कि. 
अपने निरीक्षण में वे इस बात पर ध्यान न दें। 

संदेश पत्र का एक बहत बड़ा काय निस्यंद सिद्धान्त ( म५]४७६४४०४ 
06079 ) का परित्याग था। इससे भारतीय शिक्षा का वृत्त कुछ 
विस्तृत अवश्य हआ, यद्यपि इसके प्रयत्न बहुत सीमित रहे । भविष्य 
के कार्य-क्रम की सुव्यवस्थित योजना प्रस्तुत कर संदेश पत्र ने भारतीय 
शिक्षा का बड़ा हित किया । हम आगे देखेंगे कि इस योजना का पूर्ण 
विकास नहीं हआ ! किन्तु जो कुछ भी .कार्य इसके आधार पर हो 
सका, उसका श्रेय संदेश-पत्र को अवश्य है। सभी भान्तों में शिक्षा 
विभाग की स्थापना शीघ्र की गयी, तथा कलकत्ता बम्बई एवं मद्रास 
में विश्व विद्याल्य स्थापित किये गये। उच्च तथा माध्यमिक स्कूलों 
की संख्या में भी काफी वृद्धि हुईं। देशी प्राथमिक स्कूलों के पुनरुत्थान 
की ओर भी कुछ प्रयत्न हुए । 

इन, सब विशेषताओं के समक्ष भी यह कहना युक्तिसंगत नहीं 
कि ऊड का संदेश-पत्र भांरतीय शिक्षा के इतिहास में इगलेंड के 
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मेगना काटो' का महत्त्व रखता है! सुप्रसिद्ध विद्वान परांजपे के 
अनुसार ऊड के संदेश-पत्र ने न प्रत्येक भारतीय की शिक्षान्ब्यवस्था की 
ओर न शिक्षा का उद्दश्य ही ऐसा निधोरित किया, जो कि भारतीयों को 
उनके सबो गीण विकास की ओर उन्मुख करता। फल्ततः उनके मत 
में संदेश-पत्र को शिक्षा सम्बन्धी व्यापक अधिकारपन्र की संज्ञा नहीं 
मिलनी चाहिये ।+ संदेश-पत्र की कुछ सिफारिश ऐसी थी जो, 
अधुनिक दृष्टिकोण से देखे जाने पर, संकीण तथा मढ़िबादी प्रतीत होती 
हैं। जन सामान्य की शिक्षा के सम्बन्ध में संदेश-पत्र ने एसी शिक्षा 
की व्यवस्था का आदेश दिया जो कि हर व्यक्ति की स्थिति के अनुकूल 
(8प्रां(20 ६0 ०ए०/"ए 88907 70 ॥#6) हो . आज के गशाझातिऋ 
युग में शिक्षा का वर्गीय विभेद अवश्य ही डाग्ए्ग्पर सा लगता है । 
इसी तरह संदेश-पत्र की यह मतोकामता कि शिक्षा प्रसार से भारतीय 
इगलेंड के कारखानों फे लिए कर्चे भा भेजेगें ओर स्वंय इन 
कारखानों के उत्पादक स्थायी प्राहक बन जयंगे उस पूजी-बादी ओर 
ओऑपनिवेशिक मनोवृति को द्यातित करती है, जो कि आज भी मानवता 
के अशिशाप के रूप में कहीं कहीं प्रतिष्ठित है । 
इन त्रुटियों के समक्ष भी ऊड के संदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा के 

विकास के लिये जो लक्ष्य निधारित किये, वे तत्कालीन परिस्थिति के 
विचार से ओछे न थे। यदि संदेश-पत्र के आदेशों तथा परामंशो' 
को पूर्णतः का्योन्वित किया जाता, तो आज भारतीय शिक्षा की स्थिति 
कुछ दूसरी होती। यदि संदेश-पत्र की आशायें पूरी न हो सकी तो 
इसका उत्तरदायित्व संदेश पत्र पर नहीं, बल्कि उनलोगों पर है, 
जिनके जिसमे संदेश-पत्र की सिफारिशों को अमली जामा पहनाने का 
भार था। फिर भी, आधुनिक शिक्षा की जो भी उपलब्धियाँ अंग्रेजी 
शासन काल में हुईं, उनका अधिकांश श्रेय संदेश पत्र को ही है | 
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पाचवा अध्याय 
आधुनिक शिक्षा का तृतीय चरण 
(८५४-१९०२ 


सामान्य परिचय 
उड के संदेश-पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक सुनह॒ले युग 
का आवाहन किया। किंतु, जेसा कि हम आगे देखेंगे, संदेश-पत्र के 
सपने वास्तविक सिद्ध न हो सके ओर भारतीय शिक्षा की बह प्रगति न 
हो सकी, जिसकी कल्पना संदेश-पत्चन ने की थी। सन १८४४-६ में 
अंग्र जी भारत के विभिन्‍न प्रान्तों में शिक्षा विभाग” का संगठन हुआ । 
सन्‌ १८४७ ई० में विश्वविद्यालयों की स्थापता भी हुईं। किंतु, इससे 
अधिक संदेश-पत्र के आदेशों को कार्यान्वित करने की चेष्टा न हो सकी । 
शीघ्र ही सन श्य४७ ई० में राष्ट्रीय ऋान्ति हुई, जिसके फलस्वरूप 
भारत से ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य का अंत हो गया ओर भारत 
का शासन सीधे अंग्र जी राजमुकुट (7408॥ 070७7) के अधीन हो 
गया। इस महत्वपूर्ण घटना का प्रभाव भारतीय शिक्षा के इतिहास पर 
कई रूपों में पड़ा । 
सन १८४७ ई० के पहले भारत मे अंग्र जों की चेष्टाय अधिकांशत 
अंगजी राज्य के विस्तार, अंग्र जी प्रभ्जुत्व के प्रतिष्ठापन तथा विजित 
राज्यों के संगठन की ओर केन्द्रित थीं। देशी राज्यों से संघ के 
फलस्वरूप सब्‌ १८४५७ ई०के पहले भारत का राजनीतिक वातावरण बहुत 
ही अशान्त था । किंतु सन्‌ १८४५७ ई० तक अंग्रंजी राज्य में भारत 
का लगभग २/३ भाग सम्मिलित हो गया था। शेष १/३ भाग पर भी 
अंग्रंजी प्रभुव्व पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित हो गया था। इस तरह, सन्‌ 
१८४५७ ई० के बाद भारत का राजनीतिक वातावरण लगभग शान्त हो गया । 
यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात १६ बीं सदी के उत्तराद्धे 
में हो चुका था, किंतु इस सदी के अन्त तक इसका रूप शान्ति-प्रधान 
रहा, जिससे भारत की राजनीतिक स्थिति मे किसी प्रकार का ज्ञोंभ अथवा 
हिलोरें न उत्पन्त हुई । देश का यह शान्तिमय युग, जो कि बिक्टोरिया 


युग (५४०४०४०४ ०7७) कहा जाता है, शिक्षा की प्रगति के लिये 
अत्यन्त उपयुक्त था। 


राजनीतिक शान्ति के साथ साथ, अंग्र जी सरकार को, सन्‌ १८४६ ई० 
के बाद, भारतीयों की सहातुभूति भी सामान्यतः प्राप्त हुड। मुगल 
साम्राज्य के पतन-काल में, केन्द्रीय शासन अत्यन्त ढीला पड़े गया था, 
जिससे देश में राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विश्व खल्ताएं सबंत्र 
दृष्टिगोचर हो रही थीं। भारतीय जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। 
अग्रेजी साम्राज्य तथा प्रभ्॒त्व॒ के प्रतिष्ठापन से देश में जो शान्ति 
स्थापित हुई, वह उत्पीड़ित भारतीय जनता के लिए आपाद की अ्रथम 
फुहार की भांति शीतल तथा स्निग्य प्रतीत हुई । इस सुखद पफुहार के 
पीछे आंधी और तूफान, बिजली और कड़क भी थीं-इसका भान लोगों 
का उस समय स्वभावतः न हुआ था। अतः मरतीय जनता अंग्र जी 
राज्य को प्रारम्भ में बढ़ी ही श्रद्धा, भक्ति तथा संतोप के साथ 
ग्रहण कर रही थी। ज्ञागां को यह भी विश्वास होन लग गया था कि 
भारत का कल्याण अंग्र जी शासन के कायम रहने में ही था आर इसकी 
छुत्रद्माया मे ही भारत के लोग सुखी तथा संपन्‍न हो सकते थे। अंग्र र्जी 
शासन के प्रति भारतीयों की यह श्रद्धा अंग्र जी सभ्यता, साहित्य तथा 
ज्ञान-विज्ञान की ओर अनुसत हो गयो। अब, भारतीय पाश्चात्य 
ज्ञान तथा अंग्रेजी साहित्य के ग्रति पहले की भांति सशंकित न रहें । 
अपितु, वे इनके अध्ययन की आर बड़े चाव से कुकन लगे। आधुनि 
शिक्षा पद्धति के विकास में भारतीयों की इस परिवतित मनोदृति ने 
बड़ा योग दिया। गेरसरकरी रूप में, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र 
में, अग्रसर होने लगे और १६ वीं सदी के समाप्त होते हाते 
आधुनिक ढंग के अधिकांश विद्यालय भारतीयों के द्वारा आयोजित तथा 
संचालित हो गये । 


जेसा कि हम अभी कह चुके हैं, सन्‌ १८५४७ ई० की राष्ट्रीय ऋान्ति 
के फलस्वरूप भारत में कम्पनी राज्य का अन्त हो गया। अतः शिक्षा 
के इतिहास की दृष्टि से, कम्पनी के शासन के अन्त के साथ साथ 
कम्पनी सरकार के अधीन भारतीय शिक्षा के दिन भी बीत गए। अब, 
भारतीय शासन के साथ-साथ भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व भी 
सीधे अंग्रेजी राजमुकुट अथवा पालियामेन्ट के जिम्मे आ गया | 
इ ग्लेंड की सरकार अब, भारतीय शिक्षा के सनन्‍्बन्ध में, बिना किसी 
अड्चन के, अपनी नीति निधोरित कर सकती थी। भारतीय शासन 
की देखरेख के लिए अब इरलॉंड में भारत-सचचिव (9607/608॥"'ए ०0 
80806 607 ॥7वां9) नियुक्त हुए । 


( ११६ ) 


किन्तु, व्यवहारतः, भारतीय शिक्षा के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व 
'गबनेर-जेनरल के द्वारा बहन होने लगा और लन्‍्दन की अपेक्षा 
'कल्कत्ता ही इसका नेतृत्व करने लगा। सन १८४७ ईं० के पश्चात 
भारत सरकार ने शिक्षा की ओर अत्यधिक रूचि दिखलायी। फलत 
इसके सुधार के लिए कई आयोग नियुक्त हुए, तथा अन्य प्रकार के कार्य 
हुए, जिनका परिचय हम आगे यथास्थान प्रस्तुत करेंगे । 


फिर भी, भारतीय शिक्षा की प्रगति उतनी न हो सकी, जितनी होनी 
चाहिए थी। इसका प्रधान कारण यह था कि सन १८४७-१६०२ को 
अवधि से, शिक्षा की मद में, बहुत कम रुपये सरकारी कोष से उपलब्ध 
| यद्यपि सरकारी आय पहले की अपेक्षा बढ गयी थी और सरकार 
का युद्ध-जनित ख्चे, कम हो गया था, शिज्ञा के लिए सरकार को 
ओर से बांछित रकम न प्राप्त हो सकी । इस स्थिति के कई कारण थे, 
जिनमे प्रमुख यह था कि केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकारों के बीच देश 
की आय का संतुलित वितरण न होता था तथा भारत सरकार की दृष्टि 
में शिक्षा का महत्व उतना बड़ा न समझा जाता था, जितना अपेक्षित 
[। इस स्थिति के सुधार के लिए कई योजनाए' व्यवह्नत्त की गयी 
किन्त इनसे प्रान्तीय सरकारों की आय में आशातीत वृद्धि न हो सकी । 
शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों के जिम्मे था। किन्तु उपयु क्त 
कारणों से, उतकों आय उतनी ज्ञीण थी कि इस काय के लिए 
वे पर्योप्त रकम खच न कर सकते थे। कालेज ओर उच्च स्कूलों के 
लिए तो कुछ रुपये मिल जाते थे, किन्तु जन-सामान्य की शिक्षा की 
व्यवस्था, अथामाव के कारण, न हो सकती थी। फलत:ः सन्‌ १८४४- 
१६०२ की अबधि से उच्च ओर साध्यसिक शिक्षा की तो कुछ प्रगति 
हुई, किन्तु प्राथमिक शिक्षा लगभग उपेक्षित ही रही । 


तक शिक्षा सम्बन्धी नीति का. प्रश्न था, सन्‌ १८४४-१६०२ 

का समय संघरपों से अपेक्षिक्रत मुक्त रहा । सन्‌ १८४७ के संदेश-पत्र 
पुराने संघर्पा का अन्त कर दिया था ओर भ्रविष्य के लिए एक सु 
व्यवस्थित योजना उपस्थित कर दी थी। इससे सामान्यतः पराने 
संघर्षों को सर उठाने का सोका न मिज्ञा ओर शिक्षा के प्रसार के लिए 
एक प्रशस्त सागे तेयार हो गया था। किन्तु, ऐसा नहीं समझा जाना 
चाहिए कि उपयु कत अवधि में शिक्षा की नीति के सम्बन्ध में किसी 
तरह का मतभेद ही न उपस्थित हुआ | हर युग की विशिष्ट समस्याएं 


( ६१२९० ) 


होती हैं. ओर इन समस्याओं का प्रभाव उस यग की शिक्षा पर पड़ना 
भी अवश्यंभावी होता है। अस्त, १८५५४-२६०२ में भी शिक्षा 
सम्बन्धी संघर्ष उपस्थित अवश्य हुए । किनत उसका महत्व पहले की 
अपेक्षा कम रहा। इस काल से संबपों की अपेज्ञा शिक्षा की उप- 
लब्धियाँ ही प्रमुख रहीं। इसी काल में कल्कत्ता, मद्रास, बम्बई, 
इलाहाबाद तथा लाहोर में विश्वविद्यालय कायम हुए; हर प्रान्त में 
शिक्षा बिभाग की स्थापना हुई : सरकार के द्वारा अनेक उच्च स्कल्लों का 
निर्माण हुआ; गेरसरकारी स्कल्ञों के लिए श्ाान्ट-इन-एड को व्यवस्था की 
गयी; तथा अन्य रूपा में शिक्षा की समुन्तति ह३। यदि इस काल्न में 
शिक्षा-प्रसार के लिए पर्याप्त रुपये उपलब्ध रहते, तो शिकज्ञा की प्रगति 
ओर भी आधिक हुई रहता । 


भारतीय शिक्षा आयोग 
( ॥॥वा8॥ त70४४४०१ (०7777788707 ) 
सन्‌ १८८२ ३० तक झड के संदेशपत्र के अनुसार भारत मे शिक्षा 
प्रसार का कार्य लगभग रु८ वर्षों तक चल चुका था; और इस 
सम्बन्ध में कई प्रश्न उपस्थित हो चुके थे। अब यह आवश्यक हो 
गया था कि सन्‌ १८४४-१८८४२ इ० तक शिक्षा की उपलब्धियां की 
जांच की जाय ओर यह देखा जाय कि ऊड के संदेशपत्र के आदेशों का 
पालन किस हद तक हुआ था। दूसरी ओर, जैसा कि हम आगे देखेंगे 
ऊड के संदेशपत्र से भारत से काय करने वाले विदेशी धम-प्रचारकों 
को विशेष लाभ न हुआ, जिसकी आशा उन्हें थी। उन्होंने 
यह कहना शुरू किया कि संदेश-पत्र के अनुसार भारतीय शिक्षा 
संचालित नहीं हो रही थी। अतः यह आवश्यक हो गया कि भारतीय 
शिक्षा की तत्कालीन स्थिति की जाँच के लिए एक आयोग नियुक्त किया 
जाय। सन्‌ १८८२ ई० का भारतीय शिक्षा आयोग इसी का प्रतिफल 
था। आयोग के अध्यक्ष श्री डब्ल्यू० डब्ल्यू० हन्टर (७. ५७ 
प्रण०३४००) थे, इसके सदस्यों भें कई भारतीय भी थे। आयोग 
का प्रधान कार्य 'सन १८५४ ई० के संदेशपत्र को कायोन्बित करने की 
रीति की जांच करना और इसकी नीति के अनुसार शिक्षा के कार्य को 
आगे बढ़ाने के लिए उचित परामर्श देना” था 
आयोग ने सरकार के निर्देशों के अनुसार, भारतीय शिक्षा के 
सम्बन्ध से पूरी जांच-पड़ताल॒ की। इस तरह की सबोगीण जांच 
भारतीय शिक्षा के विषय में पहले कभी न हुईं थी। आयोग की 


( १९१ ) 


रिपोर्ट भी स्वभावतः बहुत ही व्यापक हुई। भारतीय शिक्षा के 
इतिहास में भारतीय शिक्षा आयोग को इस रिपोर्ट का विशिष्ट महत्व है। 
सन्‌ १८४४ के संदेशपत्र में निधोरित नीतियों से रिपोर्ट ने अपनी 
सहमति प्रकट की ओर इन्हें पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए, 
भारतीय शिक्षा के सभी प्रमुख पहलुओं के सम्बन्ध में, अपने सुझाव 
दिये। इनका विवरण हम आगगे यथास्थात प्रस्तुत करेंगे। अपनी 
जांच के सिलसिले में आयोग ने प्रान्तीय कमिटियां नियुक्त कीं, बहुत 
से लोगों के बयान लिये ओर अनेक स्मृतिपत्र प्राप्त किये। इस- 
से आयोग को भारतीय शिज्ञा की वास्तविक स्थिति को जानने में 
सुविधाएं मिलीं ओर सरकारी नीति के प्रति भारतीयों की क्‍या क्‍या 
प्रतिक्रिय्एं थीं इनका भी अन्दाज लगा। साथ ही आयोग की 
देश-व्यापी जांच से, समस्त भारत में शिक्षा के प्रति एक जागरुकता 
उत्पन्न हो गयी, जो कि शिक्षा के भारतीयकरण में बहुत ही लाभप्रद 


सिद्ध हुई | 


पतन १८५४-८२ में शिक्षा की प्रगति 


उपयु क्त सामान्य परिचय के साथ हम सन्‌ १८५४-८२ की अवधि 
की शिक्षा की प्रगति,इनिम्नलिखित उप-विभागों में, बर्शित करते हैं:-- 

१--शिक्षा-विभागों का निमौण तथा विकास 

२«-शिक्षा के साधनों का भारतीयकरण 

३--आन्ट-इन-एड पद्धति का विकास 

४--विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 

४--माध्यमिक शिक्षा 

६--प्राथमिक शिक्षा 

७--सख्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि 


ब्ब् ५४---सननन3त-3> ,3>>+>- 
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१, शिक्षा विभागों का निर्माण तथा प्रिकास 


सन्‌ १८४४ ई० के पहले भारत में आधुनिक शिक्षा विभाग के 
जेसा कोई सरकारी संस्था का जन्म न हुआ था। किन्तु, हम 
देख चुके हैं कि बम्बई तथा उत्तर-पश्चिम प्रान्त से स्कूलों के निरीक्षण 
के लिये निरीक्षण ब्रिभाग जा चुके थे। ये सरकारी निरीक्षण 
विभाग, कह हाई से, आधुर्तिक शिक्षा विभाग के पू्बंबता रूप कहें जा 
सकते हैं। बम्बई का बोर्ड ऑफ ऐजुकेशन', जो कि सन्‌ १८४० 
8० में स्थापित हुआ थ., प्रान्त के सभी सकती का प्रबंध करता था । 
बोड प्रान्तीय सरकार के अधीन था। गवंनरब्इन-कॉसिलत बांडे 
को अन्तिम आईश दिया करता था। वांडे ने, अपने कार्यो के निवाहे 
तथा सृप्रवन्ध के लिये, बम्बई प्रान्‍्त को तीन प्रसमण्डलों भे बांट दिया 
था। प्रत्येक प्रमण्डज्ञ की शिक्षा की देख-रेख का उत्तरदायित्व एक 
विशेष शिक्षा अधिकारी के ऊपर था, जा कि अवीजक्षक (सुपरिटेडेंट 
कहा जाता था। प्रारम्भ मे ये अधीक्षक अंशकालिक ([)07॥ (7776) 
कार्य-करतां के रूप में अपना कार्य करते थे। किन्तु रा के विस्तार 
के साथ परशुकाल्षिक (७046 ४0०) अधीक्षक नियक्त होने लगे । इस 
तरह बम्बई प्रान्त में, आधुनिक शिक्षा-विभाग की रूपरेखा प्रस्तुत हो गयी 
थी। ऊड के संदेश-पत्र ने इस रूपरेखा को पललबित कर एक 
सव्यवस्थित शिक्षा-विभाग का जन्म दिया। उत्तर-परश्चिम प्रान्त में 
भी, जेसा कि इस पुस्तक से पहले कहा जा चुका है, थामसन 
ने स्कत्ों के निरीक्षण के लिये एक सरकारी बिभाग स्थापित किया था, 
जम प्रगता निरीक्षक, जिला निरीक्षक तथा निरीक्षक प्रधान-ये 
तींन प्रकार के अधिकारों, स्कलों के निरीक्षण के लिये, प्रतिष्ठित थे । 
अतः उत्तर-पश्चिम ग्रान्त में ऊड के संदेश-पत्र के अनुसार, शिक्षा 
विभाग के संगठन में देर न लगी। तत्काल्लीन शिक्षा-विभाग ही कुछ 
सामान्य हेरफेर के साथ, ऊड के द्वारा आदेशित शिक्षा विभाग के 
रूप में बदल गया । 


इन दो प्रान्तों के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों मे शिक्षा-विभाग के 
निरमाण का पशु श्रेय झड के संदेश-पत्र को ही प्राप्त है। संदेश -पत्र के 
अनुसार सभी प्रान्तों में शिक्षा-विभाग का निमोण शीघ्रातिशीघ्र 
होना चाहिये था। अतः, इस दिशा में प्रान्तीय सरकारों ने शीघ्र 
कार्य करना शुरू कर दिया ओर सन्‌ १८४६ ई० के अन्त तक तत्कालीन 
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सभी अग्नेजी प्रान्तों में राजकीय शिक्षा-विभाग क्रियाशील हो 
गये। राज्य विस्तार अथवा प्रान्तीय शासन के पनगंठन के परिणाम 
स्वरूप जो नये प्रान्त सन्‌ १८४४ ई० के बाद कायस हुए, उनमें 
भी शिक्षा-विभाग की व्यवस्था प्रारम्भ से ही की गयी। इन प्रान्तीय 
शिक्षा-विभागों के कार्य मुख्यतया ये थे :-- 
(१) प्रान्त की शिक्षा-संबंधी सभी प्रश्नाँ पर प्रान्तीय सरकार 
को परामश देना । 
(२) प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों के द्वारा शिक्षा के लिये 
प्रदत सभो रुपयों के खच का प्रबन्ध ऋरना | 
(३) कुछ स्कलों को सरकार की ओर से स्वयं चलाना । 
(४७) उन गेरसरकारी स्कलों का निरीक्षण करना, जो कि स्वीकृति 
तथा आथिक अनुदान के लिये शिक्षा विभाग के प्रार्थी हों। 
(७) अपने प्रान्तों को शिक्षा की प्रगति के संबंध में वाषिक 
रिपोर्ट तेयार करना तथा इसे प्रकाशित करना | 
(६) शिक्षा के सुधार तथा विस्तार के लिये अन्य प्रकार के कार्यों 
का करना । 
संदेश-पत्र ने यह आदेश दिया था कि शिक्षा-विभाग के प्रधान, 
निरीक्षक, तथा अन्य अधिकारी ऐसे व्यक्ति हों जो कि न केवल बहुत ही 
सुयोग्य हों, बल्कि जो भारतीयों का विश्वासपात्र बन सके । इस संबंध 
में संदेश-पत्र ने यह परामश दिया कि शुरू में इन पदों पर आई. सी. एस. 
के लोग ही नियुक्त किये जायं । इन अधिकारियों का पारिश्रमिक ऐसा 
रखा जाना चाहिये था कि इनके पदों का महत्व, सार्वजनिक रूप से, 
स्वीकृत किया जा सकता | ु 
इन आदेशों के अनुसार कुछ :प्रान्तों के लोक शिक्षा निर्देशक 
(707760007 ० 7प्र0० व870प०007) आई. सी. एस, के 
सदस्यों से ही चुने गये। कई स्थानों में निरीक्षक के पद पर भी 
आईं. सी, एस. के नये लोग नियुक्त हुण। उनका वेतन भी काफी 
अधिक रखा गया। उद्दाहरणाथे, बन्बई प्रान्त के लोक-शिक्ञा 
निर्देशक का वेतन २००० रू० २५०० रु० से मासिक रखा गया। किंतु 
शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के संबंध में, सदेश-पत्र की उपयेक्त 
नीति, संचालक-समिति के द्वारा शीघ्र ही त्याग दी गयी। शिक्षा 
विभाग के उच्च पदों पर आई. सी. एस. के सदस्यों की नियुक्ति बन्द 
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हो गयी। अब जो लोग इन पदों पर नियुक्त होने लगे, उनका वतन 
भी आई. सी. एस, के सदस्यों से बहत कम रखा गया। इसका फक्ञ 
यह हुआ कि शिक्षानविभाग में औसत दर्ज के लोग स्थान पाने लगे, जा 
कि योग्यता, चरित्र तथा अन्य वातों में संदेशपत्र के निधारित 
मानदण्ड से बहत ही नीचे थे। इसके साथ ही, विभिन्‍न प्रान्तां में 
शिक्षा-विभाग के अधिकारियों का वेतन विभिन्‍न ढंग से रखा जाने लगा 
जिससे एक ही प्रकार के पदाधिकारी के बेतन मे, विभिन्‍न प्रान्ता से, काफी 
अन्तर पढ़ने लगा । इन त्रटियों को दर करने के निर्मित्त बम्बई के 
लोक-शिकज्षा निर्देशक सर अलेकजेण्डर प्रान्ट ने “शिक्षा सेवा” 
'निर्मोण के लिये एक योजना उपस्थित की। इस योजना के 
अनुसार वम्बई प्रान्त के लिये शिक्षा सेवा के दो वर्ग रखे गये--एक 
विशिष्ट दूसरा सामान्य । सेवा के किसी भी सदस्य का वेतन ४०० रु० 
"मासिक से कम न हो सक्रता था। बेतन की उच्चतम सीसा भी 
निधोरित कर दी गयी थी। किंतु यह सीमा विभिन्‍न अधिकारियों 
के लिये विभिन्‍त थी। लोक-शिक्षा-निर्देशक का वेतन पहले की 
भांति २५०० रु० रहना चाहिये था। बम्बई सरकार ने सर प्रान्ट 
की योजना स्वीकृत कर ली। उसने भारत सरकार को यह 
सिफारिश की कि ग्रान्ट की योजना के आधार पर, एक अखिल भारतीय 
शिक्षा-सेवा विभाग संगठित किया जाय। भारत सरकार ने यह 
सिफारिश मंजूर न की | किंतु, उसने शिक्ञा-विभाग के अधिकारियों के 
वेतन में सुधार का आदेश दिया ओर फलत: उनकी कई असविधायें दृर 
करदी गयीं। प्रान्त प्रान्त के पदाधिकारियों के बेतन की विभिन्नता बहुत 
हद तक, दर कर दी गयी । सन्‌ १८८२ ३० तक भारत के शिक्षा-विभाग 
के अधिकारियों की एक सव्यवस्थित श्रृंखला तेयार हो गयी थी। 
इस श्रृंखला में विभिन्‍न श्र णी के निरीक्षक संगफित थे। निरीक्षकों की 
क्रम-बद्ध श्र शियां विभिन्‍न प्रान्तों में एक ही न थीं। कहीं दो ही श्र णी 
के निरोक्षक थे, कहीं तीन श्रेणी के, कहीं चार श्र णी के । इनके प्रान्तीय 
नाम भी भिन्‍न भिन्‍मन थे। निरीक्षकों की संख्या भी सभी प्रान्तों में 
समान न थी, कहीं ज्यादा कहीं कम । सन्‌ १८८२ ई० में कुल मिलाकर 
समस्त भारत में, 2४ इन्सपेक्टर तथा असिस्‍टेंट इन्सपेक्टर थे, २१८ 
डिप्टी इन्सपेक्टर तथा २४७१ सब-इन्सपेक्टर | ग्रति निरीक्षक के जिम्मे 
ओसतन १३३ म्कल थे। स्पष्टतः एक निरीक्षक के लिये १३३ स्कूलों का 
निरीक्षण करना बहुत ही कठिन था। आधुनिक दृष्टिकोण से एक 
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निरीक्षक के अधीन अधिक से अधिक ६० स्कूल रहने चाहिये। स्कूलों 
की अधिक संख्या के कारण सन्‌ १८८२ में स्कूलों के निरीक्षण की हेघ 
प्रशात्ी प्रचलित थी। इसके अनुसार स्कूल का निरीज्ञण दो तरह से 
किया जाता था -स्थानिक्र (8 आं।प) निरीक्षण तथा केन्द्रिक (७६ 
०९४॥768) “निरीक्षण । पहले के अनुसार निरीक्षक स्कूल पर स्वयं 
पहुंच कर उसका स्वागीण निरीक्षण करते थे। दूसरे के अनुसार 
निरीक्षक किसी सुविधाजनक केन्द्र-स्थान में डेरा डालते थे और 
आसपास के. सभी स्कलों को यहीं बुलाबते थे ओर उनका निरीक्षण 
करते थे। स्पष्टतः दूसरी प्रणली का निरीक्षण आंशिक निरीक्षण ही 
होता होगा। किंतु, निरीक्षकों के कमी के कारणा यह पद्धति 
दोषपूर्ण होने पर भी, व्यवद्गत हो रही थी । सन्‌ १८८२ ई० तक शिक्षा 
विभाग के उच्च पदों पर भारतीय बहुत ही कम थे। बर्गांल में ऐसे 
भारतीय अधिकारियों की संख्या ३७ में केवल ७ थी | 
भारतीय शिक्षा आयोग (१८८२ ई० ) ने शिक्षा विभाग के 
सुधार के लिए निम्नलिखित सिफारिशें कीं :-- 
(क) हर प्रान्त की आवश्यकता के अनुसार निरीक्षकों की संख्या 
बढ़ायी जाय | 
(ख) हर प्रान्त में अबर (8प्रॉ0070779/6) निरीजक्षकों के पारि- 
श्रमिक में सुधार किया जाय । 
(ग) यह स्पष्ट कर दिया जाय कि निधोरित योग्यता के भारतीय 
“इन्सपेक्टर आफ स्कूल”? के पद पर आसीन हो सकते हैं । 
सुयोग्य भारतीयों की नियुक्ति इस पद पर पहले की अपेक्षा 
अधिक संख्या में हुआ करे | 
(घ) जहाँ तक संभव हो, स्कूलों के स्थानिक निरीक्षण की 
पद्धति व्यवद्कत की जाय। सहायता-प्राप्त प्राथमिक स्कूलों 
का निरीक्षण स्थानिक ही हो । 
किंतु इन सिफारिशों को कायान्बित करने की ओर कम चेष्टा हुई । 
अतः आयोग के सिफारिशों के कुछ वर्ष बाद तक भी भारत के शिक्षा 
विभागों की श्थिति में सुधार न हो सका । 
सन्‌ १८८६ ई० में, लोक सेवा आयोग ( 7?प्री.॥6 $७/एां०७ 
(0४9 पां8अं07 ) ने शिक्षा विभाग की सेवा के सुधार के लिए कई 
पसिफारिशें कीं। इन में प्रमुख ये थीं :-- 


( १२६ )» 

(१) उच्च सेवा की क्रम-वद्ध श्र णी ( 87906 ]850 ) का अन्त 
कर दिया जाय | 

(२) उच्च पदों की सभी नियुक्तियां इंगलैंड में हों । 

इन सिफारिशों के आधार पर भारत-तचिब ( $6076६७7ए ०0 

96906 607 फ्रधां॥ ) ने सन्‌ १८६४६ इ० में निम्मलिखित आदेश 
जारी किये । 

(१) शिक्षा विभाग की सेवांये दो बड़े विभागों में बांदी ज्ञायं-- 
श्रेष्ठ सेवायें तथा अबर सेवायें। श्रेष्ठ सेवा के भी दो विभाग 
हॉ--भारतीय शिक्षा सेबा ( िवांक्रा ऑतवेप्र८8४४4078] 
867"ए06 ) तथा प्रान्तीय शिक्षा सेवा ( ?0एण॥ठंदत छतेप- 
९08॥078] छ50"ए06 ) भारतीय शिक्षा सेवा के सभी 
नियुक्रतियां इंगलेंड में हों। प्रान्तीय सेवा की नियुक्तियां 
भारत मे ही हों । 

(२) प्रान्तीय सेवा में सामान्यतः प्रं.फेसर, इन्सपेक्टर, संयुक्त 
तथा सहायक इन्सपेक्टर के पद सम्मिलित रहें। डिप्टी 
इन्सपेक्टर, जिला स्कूल के हेडमास्टर तथा निम्न श्रणी के 
अधिकारी - ये सब पद अबर सेवा में सन्निविष्ट हां । 

(३) भारतीय शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों का वेतन ४००-४०- 
१००० रू० प्रति मास हो । विशिष्ट योग्यता के व्यक्त्तियां 
की अधिक वेतन भी स्वीकृत किया जाय | 


भारत सचिव के इन आदेशों के अनुसार भारतीय शिक्षा विभाग 
का पु]नस्संगठन किया गया; इस तरह सन १८६६-६७ में 
सुप्रसिद्ध भारतीय शिक्षा सेवा (7.॥0.8,) का भारत में प्रतिष्ठापन हुआ | 
कई कारणों से सेवा के प्रतिष्ठापन के उद्देश्य पूरे न हुये। किंतु, 
इसने बहुत दिनों के लिए भारतीय शिक्षा विभाग के उच्च पढों का 
एकाधिकार अंग्रेजों को अवश्य दे दिया। 

सन्‌ १६०१--२ ई० में समस्त भारत में ६० पदाधिकारी 'आई० ई० 
एस०” के सदस्य थे, २१४ प्रान्तीय सेवा के और १,१२७ अबर सेवा के। 
मद्रास प्रान्त में प्रति निरीक्षक २३६ स्कूल थे, वम्बई में ११६, बंगाल 
१८७४, संयुक्त श्रान्त मे ६६, पजाब मों ७३. मध्य प्रान्त मं ७४, आसाम 
में ८८ | 


द ( १२७ ) 
२,शिक्षा प्रसार के साधनों का भारतीयकरण 


गत अध्याय में हमने देखा है कि सन्‌ १८१३-४३ को अवधि में 
भारत में शिक्षा प्रसार का कारये मुख्यतः विदेशी धर्म-प्रचारकों के 
हाथ में था। सरकारी चेष्टाओं का स्थान द्वितीय था। इस अवधि 
में भारतीय चेस्टाओं नगण्य थीं। बेयक्तिक रूप में कुछ सरकारी 
अंग्रेज अफसर भी शिक्षा प्रसार के ठोस कार्य कर रहे थे। देशी 
स्कत्त लगभग उपेज्षित थे। सन १८४४-१६०२ की अबधि में भी ये 
चेष्टाएं भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाशील रहीं। किंत, इस अवधि 
के अन्त होते-होते कुछ तो मस्त हो गयीं। कुछ का महत्व घट 
गया, कुछ ने नया महत्त्व स्थापित किया । म्रत होने वाली चेष्टाओं में 
चेष्टाएं थीं, जो कि सरकारी अफसरों के द्वारा, जेयक्तिक रूप में, 
प्रादुभू व रहती थीं। इनकी मृत्यु के कई कारण थे। सन्‌ १८४८ के 
बाद, सरकारी अफसरों के अनुशासन आदि के मनिय्रम स्वभावतः 
कड़े कर दिये गये और उनके बेयक्तिक कार्यों की स्वतंत्रता कई तरह 
से सीमित कर दी गयी। फल्लतः इन अफसरों को शिक्षा सम्बन्धी 
कार्यो' की गुजांइश बहुत कम हो गयी। साथ ही, इन चेष्वाओं 
की आवश्यकता भी क्रमशः जाती रही । सन्‌ १६०२ ई० तक, भारतीय 
आधुनिक शिक्षा के संगठन तथा संचालन में पणंतः दक्ष हो चुके थे। 
व उन्हें इस बात की आवश्यकता न थी कि सरकारी अंग्रेज 
अफसर उन्हें शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में राह दिखाबें। आस्तु, प्रेरणा 
तथा अनुकूल परिस्थिति-दोनों ही के अभाव में, वीसबीं सदी के अन्त 
में, अंग्रेज अफसरों की वेयक्तिक चेष्टायों शिक्षा के क्षेत्र से लुप्त 
हो गयीं । ह 
किंतु, इससे भारतीय शिक्षा को विशेष ज्ञति नहुई। जेसा 
कि हम अभी कह चुके है, सन्‌ १६०२ ३० तक सरकारी अफसरों की 
बयक्तिक चेष्टाओं की अपेक्षा भारतीय शिक्षा को न रह गयीं थी। 
भारतीय शिक्षा की ज्ञति देशी स्कलों के लोप से अवश्य हुई । 
बीसवीं सद्दी के अंत होते हाते भारत के देशी सकल, जो कि 
देश के काने-कोनेनें जाल की तरह चिले हुये थे, विनष्ट हो गये | इनकी 
अधोगति तो, जेसा कि हमने गत अध्याय मे देखा है, बहुत पहले ही 
शुरू ही गयी थी। हमने यह भी देखा है कि ऊड के संदेश-पत्र ने इन्हें. 
 'सजीब तथा सम्रद्ध करने का आदेश भारत सरका को दिया था। किंतु यह 


आदेश कागज के पन्नों मं ही सीमित रह गया। फलत: देशी स्कूल 
का पतन रोका न जा सका ओर उसकी अवस्था दिनोदिन अधिकाधथिक 
शांचनीय होती गयी। हम आगे देखेंगे कि सन्‌ १८८३ में भारतीय 
शिक्षा आयोग' ने भी देशी स्कतलों के पनरद्धार की सिफारिश की। 
किंतु, यह भी काया न्धित न हुई | लगातार उपेक्षा का परिणाम यह हुआ 
कि भारतीय शिक्षा के रंगमंच से देशी स्क्रलों का अस्तित्व भिद गया। 
इससे अंग्र ज्ञी स्क॒त्ां के विस्तार के लिये मंदान साफ हो गया। फलन्नत: 
सन्‌ १८५४४-१६०२ म॑ आधुनिक अंग्र जो सकल को प्रगति वढ़े जारा से 
हुड। किंतु, यह कोण सरकारी अबबा ब्म-प्रचारक्ां के द्वारा नई 
अपितु स्वयं भारतीयां के द्वार विशेषतः हुआ | 

सम्‌ १८५४ ई० के वाद घम-प्रचारकों का आधिपत्य क्रमशः ज्ञीण 
हाने लगा। इसके कई कारण थ। धम-प्रचारकों की यह आशा 
कि अंबजी पंदति मे शिक्षित भारताय ईसाई घधम की ओर जोर से रे गे 
असत्य |सद्ध हान लगा थी। फऋलतः बमे-प्रचारका के शक्ना-प्रसार 
की प्रारम्भिक प्रेरणा शिथित्ञ हो गयीं । ऊूड के संदेश-पत्र ने उनके 
लिए 'मेगना कार्टी! का संदेश अवश्य दिया, किंतु यह सुनहला सपना मत्य 
न निकला । धर्म-प्रचारकों के विरुद्ध कई क्षेत्रां स आवाजे बुहून्द हान 
लगीं। भारतीय शिक्षा आयोग ने घर्म-प्रचारकों पर अन्तिम प्रहार 
किया। इसने स्पष्टत: घोषित किया कि “शिक्षा-प्रसार के ज्षेत्र मे 
भारतीय संस्थाओं का स्थान प्रथम होना चाहिए । धर्म-प्रचारकों का 
स्थान भारतीयों के बाद ही हो सकता है”? || अतः सन १८८०२ के 
बाद भारतीय चेष्टा की प्रगति, दिन दूनी रात चागुनी, हान लगी। 
सन १६०२ तक भारत के अधिकांश अंग्र ज्ञी स्कूल मारतीयां छे द्वारा 
संगठित तथा संचालित थे। धम-प्रचारक, जो कि १८४० ६० में शिक्षा 
के ज्ञेत्र में अग्रणी थे, नीचे दव गये । 

सन्‌ १८४४-१६०० की अवधि में, धर्म-प्रचारकों की भांति पस्तरकारी 
चेष्टाओं भी शिक्षा प्रसार के कार्य में सीमित रहीं। जेसाकि हम पहले 
देख चुके हैं, ऊड के संदेश-पत्र ने यह आशा ग्रकट की थी कि शीघ्र ही 


$ 5700 0 एप 200 96 707800090, ४860 ६096 .977०६० ९०7 
फ्ाएा 70 8 छाए 767696व $0 ७४०४० 78 ४090 04 ४॥6 उवाछा 
6767786][768,. ४४०6४ 0 ३709% 7४080 0078760प66 6४90 फाठएं 7 
ए0७७॥॥ 0 ॥॥ 8६९70०68 # ९(१४०३४४०४७) 76878 ७78 ७५७९४" $0 20 00- 
€डाशाशंए8 जाए ९तप०४४०7०9) छए708-70व90 सिवेप्0७07 ए०फफांइड07 

+१९ए७०४-- 84 


( १२६ ) 


“ग्रान्ट-इन-एड पद्धति के विकास के साथ सरकारी सकल, विशेषत: उच्च 
सकल, या तो बन्द कर दिये जाय॑ंगे या स्थानीय संस्थाओं के जिम्मे लगा 
दिये जायंगे”। हम कह चुके हैं कि ऊड के संदेश-पत्र के द्वारा 
निर्देशित शिक्षा के क्षेत्र से राजकीय नियोण (80806 जांप्रिता॥एछ७/) 
की नीति का ध्येय धम-प्रचारकों को प्रश्नय देना था । किंतु, संदेश-पत्र के 
आदेश शिक्ञा-विभाग के अफसरों को सान्‍्य न हुए ओर वे सरकारी 
स्कलों के विस्तार की गति को रोकने के बदले, बढ़ाने की चेष्टा में 
लग गये | 


इसके कई कारण थे । पहला कारण यह था कि धर्म-प्रचारकों के 
प्रोत्साहन से राजनीतिक हलचल उत्पन्न हो सकती थी। दूसरा कारण 
यह था कि उस समय तक भारतीय चेष्टायें, शिक्षा के चेत्र में, विशेष 
क्रियाशील न थीं। तीसरा कारण यह था कि अफसरों को यह धारणा 
थी कि सरकारी स्कूल तथा कालेज घम-प्रचारकों के स्कल-कालेजों से 
अच्छे थे। इन कारणों से शिक्षा-विभाग के अधिकारियों की 
चेष्टायें सरकारी स्कलों के विकास की ओर ही केन्द्रित होने लगीं। 
इससे १८८२ ई० तक सरकारी कालेजों तथा स्कल्नों की संख्या में बहुत 
अधिक वृद्धि हुईं। सन्‌ १८४५४ ई० में ऐसे सकल केवल १,४०६ थे। 
सन्‌ १८८२ ई० सें इनकी संख्या १५,७६२ हो गयी। इनके अतिरिक्त 
सन्‌ १८८२ ई० में बहुत से प्राथमिक स्क लऐसे थे, जो कि नाम के लिये 
गरसरकारी थे, किंतु वास्तव में सरकारी छत्नछाया में ही संचालित थे । 


सरकारी स्कूलों का यह तीत्र विस्तार धर्म-प्रचारकों को स्वभावत्त: 
खलने लगा । अतः उन्होंने, शिज्ञा-विभाग के अधिकारियों की नीति के 
विरुद्ध जोरदार आन्दोलन शुरु कर दिया। यह आन्दोलन भारत तथा 
इंगलेंड दोनो ही देशों में चाल. किया गया । आन्दोलन का उद्देश्य यह 
था कि भारत सरकार ऊड के संदेश-पत्र के आदेशों के अनुसार 
सरकारी कालेजों तथा स्कूलों को या तो बन्द कर दे या उसे गरसरकारी 
संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दे। सरकार ने भारतीय शिक्षा 
आयोग को इस संबंध में उचित परामर्श देने का आदेश दिया। 
आयोग को दो बातों पर विचार करना था । 


(क) क्या सरकार का शिक्षा के ज्ञेत्र से हट जाना, शिक्षा के हित 
की दृष्टि से, अच्छा था १ 


( १३० ) 


(ख) यदि “क? का उत्तर हां था, तो सरकार की राजकीय नियोण 
की नीति को किस तरह कायोन्बित करना चाहिए था । 


पहले प्रश्न के संबंध में आयोग के सामने कई तरह के बिचार पेश 
किये गए, जो कि, एक दूसरे के विरोधी थे। कुछ लोग सरकारी 
प्रबंध को हटा लेने के पक्ष में थे, और झंछ विपक्ष में । दोनों पत्षों के 
बिचारों के सम्यक परीक्षण के पश्चात आयोग ने अपना नि्शंय इस 
पक्त में दिया कि सरकार को भारतीय शिक्षा के ज्ञेत्र से हट जाना ही 
समीचीन था। इसके कई कारण थे । सरकार के पास शिक्ञा-प्रंसार 
के लिये इतने कम रुपये थे कि इन से शिक्षा की आवश्यकताओं की 
पति नहीं हो सकती थी। अतः यह आवश्यक था कि हर गेरसरकारी 
चेष्टा को शिक्षा के, हर क्षेत्र में, अग्नसर होने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाय। तभी शिक्षा की मांगों तथा शिक्षा के साधनों में संतुलन 
स्थापित हो सकता था। दूसरा कारण यह था कि चूंकि सरकार 
के पास पेसे कम थे : इसलिए यह आवश्यक था क्िि प्रत्येक पंसे से 
अधिकत्तम ्ञाभ उठाया जाय । सरकारी रकूल तथा कालेज, गरसरकारी 
स्कूलों तथा कालेजों की अपेक्षा अधिक ख्चीले थे । यदि सरकारी 
स्कूलों को गेरसरकारी प्रबंध में हस्तान्तरित कर दिया जाता, ता 
इन स्कूलों से सरकार को काफी बचत हो जाती ओर यह बचत 
अन्य स्कूलों की सहायता में व्यय की जा सकती थी। इन घारणाओं 
से अनुप्राणित हो कर आयोग ने यह सिफारिश की कि-- 


(क) सरकार को सरकारी स्कूलों के विस्तार की गति को न केवल 
रोकना चाहिए । 


(ख) बल्कि, जेसे ही उपयु क्त गरसरकारी संस्था किसी स्थान 
में तैयार हो जाय, सरकार को वहाँ से अपना प्रबन्ध हटा 
लेना चाहिए। 


अब, प्रश्न यह था कि सरकारी प्रबन्ध किसके पक्ष मे हटाया जाय , 
तथा इस प्रबन्ध को हटाने की रीति क्‍या हो? हमने देखा है कि 
आयोग धम-प्रंचारकों के पक्ष में सरकारी प्रबन्ध हटाने के बिरुद्ध था। 


 (७90०ए९७्7७एा४ 800प्रीत 7060 छाए ०प्राएथों ॥09 ०#फु्काशं07 ०07 
8६8 ॥78007 00708, 9प्र6 डशा०्प्रोत 880 जाधिपे&जण़ 7700 काए8०७ ७॥॥०७- 
09096 88 8007 88 & 8प090]8 828070ए ए9प्र.0 07 $एंए७0७, 2060876 
#एक७0!8 60 08&77"ए 07 076 जछ07६-- 8००7६ 


( १३१ ) 


स्पष्टतः, सरकारी प्रबन्ध भारतीय गेरसरकारी प्रयत्नों के पक्ष में हीं हटाये 
जा सकते थे। आयोग ने इस संबंध में दो सिफारिशें की :-- 

(क) प्राथमिक शिक्षा के ज्षेत्र से, सरकार लोकल वबोडे तथा नगर- 

पालिकाओं के पक्ष में, अपना प्रबन्ध पूर्णतया हटा ले । 
(ख) उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा के ज्षेबर में सरकार अपना प्रबन्ध 
ऋरमशः हटावे । 

सरकार ने आयोग की पहली सिफारिश ज्यों की त्यों मान ली और 
लगभग सभी प्राथमिक स्कूल लोकल बो्डे तथा नगरपालिका आदि को 
हस्तान्तरित कर दिये गये। किंतु द्वितीय सिफारिश सरकार ने स्वीकृत 
न की और १८८२ इे० के बाद भी उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा के चेब्र 
में सरकारी चेष्टायें क्रियाशील रहीं। इस तरह १८४४-१६०२ की अवधि 
में सिद्धांत सरकारी नीति शिक्षा के क्षेत्र से हट जाने की रही किंतु 
'व्यवहारतः: यह नीति कागज के पन्‍तों तक सीमित रही । प्राथमिक 
स्कूल स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं को अवश्य सोपे गये, किंतु 
ये संस्थायें पूर्णतः गरसकारी संस्थायें न थीं, अपितु ये सरकारी शासन- 
यंत्र का ही अंग थीं। अतः प्राथमिक स्कलों के प्रशासन का बविकेन्द्री 
करण तो अवश्य हुआ, किंतु इससे प्राथमिक स्कलों को गेरसरकारी 
प्रबन्ध मे न लाया जा सका, जिसकी परिकल्पना, जंसा कि हम पहले 
कह चुके हैं, ऊड के संदेश-पत्र ने की थी । हां, अथाभाव के कारण, 
सरकारी संस्थाओं का विस्तार सन्‌ १८५४-१६०२ की अवधि में न हुआ | 
सरकारी प्रबन्ध के राजकीय-नियोण की तथाकथित नीति सरकार की 
आर्थिक मजबूरियों पर परदा डालने में समथ अवश्य हुई । 


इस तरह सन्‌ १८४५४-१६०२ की अवधि में धम-प्रचारकों तथा 
सरकार दोनों ही की चेष्टायें, शिक्षा-प्रसार के ज्षेत्र मे, अत्यन्त सीमित 
रहीं। यह स्थिति भारतीय गेरसरकारी भारतीय चेष्टाओं के विकास 
के लिये बहुत ही अनुकल थी। भारतीयों ने इससे पूर्ण लाभ भी 
उठाया । नयी पद्धति में शिक्षित भारतीयों ने अपने सवा को त्याग कर 
अपने देशवासियों के बीच शिक्षा प्रसार के कार्य में, अपना समस्त 
जीवन उत्सग कर दिया। आधुनिक शिक्षा के भारतीयकरण में इन 
आत्म-त्यागी महानुभावों का बहुत बड़ा हाथ। उन्होंने न केवल 
नये स्कलों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि भारतवासियों में 
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नयी शिक्षा के प्रति एक अभिरुचि उत्पन्न कर दी, जिससे इस शिक्षा 
के प्रसार के लिये समस्त देश में बलवती प्रेरणा उत्पन्त हो गयी। 
फल्लस्वरुप सन्‌ १६०१-४२ में भारतीय गेरसरकारी प्रयत्न शिक्षा-प्रसार के 
क्षेत्र में अप्णी हो गया। हम कह चुके हैं कि सन्‌ १८५४ ई० में 
भारतीय प्रयत्नों का स्थान, शिक्षा के क्ेत्र में तृतीय था, प्रथम स्थान 
धम-प्रचारकों का था, ओर द्वितीय सरकार का | 


आधुनिक शिक्षा के इस माग्तीयकरण में राष्ट्रीय जागरण का 
बहुत बड़ा हाथ था। सन्‌ १८८० ई० के लगभग भारत म॑ राष्ट्रीय 
जागरण का युग-प्रारम्भ हो गया था; ओर राजनीतिक, सामाजिक एवं 
धार्मिक क्षेत्रों में नये बिचारों का स्पन्दन होने लग गया था। 
सन्‌ १८८४ डियन नेशनल कांग्र स, की स्थापना भी हुई, जिसकी 
छत्र्ाया भें राष्ट्रीय आन्दोलन उत्तरोत्तर सम्रद्धिशील हाने लगा। 
राष्ट्रीय जागरण के उनतायकों ने यह भल्नी भांति समझ लिया था कि 
देश के उत्थान के लिये शिक्षा के साथनों का भारतीयकरणग[ आवश्यक 
था। फलत: समस्त देश में आधुनिक स्कूलों तथा कालेजों के निर्माण 
की एक लहर सी दोड़ गयी। “मुहृम्मदन ऐग्लो-ओरियेंटल कालेज 
अलीगढ़ तथा 'डेकन एजुकेशन सोसाइटी! इसी नवचेतना से 
आविभू त हुई । 


धार्मिक शिक्षा--सरकार के, शिक्षा के क्षेत्र से, राजकीय-नियोणु की 
नीति का प्रश्न, स्कूलों के धार्मिक शिक्षा के प्रश्न से, संबद्ध था। ध्म- 
प्रचारकों की समभ्मति में, कम्पनी सरकार की घार्मिक तटस्थता की नीति, 
भारतीयों के नेतिक हित के लिए अच्छी न थी। अतः उनके विचार 
में, सरकारी स्कूलों में घामिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए थी 
तथा घम-प्रचारकों को स्कूलों में बाईबुल पढ़ाने की छूट रहनी चाहि 
थी। स्कूलों मं धामिक शिक्षा के प्रश्न पर सन १८४४ के संदेश-पत्र 
ने जो आदेश दिये, उनसे हम परिचित हैं। हमने देखा है कि संदेश- 
पत्र ने धम-प्रचारकों के स्कूलों मे घामिक शिक्षा की अनुमति, अप्रत्यक्ष 
रूप से, दे दी थो; किंतु सरकारी स्क॒लों में इसकी अनुमति न थी। 
स्वभावत: संदेश-पत्र के ये आदेश धर्मं-प्रचारकों को रुचिकर न लगे। 
सन्‌ १८५७ के बाद भारत का शासन, जैसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, अंग्र जी राजमुकुट के अधीन चला गया। अत: धर्म-प्रचारकों ने 
एक बार फिर अपने विचारों की स्वीक्षति प्राप्त करने की चेष्टा की। 


( १३३ ) 


नहोंने महारानी विकटोरिया के पास इस उहदेश्य से आवेदन-पत्र 
प्रेषित किया । किंत इसी बीच भारत में सन्‌ (१८४७-४६) की क्रान्ति 
हुई, जिसका प्रभाव एक यह भी हुआ कि सरकार की धारमिक तटस्थता 
की नीति ओर भी हृढ हो गयी। किंतु धर्म-प्रचारकों ने हिम्मत न 
हारी। वे धार्मिक शिक्षा के पक्ष में आन्योल़न करते ही गये। 
धार्मिक तथा सामाजिक नव-जागरण के फलस्वरूप भारत में कई 
धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाएं जेसे ब्राह्यसमाज, आये समाज आदि इस 
समय उत्पन्न हो गयी थीं। ये संस्थाएं भी इस बात के लिए प्रयत्न- 
शील थीं कि उन्हें अपने स्कूलों में घामिक विचारों की शिक्षा की घूट 
सिलनी चाहिये। सनातनी हिन्दु भी अंब इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे 
थे कि हिन्दुओं को हिन्दु धर्म की शिक्षा के साथ पाश्चात्य ज्ञान की 
शिक्षा मिलनी चाहिए । इधर मुसलमानों की घांरणा थी कि नये 
स्कूलों में कुरान की पढाई अवश्य होनी चाहिए। इस तरह उनन्‍नसवीं 
सदी के चोथे चरण में भारत में यह विचार-घारा प्रवाहित होने लगी 
थी कि स्कूलों में हर बच्चे को उसके धार्मिक सिद्धांतों की शिक्षा मिलनी 
चाहिए | 


सन्‌ १८८२ ईं० के भारतीय शिक्षा आयोग को धार्मिक शिक्षा 

की समस्या पर उपयु कत स्थिति का सामना करना पड़ा। आयोग ने 
इस स्थिति का सामना दृढता से किया ओर यह तय किया कि सरकारी 
स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का समावेश कदापि न हो। जहाँ तक गेर- 
सरकारी स्कूलों का सम्बन्ध था, आयोग ने यह सिफारिश की कि इन 
स्कूलों मे धार्मिक शिक्षा, प्रबन्धकों के इच्छानुसार, दी जा सकती थी 
तथा सरकार को ऐसी धार्मिक शिक्षा की ओर कुछ भी ध्यान न देना 
चाहिए था। ऐसे गेरसरकारी स्कलों के आन्ट-इन-एड की स्वीकृति भी 
इस वात पर निर्भर करनी चाहिए थी कि इन स्कलों में सामान्य शिक्ता 
क्रिस ढंग की दी जाती थी। आयोग की इन सिफारिशों के अनुसार 
धम-प्रचारकों को धार्मिक शिक्षा की वे सुविधाएँ प्राप्त रहीं, जो कि उन्हें 
१८४४ ३० के संदेश-पत्र के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, मिल चुकी थी। 
ने की आवश्यकता नहीं कि गेस्सरकारी स्करलों से धामिक शिक्ता 

के विपय मे आयोग की उपयु क्‍त सिफारिशें, ध्म-प्रचारकों के प्रभाव 
से ही अनुप्राणित थीं। स्पष्टतः इस से भारतीय ज्ञव्य हो सकते थे। 
अत: आयाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी स्थान में एक ही 


( १३१४ ) 


गेंर सरकारी स्कूल हो, तो उस स्थान के लोगों को यह अधिकार होगा 
कि वे अपने बच्चों को स्कूल की धार्मिक शिज्ञा से, बिना किसी हानि 
के, हटा ले सकते थे | * 
के. ०५७ शत हि कक के (्‌ 

स्कलों में धामिक शिज्ञा के सम्बन्ध में आयोग की उपयु क्त॒ सिफा 
रिशें किसी भी दल के लोगों को पूर्णतः संतुष्ट न कर सकीं। किंतु 
तत्कालीन परिस्थितियों में, आयोग शायद इससे अच्छा सुझाव दे भी 
न सकता था। जो हो, आयोग ने र्कलों में धार्मिक शिक्षा की दीघे 
कालीन समस्या को कुछ दिन के लिए हल कर दिया। उसकी सुझावों के 
अनुसार ही धार्मिक शिज्ञा के सम्बन्ध में सरकारी नीति सन्‌ १६११ ई० 
तक परिचालित होती रही । 


३ ग्रान्ट-इन-पद्धति का विकास 


शिक्षा साथनों के उय्यु क्त भारतीयकारण में ग्रान्ट-इन-एड पद्धति 
का बहुत बड़ा हाथ था। हमने देखा है कि ऊड के संदेश-पत्न ने 
ऱ.क छ हि, के, 
गैरसकारी स्कूलों के सहायतार्थ ग्रान्द-इन-एड पद्धति के व्यापक 
व्यहार का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुसार प्रान्त 
के शिक्षा विभागों ने ग्रान्ट इन एड की नियमावलियाँ तेयार कीं, जिनके 
आंधार पर गैरसरकारी स्कूलों को सहायता देंने की स्थितियां तथा शर्ते 
निधोरित की गयीं। ग्रान्ट-इन-एड पद्धति के व्यवाहर से गेरसरकारी 
शिक्षा संस्थाओं का उद्भव तथा विकास को बड़ा ग्रोत्साहन मिला । 
फिर भी, इस पद्धति में कई दोष थे, जिनके कारण यह पद्धति उतनी 
उपयोगी सिद्ध न हो सकी, जितनी इसे होनी चाहिये थी । इस पद्धति 
के कुछ प्रमुख दोष ये थे :-- 
क--गान्ट की रक्रम बहुधा इतनी कम होती थी कि इससे किसी 
संस्था की आर्थिक समस्‍यायें हल न हो पाती थीं । 
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ख--आ्रान्ट की रकम बहुधा समय पर न प्रेषित की जाती थी 
ग--स्वीकृत आन्‍न्ट कभी-कभी, अकमस्मान तथा अकारण, बनद्र कर 
दिया जाता था अथवा इसमें कटोती कर दी जाती थी । 
घ--आन्‍न्ट के वितरण में धम-प्रचारकों के स्कूलों के प्रति पत्पात 
किया जाता था| 
च-प्ान्ट-इन-एड के नियम बोमिल तथा पेचीले थे। णे 
नियम भारतीय गेरसरकारी स्कलों के प्रबन्धर्कों के परामशं 
से न बनाये जाते थे। 
छु--सावजनिक परीक्षाएं इस ढंग से संचालित होती थीं कि 
सभी स्कलों की एक ही पामख्य-क्रम तथा एक ही पख्य -पुस्तक 
व्यवद्धत करनी होती थी। इससे गेरसरकारी संस्थाओं का 
स्वतंत्र विकास न हो पाता था | 
ज-गेरसरकारी स्कक्न, सम्मान तथा सबविधाओं के मामलों में 
सरकारी सकल के समकक्ष न माने जाते थे | 
झ--विभागीय अधिकारी बहधा गेरसरकारी स्कतों के प्रति 
उपेक्षा, विरोध अथवा प्रतिद्वन्दिता का भाव रखते थ । 
ट--गेरसरकारी स्कलों के प्रतिनिधियां को शिक्षा की नीति के 
निधोरण में कुछ भी हाथ न रहता था । 
ठ--बहुधा छात्रबतियों के लिये सरकारी स्कलों के छात्र दी 
उपयुक्त समझे जाते थे। परीक्षकों के चनाव में भी गंर- 
सरकारी स्कलों के शिक्षकों की उपेक्षा की जाती थी | 
भारतीय शिक्षा आयोग' ने ग्रान्ट-इन-एड पद्धति के इन दापां 
का परीक्षण किया ओर उन्हें बहलांश में यथार्थ पाया। इन दापों के 
निराकरण के लिये यह आवश्यक था कि भारत में एक एसी ग्रान्ट-इन- 
एड पद्धति की स्थापना की जाय, जो कि गेंरहाजरी सकता की 
आवयश्कताओं को पूत्ति की पूरी क्षमता रखता होा। इसके लिये 
योग ने निम्नलिखित मिफ्रारिशें कीं 


१ गेरसरकारी शिक्षा संस्थाएं भारत की सामान्य शिक्षा पद्धति 
के अनिवाय अंग माने जाय॑। 
२ गरसरकारी संस्थाओं के प्रबन्धकों के परामश, शिक्षा संबंधी 


सामान्य हित की बातों में, अवश्य लिये ज्ञायं, ताकि गेग्सरकारी 
तथा सरकारी स्कूलों में पूरे सहयोग स्थापित हो सके । 
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३ गेरसरकारी स्कर्नों के छात्र प्रमाणपत्र, छाबबवत्तियां तथा अन्य 
उपलब्धियां के लिए, समानरूप स, प्रतियोगिता परीक्षाओं म॑ 
स्वीक्रत किये जाय॑। 


४ सभी सावजनिक परीक्षाओं में गंरसरकारी सकता के प्रवन्धक 
तथा शिक्षक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संबद्ध 
किये जाय॑ | 

४ सरकार के द्वारा दी जानी बाली सभी छात्रबृतियां तथा पारितोषिक 
सरकारी स्कूलों के छात्रों को ही उपलब्ध न रहें, बल्कि थे सभी 
प्रकार के स्कूलों के छात्रों के लिये, समान रूप से, उपलब्ध रहें। 

६ गेरसरकारो स्कूलों के ग्रान्ट के वितरण में इस बात पर ध्यान 
न दिया जाय कि कोई स्कूल किसी सरकारी स्कूल के अत्यन्त 
सन्निकट है । 

७ सभी प्रान्तों में, स्थानीत आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के 
विचार से, प्रान्ट-इन-एड की नियमों मे संशोधन किया जाय । 
ये नियम, गेरसरकारी संस्थाओं के सहयोग से, इस ढंग से 
बनाये जाय॑ कि ये स्थानीय साथनों को, अधिकतम परिमाण 
में, प्रादूभू त कर सके । इन नियमों के द्वारा यह निश्चित रूप 
से तय कर दिया जाय कि ग्रान्ट की शत, मकान, शिक्षणु-सामग्रियां 
तथा फनीचर आदि के मामलों में, क्या होंगी तथा किसी संस्था 
को कितना ग्रान्ट, कितनी अवधि के लिए, उपलब्ध रहेगा | 

८ ग्रान्ट-इन-एड की प्रत्येक दखोस्त पर शिक्ञा-विभाग विचार करे 
ओर अपना निर्णय दखोंस्त करने वाले को अवश्य प्रेषित करे | 
यदि 'द्खोस्त अस्वीकृत कर दी जाय, तो इसके कारणों से प्रेपक 
अवगत कराया जाया | 

£ ग्रान्ट-इन-एट के निधारण में स्थान तथा संस्या के रूप पर अवश्य 
ध्यान दिया जाय | पिछड़े इलाकों की संस्थाओं को, अन्य इलाकों 
की संस्थाओं की अपेक्षा, म्ान्ट की रकम अधिक दी जाय । इसी 
तरह, उन संस्थाओं--जेसे कन्या स्कूलों को, जिनमें स्वाश्रयिता 
का अनुपात कम हो, ग्रान्ट की रकम अपेक्षाकृत अधिक रहे । 


१० भ्ान्ट-इन-एड की चुकती की निधारित तिथि पह चते ही, ग्रान्ट-इन- 
एड के रुपये संस्थाओं को प्राप्त हो जाय॑ । 
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११ ग्रान्ट-इन-एड के संशोधित नियम न केवल सरकारी गजठों में 
प्रकाशित हों, बल्कि हिन्दी में अनूदित करायी जायं और इनकी 
प्रतियां सभी गेरसरकारी संस्थाओं के प्रबन्धकों को भेज दीं जांय । 
अखबारों में भी नियमों को प्रकाशनाथ भेज जाय । उन व्यक्तियों 
के पास भी नियमावली की प्रतियां भेजी जाय॑, जो, किसी 
भी रूप में, शिक्षा को सहायता पहुंचा सकते हों । 


१२ हर प्रान्त के बजट में शिक्षा की मद की रकम को क्रमशः बढ़ाया 
जाय, जिसका लक्ष्य गेरसरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों का 
विस्तार हो | 

१३ विशिष्ट अनुदानों के द्वारा सहायता-प्राप्त स्कूलों के पाठ्य-क्रम 
में विशिष्ट विषयों के सन्‍्नवेश की व्यवस्था की जाय | 

१४ सहायता-प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों को पाज्य-क्रम के निर्धारण तथा 
शिक्षण के माध्यम के चुनाव में अधिक छूट दी जाय | 

१४ इस बात पर ध्यान दिया जाय कि सार्वजनिक परीक्ञाएं एक ही 
तरह का पाख्य-क्रम तथा एक ही तरह की पाख्य-पुस्तकें 
गेरसरकारी स्कूलों पर लाद न दें । क्‍ 

१६ भविष्य में, निधारित योग्यता रखने वाले भारतीय, इच्सपेक्टर 
के पद पर, अधिक संख्या में नियुक्त किये जाय॑ ! 


भारतीय शिक्षा आयोग की उपयुक्त सिफारिशों ने भारत में 
ग्रान्ट-इन-एड पद्धति को, शिक्षा-प्रसार के लिए, एक अत्यन्त उपयोगी 
ओर सफल साधन के रूप में परिवरतित कर दिया। गेरसरकारी 
संस्थाओं के सम्मान तथा सुविधाओं की बुद्धि से आयोग ने 
भारतीय गेरसरकारी चेष्टाओं के विकास की एक नयी प्रेरणा उत्पन्त कर 
दी। ग्रान्ट की रकम की पयाप्तता, स्कूलों के आन्तरिक प्रबन्ध में 
हस्तक्षेप की मनाही, भारतीय निरीक्षकों की नियुक्ति आदि सिफारिशों 
ऐसी थीं, जिनसे गेरसरकारी संस्थाओं को स्फूर्ति तथा शक्ति दोनों 
ही प्राप्त हो सकती थीं। ग्रान्ट-इन-एड पद्धति के सोभारय से सरकार 
ने आयोग की सिफारिशें मान लीं। जेसाकि आशा की जाती थी, 
ग्ान्ट-इन-एड की नयी व्यवस्था में भारतीय चेष्टाएं, जो अब तक 
सहमी सी थीं, विभागीय प्रोत्साहन के स्नहेमय स्पश से पुलकित हो उठीं; 
ओर अगले २० वर्षों में देश के कोने कोने में स्व-संचालित गेरसरकारी 


[ एडे८ ) 


शिक्षा संस्थायें लहलहा उठीं। उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा के ज्नेत्र मे 
यह नयी उत्तेजना, विशेषत:, परिलक्षित हुई! प्राथमिक शिक्षा अपेक्षाकृत 
कम प्रभावित हुई। ग्रान्ट-इन-एड के नये विधान से विदेशी 
चेष्टाओं (बर्म-प्रचारकों) को लाभ न हुआ। इसके कारणों का 
परीक्षण हम पहले हो कर चुके हैं। अतः भारतीय शिक्ञा आयोग 
की व्यवस्थाओं से भारतीय चेष्टाओं ने पूर्ण लाभ उठाया । 


४. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 

विश्वविद्यालय--ऊड के संरेश-पत्रके आदेशों के अनुसार, भारत सरकार 
ने, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की ओर शीघ्र ध्यान दिया। 
सन्‌ १८५७ ई० में भारत सरकार ने कलकत्ता, वम्बई तथा मद्रास 
में विश्वविद्यालयों की स्थापना के निमित्त अलग अलग कानून पास 
किये। स्थानोय परिस्थितियों से संबंधित कुछ बातों को छोड़ कर ये 
तीनों कानून लगभग एक ही तरह केथे। फलत: उपयु क्‍त तीनों 
विश्वविद्यालयों का एक ही रूप निखरा | 

विश्वविद्यालयों का उद्देश्य, इन कानूतो के “अनुस्तार, परोत्ना के 
द्वारा उन विद्यार्थियों की योग्ववाओं की जांच करना, जिन्होंने ज्ञान के 
भिन्‍न भिन्‍न क्षेत्रों में क्षमता प्राप्त की हो, तथा इस कझमता के 
अनुसार उन्हें शैक्षरिक उपाधियां प्रदान करना?! रखा गया। 
तीनो' विश्वविद्यालयो' के लिए एक कुलपति, उपकुलपति तथा 
सदस्य नामज्द किये गये। सदस्य दो प्रकार के होने चातन्यि 
थे--पदेन तथा सामान्य । पदेन सदस्यों की जगह प्रान्तीय शासन के 
कुछ उच्च अधिकारियों से भरी जाती थीं। इनमें प्रान्त के हाईक 
के प्रधान न्यायाधीश, प्रान्तीय गवंनर के कार्यकारिणी सभा के 
सदस्य, लोक शिक्षा-निर्देशक, काल़िजों के प्राचार्या प्रमुख थे। 
सामान्य सदस्य गब नर के द्वारा जीवन-काल तक मनोनीत किये जाते 
थे। कुलपति स्थानीय गवंनर होते थे। उपकृज्नपति गर्बेनर-इन 
कोसिल के द्वारा दो वर्षों के लिये मनोनीत होते थे। सिनेट का 
संगठन कुलपति, उप कुलपति तथा सदस्यों के द्वारा होता था। कानूनों 
के अनुसार, सिनेट को ही विश्व विद्यालय के, रोजमरें के, कार्यों का 
संचालन करना था | 

यह्‌ स्पष्ट है कि उपयु क्त विश्वविद्यालय कानून कई तरह से 
दोषपू् थे । इनके अनुसार कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्या-. 


_उलयन्‍न्‍मसकी: 
४9७३३ 


| 
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'लयों का संगठन लन्‍्दन विश्वविद्यालय के अनुकरण पर किया गया, 
जिसका निर्देश भी ऊड के संदेश-पत्र ने किया था। उस समय लन्दन 
विश्वविद्यालय नितान्त: परीक्षक विश्वविद्यालय था । अतः भारतीय 
विश्वविद्यालयों का उद्द श्य भी परीक्षा ही लेना रखा गया। 
किंतु ऊड के संदेश-पत्र ने, जेसा कि हम पहले देख चुके हैं, भारतीय 
विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा” के अतिरिक्त शिक्षण संबंधी 
कार्यों का संकेत भी किया था, जिसके अनुसार भारतीय विश्व- 
विद्यालयों के तत्त्वाधान में (कानून, इंजिनियरिग, सांसक्ृतिक तथा 
देशी भाषाओं) की उच्च शिक्षा के लिए व्याख्यान आयोजित किये 
जाने चाहिए थे । क्रितु ऐसा नहीं हुआ और विश्वविद्यालय 
का काय केवल परीक्षा लेने तक सीमित रखा गया। इस तरह, ऊूड 
के संदेश-पत्र के निदशों का प॒र्ण पालन, विश्वविद्यालय कानूनों में 
नहीं किया गया। हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय को केवल 
परीक्षक संस्था बनाने से इनके द्वारा उच्च शिक्षा के ज्षेत्र मे क्रिसी 
प्रकार का ठोस तथा आजनात्मक काय न हो सकता है। वस्तुतः उच्च 
शिक्षा में भारतीय विश्वविद्यालयों ने नयी उद्भावना बहुत कम की | 
इसका एक कारण यह भी है कि उन्होंने अपनी सारी चेष्टायें परीक्षा 
लेने तथा उपाधि देने तक ही केन्द्रित रखीं | संबद्ध कालेज ही शिक्षण का 
भार सम्हालते रहे। साधन तथा अवसर के अभाव में ये कालेज 
उच्च शिक्षा में, मौलिकता लाने में अधिकांशतः असमर्थ रहे । 
सन्‌ १८४७ ई० के विश्वविद्यालय कानूनों के अन्य कई दोष थे। 
इनमें सदस्यों की अधिकतस संख्या निवधोरित न की गयी। साथ ही 
इनकी नियुक्ति आजीवन तक रखी गयी । इनका फल यह हुआ कि 
कालान्तर में सिनेट” का रूप अत्यन्त बोमिल् हो गया और यह अपन 
कार्य में शिथिल पड़ने लगा। विश्वविद्यालयों के संगठन में 
पसिन्डिकेट' की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। आगे चलकर सिनेट ने 
स्वयं ही 'सिन्डिकेट' का निर्मोण किया, किंतु विश्वविद्यालय कानून के 
दवा रा, इनको बेधानिक महत्त्व, प्रदत्त न हो सका | 
इत त्रटियों के बावजूद भी भारतीय विश्वविद्यालयों ने उच्च शिक्षा 
क्षेत्र में प्रशंशनीय काये किये और भारत में बोद्धिक नव-ज्ञागरश के 
संदेश दिये। अब, हम सन्‌ १८४७-१६०२ के बीच विश्वविद्यालयों 
'के विस्तार का संक्षिप्त परिचय ऊपस्थित करते हैं। यह विस्तार विश्व- 
विद्यालय के अधिकारों तथा उनकी संख्या-दोनों ही दिशाओं में हुआ। 


, 
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सन्‌ १८४७ ई० के “विश्वविद्यालय कानून के अनुसार कलकत्ता, 
बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय केवल वे ही उपाधियां प्रदान कर 
सकती थीं, जिनके नाम कानून में दिये हुए थे। किंतु यह शीत्र ही स्पष्ट 
होने लगा कि इन उपाधियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों को अन्य उपाधियां 
देने का भी अधिकार मिलना चाहिये। इस उद्देश्य से सन्‌ १८६० ई० 
में, इंडयन यूनिवसिटी डिग्नरीज कानून (फावीका एंग7ए७/थं 088 
9९४7९७ 2०४) पास हुआ, जिसके अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों 
को उन उपाधियों तथा प्रमाणु-पत्रों को प्रदान करने का अधिकार मिल्ना, 
जो कि अधिनियम (09००)००४) के द्वारा स्वीकृत किये जाते। 
सन्‌ १८८७४ ई० में एक दूसरा कानून पास हुआ, जिसके अनुसार 
कलकत्ता, वम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों को, एज्ष० एल० डी० को 
सम्मान-सूचक (0707979) उपाधि देने का, अधिकार सिला | 

सन्‌ १८४४-१६००२ ई० की अवधि न॑ विश्वविद्यालयों का विस्तार 

अधिक न हुआ। कलकत्ता, मद्रास तथा त्रम्बई विश्वविद्यालयों के 
अतिरिक्त केवल दो अन्य विश्वविद्यालय इस अवधि में स्थापित हुए । 
वे थे--पंजाब विश्वविद्यालय तथा एल्लाहाबाद विश्वविद्यालय | 
पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना सन १८फ*र ३० में हुई तथा एलाहाबाद 
विश्वविद्यालय की सन ?८८७छ ई० में | पंजाब विश्वविद्यालय, कलकत्ता 
बम्बई तथा सद्रास विश्वविद्यालयों से, कई रूप में, सिन्‍न था। पंज्ञाब 
विश्वविद्यालय की विशेषतायों ये थीं । 

१ प्राच्य ज्ञान के चछेत्र मे उन विद्यार्थियों को स्नातक आदि की 
उपाधियां देनाः जिन्होंने उदू के माध्यम से निर्धारित योग्यता 
प्राप्त की हो ! 

२ संस्कृत, अरबी तथा फारसी की योग्यता के संबंध में परीक्षाओं 
लेना तथा उनके आधार पर प्राच्य पद्धति की उपाधियां देना । 

३ वनाक्यूछर भाषाओं में योग्यता तथा विशेष योग्यता की 
परातक्षाण लंना । 

४ विभिन्‍त स्कूली परीक्षाओं का आयोजन करना | 

४ विश्वविद्यालय के तत्वाधान मे एक प्राच्य तथा एक लॉ कालेज 
चलाना तथा अन्य स्कूलों एवं कालेजों को चलाना, जिनके संबंध 
में विश्वविद्यालय के 'सिनेट” का आदेश हो । 

एलाहाबाद विश्वविद्यालय का उद्द श्य लगभग वही रहा जो कि 

कलकत्ता, वम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के थे। उनकी भांति इ 
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विश्वविद्यालय का कार्य परीक्षा लेने तथा उपाधि देने तक ही 
सीमित रहा | 


कालेज--भारतीय विश्वविद्यालयों के उपयु क्त विवरण से यह स्पष्ट है 
कि इन विश्वविद्यालयों के द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार का कार्य 
सन्‌ १८४४-१६०२ ई० की अवधि में न हुआ। इनका काये, जेसा 
“कि पहले कहा जा चुका है, परीक्षाएं लेने तथा उपाधियां देने तक 
सीमित रहा । किंतु इस अवधि में उच्च शिक्षा के प्रसार का कार्य 
उन कालेजों के द्वारा हुआ, जो कि इन विश्वविद्यालयों से संबद्ध 
होने लगे | 

सन्‌ १८४४ ई० के पहले भी, जेसा कि हम देख चुके हैं, अंग्र जी 
भारत में उच्च शिक्षा की कई संस्थाएं क्रियाशील थीं, जो कि सरकार 
'तथा धमे-प्रचारकों के द्वारा संचालित थीं। ये संस्थायें सामान्यतः: 
कालेज के नाम से ही यृहीत होती थीं, यद्यपि इनका रूप आधुनिक 
कालेजों से बहुत भिन्‍न था। हमने देखा है कि कम्पनी सरकार के 
द्वारा स्थापित कलकत्ता भद्रसा तथा बनारस संस्कृत कालेज मुसलिम 
तथा हिन्दू पद्धति के विद्यालयां के आदर्शों पर आधारित थे | पाश्चात्य 
ज्ञान प्रदान करने वाले कालेजों का निर्मोण पहले पहल थधम्े-प्रचारकों 
के द्वारा हुआ। उनके अनुकरण पर सरकारी कालेजों में भी पाश्चात्य 
ज्ञान के वितरण की व्यवस्थां की गयी। सन्‌ १८४७ ई० तक ये 
कालेज कम्पनी सरकार तया धमे-प्रचारकों के द्वारा ही संचालित होते 
रहे । सन्‌ १८४७ ई० में भारत म॑ सामान्य शिक्षा के कुल २३ कालेज 
थे, जिनमें १४ कम्पनी सरकार के तथा ६ धर्म-प्रचारकों के प्रबन्ध 
में थे। इनके अतिरिक्त, ३ ऑपधि-विज्ञान (४००००७)) तथा १ 
इन्जिनियरिंग कालेज थे जो कि सरकार के द्वारा ही चलाये जा रहे थे । 
सन्‌ १८५७ ई० तक उच्च शिक्षा के ज्षेत्र में भारतीय चेष्टायें क्रियाशील 
न हुई थीं। हमने देखा है कि डेविड हेयर के द्वारा स्थापित “हिन्दु 
विद्यालय! के प्रवन्ध-समिति में कुछ भारतीय सदस्य सी थे । किंतु 
आगे चल यह कर विद्यालय सरकारी प्रेसिडेन्सी कालेज में मिल गया, 
“जिससे गेरसरकारी भारतीयों का कुछ संबंध न रहा। इस तरह 
१८४७ ई० में, भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोइ. भी सक्तिय भाग 
'न ले रहे थे। फिर भी उन्‍होंने कालेजों के निमोण में कई तरह का 
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आश्थिक योग दिया था। वम्बई के 'एलफिन्सटन इंसटिचव्यूलन! तथा 
आगरा ओर दिल्ली कालेजों म॑ इन्होंने खुल कर चन्दा दिया था | 

आधुनिक कालेजों का प्रादुभोाव सन्‌ १८४७ ई० के बाद ही आरम्भ 
हुआ। इसी वर्ष बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की 
स्थापना हुई। इनके तत्त्वाबबान में ही आधुनिक कालेजों का विकास 
हुआ। ये कालेज विश्वविद्यालय के अंग से बन गये। इनके पाख्य-करम 
विश्वविद्यालय के द्वारा निधारित होते थे। कालेजों में उन्हीं विद्या- 
थिंयों को प्रवेश करने का अधिकार था, जिन्होंने विश्वविद्यालयों के 
द्वारा निर्धारित प्रवेशिक-परीक्षा ( 6707&७706 6७5७॥77796707 ) 
पास की थी। 

विश्वविद्यालयों की छत्रछ्ाया में काल्नेजों का विस्तार तीजत्र गति से 
होने लगा। सन्‌ १८४५७ ई० में इनकी संख्या केवल २७ थी। सन्‌ 
१८णर्‌ ई० में यह संख्या ७० हा गयी। इसी प्रकार छात्रों की संख्या 
में मी पर्याप्त वृद्धि हुई । सन्‌ श८श७ ई० में केबल २१६ परीक्षार्थी 
प्रवेशक-परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। सन्‌ १८८२ ई० में प्रवेशक-परीक्षा 
पास करने वाले छात्रों की संख्या ७,४२६ थी | 

सन १८५७ के बाद उच्च शिक्षा के ज्ञेत्र म॑ भारतीय प्रयत्न भी 
हृढ़ता के साथ अग्रसर होने लगा । सन्‌ १्८घ८पर ई० में भारतीयों के 
द्वारा ४ कालेज संचालित थे, जिन्हें सरकार के द्वारा सहायता मिलती 
थी। इनमें दो आधुनिक उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे, तथा तीन 
मद्रास में । उत्त-प्रदेश स्थित कनिंग कालेज तथा मुहस्मडन एग्लो 
आओरियेंटल कालेज, अलीगढ़ आगे चल कर विश्वविद्यात्नर्या में परिवर्तित 
हो गये | 

भारतीय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय तथा कालेजों के सुधार 
एवं उन्नति के सम्बन्ध में कोई ठोस सुकाव न दिया । इसका कारण 

हू था कि आयोग को विश्वविद्यालय के विषय में अपनी सिफारिश 

सरकार के आज्ञानुसार, सीमित रखती थीं। स्वभावतः आयोग ने 
विश्वविद्यालय की समस्याओं की, न पूरी जांच पड़ताल की, न इनके 
समाधान के लिए परामशे ही उपस्थित किये। फलतः आयोग की 
सिफारिशों से विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा की समुन्तति में कुछ 
भी योग न मिला | 

फिर भी १८८२ ई० के बाद कालेजों की संख्या तथा काल्षिजों में 
पढ़नेवाले छात्रों की संख्या में बड़ी ब्रृद्धि हुई। इसके दो कारण थे-- 
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स्थान था। स्पष्ट है कि सन्‌ १६०२ ३६० तक भारत में उच्च शिक्षा का 
विस्तार सरकारी आवश्यकताओं की परत तथा उच्च बगे के भारतीयों 
की रुचियां से ही प्रधानत:ः संबंधित रही | उच्च शिक्षा का बिस्तार इस 
रूप में त हुआ कि वह देश तथा राष्ट्र को मांगों की पूति करती | उच्च 
शिक्षा के ज्षेत्र भें भारतीय स्त्रियां भी, इस अबधि में, लगभग 
उपेक्षित रहीं | 

सन १८४७-१६८०२ को अवांध मं उच्च शक्ञा का एक बडा दाप 
यह भी था कि इसके द्वारा आधुनिक भारतीय सापाओं के विकास के 
लिये किसी प्रकार की प्रेरणा न मिल्ञी । हमने देग्या है कि ऊछ के 
संदेश-पत्र ने आशा प्रकट की थी कि विश्वविद्यालयां के निर्माण से 
भारत की आधुनिक भाषाओं (वनाक्यूलस) को प्रोत्साहन मिलेगा । 
उसने इस उद्द श्य की पूर्ति के लिये आधुनिक भारतीय भमापाओं के 
शिक्षण के लिये प्राध्यापकां की नियक्ति की सिफारिश भी की थी। क्रिंत 
ऐसा न हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षक संस्था रहीं और 
शिक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार इन्हें न मिल्ला। किंते, तब भी 
ये आधुनिक भारतीय भाषाओं की समुन्नति के लिये कुछ कर सकते थ । 
आधुनिक भारतीय भाषाओं मे परीक्षा जन की व्यवस्था यदि विश्व- 
बेद्यालयों में हुई होती, तो इनके शिक्षण का प्रबन्ध अभिवाजत: 
कालिजों में हुआ होता । किंतु विश्वविद्यालयों ने इतना भी न किया | 
फलत:, मद्रास को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों सें आधरनिक भारतीय 
भाषाय या तो एकदस उपक्षित हो गयीं या उनका स्थात नगण्य रहा | 

उच्च शिक्षा के निम्न स्तर के विद्यालयों मे भी आधुनिक भारतीय 
भाषाओं की उपच्ता की गयी । हमने देखा है कि वम्बई तथा बंगाल 
मे अबर श्रेणी के चिक्रित्सा-विद्यालय थे, जिनमें चिक्रिस्सा 
शास्त्र की शिक्षा, आधुनिक भारतीय भाषाओं के द्वारा, दी जाती थी। 
इन भाषाओं से आधुनिक चिकरित्सा-शास्त्र की पस्तके भी लिखी 
जाने लगी थी। बम्बह मे मराठी भाषा में कई अच्छी पस्तक 
चिकित्सा के विषय पर लिखी जा चुकी थीं। किन्तु, सरकारी 
अधिकारियों के अविश्वास तथा अंग्र जी के प्रभाव से ये चेष्टाये 
भी क्रमशः लुप्त होने लगीं। सन्‌ १८८० ई० में' अबर श्रेणी के 
उच्च विद्यालयों मे' भी शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी ही बनाया गया ; 
इस तरह, शिक्षा के भारतीयकरण की गये प्रारम्भिक चेष्टाओं, 
प्रोत्साहन के अभाव में मृत हो गयीं। यदि ये चेष्टार्ें जारी रहतीं, 
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तो आज उच्च शिक्षा के माध्यम के संबंध में, हमे' वह कठिनाई न 
उठानी पड़ती, जो आज पड़ रही है | 


उपयु कत अबधि में उच्च शिक्षा के विस्तार का तीसरा दोष 
था शिक्षा के स्तर का पतन। राष्ट्रीय तथा सामाजिक भावनाओं 
से प्रेरित होकर भारतीयों ने कालेजों का निर्मोण, जेसा कि कहा 
जा च॒का है, धघड़लले से करना शुरू कर दिया। इस सिलेसिले में 
उच्च शिक्षा के मानदर्ड की सुरक्षा पर विशेष ध्यान न दिया गया। 
फलस्वरूप आगे चलकर यह स्पष्ट हो गया कि बहुत से कालिजों मे 
शिक्षा का स्तर अत्यन्त नीचा हो गया था। इस प्रश्न को लेकर 
सरकारी अधिकारियों तथा भारतीय नेताओं मे मतभेद उपस्थित हो 
गया। सरकारी अफसरों की, जिनके साथ धम्मन्प्रचारक भी ये, 
धारणा था कि कालेजों का विस्तार शिक्षा के मानदुए्ड की अवनति 
के मूल्य पर न होना चाहिये। उच्च शिक्षा के स्तर को सुरक्षित 
रखना अधिक आवश्यक था, न कि शिक्षा-संस्थाओं का विस्तार । 
भारतीय नेताओं के विचार में, देश की तत्कालीन परिस्थियियों मे', 
आधुनिक शिक्षा का विस्तार ही अत्यावश्यक था। यदि कालेजों के 
द्वारा उच्चतम ज्ञान नहीं दिया जा रहा था; तो इससे देश का उतना 
अहित नहीं हो रहा था जितना कि इन संस्थाओं के द्वारा कुछ भी 
ज्ञान नहीं देने से होता । अतः आधुनिक शिक्षा के कार्य में थोड़ा 
भी काये करने वाली संस्थाओं को जीवित रखना तथा बढ़ाना, राष्ट्रहित 
के विचार से, आवश्यक था। यदि कालेजों के विस्तार की गति 
अवरूद्ध कर दी जाती, तो भारतीय मस्तिष्क को कोई भी श्रकाश न 
मिलता, जिसकी ज्योति से' वह अपने अमसाबृत प्रांगन को आलोकित 
कर सकता । 
इस तरह, उच्च-शिक्ञ के क्षेत्र में, सन्‌ १६४७-१६०२ की अवधि में 
प्रसार का कारये तो प्रशंसनीय हुआ | किंतु इसमें कई त्रुटियां ओर 
ई दोषपूर्ण सान्‍्यताए' प्रविष्ट हो गयीं। हम आगे देखेंगे कि लाडे 
कजव ने इनके सुधार तथा समाधान के लिये बहुत बड़ा काये किया । 
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माध्यमिक शिक्षा 
ऊड के संदेश-पत्र के आदेशानुसार माध्यमिक सकता का विस्तार 
शोर ही शुरू हो गया। इस द्विशा में प्रान्तों के नव-स्थापित शिक्षा- 
विभागों ने पहले कदम उठाया। उन्हें पस्थितिति भी अनुकूल मिली । 
इस समय तक अंग्रेजी शिक्षा की मांग भारतीयों में काफी बढ़ गयी 
थी। भाग्त सरकार की आर से प्रान्ता का, शक्षाअसार कालय 
तले को अपेक्षा अधिक अनुदान मित्न गहा था। फलत: शक्ता- 
बिसागा को नये मसाध्यासक स्कत्ता के निर्माण मो पयाप्र सावधाय 
मिलीं। मन्‌ १८७२ ई० तक मरकारी माध्यमिक स्कतो का अच्छा 
विस्तार हुआ । इस बप सरकारी माध्यमिक स्कलों को सख्या १६६३ 
थी, जिनमे ४०,६०५ छात्र शिक्षा प्रहण कर रहे थे। सन्‌ १८४२ ई 
में इत स्कल्नों की संख्या केबल १६६ थी । 
सरकारी के अतिरिक्त सब्‌ १८७० ई० के बाद गेरसरकारी 
ध्यमिक स्कत्ों का जिस्तार भी तीत्रगति से प्रारम्भ हो गया। पहले 
ती गेग्सगकारी ज्षेत्र से घम-प्रचारक्क ही अधिक चेग से अग्नसर 
हुये। किंतु शीघ्र ही भारतीय प्रयन्तों ने, भी इस दिशा मे बड़े 
उत्साह के साथ, प्रवेश किया। कुद्च हो दिनों में गेरसरकारी 
क्षेत्र मे' भारतीय प्रयन्तों की प्रधानता हा गयी: वर्म-प्रचारकों का प्रयन्त 
इनके नीचे पढ़ गया। सन १८८३ ई० में भारतीयों के द्वारा 
सहायता प्राप्त की गेग्सरकारी स्कलो की संख्या १,३४१ थी, जिनस 
३,६६,८३७ छात्र पढ़ रहे थे। इसी वर्ण अन्य गरसगकारों संस्थाओं 
के द्वारा कुल ७८७ स्कूल क्रियाशीजल थे, जिनमें २,८६८,७७ छात्रे 
शिक्षा अहण १२ रहे थे। इस तरह भारतीयों के द्वारा संचालित स्कूल। 
की संख्या, गेरसरकारी स्कूलों की संख्या से, लगभग दूनी हो गयी थी । 
सन्‌ १८८२ ई० के भारतीय शिक्षा आयाग को माध्यसिक शिक्षा 
के संबंध में दो बातों पर विशेष ध्यान देना था--(क) भाष्यमिक शिक्षा 
का बिस्तार पहले से अधिक तीत्र केसे बताया जाय ? (सख्) भाध्यसिक्र 
शिक्षा के बिस्तार के लिए कोन सा सब से उपयुक्त साधन था ? हमने 
देखा है कि सन्‌ १८४४-८२ की अवधि में साध्यनिकर स्कूलों की संख्या 
मे काफी वृद्धि हुई थी। शिंतु स्कूलों की वृद्धि से अंग्रंजी शिक्षा की 
सांग की वृद्धि अधिक थी । अतः इस बढती हुईं मांग की पूर्ति के लिए 
स्कू्ता को बढाना अत्यावश्यक | शिक्षा के साधन के संबंध में आयोग 


( १४७ ) 


को यह देखना था कि तत्कालीन परिस्थितियों में. सकलों का विस्तार 
मुख्यतः: किसके द्वारा होना चाहिए--सरकारी स्कलों के द्वारा, धम- 
प्रचारकों के हारा अथवा गेरसरकारी भारतीय स्कलों के द्वारा। आयोग 
ने इन प्रश्नों पर, परी जांच-पड़ताल के बाद, अपनी सिफारिशें दीं। आयोग 
के विचार में “माध्यमिक शिक्षा ओर राज्य का संबंध, प्राथमिक शिक्षा 
ओर राज्य के संबंध से भिन्‍न है। राज्य को प्राथमिक शिक्षा का 
प्रबंध उन जेत्रों मे भी करना था, जहाँ स्थानीय सहयोग उपलब्ध नहीं 
है। किंतु माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकारी चेष्टा सामान्यतः उन्हीं 
स्थानों में क्रियाशील होनी चाहिए, जहाँ स्थानीय सहयोग परिलज्नित 
हो। अतः, सामान्यतः माध्यमिक स्कूलों का निर्माण झान्ट-इन-एड 
पद्धति के आधार पर ही होना चाहिए” | $ आयोग ने यह भी कहा कि 
जिन स्थानों मे सरकारी माध्यमिक स्कूल स्थापित थे, उन स्थानों से भी 
जहाँ तक शीघ्र हो सके, सरकारी प्रबंध हटा लेना चाहिए । 

आयोग की ये सिफारिशें ऊड के संदेशपत्र के आदेशों के अनुसार 
ही थीं। किंत, अब प्रश्न यह उठा कि सरकारी माध्यमिक स्कलों का 
भविष्य किनके हाथों में सॉपा जाय: तथा जिन स्थानों में गरसरकारी 
चेष्टायें ग्रान्ट-इन-एड पद्धति पर स्कूल खालन मे असमर्थ हां, उन 
स्थानों में सरकार की नीति क्‍या हो | प्रथम प्रश्न के सम्बन्ध में आयोग 
ने यह सिफारिश को कि सरकार सरकारी स्कलों को क्रमश: गेरसरकारी 
संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दे, यदि इन स्‍्कलों का अस्तित्व तथा 


उपयोगिता को खतरा का भ्रय न हो।। दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध सें 


+ पृप७४ +6 96 वांड070)ए वैह्वांत वै06एए) ॥96 ६6 #७]७४०४७ 06 
६6 80806 $0 86007वेक'ए 48 वी्ि००९7४ 070 ३68 #0]80४07 $0 एएॉएक"ए 
९देप्ररक॥09, 70 ६9860 006 76७78 04 कृपपाएक्'ए ९वप्र०७&४०70 926 ए70- 
प्रत6त ज्रां॥7070 7#624९०९ ४0 ४76 €डां४70706 6 १068) 00-0.907807 05 
ए]6 70 78 074ा79॥70ए €९5०6076760 60 970ए706 ६86 शाढ्शा8 07 86007 
वै॥एए €वैए०8४0 गए ए606 8460प४४6 4008)]  00-0760"80०४ 78 
407079007र728; 80५ (0986 008767076, 40 #&] 077%7"ए 088९8, 82007वें 
#०ए 80700)8 ई07 98077प०007 77 87880॥ 06 ॥67896९7' ७809/]50606 ४७५ 
076 50806 77७९7 0ए 070 ॥06700078 0486 8980९70 04 27"8708--8/ 


&छ860077776709607207 7९०. 28 5956007487ए 6प९०४७४४०४, 

र 77४86 &॥ क)7600078 67 9प70॥0 गाडइ"प्र०एं0फ कांए) 86 ६676 
शादी] 0087867 ६0 008] 7४०6७ एा%820067% 0 80०ए४९७४७४: 
80000१8 0 8600प्रत&7ए 7780"70009, 7 ७ए७७ए ०७४७ 0४ एछत7ा०७॥ ४086 
#&7878767" 080 926 €्ि९४००४० एां॥80प760 70ए8&पं0४ ४86 8४धएवपेद््वे 67 
वांफांणंकरांशए ६86 8प्ए0ए 0 ९वैप०४४०४, ध्यव ज्ञाए70प70 शाव४8४2०४४८४ 
६06 [007709706706 0॥# ४706 78000007 (78708/677€वं. 


860079576748007 ४०. 80--7८७०७७॥ 08/8007 07 6576 06[097/7767/. 


आयोग ने यह सिफारिश की कि जिन स्थानों में स्थानीय साधन ग्रान्ट- 
इन-एड पद्धति पर माध्यमिक सकल चलाने म॑ असमर्थ हो, वहाँ सरकारी 
सकल, ग्रान्ट-इन-एड पद्धति के अपवाद के रूप में, स्थापित किये जा 
सकते थे। छिंत आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि “सरकार की 
नीति प्रत्येक जिले में एक आदर्श साध्यमिक सकल अपने प्रबन्ध में 
अथवा सहायता के आधार पर गखालने तक सीमित रहती चाहिए। 
उस जिले में साध्यमिक शिक्षा के विस्तार का अन्य भार, जिले के ल्लोगों 
पर ही छोड़ देना चाहिए” | 


सरकार ने गरसरकारी प्रयत्नों के प्रोत्साहन की आयोग की उपयुक्त 
सिफारिशें मान लीं। फलतः सन्‌ १८८२ ई० के पश्चात गंरसरकारी 
माध्यमिक स्कूलों का बिस्तार तीत्र गति से होने लगा। सन्‌ १८८र इ० 
मे माध्यमिक स्कूलों की संख्या ३,६१६ थी। सन्‌ १६०० ६० में य्रह 
संख्या ५,१२४ हो गयी। स्कूलों की संख्या की वृद्धि की अपन्षा छात्रों 
की संख्या मे अधिक वृद्धि हुई । सन १८८२ ई० में कुल २१४७,००७ 
छात्र, माध्यमिक्र स्कूलों में, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । सन १६०२ 
मे इन छात्रों की संख्या ५६०,१२६ हो गयी। इस तरह बाला को 
संख्या, १६०९ ई० में, श्यपरे ई० की संख्या से दोगुनी से भी 
अधिक थी। 


सन्‌ १्८४४७-१६०२ की अबधि में भारत में माध्यमिक 
शिक्षा का बिस्तार, जेसाकि हम अभी देख चुके हैं, पर्योप्त हुआ। 
किंतु इसके रूप में कई त्रुटियां आ गयीं; जिनके कारण माध्यमिक 
शिक्षा देश के कल्याण में पूरा योग न दे सकी। प्रमुख त्रुटियां 
ये थीं :-- 


हमने देखा है कि १८४५४ ई० के संदेश-पत्र ने मातृभाषा के द्वारा 
शक्षण की व्यवस्था साध्यमिकर स्कूलों के लिए भी की थी । किंत संदेश-पत्र 
के आदेशों का पालन माध्यमिक स्कलों के निमीण में न किया गया। 
फल्नत: इन स्कलों मे अंग्र जी माध्यम ही व्यवह्त होने लगा। भारतीय 
शिक्षा आयोग ने भी माध्यम स्कलों के माध्यम के प्रश्न पर अपना 
परामशें, अप्रत्यक्ष रूप से, अंग्रज़ी के पत्ष में ही दिया । मिडल श्रंणी 
से इसने सातृभाषा के साध्यम की गुंजाइश सममी, किंतु यहां भी उसकी 
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'सिफारिशें जोरदार न थीं। इस तरह सन १८८२ ई० के बाद भी 
माध्यमिक स्कलों में मातृभाषा को प्रश्नय न मिला। साध्यमिक स्कलों 
की शिक्षा का प्रधान लक्ष्य अंग्र जी का ज्ञान उपाजित करना भर 
हो गया। माध्यमिक स्कलों से अंप्र जी की पढ़ाई निम्न कक्षाओं 
म॑ ही शुरू होने लगी, जब कि छात्र विदेशी भाषा सीखने के 
उपयुक्त न थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश छात्रों की 
शक्तियां अंग्रेजी सीखने मे ही खप जाती थीं। पाख्य-क्रम के अन्य 
विषय उपेक्षित हो जाते थे | 
संदेश-पत्र ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये स्पष्ट आदेश दिया था। 
किंतु यह आदेश भी भारत सरकार ने लगभग ३० वर्षों तक कायान्बित 
किया। सन १८८र ई० तक भारत मे केवल दो प्रशिक्षण :विद्याज्षय 
स्थापित हो सके थे--एक मद्रास में तथा दूसरा ल्ाहोर में । ये विद्या- 
ये भी प्रशिक्षण के उत्तरदायित्व को भमलिभांति न निभा रहे थे। 
भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये निम्नलिखित 
सिफारिश कीं । 
क--शिक्षण के सिद्धान्त तथा व्यवहार के विषय में परीक्षा लेने की 
व्यवस्था की जाय। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त होने पर 
ही किसी शिक्षक की स्थायी नियक्ति माध्यमिक स्कलॉ-- 
सरकारी तथा सहायता प्राप्त--में हो । 
ख--नामल स्कलों में स्नातकों के प्रशिद्ाण की अवधि अन्य 
योग्यता के छात्रों के प्रशिक्षण की अवधि से कम रखी जाय | 


स्पष्टतः, ये सिफारिशें इतनी जोरदार न थीं कि इनके आधार पर 
प्रशिक्षण विद्यालयों की ओर सरकार का विशेष ध्यान जाता। फलत: 
सन्‌ १८८२ ई० के बाद भी प्रशिक्षण के ज्षेत्र में प्योप्त प्रगति न हुई । 
सन १६०२ डृू० मों भारत में केवल ६ ट्रेनिंग कालेज थे। इनके 
अतिरिक्त कई ट्रेनिंग सकल थे। सभी प्रान्तों में शिक्षकों के लिये 
“सार्टिफिकेट” परीक्षा की व्यवस्था हो चुकी थी। 
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सन्‌ २८४२-१६०२ की अवधि से साध्यमिक्र शिक्षा की तीसरा 
दोष यह थ कि इस शिक्षा में व्यावसायिक पत्ञष का समावेश न 
था। हमने देखा है कि संदेशपत्र ने माध्यमिक स्कत्तां मे एसी शिक्ता 
का विधान किया था, जा हर स्थिति के भारतीयों के लिये व्यावहारिक 
तथा उपयोगी सिद्ध हा सके। स्पस्टः संदेश-पत्र का निर्देश 
व्यावसायिक शिक्षा की ओर था। किंतु सदेश-पत्र का यह आदेश 
भारत के प्रशासकों को ग्राह्म न हुआ। सन्‌ १८घ८रे ३० तक, बम्बई 
के सिवा, किसी भी प्रान्त म॑ व्यावसायिक शिक्षा के लिये म्वल्प 
काये भी न हुआ था। बम्बई प्रान्त में कुछ क्रपक छात्रा' के लिये, 
सरकार की ओर से ४) मासिक बृति स्वीकृत थी, ताकि व साम्यभिक 
स्कूलों से मंत़्रतन फक्रषि फाम में क्ृपि के सम्बन्ध में व्यावहारिक 
शिक्षा प्राप्त कर सके | 


भारतीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्कूलों मों व्यावसायिक 
शिक्षा के आयोजन के प्रश्न पर यह मुझाव दिया क्रि हाई स्कलों की 
उच्च कक्षाओं मे! दो तरह की शज्ञा दी जाय। एक का उह्श्य 
विश्वविदालयां की प्रवशक-परीक्षा पास करना हो, दसरे का उहृश्य 
भारतीय युवकों को व्यावसायिक अथवा असाहित्यिक कार्यो मे 
लगाना हा । 


किंतु आयोग के सामने इस समाव से संबंधित यह प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि उप युक्त दसरी श्र णी की शिक्षा को क्रिस भांति लाक-प्रिय 
बनाया जाय )। यह जान लेना अवश्यक हैँ कि उस समय तक 
शिक्षा का एक मात्र लक्ष्य सरकारी पदों को प्राप्त करना था, जिनके 
द्वारा सम्पत्ति और सम्मान दानों ही उपल्ब्ध थे। ऐसी स्थिति मे 
छात्र व्यावस्तायिक शिक्षा को और आहक्ृष्ट केसे हो --यह एक बढ़ी 
समस्या थी। इस समस्या के हल के ज्िये आयोग के समक्ष कई 
तरह के सुझाव पेश किये गये। आयोग ने इन सभी मुमादवों के 
परीक्षण के वाद अपनी सिफारिश यह दी कि माध्यमिक स्कलों' 
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में प्रस्तावित दो प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो जाने के पश्चात 
इन दोनो प्रकार की शिक्षाओ' में योग्यता का प्रमाणपत्र सरकारी 
नोकरियो' के लिये पर्योप्त समझा जाय | 

सन्‌ १८८२ ई० के पश्चात सभी प्रान्तां के कछ साध्यमिक स्कूलों 
मे' व्यावसाचिक शिक्षा विभाग खोला गया। किंतु इन विभागों में 
बहुत कम छात्रों ने अपने नाम दर्जे करवाये। सन्‌ १६०२ ई० 


ट्ट 
च्ज्जे 


विश्वविद्यालयों की प्रबेशक-परीज्ञा +भ' २३,००० छात्र सम्मिलित 
हुए थे, व्यावसायिक परीक्षाओं से केवल २००० छात्र वेठे थे। 
स्पटष्त: सन्‌ १६०२ ई० तक व्यावसायिक शिक्ष लोक-प्रिय न हो सकी 
थी ओर साध्यमिक शिक्ञा का प्रधान दहेश्य प्रवेशक-परीक्ष पास 
करना ही था | 

प्राथमिक शिक्षा (१८५४-१९०२) 

१६४५७ के पहले तक प्राथमिक शिज्ञा की ओर सरकार पूर्णतः 
उदासीन थी। न इस शिक्षा की आवस्यकता ही उसे दिखाई पड़ी 
थी ओर न शिक्षा के मद सें इतने रुयये ही थे कि प्राथमिक्र शिक्षा की 
ओर कुछ ठोस प्रयत्न किया जाता | हमने देखा है कि १८५४ के संदेश- 
पत्र ने प्राथमिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया ओर इसके प्रसार 
के लिए सरकार को उचित ध्यान देने का आदेश दिया। सरकारी 
प्रयत्म अब केवल एक विशिष्ट बगे के ज्षिए उच्चतम शिक्षा की ओर हं! 
केन्द्रित नहीं रहने थे, बल्कि ये प्रयत्त जन-सामान्य की शिक्षा की ओर 
भी प्रेरत होने चाहिए थे। इसके लए संदेश-पत्र ने यह स्पष्टत: 
निर्धारित किया कि देशी प्राथमिक स्कलों को आवश्यक प्रोत्साहन दिया 
जाय, ताकि वे जन-सामान्य के बच्चों को सामान्य ज्ञान की बातें सही- 
सही वतला सकें। इस सम्बन्ध में संदेश-पत्र ने थोॉमसन के द्वारा 
संचालित उत्तर-पश्चिम प्रदेश के प्रयोगों को व्यापक रूप से व्यवद्गत 
करने का भी पशसेश दिया । | 

किंतु संदेश-पत्र के उपरोक्त आदेश कायान्बित नहीं क्रिये गये। 
निस्यंद सिद्धांत का प्रभुत्त अब भी, जबंदस्त था, जिसके फलेस्व॒रुप 
संदेश-पत्र के स्पष्ट आदेशों के समत्न भी सरकरी चेष्टा अधिकतर उच्च 
वर्ग के लोगों की शिक्षा के लिए, उच्च स्कलों को वृद्धि की ओर ही, 
संलग्त रहीं । हां, संदेश-पत्र के आदेशानुसार सभो प्रान्तो' मे आन्ट- 


_। देखिए प्रस्तुत पुस्तक प्ृष्ठ-१०६ 
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इन-एड के नियम अवश्य निर्धारित किये गये। किंतु ये नियम कुछ 
ऐसे थे, जिनसे प्राथमिक शिक्षा का वांछित प्रश्नया न मल सका। 
नियमित मासिक शुल्क, स्थानीय चन्दे आदि कुछ ऐसी वात शीं, ज्ञो 
कठिन नहीं, किंतु अपरिचित अवश्य थीं। स्थानीय जनता इन ग्रतिविंधो 
से अभ्यस्त न थी ओर इसलिए इनके सम्यक निर्वाह से वह बहुचा चूक 
जाती थी। तत्कालीन स्कल-निरीक्षका की रिपाट इस संबंध से काफी 
प्रकाश डालती हैं। इस तरह ग्रान्ट-इन-एड की एसी प्रणाली नहीं 
निकाली गयी जो स्थानीय परिस्थितियों के अनकल्न तथा व्यावहारिक 
हाती | फलत: संचालक-समिति की १४४५६ ३० के संदेश-पत्र ने ग्रार 

एड की प्रचलित ग्रथा के प्रति असंतोप प्रकट किया आर यह अआ्ााज्ञा दी 
कि प्राथमिक शिक्षा का अ्सार सरकारी अफसरो के द्वारा किया जाय | 
संचालको' का यह निर्णया; बिना जांच पड़ताल के तथा अति शीघ्रता से, 
हुआ। अतः इससे प्राथिमक शिज्ञा की समस्या का समाधान नहीं 
हो सका, बल्कि कई नये प्रश्न उठ खड़े हुए। यदि आान्ट-इन-एड की 
पद्धति उपयुक्त नहीं थीं, तो प्राथमिक शिक्षा प्रसार के क्या साधन हा ? 
क्या सरकार स्वयं इस उत्तरदायित्त को सम्हाले; अथवा प्रचलित देशी 
स्कलो' की सहायता मात्र दे; अथवा दोनो रीतियां प्रयुक्त हा ? इन 
प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं निकल सका ओर फलत: प्राथमिक शिक्षा के 
प्रसार की एक सुव्यवस्थित तथा व्यावहारिक योजना का आविशाव नहीं 
हो सका। प्रान्तीय सरकार अपने अपन प्रान्तो' से, अपने इच्छानुसार 
इस समस्या का समाधान करने लगीं | 


बंगाल में प्राथमिक शिकज्ञा को १८४४ ई० में संचालित सर्कित्-प्रथा 
जारी रखी गई। इसके अनुसार तीन चार गाँवों के स्कलों की देख रेग्ब 
एक सकिल पंडित के द्वारा होती थी। स्कलों के शिक्षकों (गुरुओं) को 
सरकारी सहायता मिला करती थी । सहायता की रकम प्राय: उत्तनी 
होती थी, जितनी कि शिक्षक अपने छात्रों से शुल्क आदि के रूप में 
पाते थे। सन्‌ १८६२ इंसवीं में नारमल स्कलों की स्थापना की गई । 
"0४० ६06 06, प्र 709]680ए8 (॥07७४७४77७४४ ०७70 670 078॥7. 
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इन स्कलों मे देशी-पाठशालाओ' के वास्तविक अथवा संभावित शिक्षक 
पाम्य-विषयों के ज्ञान तथा शिक्षण-कल्ञा की जानकारी के लिए 
एक बष के प्रशिक्षण में भेजे जाते थे। उन्हें प्रतिमास £ रु० वृत्ति दी 
जाती थी। स्कलों के कार्यक्रम में गणित, साहित्य, इतिहास, भूगोल 
आदि-पाख्य विषयों की शिक्षा के साथ साथ शिक्षण कला की शिक्ता 
भी सम्मिलित रहती थी । नारमल स्कलों की योजना प्राथमिक रकत्ञों 
के सुधार के लिए बड़ी उपयोगी थी । किंतु अथोभाव के कारण इस 
योजना से पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका । सन्‌ १८७२ में सर जौन 
केम्बेल (87 7077 ००0777०!॥) ने देशी विद्यालयों के उत्थान के 
लिए ४ लाख रुपये मंजूर किये । इन रुपयों के व्यय के लिए एक 
विशेष योजना तेयार की गई । इस योजना के अनुसार देशी पाठ- 
शालाओं के शिक्षकों को प्रतिमास २ से ४ रुपये की वृत्ति दी जाती थी । 
यह वृत्ति सरकारी निरीक्षकों की सिफारिश पर दी जाती थी। स्थानीय 
जनता शिक्षकों को भोजनादि की सहूलियत पूर्वेबत्‌ दिया करती थी। 
कुछ दिन बाद वृत्ति की रकम उत्तीणे छात्रों की संख्या के अनुपात में 
निश्चित की जाने लगी। केम्बेल की योजना काफी सस्ती थी, फलत: 
सरकारी सहायता-प्राप्त पाठशालाओं की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई। 
सन्‌ १८८२ के लगभग इन स्कलों की रांख्या ४७,३७४ थी। योजना 
का सब से बड़ा दोष यह था कि सरकारी सहायता की रकम अत्यन्त 
कम थी । सन्‌ १८८२ ई० में एक सकल की वाषिक सहायता औसतन 
११ रुपये मात्र थी । 


मद्रास प्रान्त में सन्‌ १८६८ तक प्राथमिक्र शिक्षा प्रायः उपेक्षित 
रही । उस वष प्राथमिक स्कूलों के विकास के लिए एक योजना 
संचालित की गई, जिसके अनुसार देशी स्कूलों को उत्तीण छात्रों की 
संख्या के अनुपात, में बृत्ति दी जाती थी । इस योजना से पाठशालाओं 
की प्रगति बड़ी तीत्र हुई। धम्म-प्रचारकों के स्कूलों को भी लाभ पहँचा। 
केवल दस वर्ष मे सहायता-प्राप्त देशी स्कूलों की संख्या ३,३५२ से 
बढ़ कर १३,३२३ हो गईं । 

बम्बई में देशी पाठशालाओं की स्थिति बहुत दिनों तक शोचनीय 
रही । सन्‌ १८७० ई० में तत्कालीन लोक-शिक्ञा निर्देशक मि० पिले ने 
(07, 7०]0०) देशी स्कूलों की सहायता की एक योजना निकाली। 
किंतु इस योजना से भी देशी पाठशाल्लाओं को सहायता प्राप्त न हो 
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सको। सन्‌ १८८९-फर में वम्बई प्रान्त में केबल 3३ देशी पाठशालाओं 
को सरकारी सहयता मिलती थी, यद्यपि प्रान्‍्त में ३०६४७ देशी पाठ- 
शालाये क्रियाशील थीं । 
इस तरह लगभग सभी प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति 
अत्यन्त सीमित थी। यह स्थिति सरकार तथा भारतीय नेताओं को 
प्राथमिक शिक्षा की ओर आक्ृष्ट किये बिता न रह सकी | फलत: भारतीय 
शिक्षा आयोग (१८८२) को सरकार की ओर से यह आदेश मिला कि 
वह भारत की प्राथमिक शिक्षा की समस्या का, विशेष रूप से, अध्ययन 
करे तथा इसके सुधार के लिए उचित परामश दें । 
आयोग ने प्राथमिक्र शिक्षा को अपनी रिपोर्ट में वांडित 
महत्व दिया ओर इस शिक्षा के सभी पहलुओं पर अपने निश्चित 
सुकाब उपस्थित किसे । इनमें प्रमुख्य ये थ्रे:-- 
क-प्राथमिक्त शिक्षा उच्च शिक्षा का केवल साथन सात्न न ही, वल्कि 
ह स्वयं साथ्य हो । यह शिज्ञा स्थानीय प्रचलित भापाओं के साध्यन्न 
से दी जाग। शिक्षा के विपय एसे हां जो कि जञन-सामान्य को 
उनके जीवन के व्यावसायिक स्थितियों के उपयुक्त बना सक्रे | 
ख--सरकार की दृष्टि में प्राथमिक शिक्षा का महत्त्व सब से अधिक 
होना चाहिए ओर इस लिए यह आवश्यक है. कि सरकारी चेषप्टाएं, 
पहले से अधिक मात्रा में, इस शिक्षा की व्यवस्था, प्रसार तथा 
समुन्नति की ओर प्रेरित की ज्ञाय॑ | ६ 
ग-प्राथमिक शिक्षा का प्रसार जंगली इलाकों में भी क्रिया जाय, 
जहाँ के निवात्ती अधिकरांशत: आदिवासी हों। उनकी शिक्षा की 
व्यवस्था के लिए खास तरह के प्रबंध किये जाय॑ । 
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घ--सरकार की निम्नश्रेणी को नोकरियां उन्हें ही दी जाय॑ 
जो कि साक्षर हों | 

ह--प्राथमिक शिक्षा के कोष के प्रबन्ध का प्रधान उत्तरदायित्व 
जिला तथा म्युनिसिपत स्कूल-बोर्डों पर सोपा जाय । 

च--देशी पाठशालाएं प्राथमिक शिक्षा प्रसार के एक मुख्य अंग 
रहे। इन पाठशालाओं को समुचित प्रोत्साहन दिया जाय। इसके 
लिए निम्नलिखित परामशं व्यवह्नत किये जाय॑। 


(१) सभी असाम्प्रदायिक देशी पाठशाल्ाओं को सरकारी स्वीकृति 
प्रदान की जाय । 


(२) इन देशी पाठशालाओं को, सहायता देकर, प्राथमिक शिक्षा के 
प्रसार के उपयुक्त बनाया जाय | 


(३) जिला बोड आदि अपना स्कूल वहीं स्थापित करें, जहाँ देशी 
पाठशात्ग पहले से प्रस्तत नहीं हो। साधारणतया देशी पाठशालाओं 
को ही सहायता देकर प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का साधन बनाया 
जाय | इन पाठशाल्ाओं के आन्तरिक विकास तथा सम्रद्धि में किसी 
तरह की रुकावट नहीं दी जाय । 

(४) देशी पाठशालाओं का प्रवेश-ढ्वार सभो वर्गों के बच्चों के लिए 
समान रूप से खुला रहे । आवश्यकतानुसार निम्नश्नेणी के बच्चों 
के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाय। विशिष्ट वग के लिए 
केवल वे ही विद्यालय हों, जो कि विशिष्ट विद्यालय की तरह 
(8[06049] 80000]) सरकार से मंजूर किये जाय॑। 

(५) देशी पाठशालाओं की स्वीकृति, निरीक्षण तथा सहायता के कार्य 
जिला तथा म्यूनिसिपल बोड्डों के द्वारा ही सम्पादित किये जायं। जो 
देशी स्कूल निर्यत्रण तथा सहायता के इच्छुक न हां, उन्हें इनके लिए 
बाध्य न किया जाय | 
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(६) देशी पाठशालाओं की आर्थिक सहाय्रता की रक्रम उत्तीण छात्रों 
के अनुपात में निधोरित की जाय । 

(७) शिक्षण-संबंधी समुन्तति के लिए देशी पाठशाल्ाओं के शिक्षकों 
के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय । वास्तविक तथा सम्भावित्त शिक्षक 
प्रशिक्षण के लिए प्रतिवष प्रशिज्षण विद्याज्नयां में भेजे जाय॑। पुराने 
पाठ्य-विपयों के सुधार के अतिरिक्त, नये पामख्य-विषय प्रशिक्षण 
विद्यालयों में ऋमशः प्रविष्ठ किये जाय॑ | 

(८) आशिक :-- 

क-स्थानीय कोष पर प्राथनिक शिक्षा का दावा रहे। प्रान्तीय 
कोष पर भो उसका परयोप्त अधिकार स्वीकृत किया जाय | 

ख--सभी वोड स्कूलों मे कुछ छात्र, गरीबी के आधर पर, निःशुल्क 
पढ़ाये ज्ञायं | निम्न आय वाल लोगों के लिए स्थापित विशिष्ट स्कूलों में 
निःशुल्क छात्रों की संख्या अधिक रहे | 

ग-सभी पाठशालाओं में शुल्क लिया जाय। शुल्क्र के रुपये 
सिछ्े अथवा किस्म में हो' । कुछ विर्धिययों को शुल्क माफ किया जाय | 
शुल्क की आभदनी रुक्ृूज्न के स्थानीय प्रवंधकों के जिम्मे रहे | 

शिक्षकों के प्रशिक्षण:--आयोग ने, प्राथमिक्र शिक्षा की समुन्नति के 
लिये, शिक्षकों के प्रशिक्षण को बड़ा महत्व दिया |! देशी स्कूलों के 
सुधार के लिये, आयोग ने इनके वास्तविक तथा संभावित शिक्षकों के 
प्रशिक्षण की सिफारिश की-इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके है | 
सामान्य प्राथमिऋ स्कूलों के शिक्षक्रां के प्रशिक्षण के लिये आयोग ने ये 
सुझाव दिये ना 

क-प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना बसे [स्थानों ,में की जाय, जहां 
थे स्थानीय स्कूलों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें । 

ख--प्रत्येक निरीक्षण अपने अधीनस्थ नामल स्कूलों के कार्यों में 
व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी ले | 
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ग--प्राथमिक शिक्षा के लिये निधोरित सरकारी कोष पर प्रश्त्तण 
स्कलों की व्यवस्था का पूरा दावा रहे | * | 

भारतीय शिज्ञा आयोग की उपयु कत सिफारिशों ने भारत 
में प्राथमिक शिक्षा की समुन्नित तथा प्रसार के लिये सुव्यवस्थित 
योजना उपस्थित की । इसने प्रथामिक शिकज्ञा की ओर सरकार का 
ध्यान जोर से आकृष्ट किया ओर इसके प्रसार का उत्तरदायित्व उसके 
कंधों पर आरोपित क्रिया। प्रवन्ध के क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन 
की संम्थाओ' को प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायी बनाया गया। 
स्वभावत: सीधे सरकारी साधनों से देश की प्राथमिक शिक्षा की 
आवश्यकतायें पूरी न हो सकती थीं। देशी स्कूलों के सुधार के 
निमित्त, आयोग के जो सुकाव पेश किये, वे बस्तुतः अत्यन्त उपयोगी 
थे। आर्थिक क्षेत्र में, प्राथमिक स्कूलों के लिये एक अलग कोष का 
निर्माण, निश्चय ही, एक ऐसा सुझाव था जिससे प्रथामिक स्कलों को 
आर्थिक दृढ़ता प्राप्त होती | | 

भारतीय शिक्षा आयोग की कुबत्च सिफारिश सरकार ने 
तुरत स्वीकृत कर लीं। सभी -प्रान्तों मे! नव-निमित जिला, 
लोकल तथा स्युनिसिपत्न वोड़ी पर प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व 
सोंप दिया गया। कुछ प्रान्तों में यह नियम के द्वारा 
पिवरोदित ऋए दित्रा गया कि लोफत बोर्ड आदि अयती आमसइनों 
का अमुक भाग शिक्षा से व्यय करें। प्राथमिक शिक्षा के संचालन 
के लिए अन्य प्रकार के नियम भी निधोरित किये गये। प्रान्ट-इन-एड 
की पद्धति भी प्रस्तुत की गई । 

देशी स्कूलो' से सम्बर्नधत सिफारिशें केबल आंशिक रूप से 
स्वीकृत हुई । स्वीकृत प्रस्तावो' मे प्रमुख यह था कि देशी पाठशालाओं 
की आर्थिक सद्दायता की रकम उत्तीणे छात्रो' की संख्या के अनुपात 
मे निश्चित किया जाय। १८८२ ई० के बाद देशी पाठशालो' का 
स्वतंत्र अस्तित्व ऋमशः बिलीन होने लगा। १६०२ के लगभग ये 
प्रायः नहीं के बराबर रह गये । कुछ प्रान्तों में ये, बोर्ड की प्राथमिक 
शिक्षा पद्धति में पूर्णातया सम्मिलित होकर, सरकारी स्कूलों मे! स्वथा 
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परिवर्तित हो गये। कुछ प्रान्तों मे प्रोत्साहन की कमी के कारण 
ये अधिकतर विलुप्त हो गये । फलत: सन्‌ १६०२ के बाद देशी पाठ- 
शाज्नओ' का अस्तिव मिट गया 
स्थानीय बो्डों के ग्बन्ध मां प्रथामिक शिक्षा की प्रगति अवश्य 
हुई। सन्‌ श्८य८र में इस शिक्षा पर बोडा का खर्च केवल २७ 
ख से कुछ अधिक था, सन १६०२ मे' इस खर्च को रकम ४६ लाख 
रुपये के लगभग थी। ऊऋिंतु भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों 
के बावजूद भी प्राथमिक शिज्ञा को सरकारी सहायता प्राप्त न हो सकी । 
प्रथमिक शिक्षा मे' सरकार का खच १६०२ में भी १६.६२ लाख था: 
सन्‌ १८८२ मे यह खच १६ ७७ लाख था। इस तरह सरकारी खच 
मे' केवल १४ लाख रुपये की वृद्धि हुई । सरकार की इस नीति का प्रभाव 
प्राथमिक शिक्षा पर स्वभावत्तः अनुकूल नहीं पड़ा। सरकारी 
सहायता के अभाव भे' स्थानीय वोडों को केवल अपने साधनों पर 
निभर करना पड़ा । स्वष्टतः ये साधन इनसे पर्या'्त नहीं थे कि 
इनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा का पशु विस्तार होता | सरकारी चेष्टा 
अधिकतर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित रही, जिसके 
कारण इन शिक्षाओं का प्रसार-कार्य प्राथमिक शज्ञा की अपेक्षा 
कहीं अधिक रहा । 


व्यावसायिक तथा स्त्री शिक्षा आदि 


सन्‌ १८४४ -१६०२ वो अवधि में, भारत में, व्यावसायिक शिक्षा 
की प्रगति कई रूपों में हुईै। इसका अध्ययन हम निम्नलिखित विभागों, 
में कर सकते हैं । 

क--कानून की शिक्षा 

ख--चि कित्सा विज्ञान की शिक्षा | 

ग--इन्जिनियरिंग की शिक्षा | 

घ--कषि की शिक्षा 

ड--अ धोगिक शिक्षा । 


कानून की शिक्षा 

गत अध्याय में हमने देखा हे कि सन्‌ १८४४ ई० के पहले 
कानून की शिज्ञा का प्रबन्ध केवल बंगाल में था। सन्‌ १८५४ 
के संदेश-पत्र ने कानून की शिक्षा के विस्तार की ओर भारत सरकार का. 
ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। फलत: मद्रास तथा बम्बई में भी 


( १४६ ) 


कानन के अध्ययन की व्यवस्था शीघ्र की गयी। सन्‌ १८४७ ई० 
में कलकत्ता, वम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। 
विश्वविद्यालयां से कानन की शिक्षा को पूरा प्रश्नय मिला। कानून 
का व्यवसाय क्रमश: अधिक लाभप्रद होने लगा था। आधुनिक ढंग- के 
न्यायालयों के लिये जजों तथा वकीलों की मांग बढ़ने लगी थी ओर 
आर्थिक दृष्टि से बकालत का पेशा वहत ही लाभदायक सिद्ध होने लगा 
था | फलत: इस शिक्षा की ओर भारतीय विद्यार्थी जोर से कुकने लगे। 
स्वभावतः सन्‌ १८६४५४-१६०२ की अवधि में कानून की शिक्षा-संस्थाओं 
की पयोष्त वृद्धि हुई । 

कानूनी शिक्षा की संस्थायं तीन तरह की थीं--कालेज, सामान्य 
कालेज से संलग्न कानून कक्षाएं, कानून के स्कूल | पहली श्र शी की 
संस्थाओं, अथोत्‌ कानन के विशिष्ट कालेजों, की संख्या कम थी। 
अधिकांशत: कानून को शिक्षा कल्ला तथा विज्ञान कालेजों में ही अलग 
क्या म॑ दी जाती थी। कह स्थानों म॑ उच्च स्कूलों में ही कानून की 
शिक्षा आयोजित रहती थी । यहां की कानूनी शिक्षा का स्तर स्वभावत: 
कालेजों की अपेच्ता नीचा होता था | 
विज्ञान को शिक्षा 

गत अध्याथ में हमने देखा है कि कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास मं 
मेडिकल फालेजों का निर्माण सन्‌ १८४४ ३० के पहले हो चुका था । 
८६० ई० में लाहोर में भी मेडिकल कालेज की स्थापना हुई। 
अन्य प्रान्तां मं सन्‌ १६०२ ३० तक चिकित्सा-शिक्षा विकसित न हो 
पायी थी। अतः: इन प्रान्तों से उउ्यकत छात्र उपय कत कालेजों में 
ही चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के लिये जाया करते थे। इन्हें 

सरकार की ओर से छात्र-वृत्तियां मिला करती थीं । 

इन कालेजों के अतिरिक्त चिकित्सा-शिक्ञा के २२ स्कूल विभिन्‍न 
आन्तों म॑ क्रियाशील थे। इनमें ११ सरकारी सकल थे, १ नगरपालिका के 
द्वारा चलाया जा रहा था तथा शेष पूर्णतः: गेरसरकारी थे। गेर 
सरकारी स्कत्ञां म॑ केवल ४७ को सरकारी सहायता मिल रही थी। सन्‌ 
१६०२ ई० में मेडिकल कालेजों में १,४६६ छात्र थे तथा मेडिकल 
स्कत्नों में २,७२७ । हमने देखा हे कि सन्‌ १८५४ ई० मं, धार्मिक तथा 
साम'जिक मान्यताओं के कारण, भारतीय विद्यार्थी (विशेषतः उच्चच 
हिन्दू ) चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन की ओर आक्रृष्ट न हो सकते थे । 


न्य 
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किंत अंग्न जी शिक्षा के प्रचार तथा नवजागंरण के फलस्वरूप स्तिथि 
में सुधार होने लगा ओर सन्‌ १८४४-१६०२ की अबधि में भारतीय 
विद्यार्थी चिकित्सा विद्यालयों बिना हिचक के दाखिल होने लगे । 
इन्जिनियरिंग की शिक्षा 

सन्‌ १८५४५४-१६०२ की अवधि में, कानून की शिक्षा की भांति 

इन्जिनियरिंग, शिक्षा की भी बड़ी प्रगति हुई । इसका प्रधान कारण यह 
था कि सरकारी तथा स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, रेलवे, मिलों तथा 
कारखानों मे इन्जिनियरयों की माँग बढ रही थी और फलतः इन्जि 
नियरों के लिए अच्छी नौकरी सुगमता से उपलब्ध रहती थी। सन्‌ 
१६०२ ई० में देश में चार इन्जिनियरिंग कालेज थे, जोकि रूड़की, शिवपुर 
पूता तथा मद्रास में स्थित थे। रूड़की कालेज के विकास का वर्णन हम 
गत अध्याय में दे चुके है। सन्‌ १८८० ई० में शिवपुर कालेज स्थापित 
हुआ | पता कालेज स्थानीय इन्जिनियरिंग स्कूल, जो कि १८४५४ ई० 
मं ही कायम हो चुका था, से विकसित हुआ । इस काल्लेज में इन्जि- 
नियरिंग शिक्षा के अतिरिक्त विज्ञान, कृषि तथा वन-विज्ञान 
(80768#79) की शिक्षा भी दी जाती थीं। मद्रास कालेज का विकास 
स्थानीय सरवे स्कूल से हुआ, जिसके बारे नें हम जान चुके हैं। इन 
कालेजों के अतिरिक्त १८ इन्जिनियरिंग तथा सरवे रकूल देश में 
क्रियाशील थे, जिनमें ७६७ छात्र शिक्षा प्रहणु कर रहे थे ! 

कृषि की शिक्षा 

भारत में क्षि शिक्षा का विषय बहुत दिनों तक उपेज्षित रहा। 

सन्‌ १८८० ई० में अकाल आयोग (क्रक्षाणां96 00फएरण्ांइशं०७) ने 
सरकार का ध्यान, पहले पहल, कृषि शिक्षा की ओर आंकृष्ट किया । 
किंतु, इस पर भी इस शिक्षा में सरकार की ओर से किसी प्रकार का 
ठोस काय न हुआ । सन्‌ १८८६ ई० में कृषि के विषय पर भारत 
सरकार को परामश देने के उद्देश्य से इंगलेंड के एक कृषि विशेषज्ञ- 
डा० वोल्कर भारत भेजे गये। उन्होंने कृषि को शिक्षा को कृषि की 

उन्‍नतति का आवश्यक अंग माना और इस आशय की अपनी सिफारिश 
भी दी। सन्‌ १८६० ई० में प्रान्तीय सरकारों का एक सम्मेलन हुआ, 
जिसमें डा० वोल्कर को सिफारिशों पर विचार-विभशे हुआ | इस 
सम्मेलन भें भारत सरकार ने कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूरों 
निर्णय किये, जिनसे आगे चलकर कृषि शिक्षा की व्यवस्था होने 
लगी। फिर भी, सन्‌ १६०१-२ तक अंग्र जी भारत में ऋषि शिक्षा की 
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संस्थायें केवल ५ थीं, जिनमें २१६ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ये 
संस्थायें पूना, शिवपुर, संद्पत (मद्रास), कानपर तथा नागपुर में स्थित 
थीं। इन संस्थाओं में कृषि की शिक्षा का उद्देश्य प्रधानतः सरकारी कृषि 
विभाग तथा राजस्व विभाग के लिये अफसरों को तेयार करना था। 
फलतः इनकी शिक्षा से देश की कृषि की उन्नति का काय नहीं के 
बराबर हुआ | 

पशु-चिकित्सा--इन्जिनियरिंग की शिक्षा की भांति, पशु-चिकित्सा 
की शिक्षा भी सरकारी तथा गेरसरकारी आवश्यकताओं की पृति के रूप 
में विकसित हुईै। सन १६०१-१६०२ में पशु-चिकित्सा के 
४ विद्यालय थे, जिनमें ३ कालेज तथा १ सकल थे। कालेज बम्बई 
वेलगछिया (बंगाल) तथा लाहोर में अवस्थित थे, स्कूल अजमेर में था| 
इन संस्थाओं में कुल ।|मलाकर ३०१ छात्र थे। पशु-चिकित्सा के 
संबंध में एक “बात दृष्टव्य है। उपयु कत ३०१ विद्यार्थी में केवल 
८१ छात्र अंग्र जी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते थे ; शेष मातृभांषा 
के माध्यम से ही शिक्षा पाया करते थे । 

कला की शिक्ञा--जे० जे० टाटा, (बम्बई) आटे स्कूल का तथा मद्रास 
के आटे स्कूल का विवरण गत अध्याय में दिया जा चुका है। सन्‌ 
१८७४ ई० में लाहोर में मेयो आट सकल की स्थापना हुईं। सन्‌ १८६६ 
४० में कन्नकत्ते के आटे स्कूल का पुनर्गठन किया गया। इस तरह सन्‌ 
१६६१-१६०२ में कला की चार संस्थायं थीं। इन संस्थाओं में १,२२० 
छात्र कला की शिक्षा पा रहे थे। किंतु, इस समय तक कला की 
शिक्षा, विशुद्ध कला की शिक्षा न थी, बल्कि इसमे कई व्यावहारिक 
विषयों की शिक्षा सम्मिलित थी । 

वाणिज्य-सम्बन्धी शिक्ञा--वाशिज्यन्व्यापार से सबन्धित शिक्षा, 
सन्‌ १८४४-१६०२ की अवधि में विशेष प्रगति न कर सकी। इस 
विषय के लिये सारे भारत में केवल्न एक कालेज था, जो कि बम्बई में 
स्थित था। किंतु यह भी स्वतंत्र रूप से वाशिज्य-व्यापार की शिक्षा 
के लिये संगठित न था। इस कालेज के अतिरिक्त देश में १५ सकल 
थे, जितमे॑ वाशिज्य-ज्यापार से सम्बन्धित शिक्षा, किसी तरह, 
दी जाती थी । इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या १,१२३ थी | 

टेकनिकल तथा ओद्योजिक शिक्षा--सन्‌ १८४४७ से सन्‌ १८७5७ ई० तक 
भारत में टेकनिकत्न तथा ओद्योगिक शिक्षा नितान्तः उपेक्षित रही। 
धर्म-अचारकों के द्वारा ईसाई छात्रों के लिये कुछ औद्योगिक सकल 
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अवश्य खुले हुये थे । किंतु इनमें पुरानी परीपाटी पर किसी देशी 
कांरीगरी, जैसे, लोहारी अथवा काष्ठकारी. की शिक्षा दी जाती थी। 
आधुनिक ढंग की टेकनिकल शिक्षा की व्यवस्था एकदम न थी। सन्‌ 
१८७७ ई० में अकाल आयोग ने सर्वप्रथम टेकनिक्रल शिक्षा की ओर 
सरकार का ध्यान आकऋृष्ट किया। किंतु इस पर भी कुछ कारवाई, 
इस दिशा में, न हुई । सरकार की इस नीति से भारत के लोग सहमत 
नथे। देश की उनन्‍त्रति के लिये, टेकनिकल तथा ओद्योगिक शिक्षा 
की आवश्यकता पूर्णतः: महसूस की जाने लगी थी। अतः टेकनिकल 
तथा आद्योगिक शिक्षा के आयोजन के लिये भारतीय नेता प्रयत्नशील 
होने लगे । अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशत 
(सन्‌ १८८७ ई०) में यह प्रस्ताव पास किया गका कि देश को आर्थिक 
उन्‍तति के लिये सरकार अन्य कार्यों के साथ-साथ टेकनिकल्ल 
शिक्षा थी व्यवस्था करे ।* कांग्रेस के कई परवतीं अधिवेशतों में 
भी टेकनिकल् शिक्षा का व्यवस्था की मांग जोरदार शब्दों में 
दुहरायी गयी ॥| 


ऊ्रितु, इस आन्दोलन का फन्न सरकारी नीति पर शीघ्र न॒ पड़ा ओर 
सन्‌ १६०२ ई० तक सरकार की ओर से टेकनिकल्ल तथा ओद्योगिक 
शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी ठोस काने न हुआ। सन्‌ १६०१-२ ई० में 
सारे भारत में ८० स्कूज़ ऐसे थे, जिनमें टेकनिकल शिक्षा, तथाकथित रूप 
में, दी ज्ञातो थो। इनमें केबल ४ हो स्कूल सरकार के द्वारा प्रबन्धित 
थे। जेसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, ये स्कूल नाम के ही टेक- 
निकल्न स्कूल थे। अधिकांश रुकूत्ों को शिक्षा प्रधानतः विभिन्‍न देशी 
व्यवसायों से, पुराने ढंग पर, सम्बन्धित रहती थी। अतः आधुनिक 
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टेकनिकल तथा ओऔद्योमिक शिक्षा का प्रबन्ध सन्‌ १६०२ तक नाम मात्र 
का ही हुआ कहा जा सकता है। 


स्त्री शिक्षा 

गत अध्याय में हमने देखा है कि झूड के संदेश-पत्न ने ख्री शिक्षा 
को सरकारी प्रोत्साहन देने का आदेश दिया था। अतः सन्‌ १८४४ ई० 
के पश्चात भारत में सत्री।शज्ञा की प्रगति जोरों से हुईं। सन १८८२ ई० 
में ख्री शिक्षा की २६६१ संस्थाए' क्रियाशील थीं, जिनमें ६१६ सरकार के 
द्वारा प्रबन्धित थीं. तथा १,६४२ सहायता-प्राप्त गरसरकारी संस्थाएं थीं । 
शेष ४२३ ऐसी गेरसरकारी संस्थाएं थीं, जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त 
न थी, कितु वे विभागीय निरीक्षण में थीं। इन सभी संस्थाओं में 
कुल मिलाकर १२७०६६ छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती थीं। किंतु, इन 
छात्राओं में १२७,४६१ छात्राए' प्राथमिक स्कल्ों में ही दाखिल थीं, 
जिनकी संख्या २५६४ थीं। माध्यमिक स्कलों की संख्या केवल ८१ थीं 
जिनमे केवल २०५४४ छात्राएं भरती थी। स्त्रीशिक्षा के कालेज की 
संख्या केवल १ थी। इस तरह, सन्‌ १८८२ ई० तक डच्च तथा 
माध्यसिक शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियां बहुत पिछड़ी हुई थीं। पढ़ने वाली 
कान्याओं में ६७'६ प्रतिशत स्कलों मे ही पढ़ती थीं। स्पष्टत: अभी 
तक, भारतीय जनमत आधुनिक उच्च शिक्षा को, कन्याओं के लिए 
उपयुक्त न मानता था। बाल विवाह का प्रचलन भी कन्याओं की उच्च 
शिक्षा में बाधक था। तीसरा कारण यह था कि कन्याओं की उच्चच 
शिक्षा की स्पष्ट प्रेरणा लोगों के सामने न थी। उस समय स्त्रियों के 
लिये सरकारी नोकरियों मे प्रवेश करना एक ऐसी बात थी, जिसकी 
कल्पन्ता तक नहीं को जा सकती थी | 


यद्यपि माध्यमिक तथा जच्च शिक्षा में स्त्रियों की अबस्था पिछड़ी हुई थी 
शिक्षण-कला के क्षेत्र में सन्‌ १८पर ई० में स्त्रियों की रिथति शोचनीय न 
थी। प्रशिक्षण संस्थाओं भ्‌ उस समय ४१४ स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर 
रही थीं। इस क्षेत्र मे! भी धर्मे-प्रचारकों ने पहला कदम उठाया, 
ओर उनके द्वारा कई प्रशिक्षण संस्थाएं कायम हुई' । किंतु ये संस्थाए' 
न्दु तथा मुसलमान स्त्रियों के बीच लोक<प्रिय न हो सकी । बाइबुल 
का अध्ययन आनवाय होने के कारण भत्ते परिवार की कोई भी स्त्री 
घमं-प्रचारकां के प्रशिक्षण स्कलों मे' भरती होने के लिये तेयार न होती 
थी। इन स्कलों के अतिरिक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था, देश मे', सन्‌ 
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१८७० के पहले न थी। ऊड के संदेश-पत्र के आदेशों के समत्ष भी 
भारत सरकार ने प्रशिक्षण स्कूलों की ओर कुछ भी ध्यान न दिया। स्त्री 
शिक्षा के सौभाग्य से सन्‌ १८७० ई०के छगभग भारत में मिस कार- 
पेन्टर नामक एक उदार-हृदया अंग्रेज महिलाःका पर्दापण-हुआ, जिनकी 
प्रेरणा ने सरकार तथा जनता--दोनों को स्त्री शिक्षा की ओर जागरुक तथा 
क्रियाशील बना दिया। मिस कारपेन्टर को यह सममभने मे देर न 
लगी कि भारत में स्त्री शिक्षा की प्रगति के लिये प्रशिक्षित स्त्री 
शिक्षिकाओं का होना अनिवाये था। अतः: उन्होंने स्त्रियों के प्रशिक्षण 
का प्रबन्ध भारत मे' अपने सेवा-कार्य का लक्ष्य बना लिया। उनके 
प्रभाव से तत्कालीन गवनर-जेनेरल सर जोन लारेन्स ने महिला ट्रेनिंग 
कालेजों के लिए एक रकम स्वीकृत कर दी। पहली मंजिल तय हुई । 
अब मिस कारपेन्टर को सुयोग्य अध्यापिकाओं की जरूरत हुई, जो कि 
ट्रेनिंग कालेजों को चला सकें | किंतु इनका बड़ा अभाव था। मिस 
कारपेन्टर स्वयं एक कालेज का भार वहन करने के लिये तेयार हो 
गयीं। सबसे कठिन प्रश्न था प्रशिक्षण के लिये स्त्रियों को ट्रेनिंग 
कालिजों मे' लाना। इस काय के लिये भारतीय स्त्रियों मे' न पयोप्त 
योग्यता थी, न अभिरुचि | किन्तु यहां भी मिस कारपेन्टर ने समस्या पर 
विजय पायी । उन्हें सश्रान्‍्त लोगो' का सहयोग प्राप्त हो गया; ट्रेनिंग 
कालेजो' मे भारतांय स्त्रियाँ दाखिल होने लगीं। मिस कारपेन्टर की 
साथ पूरी हुईैं। इस तरह मिस कारपेन्टर ने, स्त्रियों के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था के द्वारा, भारत में' स्त्री शिक्षा के प्रसार का मार्ग 
प्रशस्त किया। | 

सन्‌ १८८२ ई० के भारतीय शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा की समस्या 
पर प्रा गोर किया ओर इसके सम्बन्ध मे' कई सिफारिशें की, जिनमे 
प्रमुख ये हैं:-- 

१--सभी प्रकार के साबजनिक कोष का उपयोग लड़को के स्कूल 
तथा लड़कियों के स्कूल-दोनो' ही में! डचित अनुपात में 
किया जाय । [| 
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(२) जिन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का स्थान प्रमुख हो, उन स्कूलों को 
भी, सासान्‍्य-शिज्ञा के आधार पर, सरकारी सहायता दी जाय |... ..- 
कन्या स्कूलों की सहायता की शर्ते, जहाँ तक सम्भव हा सके, सरल 
की जाय॑। 


(३) लड़कों के लिए निधोरित पाठ्यक्रम (०एण०पौए००) अनि- 
बायत: लड़कियों के लिए भी उपयुक्त नहीं हो सकता। लड़कियों के 
१ > [4 | 5९5 [/र ३ के ह# 
लिए व्यावहारिक विषयो' का महत्त्व साहित्यिक विषयों की अपेक्षा 
अधिक हो | 


मत 


(४) कन्या सकलो' के प्रान्ट-इन-एड की स्वीकृत के लिए शुल्क का 
आप दा [] हू 2 ओर ०५३ 
लेना अनिवार्य न रहे। लड़कियों की शिक्षा की अवधि को बढ़ाने 
के लिए छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध किया जाय | 


(४) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों का स्थान शोचनीय है। 
अतः माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएं विस्तृत की जाय॑ं, किंतु ये सुबि- 
धाए' बहीं दी जायं, जहाँ स्थानीय लोग इसके इच्छुक हों । 


(६) बड़ी लड़कियों के लिए, घर से जाकर, दूरस्थ स्कलों में उपस्थित 
होने में कई कठिनाइयाँ हैं। अतः कन्या स्कलों में आवास का प्रबंध, 
आवश्यकतानुसार, किया जाय । 


(७) कन्या स्कूलों का प्रवन्ध भरसक नगरपालिकाओं तथा स्थानीय 
बोर्डो के जिम्मे रहे। जहाँ ये अन्निच्छुक हों, वहाँ सरकारी प्रबन्ध 
रहे । 

(८) लड़कियों की शिज्ञा के लिए स्त्री शिक्षिकाएं अधिक उपयुक्त 
हैं। अतः स्त्री शिक्षिकाओं को क्रमशः पुरुष शिक्षकों के स्थान पर 
नियुक्तत किया जाय | * 


(६) उच्च घरों की लड़कियाँ या तो स्कलों में पढ़ने के लिए निकल 
नहीं सकतीं, या छोटी अवस्था तक ही सकल जा सकती हैं। अतः, दोनो 


कु 


स्थितियों में, उच्च घरों के लिए “जनाना शिक्षा? अत्यन्त उपयोगी है; 
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ओर इसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। किंतु 'जनाना शिक्षा! का क्षेत्र 
धार्मिक विषयों से बिल्कुल अछूता रहे * 

(१०) लड़कियों की शिज्ञा की जांच तथा प्रोत्साहन के लिए सुयोग्य 
निरीक्षिकाओं की सेवाओं का उपयोग अधिक किय! जाय | १ 

(११) स्री शिक्षा की ओर जनता का सहयोग आह्ृष्ट करने के 
उद्देश्य से, यथासम्भव, बेसे पुरुषों तथा महिलाओं को कन्या स्कूलों के 
प्रबन्ध में संबद्ध किया जाय, जो स्त्री शिक्षा में रुचि रखते हों । 

इस तरह, भारतीय शिकज्ञा आयोग ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में 
व्यापक रूप से अपनी सिफारिशें उपस्थित कों। किंतु ये सिफारिश 
ऐसी न थीं, जिनसे स्री शिन्ना की तीत्र प्रगति होती । आयोग ने स्त्री शिक्षा 
के प्रसार का उत्तरदायित्व अधिकांशत: जनता के ऊपर ही आरोपित 
किया। सरकार का काये इन्हें प्रोत्साहित करने तक सीमित रह गया। 
उस समय तक, जेसा कि हम देख चुके हैं, भारतीय जनमत स्त्री शिक्षा 
की ओर पूर्णतः आक्रृष्ट न हो सका था। बेसी दशा में गेरसरकारी 
चेष्टाएं इस दिशा में विशेष रूप से क्रियाशील न हो सकी थीं। “जनाना 
शिक्षा! पर आयोग ने बल दिया, किंतु इस तरह की शिक्षा न पूर्णतः 
उपयोगी हो सकती थी, न स्त्री शिक्षा की मांगों को ही पूरी कर 
सकती थी। आर्थिक ज्षेत्र में, आयोग ने स्त्री शिक्षा के लिये विशेष 
कोष का आयोजन न किया, जिसकी बड़ी आवश्यकता थी। अत; आयोग 
की सिफारिशों से खत्री शिक्षा को यथेष्ट बल न मिला। हां, तत्कात्नीन 
स्थिति में सुधार अवश्य हुआ, ओर सन्‌ १८८२ ई० के बाद भारत में 
स्त्री शिक्षा की कुछ प्रगति अवश्य हुईं। इसका संक्षिप्त परिचय नीचे 
दिया जाता है । 

उच्च शिक्षा--जच्चशिज्ञा के क्षेत्र मे, सन्‌ १८ण२-१६०२ की अवधि में, 
कालेज में पढ़ने बाली लड़कियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। सन 
१८८१-२ में ऐसी लड़कियों की संख्या केवल ६ थी, सन्‌ १६०१-२ में 
यह संख्या २६४ हो गयी । किंतु, इननें केवल र८ लड़कियां हिन्दू थीं, 
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शेष, ऐंगलो-इंडियन, ईसाई, पाएसी तथा अन्य वर्ग को थीं। एक भी 
मसलिम लड़की अभी तक उच्च शिक्षा की छात्रा नहीं थीं । 

सन १८८२ ई० के पश्चात स्त्री शिक्षा के लिये अज्ञग विद्यालयों का 
निर्माण भी हआ। सन १८८२ ई० तक उच्च शिक्षा के लिये समस्त 
भारत में एक ही संस्था थी, जिसमें केवल स्लियां ही दाखिल हो सकती 
थीं। यह संध्या, जैसा कि हम पहले देख चुके है, थी 'वेध्यून कालेज 
थी । सन १६०१-२ सें इस प्रकार की विशिष्ट संस्थाएं १ से बढ़कर १२ 
हा गयीं | 

माध्यमिक शिक्षा--माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, सन्‌ १८८२-१६०२ 
की अवधि में, उच्च शिक्षा की अपेत्ञा, अधिक प्रगति हुईं | सन्‌ १६०१-२ 
में माध्यसिक स्कूलों में कुल मिलाकर २,०४४ छात्राएं थीं। सनें 
१६०१-२ में यह संख्या ४१,४८२ हो गयी । इन ४१,५5२ छात्राओं में 
हिन्द छात्राओं की संख्या १३,६२३ थीं तथा मुसलिम छात्राओं की ८६५ | 
इस आंकड़ों से स्पष्ट है कि सन १६०१-२ ई० में भारतीय जनमत 
स्त्रियों की माध्यमिक शिक्षा की ओर काफी कुक चुका था ओर वह 
माध्यमिक शिक्षा को अनुपयुक्त तथा हानि-प्रद न समझता था। इस 
दृष्टिकोण-परिवतेत का श्रेय. अधिकांशत: उन समाज' सुधारकों को है, 
जिन्होंने १६वीं सदी के उत्तराद्ध में हिन्दू समाज के पुनरुद्वार के लिये 
परिश्रम किये। इन समाज-सुधारकों में पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, 
श्री महागोविन्द राणंडे तथा बेरम जी सलाबारी के नाम उल्लेखनीय 
हैं। इनकी चेष्टाओं से स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफी सुधार 
हुआ । समाज-सुधार के साधन के रूप में इन्होंने कन्या स्कूलों के 
निर्मोण की ओर यथेष्ट ध्यान दिया । फलतः इनकी प्रेरणा से देश में 
स्त्री शिक्षा की अनेक गरसरकारी संस्थाए' प्राद भूत हुईं, जिन्होंने स्त्री 
शिक्षा के प्रसार में अपना पूरा योग दिया | 


प्राथमिक शिक्षा--प्राथमिक्र शिक्षा के ज्षेत्र में, उपयु क्त अवधि में, 
भारतीय स्त्रियों ने सबसे अधिक प्रगति की। सन्‌ १८८२ ई० में प्राथमिक 
स्कलों में कुल मिलाकर १,२४,४६१ कन्याएं थीं। सच्‌ १६०२-२६०२ में 
इन कन्याओं की संख्या ३४८,श१० थी। इनमे १,८प८श२४७६ कन्याए . 
कन्या-प्राथमिक स्कलों में पढ़ रही थीं ओर १६०,१८४७ लड़का-स्कलों में । 
इससे स्पष्ट है कि प्राथमिक्र शिक्षा के क्षेत्र में सह-शिक्षा के प्रति 
लोगों का रूख विरोधात्मक नथा। प्राथमिक स्कल्षों में पढ़ने वाली 


( १६८ ) 


कन्याओं में, /हिन्दु कन्‍्याएं २३००२४ तथा मुसलिसम कन्याए 
४७,५६६ थीं। इस तरह प्राथमिक शिक्षा में हिन्दु तथा मुसलिम 
कन्याओं का स्थान अन्य लोगों की कन्याओं से ऊपर था । 

व्यावसाचिक शिक्षा--सन्‌ १६०१-१६०२ ई० में २८०७ स्त्रियां व्याब- 
सायिकशिक्ञा ग्रहण कर रही थीं। इनमें १४१२ स्त्रियां ट्रेनिंग स्कलों में 
शिक्षिका का प्रशिक्षण पा रही थीं, शेष अन्य व्यवसायों के लिये प्रस्तत 
हो रही थीं । इस क्षेत्र में ईसाई स्त्रियों का प्रथम स्थान था । १४१२ स्त्रियों 
में' ६६६ ईसाई थीं। शिक्षण के बाद चिकित्सा को ओर स्त्रियां अधिक 
मक रही थीं। भारतीय स्त्रियां पुरुष डाक्टरों से अपनी चिकित्सा 
कराने के लिये तेयार न रहती थीं। अतः स्री-चिकित्सकों की 
आवश्यकता स्पष्ट थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये स्त्री 
चिकित्सकों की मांग बढ़ रही थी। फलतः उपयु क्त अवधि में 
भारतीय स्त्रियों मे' चिकित्सा-विद्या के अध्ययन की बलवतो प्रेरणा 
प्राप्त हुईं। चिकित्सा से संज्ग्न “नर्सिंग! तथा उच्चा-विद्या के 
अध्ययन भी होने लगे। इसी अवधि में “काउन्टेस आफ डरिन कोष! - 
कायम क्रिया गया, जिसमे काफो रुपये जमा हुये। इस कोष के 
निर्मोण का उदद श्य स्वियों! के लिये अस्पताल; जच्चाग्रह तथा अन्य 
संस्थाओं का खोलना था। कोष के रुपये से उन छात्राओ' के लिये 
छात्वृत्तियों का आयोजन किया गया; जो चिकित्सा-विद्या का अध्ययन 
करना चाहती थीं। अतः कोष ने भारतीय स्त्रियों को चिकित्सा 
शारत्र के अध्ययन में' बड़ा योग दिया। व्यावासियक शिक्षा भें 
एग्लो-इंडियन, ईसाई तथा पारसी स्त्रियां ही अग्रणी रहीं। अभीतक 
हिन्दू तथा मुसलिम स्व्रियो' के लिये व्यावसायिक काय वजित से ही 
थे। ख्त्री-शिक्षा का आथिक पहलू हिन्दुओ' तथा मुसलमानो' के लिए 
कोई महत्व न रखता था। फलतः सन्‌ १८८२-१६०२ की अवधि 
में व्यासायिकर शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दु तथा मुसलिम स्त्रियाँ एकदम 
पिछड़ी रहीं | 

सन्‌ १्८पर -१६०२ को अवधि के बीच स्त्री शिक्षा को प्रगति के 
उपथु क्त विवरण से यह स्पष्ट है कि. सन्‌ १६०२ ई० स्त्री शिक्षा की. 
सामान्य स्थिति सन्‌ १८८र ई० की अपेक्षा कहीं अच्छी थी। फिर 
भी, ला कजन के शब्दों में, स्री शिक्षा की दशा संतोष-प्रद न थी | 
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( १६६ ) 


स्कली अवस्था की कन्‍्याओं में केवल २'४६ श्रतिशत ही स्कूलों में 
दाखिल थीं। साझ्षरता के विचार से, सौ में ०६ .स्त्रियाँ ही साज्नर 
थीं। इस तरह, संख्यात्मक उपलब्धियों के विचार से १८८२-१६०२ 
की अवधि स्त्री शिक्षा के लिए महत्त्वपू्णं न थी। किंतु इस अवधि. 
में ख्री शिक्षा को ओर भारतीयों के दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण परिवर्चन 
हुए। स्त्रीशिक्षा की ओर अब लोगों की आशंकाए' कम हो गयीं 
ओर वे अपनी कन्याओं को स्कूलों में भेजने के लिए पहले की अपेक्षा 
अधिक प्रस्तुत रहने लगे । इस परिवत्त न की तह में, जेसा कि पहले 
कहा जा चुका है, समाज सुधार आन्दोलन थे, जिन्होंने स्त्रियों के 
सामाजिक प्रतिबन्धों तथा कुरीतियों को हटाने की कोशिश की। इनके 
प्रभाव से स्त्रियों के प्रति एक नये दृष्टिकोश का , उदय हुआ, जिसके 
कारण स्त्री शिक्षा का माग प्रशस्त हुआ | 

मुसलमानों की शिक्ञा--हम पहले देख चुके हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के 
प्रति शुरू में मुसलमानों का रुख अच्छा न था। कई कारणों से 
कम्पनी सरकार भी इनकी शिक्षा की ओर प्रयस्नशोल न थी। पहले- 
पहल लाडे मेयो ने मुसलिम शिज्ञा की ओर ठोस कदम उठाया | 
सन्‌ १८७२ ई० में भारत-सरकार ने एक विशिष्ट प्रस्ताव पास किया, 
जिसके अनुसार मुसलमानों के बीच शिक्षा प्रसार के लिये निम्नलिखित 
आदेश दिये गये । [ 
१--माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा देशी भाषाओं के माध्यम से 

दी जाय | | 
२--सभी सरकारी स्कूलों तथा कालेजों मे' अरबी तथा फारसी भाषाओं 

को अधिक प्रोत्साहन दिया जाय । 
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( १७० ) 


३--झ्ुसलिम क्षेत्रों मे! स्थित रकूलों मे' मुसलमान अंग्रेजों शिक्षक 
नियुक्त किये जाँय । 
४--मुसलिम गेरसरकारी चेष्टाओं को ग्रान्ट-इन-एड के द्वारा आथिक 
प्रेत्साहन दिया जाय | * 
४--सुप्तल्मानों के उपयुक्त एक वनोक्यूलर भाष्रा के सजन के लिए 
सरकार अधिक प्रोत्साहन दे | 
इन आदेशों के अनुसार मुसलिम शिक्ञा को प्रोत्साहित करने की 
चेष्टाएं भिनत-भिन्‍न प्रान्तों मे शुरू हो गयीं। इनके फलस्वरूप 
मुसलिम शिक्षा की स्थिति मे' काफी सुधार हुआ। सन्‌ १८८२ ई० में 
मुसलिम शिज्ञा की स्थिति, सन्‌ १८७२ की अपेज्ञा, कहीं अच्छी थी। 
इस वप मुललिम छात्रों की संख्या कुल्ञ छात्रों की संख्या की १७८ 
प्रति शत थी। सन्‌ १८८१ ई० की जन-गणशना के अनुसार मुसलमानों 
की आवादी कुल आबादी की १६१ थी। इस तरह सन्‌ १८८२ ई० 
मे' भारतीय मुसलमान, शिक्षा के क्षेत्र मे, अन्य जातियों के लगभग 
समकक्ष थे। किंतु अभी भीं वे हिन्दुओं से कई रूप मे पिछड़े हुए 
थे। अभी तक अधिकांश मुस्लिम छात्र सावजनिक स्कूलों मे न 
पढ़कर खानगी स्कूलों मे' ही पढ़ते थे। धामिक शिक्षा, जिसे वे अपने 
लिए परमावश्यक समभते थे, खानगी स्कूलों मे' ही प्राप्त हो सकती 
थी। (२) माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे' भारतीय मुसल्लमान 
हिन्दुओं से बहुत पीछे थे । (३) स्त्री शिक्षा के क्षेत्र मे, जेसा कि 
पहले कहा जा चुका है, मुंसलिम महिलाएं अत्यन्त पिछड़ी थीं। 
(४) सरकारी नोकरियों मे' मुललमान उम्मीदवार, हिन्दुओं के सामने 
प्रतिद्वन्द्िता मे' न टिक पाते थे । 
सन्‌ १८८२ के भारतीय शिक्षा आयोग ने मुस्॒लम शिक्षा के 
इन चार त्रुटियों को दूर करने की ओर विशेष ध्यान दिया। मुसलिस 
शिक्षा के सम्बन्ध मे' आयोग की सिफारिशें, न क्रेवल न्याय-संगत थीं, 
बल्कि उद्ारतापू्ं भी थीं। | आयोग की प्रमुख सिफारिशें ये थीं :-- 
(१) मुसलिम शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाय। 
ओर इस तरह का प्रोत्साहन लोकल, भ्यूनिसिपल तथा प्रान्तीय कोष 
का बेध उत्तरदायित्व समझा जाय | 
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( १७१ ) 


(२) देशी मुश्तल्षिम स्कलों को अपने पाठ्य-क्रम मे' भौतिक विषयों 
को सन्तिविष्ट करने के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाय | । 

(३) मुस्लिम प्राथमिक स्कूलों के लिए विशिष्ट मानदर्ड निधोरित 
किये जायेँ। 

(४) प्राथमिक तथा साध्यमिक स्कलों मे मुसलमानों की शिक्षा का 
मुख्य माध्यम हिन्दुस्तानी हो । 

(४) जिन स्थानों में सरकार के द्वारा व्यवह्॒त वर्नाक्यूलर हिन्दुस्तानी 
. के अतिरिक्त दूसरी भाषा हो, उन स्थानों से , प्राथमिक तथा माध्यमिक 
स्कलों मे' पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए उस भाषा को स्वेच्छा से 
पढ़ने की सहलियत दी जाय । 

(६) जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या परयोप्त हो, उन ज्षोत्रों 
के सरकारी प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कलों में हिन्दुस्तानी तथा फारसी 
भाषाओं को पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय | 

(७) मुसलमानों के लिये, उच्च अंग्न जी शिक्षा के ज्ञेत्र में, सहायता 
की अधिक आवश्यकता है। अतः यह सहायता भरपूर दी जाय | 

(८) मुसलमान छात्रों के लिये विशिष्ट प्रकार को क्रम-वद्ध 
छात्रवृत्तियाँ आयोजित की जायाँ। ये छाब्बृत्तियाँ प्राथमिक स्कूलों से 
प्रारभ्भ होकर विश्वविद्यालय तक जारी रहे | 

(६) सरकारी स्कलों में निःशुल्क पढ़ने वाले छात्रों में मुसलिम 
छात्रों के लिये, उचित अनुपात में, जगहे स्पष्ट रूप से संरक्षित कर 
दी जाये । 

१०) जिन स्थानों में मुसलमानों के हित के लिये भूमि आदि 
वक्‌फ किये हो' ओर इनका प्रबन्ध सरकार के द्वारा होता हो, उन 
स्थानों में वकफ की सारी आय केवल मुसलमानों की शिक्षा को 
प्रोत्साहित करने में व्यय की जाय । 

(११) जिन स्थानों में वक॒फ सम्पत्ति, गेर-सरकारी प्रबन्ध में हो 
वहाँ इन प्रबन्धकों को ग्रान्ट-इन-एड पद्धति पर, सकल तथा कालेज 
स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय | 

(१२) जहाँ आवश्यकता हो, मुसलमान शिक्षकों के लिये 
प्रशिक्षण-रकल तथा प्रशिक्षणु-कत्ताए' खोली जाय॑ | 

(१३) जिन मुसलिम स्कूलों में हिन्दुस्तानी के माध्यम से शिक्षा 
दी जाती हो, उन स्कूलों में इस काये के लिये, जहाँ तक सम्भव 
हो, मुसलमान शिक्षक नियुक्त किये जायाँ। की 


(१०) झु्लॉलिम प्राथमिक स्कूल के निरीक्षण के लिखे मुसलिम 
निरीक्षक अधिक संख्या में नियुक्त किये जाया । 

(१४) मुस्तलिम शिक्षा की समुन्तति के लिये जो संस्थाएं कायम 
की जायाँ, उन्हें सरकार स्त्रीकृत तथा प्रोत्साहित करे । 

(१६) लोक-शिक्षा की वार्षिक रिपोट में एक अध्याय, खास 
र से, मुसलिम शिक्षा से सम्बन्धित रहे । 

(१७) स्थानीय सरकारों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट किया जाय 
कि शिक्षित मुसलमानों तथा अन्य शिक्षित लोगों में सरकारी नोकरियाँ 
किस अनुपात में वितरित होती हैं । 

आयोग को णे सिफारिशें, कुडु संशोवत के साथ, सरकार के द्वारा 
स्वोकृत कर ली गयीं। किंतु सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया 
कि मुसलमानों का हित अंग्रंजी शिक्षा के ग्रहण में ही था, 
न कि फारसो ओर अरबो के ग्रहण में, जिस पर आयोग ने आवश्यकता 
से अधिक बल दिया था। ऐसा करने पर ही वे उच्च सरकारी 
नोकरियों क्ली प्राप्ति में हिन्दुओं के सामने प्रतिद्वन्दिता में 
टिक सकते थे । १ 

आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के फल्लस्वरूप सन्‌ १८८२ ई० 
के पश्चात मुसल्िम शिक्षा का प्रसार हृढ़ता से होने लगा और 
सन्‌ ९६०२ ई० में इसकी स्थिति पहले से काफी अच्छी हो गयी । 
सन्‌ १६०९१-१६०२ में सभी प्रकार की संस्थाओं में कुल्न मिलाकर 
£,७८,००० मुसल्िम छात्र पढ़ रहे थे। यह संख्या सभी धर्मों के 
छात्रों को संहथा की २१६ प्रतिशत थो। ऊफ़िंतु इस संख्या में उन 
छात्रों की संख्या भी सम्मिलित है जो कि खानगी स्कूलों में पढ़ते हैं । 
यह संख्या २,४७६,००० थी। इस संख्या को घटा लेने के बाद 
सावजनिक स्कूलों में पढने वाले मुसलिम छात्रों की संख्या ७,३२,००० 
थी। यह संख्या समस्त छात्र संख्या को १८८ प्रतिशत थी। 
जनसंख्या के विचार से यह अनुपात २२'६ होना चाहिये था। 
अत: सन्‌ १६०१-१६०२ मे' भी भारतोय मुसलमान अन्य लोगों की 
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अपेक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में, पिछड़े थे। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा मे 
'तो वे अन्य वर्गों से बहुत ही पीछे थे | * माध्यमिक स्कूलों मे केवल 
१७४ प्रतिशत भुसलिम छात्र दाखिल थे और कालेज में केवल 
-७"३ प्रतिशत । 
सर सैयद अहमद खाँ -- ु हे 
उन्‍्नीसवीं सदी में भारतीय मुसलमानों मे शिक्ञा की जो प्रगति हुईं, 
उसका वहुत बड़ा श्रेय सर सैयद अहसद खाँ को है। वस्तुतः भारतीय 
मुसलमानों के नवोत्थान में सर सैयद अहमद का बही स्थान है, जो 
कि राजा राममोहन राय का हिन्दू समाज के पुनजागरण मे है । 
सर सैयद अहमद का जन्म सन्‌ १८१७ ६० मे दिल्‍ली में हुआ 
था। उनके पिता मुगल सम्राट के विश्वास-पात्र उच्च पदाबिकारी थे। 
सैयद अहमद ने अपने पिता के स्थान पर प्रतिष्ठित होना अस्वीकार 
कर दिया और कम्पनी के अधीन नोकरी की । अपनी योग्यता, ईमान- 
दारी तथा अध्यवसाय से वे शीघ्र ही कम्पनी सरकार के अधीन ऊँचे पद 
पर पहुँच गये । सन्‌ १८५७ की ऋन्ति मे उन्होंने कम्पनी सरकार की 
बड़ी सदद की, जिसके फलस्वरूप वे इसके श्रद्धापात्र बने । दूसरी ओर 
उन्होंने सन्‌ १८५७ ई० की क्रान्ति से भारतीय मुसलमानों को संगठित 
तथा जाग्रत करने की प्रेरणा प्राप्त की ।$ उन्‍होंने स्पष्टतः देखा कि 
आरत में अंग्रेजी शासन टिकाऊ हो चुका था और इस शासन से 
बिमुख होकर भारतीय मुसलमान अपना अहित के सिव्रा ओर कुछ 
नहीं कर सकते थे। अतः इस बात की बड़ी आवश्यकता थी कि भार- 
'तीय मुप्त्ञमान पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन करें और अपने 
समाज को समुन्तत बनावें । ऐसा न होने से उनका विनाश निश्चित 
था।! उस घारणा से अनुप्राशित होकर सर सेयद अहमद ने अपना 
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जीवन भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में! उत्सगे 
कर देने का निश्वय कर लिया। इतिहास के उस युग में जब कि 
भारतीय मुसलमान अबनति की हद को छू रहे थे, सर सेयद्‌ अहमद 
ने उन्हें गते से निकाल कर प्रगति-पथ पर आरूढ़ करने का बीड़ा 
उठाया ।। अपने लक्ष्य. की ग्राप्ति के लिए उन्होंने मुसलमानों के 
आन्तरिक संगठन, अंग्र जी सरकार से सहयोग तथा अं जी शिक्षा का 
प्रचार आवश्यक माने | 

सन्‌ १८७४ ई० में' सर सेयद अहमद ने एऐग्लो-ओरियेन्टल 
कालेज, अल्लीगढ़ की स्थापना की । आगे चलकर यह कालेज अल्ली- 
गढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय में परिणत हो गया । भारतीय मुसलमानों 
के नवोत्थान के काय में अलीगढ़ कालेज सर सेयद अहमद के लिए 
एक अमोघ अस्त्र सिद्ध हुआ | सर सेयद के सुयोग्य निर्देश में अलीगढ़ 
ने, न केबल एरलो-मुसलिम साहचय्य स्थापित किया, बल्कि उसने 
मुसलमानों के एकीकरण का बोद्धिक वातावरण प्रस्तुत किया । ६ अलीगढ़ 
के नवशिक्षित युवक भारत के हर कोने में मुसलिम संगठन के अग्रदूत बने । 
बस्तुतः भारतीय इसलाम के नवोत्थान में' अलीगढ़ एक ऐसे प्रकाश- 
पुंज के रूप में परिलतज्षित हुआ, जहाँ से नवजागरण की रश्मियाँ 
भारतीय मुसलिम जगत मे सर्बत्र विकीर्ण हो गयीं। जातीय एकता 
तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के अतिरिक्त सर सेयद अहमद ने भारतीय 
मुसलमानों के बीच उदू को उनकी जातीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित 
किया । अलीगढ़ के पाठ्य-क्रम मे उदू को अनिवाय बनाकर सर सैयद 
अहमद ने इसे शिक्षित मुसलसानों के बीच वही मान्यता दिलवायी जो 
कि ४० वष पहले फारसी को प्राप्त थी | 
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( १७४ ) 


सर सैयद अइमर ने कई पुस्तकों की रचना भी की, जिससे 
मुसलमानों के नवजागरण को प्रश्नय मिला । 


कम्पनी सरकार ने सर सेयद अहमद की राजभकक्‍्ति को पुरस्कृत 
किया। लाड त्ञारेन्स ने सब १८६६ ई० भे' उन्हें स्व्ण पदक से 
विभूषित किया । इग्लैंड मे' भारत सचिव ने उनका हार्दिक स्वागत 
किया और सी० एस० आड़े के खिताब से सम्मानित किया। 
सन्‌ १८७८-श्यघ्यघर तक वे भारतीय लिज्सिलेटिव कोन्सिल” के 
सदस्य मी रहे। किंतु, ये सम्मान उस सम्मान की तुलना मे नगण्य 
हैं, जो उन्हें भारतीयों ने, विशेषतः भारतीय मुसलमानों ने, दिया । 
भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा के प्रति आक्रृष्ट करने तथा 
उन्हे जागरुक बनाने का श्रय उन्हीं को है। अपने जीवन काल में 
उन्हों ने भारतीय मुसलमानों को अंधकार के खड़ु से निकालकर एक 
प्रभावशाली शक्ति के रूप मे परिवर्तित कर दिया। इतिहास में' इस 
तरह के दृष्टान्त अधिक नहीं हैं ।| किंतु, इतिहास के विद्यार्थी को यह 
बात खटके बिना नहीं रह सकती कि सर सेयद अहमद के जातीय 
संगठन ने भारत की राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध ऐसी शक्ति उत्पन्न कर 
दी, जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद को सबंदा के लिए विश्व खल 
कर दिया। दो राष्ट्रों के सिद्धान्त के सूत्रपात से भारतीय मुसलमान, 
भारतीय राष्ट्र से विच्छिन्त होकर, उस स्वर्णिम संसार की कल्पना करने 
लगे, जिसकी परिणति आगे चलकर भारत के विभाजन ओर पाकिस्तान 
की सृष्टि मे हुई || 
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पिछड़ी जातियों की शिक्षा 


पिछड़ी जाति का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित चार प्रकार के 
जाति-समूहों के लिए होता है। ; 

क--डोस, चमार, दुसाध, मेहतर, महर आदि भारत|का वह जाति- 
समूह जो कि सदियों से अछूत समझा जाता आया है। इस जाति- 
समूह के लिए कई नाम प्रचलित हैं; सबसे नवीन तथा संस्कृत नाम 
हरिजन है, जिसे महात्मा गांधी ने प्रचलित किया । 

ख--कोल, भील, मुण्डा, उराँव, संथाल आदि आदिम जाति-समूह 
जो कि अधिकतर जंगली प्रान्तों में रहते हैं तथा जिनकी आर्थिक एवं 
सांस्कृतिक स्थिति शोचनीय रही है । 

ग--हिन्दू समाज का वह जाति-समूह जो कि अछूत नहीं, किंतु 
सांस्कृतिक क्षेत्र मे' बहुत पिछड़ा रहा है। कॉइरी, कुरसी, रवाला 
आदि जातियां इसी वर्ग मे' आती हैं । 

घ--बे जातियाँ जो कि बहुत दिनो से श्रमणशील रही हैं तथा जो 
चोरी, डकेती, लूट-मार, ठगी आदि निनन्‍्दनीय कर्मों मे बहुधा प्रवृत्त 
रहती हैं। इन जातियों का एक अपना समूह है, जो शान्तिप्रिय 
तथा स्थायी जनसमूह से बहुतांश मे भिन्‍न है । 

सन्‌ १८५४ ई० के पहले चारों प्रकार की पिछड़ी जातियों की शिक्षा 
लगभग नहीं के बराबर थी। द्वितीय अध्याय मे' वरशित मुनरो की 
रिपोर्ट में' इन जातियो' की शिकज्ञा का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता। 
एलफिन्सटन की रिपोर्ट मे' कोली, बेरद आदि कुछ जातियो' के छात्र 
शिक्षा प्रहण करते पाये जाते हैं। किंतु इन छात्रो' की संख्या सेकड़े 
१ से भी कम थी। किन्तु आदम की रिपोर्ट मे” पिछड़ी जातियो' के 
साथ-साथ इन जातितो के शिक्षको' का विवरण भी है। कुछ हरिजन 
(अछूत) जाति के छात्र भी वर्णित हैं। इससे स्पष्ट है कि आदम के 
समय (१८१८) मे पिछड़ी जातियो' की शिक्षा का प्रचलन देशी स्कूलों 
मे' होने लगा थां, हालांकि इन जातियो' के छात्रो' की संख्या बिलकुल 
नगण्य थी ।| सन्‌ १८५७४ ई० के पहले भारत के सरकारी प्राथमिक: 
स्कूलों में' भी पिछड़ी जातियो' की शिक्षा की कोई व्यवस्था न थी | 
अब तक कम्पनी की शिक्षा-संबंधी नीति सिफे उच्च वर्गों की शिक्षा तक. 

| एप्प & पक्का: ?.47 रच 
 जप्पी90 छढगवे ०८ ?.-.49. 
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सीमित थी। स्वभावतः इस नीति में पिछड़ी जातियों के बच्चों की 
शिक्षा की कोई गुंजाइश न थी। किंतु, विदेशी धर्म-प्रचारक 
((520747 6४) पिछड़ी जातियों की शिक्षा की ओर प्रयत्नशील शुरू 
से ही थे। इन्हीं जातियों में तो उनके धर्म-प्रचार की चेष्टाएं सुगमता 
से सफलीभूत हो सकती थीं। धर्मे-प्रचार की भावना से प्रेरित होकर 
ये प्रचारक आगे चलकर आदिम निवासी तथा पहाड़ी जातियों के बच्चों 
की शिक्षा की ओर भी प्रकृत्त होने लगे। इस तरह, सन्‌ १८४४ ई० 
के पहले पिछड़ी जातियों की शिक्षा अधिकतर धम्म-प्रचारकों के स्कूलों में 
ही होती थी। कुछ देशी स्कूल भी उनकी शिक्षा की ओर आक्ृष्ट होने 
लगे थे। सरकारी स्कूलों मे इनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था न थी । 


हम देख चुके है कि सन्‌ ?८५४ के संदेशपत्र ने उच्च-बर्गीय शिक्षा- 

पड़ति की घोर .निनन्‍दा की ओर यह आदेश दिया कि सरकारी शिक्षा- 

ति में जन-सामान्य की शिक्षा की व्यवस्था की जाय । जन-सामान्य 

में पिछड़ी जातियाँ भी सम्मिलित थीं ओर सरकारी शिक्तषा-विभागों को 

इनकी शिक्षा की ओर प्रयत्तशील होना पड़ा । फलत:ः सन्‌ १६०२ ई० 

तक सरकारी शिक्षा-विभागों के द्वारा हरिज्ञनों, आदिवासियों एवं 
पहाड़ी जातियों की शिक्षा की ओर कुछ उल्लेखनीय कारये हुए । 


हरिजनों की सामाजिक स्थिति कुछ. ऐसी थी, जिसके कारण सरकारी 
शिक्षा विभागों को, इनकी शिक्षा के आयोजन मे, प्रारम्भ में, बड़ी कठिनाई 
उठानी पड़ी। हरिजन बच्चों को सामान्य स्कूलों ( 0०॥०7७) 
80000]8 ) में दाखिल होने देने के लिए उच्च वर्ग के हिन्दू एकदम 
तैयार न थे। स्वयं हरिजनों में अपनी शिक्षा के लिए इतनी उत्कंठा न 
थी कि वे उच्च वर्ग के इस विरोध के वावजूद भी सरकारी प्रोत्साहन से 
लाभ उठाते। हरिजनों के लिए अलग स्कूल खोलने में भी काफी 
दिकत थी। ऐसे स्कलों के शिक्षक बनने के लिए उच्च वर्ग का कोई भी 
व्यक्ति तेयार न होता था। साथ ही हरिजन जाति में ऐसे पढ़ें-लिखे 
व्यक्ति न थे जो कि हरिजन-स्कूलों के शिक्षक नियुक्त होते। भारत 
सरकार भी हरिजनों के लिए अलग स्कूल खोलने के पक्ष मे न थी । 
इस नीति के प्रयोग से हरिजनों तथा उच्च जातियों का सामाजिक विभेद्‌ 
घटने की अपेक्षा बढ़ जाता । फलत: यही निश्चय किया गया कि सभी 
सरकारी स्कूल हरिजनों के लिए भी, समान रूप से, खोल दिए जाय॑ 
अथोत्‌ सामान्य सरकारी स्कूलों में ही हरिजन छात्र भी, अन्य वर्णों के 
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छात्रों के साथ, शिक्षा ग्रहण करें। सरकार की इस नीति का, उच्च 
जातियों की ओर से, विरोध होना स्वाभाविक था। किंतु सरकार 
अपने निश्चय से न डिगी। कम्पनी की संचालक-समिति ने भी सन्‌ 
१८४७ ई० मे इसी नीति को जारी रखने का आदेश दिया । सरकारी 
शिज्ञा संस्थाएं सभी वर्गों के लिए हैं, ओर इस नीति से सरकार 
हटना नहीं चाहती--ऐसा था संचालकऋ-प्तरम्नेति का भारत सरकार को 
आदेश | तब से सभी सरकारी स्कूल हरिजनों के लिए भी उसी रूप 
में खुले हुए हैं, जिस रूप में वे अन्य वर्णों के लिए खुले हुए हैं । किंतु 
हरिजनों को सरकार के इस निश्चय से लाभ न हुआ। उद्च जातियों 
का विरोध पूबबत्‌ बना रहा । कहीं-कहीं तो हिंसात्मक व्यवहार भी 
हरिजनों के विरूद्ध किया गया । केरा जिले के पाँच स्कूल, तनातनी के 
कारण, कई वर्षों तक बन्द कर दिये गए। एक गाँव में हरिजनों की 
मोपड़ियां तथा फसलें जला दी गई', जिसके फलस्वरूप सरकार को 
विशेष पुलिस का प्रबन्ध करना पड़ा। इस तरह के दृष्टान्तों से 
सरकार अपने पूर्व निश्चय पर अडिग न रह सकी । हरिजनों के लिए 
अलग स्कूल खोलने के सिवा उनकी शिक्षा का कोई दूसरा मार्ग न 
दीख पड़ता था। फलत: इनके लिए कुछ इस प्रकार के विशिष्ट स्कूल 
खोले गए। किंतु अनेक कठिनाइयों के कारण इन विशिष्ट स्कूलों की 
संख्या बहुत सीमित रही । 


सन्‌ १८८१-८२ ई०में, भारतीय शिक्षा आयोग को केवल २० ही ऐसे 
विशिष्ट स्कूल मिले, जिनमें १६ बम्बई प्रान्त मे' थे, तथा ४ सध्य प्रान्त 
मे । इन स्कूलों के हरिजन छात्रों की संख्याएं ऋमशः ५६४ ओर १११ 
थीं। भारतीय शिक्षा आयोग ने हरिजनों की शिक्षा के प्रश्न पर गंभीर 
विवेचन किया। आयोग की सम्मति में यह पूर्णत: उचित और न्याय- 
संगत था कि सभी सरकारी रकूलों के द्वार हरिजन छात्रों के लिए समान 
रूप से खुले रहें। किंतु इसके साथ ही आयोग हरिजनों की वास्तविक 
सामाजिक स्थिति से विमुख न रह सकी। सदियों की सामाजिक 
परम्परा के अनुसार हरिजन, उच्च जातियों की दृष्टि में, अछूत थे और 
इन जातियों को भावनओं को, एक बार ही, मटियामेट नहीं किया जा 
सकता था । अतः आयोग ने यह सिफारिश की कि सरकारी स्कूलों मे 
हरिजनों को पढ़ने का हक पूृववत्‌ प्राप्त रहे, किंतु इस हक के 
व्यावहारिक प्रयोग में! अध्यापक तथा शिक्षा विभाग के अफसर 
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सतकता से काम लें, ताकि उच्च जातियों का विरोध यथासंभव कम्त हो 
तथा इस विरोध को कालक्रम मे स्वाभाविक रूप से मिटाने का मौका 
मिले । आयोग ने यह भी सिफारिश की कि जिन स्थानों से हरिजन 
बच्चों की संख्या अलग स्कूल स्थापित करने के लिए पर्योप्त हो अथवा 
जिन स्थानों के साप्तान्य स्कूलों मे' हरिजनों की शिक्षा सम्पादित न होती 
हो, उन स्थानों मे' हरिजन छात्रों के लिए विशिष्ट स्कूल ( 596०8) 
80/00]8 ) प्रचुरता से खोलें जाय॑ | | 

इन सिफारिशों के फलस्वरूप हरिजनों की शिक्षा भें सन्‌ १८८२- 
१६०२ की अवधि में अच्छी प्रगति हुईं। सामान्य सरकारी स्कूलों में 
भी हरिजन छात्रां की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी, यद्यपि इन छात्रों 
के साथ स्कूलों का व्यवहार सन्तोषजनक न था। हरिजन 
छात्रों के लिए विशिष्ट स्कूल खोलने की पद्धति तो पूर्ण रूप से 
प्रतिष्ठित हो गई और इस पद्धति के अनुसार बहुत से विशिष्ट स्कूल 
खोले गये । इस अबधि में कई अन्य रूपों में भी हरिज्ञन शिक्षा को 
बल मिला । भारत का समाज-सुधार आन्दोलन काफी क्रियाशील 
हो चुका था। ब्रह्म समाज तथा प्राथना समाज भारतीय समाज के 
पुनरसंगठन के लिए सचेष्ट थे। समाज-सुधार का एक आवश्यक 
अंग भारतीय समाज से अछूतपन' को मिटा देना था। बहुत से 
प्रतिष्ठित भारतीय इन समाज-सुधारक आन्दोलनों में जी जान से 
लग गये । स्वभावतः उनकी चेष्टाओं का फल हरिजनों की सामाजिक 
स्थिति पर बहुत अच्छा पड़ा। समाज की दृष्टि मे' हरिजनों की 
स्थिति क्रमशः सुधरने लगी । इधर हरिजन भाई भी अपने अधिकारों 
तथा सुविधाओं की ओर जागरूक होने लगे थे। शहरों में उनकी 
आशिक स्थिति देहातां की अपेज्ञा अच्छी थी। ये शहरी हरिज्नन अब 
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अपने बच्चों की शिक्षा से सबंथा उदासीन न थे । हरिजनों के सोभाग्य 
से, कई प्रान्तीय सरकारों ने उनकी शिक्षा के लिए बड़ी तत्परता 
दिखलायी, जिसके कारण इन प्रान्तों में हरिज्नन शिक्षा की आशातीत प्रगति 
हुई। मद्रास की सरकार ने सन १८६३ ई० मे” एक प्रस्ताव के द्वारा 
हरिजन शिक्षा के संबंध में कई नियम प्रचालित किये। ये नियम 
हरिजन शिक्षा के इतिहास में 'मेगना काटों! (४७४79 ०१७7७) 
का महत्व रखते हैं | | इनकी प्रमुख बातें ये थीं-- 
सभी सरकारो प्रशिक्षण विद्याओं में पंचम वर्ण (हरिजनों) 

के छात्रों की मासिक वृत्ति (४0०74) अन्य छात्रों से २ रु० 
अधिक हो | 

२-गेरसरकारी प्रशिज्षण विद्यालयों मे' जो पंचम वश के छात्र 
दाखिल हों, उनके लिए सरकारी वृत्तियों की रकम बढ़ा दी जाय | 

३--लोकल बोडे तथा नगरपालिक्ाएं पंचम वर्ण के स्कूल के 
बड़ गाबों तथा शहरों में विशिष्ट स्कूल खोलें । 

४-सरकारी बंजर जमीन पंचम वर्ण के स्कूलों के लिए मुफ्त 
दी जाय | 

४--पंचम वर्ग के लोगों :की शिक्षा के लिए रात्रि स्कूल अधिक 
उपथुकत हैं; इसलिए ये स्कूल प्रोत्साहित तथा विकसित किए जाय॑। 


६-जिन स्कूलों की सहायता परीक्षाफल्न पर निर्भर करती हो, 
उन स्‍कूलों मे' पंचम वर्ण के छात्रों के लिए सामान्य छात्रों से 
४० प्रतिशत अधिक सहायता दी जाय । 

इन नियमों के अतिरिक्त, केवल हरिजन छात्रों के लिए कुछ बिशेष 
सरकारी छात्रवृत्तियाँ निधोरित कर दी गई । ये छात्रबृत्तियाँ सफल 
हरिजन छात्रों को ही दी जा सकती थीं। मद्रास मे' हरिजन शिक्षकों के 
लिए एक प्रशिन्षण विद्यालय भी खोला गया | 


उपयु क्त नियमों के परिणाम स्वरूप मद्रास प्रान्त में पंचम वर्ण की 
शिक्षा की बड़ी उन्‍तति हुईंें। सन १६०१-२ ई० में मद्रास प्रान्त में 
३,००० स्कूल केबल पंचम वर्ण के लोगों के लिए खुले हुए थे। कुल 
मिलाकर ४७, १५० पंचम लड़के तथा ८५,श२८ लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त 
कर रही थीं। स्कूली अवस्था के समस्त बच्चों में! सेकड् १४७ 
लड़के तथा २'६ लड़कियाँ स्कूलो' मे” दाखिल थीं। इस तरह प्रान्त 
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( रै८२ ) 


भी न हुई थो। इस तरह भारतीय शिक्षा आयोग की सम्मति में, 
आदिवासियों की शिक्षा की अब तक की सरकारी चेष्टाएं लगभग 
निष्फल ही के बराबर थीं।| इन निवासियों के शिक्षा के लिए 
विशेष प्रकार के प्रयत्नों की आवश्यकता थी, जिनकी सिफारिश भी 
आयोग ने की | 

आदिवासियों के बासस्थान, रहन-सहन, रीति-नीति आदि बातों 
को ध्यान में रख कर आयोग ने उनकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित 
प्रस्ताव उपस्थित किये । 

१--आदिवासियों की शिक्षा के लिए जो भी गेरसरकारी संस्थाएं 
प्रस्तुत हों, उन्हें सरकार पूर्णतः प्रोत्साहित करे।.. 

२--क्रिंतु, सरकारी चेष्टाएं सभी स्थानों में गेरसरकारी प्रयत्नों 
की प्रतीक्षा मे न रहे | 

३--सभ्य समाज के निकटस्थ आदिवासी-क्ेत्रों में भी सरकारी 
प्रयत्न व्यवद्धत किये जायं । स्थानीय सामान्य स्कूलों में आदिवासी 
छात्रों को आकर्षित करने की पूरी चेष्टा की जाय । इन छात्रों से किसी 
तरह का शुल्क न लिया जाय । आदिवासी प्रान्तों के भीतरी क्षेत्रों में 
क्रमशः प्रवेश किया जाय | किंतु, जो गैर सरकारी संस्थाएं इन भीतरी 
इलाकों में सीधे प्रवेश करना चाहती हों, उन्हें ऐसा करने के लिए पूरी 
सहूलियत दी जाय । 

४--आदिवासी जाति के ही कुछ शिक्षक शिक्षण-कार्य के लिए 
तैयार किये जायं। इन शिक्षकों को सामान्य 'नार्मल स्कूलों! में 
अल्प-करालिक प्रशिक्षण ( 8076-00प्रए/5४ ईएथगरंग2 ) दी जाय | 
इनके अध्ययन के विषय भी हलके हों | 

४“>यदि किसी आदिवासी जाति की वोजल्चाल की भाषा लिखित 
रूप प्रहण कर चुकी हो, तो उस भाषा को पूर्ण प्रश्नय दिया जाय; 
आदियासियों को शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाय | 
सभ्य पड़ोसियां की भाषा भी, द्वितीय भाषा के रूप में, आदिवासियों 
को, ऊपरी वर्गो' में, सिखलायी जाय । दूसरे लोगों की मापा आदि- 
वासियों की शिक्षा का माध्यम न बनायी जाय, जब तक कि डनकी 
माठ्भाषा इस कार्य के,लिए सर्वेथा अनुपयुक्त न हो । 
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( श्८घ३े ) 


आयोग की उपयुक्त सिफारिशों के अनुसार आदिवासी तथा 
पहाड़ी जातियों की शिक्षा के लिए कुछ प्रयत्न सरकार की ओर से हुए । 
आदिवासी क्षेत्रों के समीपस्थ सामान्य स्कूलों में आदिवासी बच्चों को 
आक्ृष्ट करने की चेष्टाएं हुईं | शुल्क की माफी, पाख्य-पुस्तकें को खरीदने 
के लिए आ्िक सहायता, विशेष छात्रवृत्तियां आदि कई तरह की सुविधाएं 
इन बच्चों को दी गई'। आदिवासी जाति के शिक्षकों के प्रशिक्षण 
की भी सरल व्यवस्था कई स्थानों में की गई। सघन आदिवासी क्षेत्रों 
में उनके लिए विशिष्ट स्कूल ( 970608) 80700]8 ) भी खोले गये। 
धर्म-प्रचारक तथा अन्य गेरसरकारी संस्थाओं को आदिवासियों के बीच 
शिक्षा प्रसार करने के लिए पंयोप्त आर्थिक सहायता दी गई। किंतु 
इन चेष्टाओं के समक्ष मी सन्‌ १६०२ ई० तक आदिवासी शिक्षा की 
प्रगति बहुत कम हुई । जो छुछ भी कार्य इस अवधि (१८८२-१६०२) 
में हो सका, उसका श्रेय अधिकतर धम-प्रचारकों को ही प्राप्त 
था। सरकारी चेष्टाओं की अपेत्ञा उनकी चेष्टाए' ही अधिक सफल 
रहीं। भारत नरकार की पंचवर्षीय शिक्षा रिपोर्ट (१८६६७-१६०२) । 
में दिये गये आंकड़ों के अनुसार सन्‌ १६०२ में अशिक्षित तथा शिक्षित 
आदिवासियों का अनुपात यह था । 
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आधुनिक शिक्षा का चतुर्थ चरण 
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सामान्य परिचय क्‍ 

सन्‌ १६०२ ई० में आधुनिक भारतीय शिक्षा ने अपने विकास के 
चतुर्थ चरण में प्रवेश किया। इसी वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय 
आयोग ( प्रतंक्ा एग्राए००आं76४ (/0777788707 ) की नियुक्ति 
हुई, जिसने भारतीय विश्विद्याल्नयों के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण 
सिफारिशें कीं। इनका विवरण हम आगगे यथास्थान प्रस्तुत करेंगे। 
सन्‌ १६२१ ई० में भारतीय विज्ञा की बागडोर भारतीय मन्त्रियों के 
हाथ सौपी गयी । भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस घटना का 
विशिष्ट स्‍थान है। इस घटना ने भारतीय शिक्षा कीं गतिविधि को 
कई तरह से प्रभावित किया। अरतु, सन्‌ १६०२-२१ की अवधि 
दो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को सपरश करती है। साथ ही 
इस अवधि की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जिनके कारण यह भारतीय 
शिक्षा के इतिहास में अपना स्वतंत्र स्थान रखती है। वे विशेषताएं 
निम्नलिखित हें । 

क+सन्‌ १६०२ के पहले, शिक्षा के क्षेत्र .मे, सरकारी चेप्टाएं 
अपेक्षाकृत न्‍्यून थीं। शिक्षा के क्षेत्र से राजकीय नियाण के सिद्धांत के 
प्रतिपादन से सरकार, शिक्षा संस्थाओं से अलग रहने लगी थी। 
लॉड कजन ने इस नीति के परित्याग की सिफारिश की, जिसके 
फलस्वरूप सरकार स्कूलों के प्रबन्ध तथा निरीक्षण में सक्रिय भाग 
लेने लगी। सरकार का यह कर्तव्य हो गया कि वह हर प्रकार के 
कुछ स्कूलों का प्रबन्ध रवयं करे; ताकि ये स्कूल गेरसरकारी स्कूलों के 
लिए आदशे अस्तुत कर सरकें। सरकार का यह भी उत्तरदायित्व 
समझा जाने लगा कि वह गेरसरकारी स्कूलों का निरीक्षण, पहले की 
अपेक्षा, अधिक क्रियात्मक रूप से करे ओर रकूलों को उनकी मर्जी पर 
चलने न दे । इस तरह, सन्‌ १६०२-२१ की अवबवि में न केवल 
सरकारी स्कूलों की वृद्धि हुईं, बल्कि सरकारी नियंत्रण और निरीक्षण 
भी अधिक व्यापक ओर प्रभावोत्पादक बनाये गये । 


( श्यपू४ ) 


सरकार के इस रूख-परिवतेन के कई कारण थे, जो कि इ ग्लैंड 
तथा भारत की तत्कालीन गजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों 
से प्रादभू त थे। सन्‌ १६०२ ई० के बाद से, बाल्फोर कानून 
(39]0 प्रा/ 3००) के अनुसार, इगलेड की सरकार वहां की प्राथमिक 
शिक्षा पर अधिक निर्यत्रण रखने लगी। इस समय इ्लेंड मं, 
शिक्षा के सुधार के लिये, सरकार विशेष सचेष्ट होने लगी थी। मृह- 
सरकार की इन चेष्टाओं के अनुकरण पर भारत सरकार के ऊच्च 
पदाधिकारी सी, भारतीय शिक्षा के सुधार के निमित्त, अधिक क्रियाशील 
होने लगे। एक ओर इन विदेशी परिस्थितिओं ने सरकारी अफसरों 
को आरतीय शिक्षा पर कड़ी निगरानी रखने की प्रेरणा दी. तो दूसरी 
ओर भारत की तत्कालीन परिस्थितियों ने इस प्रेरणा को संबलित 
किया । अंग्रेज अधिकारियों की यह आशा थी कि अंग्र जी-शिक्षा 
में शिक्षित भारतीय अंग्रेजी हुकूमत को सह्ष तथा क्ृतज्ञता पूबक ग्रहण 
करेंगे। इसके प्रतिकूल, शिक्षित भारतीय सामान्यतः अंग्र जी शासन 
का आलोचक बनता दीख पड़ रहा था। स्वभावत: यंह बात अंग्रेज 
अधिकारियों को खटक रही थी ओर वे यह सममभने लगे थे कि भारतीय 
शिक्षा की पद्धति, जो कि अंग्र ज सरकार के द्वारा, प्रचालित की गई 
थी, पूर्णतः दोषपूण थी इसके द्वारा असंतुलित, अनुशासन-विहीन 
असंतुष्ट तथा राजद्रोहदी व्यक्तित्व उत्पन्त किया जा रहा था। इस 
स्थिति का प्रधान उत्तरदायित्व उन गैरसरकारी अंग्र जी स्कलों पर था 
जो कि भारतीयों के द्वारा संचालित थे। अत्त: यह अत्यावश्यक था 
कि सरकार इन स्कलों पर अपना नियंत्रण कड़ा करे और इन के छात्रों 
को अनुशासित बनावे। दूसरी ओर भारतीय नेता शिक्षा के क्षेत्र में 
सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत न थे। वे तो यह 
चाहते थे कि भारतीय शिक्षा का संचालन भारतीयों के हाथ सौंपा 
जाय । यदि यह सम्भव न था, तो सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप, 
जहाँ तक सम्भव हो, कम रहे |! इस तरह शिक्षा के प्रबन्ध तथा 
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( १८६ ) 


नियत्रंण के प्रश्न पर सरकार तथा भारतीय नेताओं में जबदेस्त मतभेद 
उत्पन्न हो गया। शिक्षा के तथाकथित सुधार के हेतु, सरकार शिक्षा- 
संस्थाओं तथा शिज्ञा नीति पर अपना प्रभ्ुुत्व बढ़ाना चाहती थी। 
इनके वि्रिद्ध भारतीय नेता इस बात की मांग पेश कर रहे थे कि शिक्षा 
का प्रबन्ध भारतीयों को हस्तान्तरित कर दिया जाय। हम आगे 
देखेंगे कि इस संघर्ष की इति सन्‌ १६२१ ई० में हुईं, जब कि भारतीय 
शिक्षा की बागडोर भारतीय मंत्रियों को सुषुदे कर दी गयी । 


ख--सन १८४४-१६०२ की अवधि में सरकारी नीति प्रधानत 
शिक्षा संस्थाओं के विस्तार की ओर प्रेरित थी। किन्तु सन १६०२- 
१६२१ की अवधि से, स्कलों की संख्या-वृद्धि को अपेत्ञा इनके अध्यापन 
के स्तर को ऊँचा करना सरकारी नीति का क्क्ष्य हुआ। इस दिशा 
में भीं लाड कजन ने नेतृत्व क्रिया। उनके विचार में भारतीय शिक्षा 
का नियंत्रण भल्ती भाँति न हो रहा था, जिसके फलस्वरूप न इसमें 
सबंद्धता थी, न इसके पीछे स्पष्ट आदेश थे । नियंत्रण के अभाव 
म॑ भारतीय शिक्षा शिथिल हो गयी थी, इसका मानद्ण्ड गिर गया था 
तथा इसमे कोई तत्त्व ऐसा न था, जो नव-जीवन की प्रेरणा देता । 
ऐसी रिथिति में लाडे कजन के विचार में, इस बात की बड़ी आवश्यकता 
थी कि स्कलों के विस्तार की गति तेज को जाय ओर इनके अध्ययन 
के स्तर को ऊँचा उठाया जाय। जिस पद्धति का मानदण्ड नीचे गिर 
गया हो, उस पद्धति का पतन, कर्जत की दृष्टि में, अवश्यंभावी था। 
इसलिये सरकार का यह कतेव्य था कि वह स्कलों के (आदशे को 
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( श्ए७छ ) 


सुरक्षित रखे न कि इसकी संख्या को बढ़ावे। कज्ेन के द्वारा 
प्रतिपांदित शिक्षा की मुणात्मक उन्नति ( (प्रथ७४ए6० 4/9[070076 
77676 ) का सिद्धान्त सन्‌ १६०२-२१ की अवधि में सरकारी नीति 
का. शिन्ाधार रहा । कजेन के उत्तराधिकारी तथा शिक्षा-विभाग 
के आई० इ० एस० अफसर भी इसी नीति का अनुसरण करते 
रहे। किन्तु भारतीय नेता इस नीति से सहमत नथे। उनके 
विचार में भारतियों का हित शिक्षानसंस्थाओं के विस्तार में था, न कि 
इनके सुधार में | वे सरकारी नीति का जोरदार विरोध करने लगे, जिसके 
फलस्वरूप, उपय कत अवधि माँ, सरकार तथा भारतीय नेताओं में 
निरन्तर संघणे चलता रहा । इनका विवरण हम आगे यथास्थान: 
देंगे। इस संघर्ष में तत्कालीन विजय सरकार की हुई। किन्तु 
इससे भारतोय नेता क्षब्ध हो उठे ओर उन्‍हें यह विश्वास हो गया 
कि भारतीय शिकज्ञा का हित तब तक न हो सकता था जब तक इसका 
प्रबन्ध भारतीय मांत्रियों के हाथ में न सीपा जाता। उन्‍हें यह भी 
विश्वास हो गया कि शिक्षा-विभाग के आई० इ० एस० पदाधिकारी 
रूढ़िवादी तथा सरकार के समथेक थे। अतः इनके निष्कासन में 
ही भारतीय शिक्षा का हित हो सकता था । 


ग-- किंतु, शिक्षा की गुणात्मक उन्नति की सरकारी नीति के 
बावजूद भी सन्‌ १६०२-२१ की अवधि में शिक्ञा-संस्थाओं का अभूत- 
पव विस्तार हुआ। सन्‌ १६०१-२ में स्वीकृत शिक्षा-संस्थाओं की 
संख्या १,०४७, ३६२७ थीं। सन्‌ १६२१-२२ में यह बंढकर १६६,१३० 
हो गयी । इसी अनुपात में छात्र-संख्या की भी वृद्धि हुईं। सब्‌ १६०२ 
ई० में स्वीकृत संस्थाओं में कुल मिलाकर ६,३५,४०७ छात्र भरती थे। 
सन्‌ १६२२ में इन छात्रों की संख्या ७३,६६,५६० थी |. इसका कारण 

था कि इस अवधि मे राष्ट्रीय आन्दोलन काफी शक्तिशाली हो चुका 
था ओर शिक्षा का विस्तार आन्दोलन के रचनात्मक कार्यो मे प्रमुख 
स्थान रखता था । अतः सरकारी विसेध के समज्ष भी शिक्षा-संस्थाए ५ 
गश्सरकारी भारतीय चेष्टा के रूप मे, धड़ल्ले से खुलती गयीं । प्राथ- 
मिक शिक्षा के विस्त।र' मे' सरकारी प्रोत्साहन भी .आप्त हुईं। सरकार 
तथा जनता की आर्थिक स्थितियाँ, इस अवधि मे, पहले की अपेक्षा 
अच्छी, थी,. ज़िसकें फलंस्व॑रूप, शिक्षां-संस्थाओं के विस्तार की आशिक 
मर्जबूरियाँ पहले से बहुत कम-हो' गयीं । 


( श्यण ) 


६--इस अवधि की पाँचवीं विशेषता थी भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन 

की शृढ़ता तथा उश्रता। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (॥74487 
]७४००७]| (00727688) का जन्म सन्‌ १८८४ ई० मे हो चुका था । 
किंतु, उन्‍नीसवीं सदी के अंत तक, जेसा कि हम गत अध्याय में कह 
चुके हैं, राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप शान्ति-प्रधान तथा वेधानिक रहा। 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ होते ही इस आन्दोलन का रूप उम्र तथा 
क्रियात्मक् हो गया।  लोकमान्य तिल्षक के पदापेण से कांग्रेस का 
स्वरूप बदल गया था और अब वह अपने को वैधानिक आन्दोलन तक 
ही सीमित रखने से' असमर्थ थी ।। तिलक ने राष्ट्रीय आन्दोलन की 
अरणा भारत के गोरबपूर्ण अतीत से अहण की और इस आन्दालत का 
लक्ष्य, वेधानिक प्रगति नहीं, अपितु स्वराज्य माना । “स्वराज्य हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है” इसका प्रथम उद्घोष तिलक ते ही किया। 
इसी समय भारत के तत्कालीन वायसराय लाड कजन ने कुछ ऐसे कार्य 
किए, जिनने नयी राष्ट्रीयता की चिनगारी को दहकती ज्वाला में परिणत 
कर दिया | लाड कजेन ने, राष्ट्रीय आन्दोलन के नये स्पन्दन को न परख 
कर, अंग्र जी साम्राज्यवाद का बड़ा अहित किया | अभ्रमवबश उन्होंने 
यह समझा था कि कांग्रेस शिथिल् पड़ गयी थी ओर इसकी मृत्यु केवल 
समय की बात थी | * वस्तुतः उन्होंने इस के लिए प्रयास भी किया। 
किंतु, इससे कांग्रेस की मृत्यु तो न हुई। हाँ, इसकी जड 
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( श्८ं६ ) 


भारत की धरती मे' गहरी जिसट गयीं। बंग-विभाजन की योजना, 
(१६०४) जिसे लाडे कजन ने प्रशासनिक सुधार की आड़ में राष्ट्रीय 
आन्दोलन को कमजोर करने के वदेश्य से डरभूत को थी, आन्दोलन के 
हि ८ ९ क बे ७७... $ 
लिए बरदान सिद्ध हुई | $ स्वदेशी आन्दोलन के प्रबल प्रवाह में अंग्र जी 
के गं चल बाहर रु 
'सत्ता की दीबारें हिलने लगीं ओर राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने का 
प्रयास, कजन के लिए, लेने के देने जेसा हों गया । * अपने कार्यों के 
अतिरिक्त, कर्जेन ने अपनी बाणी तथा अपने व्यबहारों से भारत के शिक्षित 
का हे आर ९३५ । बम (4 
समुशाय को जबद॑स्त ठेस पहु चाग्री । उनके व्यंग्य कुछ इतने तीखे 
होते थे कि इससे भारतीय हृदय ठयथित हो उठता था। इसका फल्न यह 
हुआ कि जहाँ कजन के उद्देश्य अच्छे भी थे, वहाँ वे, अभिव्यक्ति की 
6 €< छल न जी सुयो 
कदटुता के कारण, रुचिकर न सिद्ध होते थे । इसतरह्‌ अत्यन्त सुयोग्य 
शासक होते हुए भी, कजन ने न केवल भारत की नयी राष्ट्रीयता को 
'संत्रल्षित होने से” योग दिया, बल्कि उन्होंने भारत के शिक्षित मध्य बरगं 
के बीच अपने प्रति अश्नद्धा का भाव उत्पन्त कर दिया । 
[० क ७९ का + पल किक 4 
ऋजन के विरुद्ध भारतीयों का राजनीतिक संबष, शिक्षा के क्षेत्र मे 
१५ # की ड फेक शो ५ (5 
भी, परिलज्ञित होने लगा। शिक्षा के प्रश्नों पर भी कजन के साम्राज्य- 
वाद ओर भारतोयों के राष्ट्र-आाद मे' जोर-आजमाई चलने क्गी। 
२ * जक.] (ः की [4 
गोपान्नऋष्ण गोखले के नेतृत्व मे' भारतीयों ने कर्जन की शिक्षा-नीति के 
३५ श *_ ऐएं ७. + ९ 
विरुद्ध कलकर लोहा लिया। यद्यपि इस संबष मे तत्कालिक सफलता 
कजन को ही मिलो, ऊतु भारतीय पन्च उत्तरोत्तर शक्षितशाली होता गया 
ओर सन्‌ १६२१ ई० में इसकी पूर्ण विजय हुई, जबकि शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व भारतीयों को हस्तान्तरित कर दिया गया। 
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सन्‌ १६०२-११ की अवधि की विशेषताओं के इस साम्मान्य 
परिचय के साथ हम उन दो भहान्‌ व्यक्तितयों का संक्षिप्त परिषय 
उपस्थित करते हैं, जिन्होंने भारतीय शिक्षा को अपने सुल्यवान क्ठायों 
से आभारी किया । ये महान व्यक्ति थे--लॉड कजन तथा वालकष्यश 
गोखले, जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं । 


लॉ कर्जन--लॉड कर्जन का जन्म सन्‌ १८४६ ई० में इंलॉंह मर 
हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एटन (#007) में हुई थी। कॉलेज्ड 
की शिक्षा उन्होंने आक्स-फाडे मे प्राप्त की। उनका दह्वात्र-जीचन्द् 
उज्ज्वल था। अध्ययन की समाप्ति के पश्चात उन्‍होंने विश्व केड 
लगभग सभी प्रग्मुख स्थानों का भ्रमण किया । इसी अमण के पिल- 
सिले में उन्हें भारत तथा एशिया की समस्याओं से परिचय प्राप्त हुश्ा ॥ 
भारत के महत्त्वपण भोगोलिक स्थिति का परिज्ञान भी €नन्‍्हें छपी 
अमशण मे प्राप्त हुंआ। उन्होंने स्पष्टतट: देखा कि अंग्रेजी साम्राज्य 
का उत्कष भारत के कारण ही था। भारत का राजनीतिक अभ्रु 
एशिया के समस्त देशों पर आच्छादित था । 


लॉड कजन की यह अडिग धारणा थी कि ब्रिटेन की सभ्यता आर 
संस्कृति बड़ी उच्चकोटी की थी और इस सभ्यता के प्रसार में ही 
एशिया का कल्याण निहित था। यह प्रसार तभी सम्भव था ऊब कि 
एशिया में अंग्रजी साम्राज्य कायम रहता। अतः त्ॉह केत 
अंग्र जी साम्राज्य के न केवल संरक्षण के हिमायती थे, वल्कि थे इसच्का 
विस्तार भी चाहते थे। 


लॉड करन की हार्दिक इच्छा थी कि वे भारत के वायसराय बर्ने | 
इस लच्य की प्राप्ति के लिए उन्‍होंने अपनी सारी चेष्टाए श्रेरित 
कीं। अन्त में उन्हें सफलता मिली, उनके जीवन की साध परी हुई । 
सन्‌ १८६८ ३० भें भारत के गबनर जेनरतल्ञ तथा वायसराय व नियत त 
हुए । इस पद पर इनसे बढ़ कर विद्वान, प्रतिभा-सम्पन्न तथा सयोग्य 
व्यक्ति शायद ही, अंग्र जी राजमुकुट के प्रतिनिधि के रूप में, भ्रारल 
आया हो। इनकी कत्तेक्य-पराग्रणुता तथा अध्यवसाय भी प्रश्िद्ध है । 
अपने स्ात व के कायकाल मे. इन्होंने: भारतीय प्रशासन. के सचॉन्ीण्श 
सुधार के लिये अहनिश' प्रयत्न किया। - इन्हें सफलता भी मिल्ीः । 
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अशासन के क्षेत्र में जो कार्य लाडे कजन ने सात वर्ष की अवधि में किये, 
वे उनके विना शायद १४-२० वर्षों में भी न हो सकते थे | + 

किंतु लॉड कर्जन के भाग्य में अपने परिश्रम का फल भोगना वदा 
नथा। सन्‌ १६०३ ई० में वे दूसरी बार भारत के वायसराय नियुक्त 
हुए। शीघ्र ही उन्हें भारत के सेनापति लॉडे किचनर से, सेनिक 
प्रशासन के प्रश्न पर, सैद्धांतिक मतभेद हो गया। ब्रिटेन की सरकार ने 
लॉड किचनर का ही समर्थन किया। फलतः लॉडे कजन ने सन्‌ 
१६०४ ई० में अपना पद-त्याग कर दिया | 

लॉड कजन का सब से बड़ा दुर्भाग्य वह था कि वे भारतीयों के 
श्रद्धा-पात्र न बन सके। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, उनका 
व्यक्तित्व तथा उनके काय कुछ इस रूप में प्रक्रट हुए कि भारतीयों के 
हृदय में उनके प्रति अश्रद्धा एवं घृणा के भाव उत्यन्त हो गये । अंग्रेजी 
सभ्यता में असाधारण निष्ठा होने के कारण उन्‍होंने भारतीय सभ्यता 
ओर संस्क्रति को ऐसी निगाह से देखती शुरू की, जो किसी भी भार- 
तीय को सह्य न हो सकती थी । भारतीय आचरण तथा चरित्र के प्रति 
उनके व्यंग्य कुञ्च इतने तीखे थे, कि उनसे भारतीय हृदय को मार्मिक 
चोट पहुँचती थी । राजनीतिक क्षेत्र में, क्जन ने राष्ट्रीय आन्रोलन 
को कुचलने की जो चेष्टाए' कीं, उससे नवजात राष्ट्रीयता मत होने की 
अपेक्षा बलबला उठी । इस तरह लॉड कर्जन ने अपने ही हाथों से 
अपने यश पर कालीख पोत दी। भारत से उत्तकी विदाई के क्षण 
एक मी भारतीय नेत्र से आंसू न टप्कर सका। बस्तुतः एक ऐसे 
व्यक्ति के लिए ज्ञी भारत का, अपनी धारणा के अनुसार, कल्याण 
चाहता था, जिसकी आकांत्ञाएं इतनी महाव्‌ थीं; जिप्के कई काये 
सराहनीय थे, जिसकी कत्तेठय-प्रायणुता हद को छू रही थी, क्तज्ञता 
का एक आंसू न टपके; एक ऐसी घटना थी जो सबेथा मम्मोन्‍्तक्र है। ६ 

सन्‌ १६०७ ई० में लॉ्ड कजन आक्स-फो्ड विश्वविद्यालय के 
कुज्ञपति नियुक्त हुए। आगे चल कर उन्हंने ब्रिटेन के मंत्रिमंडल 
में कई उच्च पदों को सुशोमित किया । साचे १६२४ ई० में उनके 
व्यस्त जीवन का अन्त हो गया। अपने जीवन के आखिरी 

 शप्ाएय्90 & सार ?.....45]. 
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ज्लण तक वे भारत के वायसराय के पद्‌ को विस्मृत न कर सके.. 
“जिसके संवहन में उन्होंने अपने शरीर तथा अपनी आत्मा का जो कुछ 
भी मूल्यवान था, उत्सगे कर दिया था।! 

भारतीय शिक्षा के इतिहास में क्जन का विशिष्ट स्थान है; 
उनकी शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हेैं। 
उन्होंने आधुनिक शिक्षा के विकास-क्रम में, शिक्षा की गुणात्मक 
उन्नति का सिद्धांत प्रतिपादित किया ओर इस सिद्धांत को कायोन्बित 
करने में अपनी जी जान लगा दी। भारत से उनके जाने के बाद भी, सर-. 
कारी नीति, उनकी नीति के अनुसार ही चल्ञती रही। वस्तुतः १६०४- 
२६२१ की अवधि में भारतीय शिक्षा की सरकारी नीति, लार्ड कर्जन की 
_ बीति को ही, प्रतिविम्बित करती रही । यह सही है कजन के द्वारा प्रति- 
पादित गुणात्मक समुन्तति का सिद्धांत; भारतीय दृष्टिकोश से, सबंधा 
सही न था | फिर भी कजन के इस सिद्धांत ने भारतोय शिक्षा का हित 
कई तरह से किया, जिसका विवरण हम आगे उपस्थित करंगे। 

गोपाल कृष्ण गोखले--कजन के साम्राज्यवादी व्यक्तित्व के बिर 
में भारत ने एक ऐसे व्यक्त्वि को समुत्पन्तः किया, जिसकी प्रतिभा 
तथा क्षमता4' कजन के विरुद्ध में मोचो लेने के लिए सर्वथा उपयुक्त 
थीं। वह व्यक्तित्व बालक्रष्णु गोखले के रूप में प्रकट हआ। गोखले 
का जन्म सन्‌ १८६६ ई० में बस्बई प्रान्त के चिपलुन तालुका के एक 
निधन परिवार में हुआ था । अपनी लगन तथा अध्यवसाय से उर 
अपनी गरीबी पर विजय पायी ओर एलर्फिस्टोन कॉलेज बम्बई से 
सन्‌ १८८४ ई० में बी० ए० की उपाधि प्राप्त की। शीघ्र ही वे “डेक्कन 
एजुकेशन सोसाइटी” के आजीवन सदस्य वन गये ओर इसकी 
अधीनता में फरगस्सन कॉलेज, पूना के ग्राध्यापक बने। अपने ख्च 
के लिए वे ५०) रू० मासिक वेतन मात्र लेते थे। कॉलेज से भार-मुक्त 
होने के बाद उन्होंने अपना समस्त जीवन साबजनिक कार्यों में व्यतीत 
किया। सन्‌ १६०४ ई० में वे अखिल भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के 
सभापति निवाचित हुए। उसके पू् ही वे केन्द्रीय व्यवस्थापिका के 
सदस्य मनोनीत हुए थे। उन्होंने दो बार इंग्लैंड की यात्रा भी की और वहाँ 
के लोगों को भारत की वास्तविक श्थिति से परिचित कराने की पूरजोर 
कोशिश की । सन्‌ १६१२ ई० में वे अफ्रिका गये। महात्मा गांधी 
वहाँ पहले से ही भारतीय प्रवासियों की स्थिति सुधारने के लिए. 
प्रथत्तशील थे। महात्मा गांधी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें 
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अपना गुरू के रूप में मानने लगे। सन्‌ १६०४ ई० में गोखले ने 
अपनी “'सरंजेन्टस ऑफ इंडिया सोसाइटी” स्थापित की। अनवरत 
कठिन परिश्रम से गोखले का स्वास्थ्य गिरने लगा ओर सन्‌ १६४४ ई० 
में उनका देहावसान, कम उम्र में ही, हो गया | 

गोखले ने कजन के विरुद्ध भारतीय जनमत को संगठित किया 
तथा उसकी साम्राज्यवादी नीति से कस कर लोहा लिया। शिक्षा के 
क्षेत्र में भी गोखले ने कजन के गुणात्मक सुधार के विरुद्ध अपनी 
आवाज बुलन्द की ओर शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने निरन्तर संघ्े 
किया | 
गुणात्मक उन्नति अथवा संख्यात्मक विस्तार 

कजन तथा गोखले के सिद्धांत तथा कार्य बेयक्तिक मात्र न थे। 
वस्तुतः ये शिक्षा के प्रश्न पर दो विचार धाराओं का प्रतिनिधित्व करते 
थे। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, कजजेन उस विचार-घधारा का 
प्रतिनिधित्व करते थे, जो शिक्षा की गुणात्मक उन्‍नति (५ए७॥६७४ए०७ 
70[0707०77670) की हिमायत करती थी। इसके विपरीत गोखले 
उस विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करते थे, जो कि शिक्षा का संख्यात्मक 
विस्तार (१७७०॥४7॥9४ ४8 9697970००) चाहती थी । 

कजन-पक्त अपने विचारों की पुष्टि में निम्नलिखित तक उपस्थित 
करता था | | 

१--भारतीय शिक्षा आयोग की वे सिफारिशें, जो गेरसरकारी 
चेष्टाओं के विकास के द्वारा शिक्षा के प्रसार के निमित्त की गयीं थीं, 
पुराती पड़ गयी थीं। अब इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि 
शिक्षा-संस्थाओं का विस्तार किया जाय । 

२--अधिकांश गेरसरकारी संस्थाओं के शिक्षण का स्तर नीचे गिर 
गया था। उपयुक्त शिक्षक तथा शिक्षणु-सामग्री के अभाव में ये 
संस्थाएं शिक्षा वितरण न करती थीं, बल्कि बिद्यार्थियों को परीक्षा के 
लिए तैयार करती थीं। अतः गैरसरकारी संस्थाओं के प्रति सरकारी 
नीति में परिव्तेत की आवश्यकता थी । यह नीति गेरसरकारी स्कूलों 
के नियंत्रण तथा सुधार की नीति होनी चाहिए थी, न कि तटस्थता की । 

२--भारतीय शिक्षा आयोग की यह सिफारिश कि राज्य को शिक्षा 
के क्षेत्र से हट जाना चाहिए अत्यन्त हानिकर थी। अतः राजकीय 
निर्याण की नीति, सरकारी तोर पर, त्याग दी जाय । सरकार का यह 
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व्य हो कि वह कुछ सरकारी सकल, आदरशे के रूप से, अवश्य चत्तावे | 

३...शिक्षा-विभाग के उच्च पदों के लिए भारतीयों की अपेक्ना 
अंग्रेज अधिक उपयुक्त थे। अतः इन पदों पर अंग्र ज़ पदाधिकारियों 
की ही नियुक्ति, पूववत्‌, जारी रहे । 

४--शिक्षा-संस्थाओं से राजनीति सबंथा निष्कासित कर दी जाय । 

४--अंग्रे जी के अध्ययन का मानदर्ड और ऊँचा किया जाय । 

गोखल्े-पक्ष के विचार निम्नलिखित तकों पर आधारित थे । 

१--भारत में शिक्षितों की संख्या इतनी कम थी कि यहाँ के लिए 
शिक्षा की मुणात्मक उन्नति की अपेक्षा संख्यात्मक विस्तार अधिक 
आवश्यक था | 

२-स्कलों के नियंत्रण की व्यवस्था, शिक्षा के सुधार के लिए नहीं 
अपितु भारतीय छात्रों को राष्ट्रीय भावना को कुचलने के उद्द श्य से की 
जा रही थी । 

३--देश की शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह 
जरूरी था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवाणे बना दिया जाय तथा 
माध्यमिक ओर उच्च शिक्षा को अधिक विस्तृत किया जाय | 

४-शिक्षा विभागों के लिए उपयुक्त भारतीय उपलब्ध थे, अतः 
शिक्षा का भारतीय-करण शीघ्र हो । 

४--अंग्र जी की अपेक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन 
पर विशेष बल्ल दिया जाय । 

६-शिक्ञा का लक्ष्य देश-प्रेम सिखाना हो, न कि विदेशी सत्ता के 
प्रति राजभक्ति | 

इत तक्नों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि दोनों पत्तों का सेद्धांतिक 
मतभेद काफी गहरा था और फलतः शिक्षा की प्रगति के लिए अत्यन्त 
घातक या । दुभोग्यवश, यह मतसेद सन्‌ १६०२-२१ की अबधि में न 
क्रेबज्ञ वना रहा, बल्कि दिनों-दिन उम्रतर होता गया। इसका फत्न यह 
हुआ के सरकार तथा भारतीय नेता विपरीत दिशाओं मे कदम वढ़ाते 
रहे। सष्टतः ऐसा 'स्थांते मे शिक्षा को उन्‍नति सम्भव न थी। इस 
तरह, उपराक्त अवाध को शक्षा-सम्वन्धी अधिकांश चेष्टाएं निष्फल 
सिद्ध हुई । याद लाडे कजंत अपनी शिक्षा-सम्बन्धी नीति के मिधार 
मे भारतीय जनसत का विचार किये होते, तो आधनिक शिक्ता का 
इतिहास कुछ दूसरा ही रूप लेता | किंतु यह न हो सका। मतभेद 
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का अन्तिम परिणाम, जेसा कि हम आगे देखेंगे, यह हुआ कि सरकार 
को शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को सॉपना पड़ा । 


सिमला शिक्षा सम्मेलन-१९०१) 

भारतीय प्रशासन के पुनर्गठन के कार्य में लाडे कर्जन का 
ध्यान स्े-प्रथम भारतीय शिक्षा की ओर गया।[ इस उद्द श्य से 
उन्होंने भारत के सभी प्रान्तों के लोक-शिक्ञा नि्देशकों का एक सम्मेलन 
सिमला में सन्‌ १६०१ ई० में बुलाया। शिक्षा के विषय में अपने 
ढंग का यह सम्नेल्नन पहला था, जिसमे सभी प्रान्तों के सोच्च शिक्षा 
अधिकारी शामिल थे। कुछ अन्य लोग भी, खास तौर पर, 
बुलाये गये थे। सम्मेलन की बेठक १४ दिनों तक होती रही। बहुत 
विचार-विमशे के पश्चात, सम्मेलन में १४० प्रस्ताव पास हुये | 
कर्जन के शिक्षा सम्बन्धी सुधार, अधिकतर, इन्हीं प्रस्तावों पर आधारित 
थे। अभाग्यवश इस सम्मेलन में कर्बन ने एक भी भारतीय को 
आमंत्रित न किया । सम्मेलन की कायेवाही सी प्रकाशित न की गयी । 
स्वभावत:, भारतीय सम्मेलन को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। 
उनकी धारणा हो गयी कि सम्मेलन भारतीय चेष्टाओं के विरुद्ध 
कोई कुचक्र रच रहा था । $ ऐसी परिस्थिति में सम्मेलन को भारतीय 
नेताओं का सहयोग अथवा सहानुभूति न प्राप्त हो सकी। फिर भी, 
सिमला सम्सेल्लन ने भारतीय शिक्षा के हर प्रमुख पहलू के सम्बन्ध 
में महत्वपूर्ण निशंय किए । इन्हीं निर्णयों के आधार पर कजेन ने शिक्षा- 
सुधार की अपनी अधिकांश योजनाएं प्रचालित कीं। इनका विवरण 
हम नीचे प्रस्तुत करते हैं। 


कं | आ 4 
विश्वावदासय तथा उच्च शक्षा 
भारतीय शिक्षा के पुनगंठन में कजेन ने विश्वविद्यालय को सबसे 
अधिक महत्त्व दिया। भारतीय विश्वविद्यालयों के संगठन तथा कार्य 
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से उन्हें घोर असंतोष था। ये विश्वविद्यालय केवल परीक्षक-संस्थाए 
थे, जो विद्यार्थियों के सास्कृतिक उत्थान के लिए किसी प्रकार का योग न 
देती थीं। विश्वविद्यालय ओर छात्रों का सम्बन्ध-सूत्र कागज पर छपे 
प्रश्नों तथा प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अन्य कुछ न था। [ कर्जेन की 
हृष्टि में, विश्वविद्यालय को “एक ऐसा स्थान होना चाहिए था; जहाँ से 
न क्रेवल ज्ञान विकीर्ण हो, बल्कि जहाँ के मानवीय कारखाने की 
अनुभव-रूपी अग्निशाल्ा में सत्य-से-संबलित चरित्र का निमोण हो ।”* 
इस तरह, भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कजन के श्रस्तावित 
सुधार श्लाबनीय थे। एस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए कजन 
ने विश्वविद्यालयों की स्थिति की 'पूरो जाँच आवश्यक समझी। इसी 
हद श्य से उन्होंने, सन्‌ १६०२ ई० में, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 
नियुक्त किया। आयोग को भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति की 
जांच के अतिरिक्त उनके सुधार के लिए परामशे भी उपस्थित करने थे । 
आयोग, ने अपनी नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर ही, अपनी रिपोर्ट प्रेषित 
कर दी | 


भारतीय विश्वविद्यालय कानून १९०४ 


इसी रिपोर्ट के आधार पर कजन न सन्‌ १६०४ ई० में विश्व- 
विद्यालय के सम्बन्ध में एक कानून पास किया, जो कि भारतीय विश्व- 
विद्यालय कानून ([707%&7 परए००४४68 400 ]904) कहा जाता 
है। इस कानून की मुख्य बातें ये थीं :-- 
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१--विश्वविद्यालय का कार्य केवल परीक्षा लेने तक सीमित न रहे, 
बल्कि इसमे छात्रों के शिक्षण की व्यवस्था भी शामिल हो | विश्वविद्यालय 
को अधिकार है कि वह शिक्षणु-कार्ये के लिए प्राध्यापक नियुक्त करे 
तथा उच्च ज्ञान के प्रोत्साहन के लिए, जो भी उचित हो, करे | 

२--विश्वविद्यालय के सदस्यों (/०0))098) की संख्या कम से कम 
४० और अधिक से अधिक १०० हो । सदस्यों की नियुक्तित £ वे के 
लिए हो, न कि जीवन भर के लिए 

स्मरण रखना चाहिए कि सन्‌ १८४७ ई० के विश्वविद्यालय संगठन 
कानून के अनुसार सिनेट के सदस्यों की अधिकतम संख्या निधोरित न 
की गयी थी और इन सदस्यों के कार्य की अवधि आजीवन रखी गयी 
थी। फलतः सिनेट बोमिज्ञ तथा निष्किय हो गया था। सन्‌ १६०४ 
'के कानून ने इन दोषों का निराकरण किया । 

३--सिनेट के निवाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाय। 
कलकत्ता, बम्बई, तथा मद्रास विश्वविद्यालयों में निवोचित सदस्यों की 
संख्या २० रहनी चाहिए थी, नये विश्वविद्यालयों मे १४ रहनी 
चाहिए थी। हमने पहले देखा है कि सन्‌ १८४७ के कानून में विश्व- 
विद्यालयों के सिनेट में निवोचित सदस्यों को व्यवस्था न को गयी थी। 
ये सभी सदस्य या तो मनोनीत या पदेन हुआ करते थे । 

४--विश्वविद्यालयों को कार्यकारिणी शक्ति 'सिन्डिकेट' में निहित 
रहे । सिन्डिकरेट के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुल्षपित हों। सिन्डिक्रेट 
में विश्वविद्यालय के शिक्षकों का समुचित प्रधिनित्व रहे | 

४--सन्‌ १८५७ के कानून के अनुसार विश्वविद्यालय के सम्बन्ध 
में नियम बनाने का अधिकार केवल सिनेट को दिया गया था। सर- 
कार को इन नियमों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकृत करने या रह करने 
का अधिकार था । सन्‌ १६०४ के कानून के अनुसार सरकार को 
यह अधिकार दिया गया कि बह सिनेट के द्वारा बनाये हुए नियमों 
को, आवश्यकतानुसार, संशोधित या परिवद्धित कर सकती थी। सरकार 
को यह भी अधिकार दिया गया कि यदि निवोरित तिथि तक सिनेट 
कानूठ न बनाये, तो वह स्वयं कानून बना सकती थी | 

६--सन्‌ १८५७ के कानून से किसी विश्वविद्यालय का ज्षेत्र कहाँ 
तक होगा--इसके सम्बन्ध से कोई नियस न बनाया गया था। इससे 
विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अधिकार के सम्बन्ध में कई तरह की गड़बड़ी 


द ( शध्य ) 


हो जाती थीं। कभी-कभी तो एक ही कॉलेज दो विश्वविद्यालयों से 
संबद्ध हो जाता था। सन्‌ १६०४ के कानून के द्वारा गवनेर-जेनरल 
को अधिकार दिया गया कि वह “हर विश्वविद्यालय की ज्षेत्रीय सीमा 
निश्चित कर दे तथा यह भी निश्चित कर दे कि हर विश्वविद्यालय 
के क्षेत्र में कोन-कोन कॉलेज रहेंगे |” * 


कानून के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया 


. विश्वविद्यालय कानून १६०४ के प्रति भारतीयों का रूख अच्छा 
न रहा। तत्कालीन परिस्थितियों में, जिनका उल्लेख हम कर 
चुके हैं, सरकार ओर भारतीय नेता एक दूसरे को अविश्वास तथा 
संदेह की दृष्टि से देखते थे । ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों की सुधार- 
योजना भी अपने असली रूप में ग्रहण न की जा सकी। भारतीय 
यह सममभने लगे कि सुधार के नाम पर सरकार विश्वविद्यालयों पर 
अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है और कालेजों के निर्माण 
में रुकावट डालना चाहती है। विश्वविद्यालय कानून १६०४ के 
विरुद्ध कई तरह के आक्षेप लगाये जाने लगे। भारतीय विश्वविद्या- 
लयों में शिक्षण की व्यवस्था की बात ऐसी थी, जिससे किसी का विरोध 
न था। किंतु, अथोभाव के कारण कानून का यह आदेश कागज के पन्नों 
तक ही सीमित रह जाता । लोगों की यह आशंका वेबुनियाद न थी। १६०४ 
के कानून में, सिनेट के चुनाव में, सदस्यों के निवोचन का प्रवन्ध भी क्रिया . 
गया था। किंतु निवाचित सदस्यों की संख्या अत्यन्त सीसित थी | यह 
भी जवदस्त आक्षेप का विषय था। साथ ही, विश्वविद्यालय के सिनेद के 
सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित कर दी गयी थी, जो कि उचित थी | 
किंतु भारतीयों को यह भय था कि नव-गठित सिनेट में यूरादीय 
सदस्यों का वहुमत हो जाता। १६०४ के कानून ने विश्वविद्यालयों 
से संबद्ध कालेजों के लिए कडडी शर्तें निधोरित कीं। स्पष्टत: ये शर्तें 
ऐसी थी, जिनसे कालेजों के निमोण की गति शिथिल पड़ जाती, जो 
भारतीय नहीं चाहते थे। विरोध का सच से बड़ा विषय था 
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विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रबन्ध में गवनेर-जेनरल का आधिपत्य | 
हसने देखा है कि १६०४ के कानून के अनुसार सरकार को अधिकांश 
सदस्यों को मनोनीत करने, कालेजों के संबद्ध करने की स्वीकृति देने 
या न देने, तथा विश्वविद्यान्नयों के सम्बन्ध मे नियम बनाने के अधिकार 
दिये गये। इन अधिकारों के प्रयोग से विश्वविद्यालयों पर सरकारी 
आधिपत्य पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता। यह भी आशंका थी कि 
विश्वविद्यालय, स्वशासित संस्थाएं न रह कर, राजकीय विभाग बन 

जाते। यह शंका निराधार न थी | 

विश्वविद्यालय कानून १९०४--मूल्यांकन 

जैसा कि हम अभी कह चुके हैं, विश्वविद्यालय कानून १६०४ को 
भारतीयों की सहानुभूति प्राप्त न हो सकी । उनकी दृष्टि में यह कानून 
विश्वविद्यालयों को उन्नत नहीं, अपितु इन पर सरकारी आधिपत्य को 
हढ़ बनाने के उद्दे श्य से लागू किया गया था | दूसरी ओर सरकारी 
पत्न के लोग इस बात का दावा कर रहे थे कवि विश्वविद्यालय कानून 
उच्च शिक्षा की सारी व्याधियों के लिए रामबाण था। किंतु, इतिहास 
के विद्यार्थी की दृष्टि में, दोनों ही पक्नों की धारणाएं गलत थीं। 
विश्वविद्यालय कानून ने उच्च शिज्ञा के लिए न विष बोया, 
न अम्नत बरसाया । इसमें मुण ओर दोष दोनों थे। किंतु दोष की 
अपेत्ता, गुण की मात्रा अधिक थी। कानून का प्रधान उहेश्य विश्व- 
विद्यालय के प्रशासन को ठोस तथा प्रभावोत्पादक बनाना था। इस 
उद्देश्य की सिद्धि में उसे क्राफी सफलता मिली | विश्वविद्यालयों के 
नव॒-गठित पिनेट, पहले के सिनेटों की अपेत्ता, अधिक संश्लिष्ट, ठोस 
तथा क्रियात्मक थे। सिनेट के सदस्य सरकार के पिट्ठ तथा प्रतिक्रिया- 
वादी होंगे--यह भी आशंका निमू ल सिद्ध हुई। यह शीघ्र ही स्पष्ट हो 
गया कि नव-गठित सिनेट ने विश्वविद्यालय के प्रशासन को समुन्नत 
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बना दिया था। विश्वविद्यालय कानून का दूसरा उद्देश्य संबद्द कालेजों 
के स्तर कोउठाना था। इस उहं श्य की सिद्धि में भी कानून, वहुलांश में, 
सफल हुआ। संबद्धीकरण की कड़ी शर्तों के कारण नये कालेज, 
जैसे तेसे, प्रस्कुटित न होने पाये । निरीक्षण तथा नियंत्रण की व्यवस्था 
से पुराने कालेजों को उच्च-शिज्ञा के निधोरित मानदण्ड तक पहुंचने की 
अ्ररणा मिली । जो असमथ्थ थे, वे लुप हो गए। किंतु यह कहना ठीक 
नहीं कि कालेजों की उन्‍तति का एकमात्र श्रेय विश्वविद्यालय कानून 
को है। सन्‌ १६०४ के बाद इन कालेजों को कई तरह की आशिक 
सुविधाएं प्राप्त हुई, जो कि पहले न थीं। आर्थिक सहूलियतों के 
कारण उन्‍हें अपनी समस्याओं के समाधान का सुयोग मिला । फिर 
भी, विश्वविद्यालय कानून ने कालेजों के गुणात्मक उत्थान की न केवल 
प्रेरणा दी, बल्कि इसे दृढ़ तथा प्रगतिशील बनाने में भी अपना महत्त्वपूर्ण 
योग दिया । | कानून के विरुद्ध यह आशंका प्रकट की गयी कि यह उच्च 
शिक्षा के विस्तार में बाधा उपस्थित करेगा ओर भारतीय चेष्टाओं को 
कुरिठित कर देगा। यह आशंका निमू ज् सिद्ध हुई । यह सही है कि 
सन्‌ १६०४-१२ की अवधि में, कठोर नियंत्रण के कारण, कालेजों की 
संख्या कम हो गयी । किंतु छात्रों की संख्या कम न हुई, अपितु उत्तरोत्तर 
बढ़ती गयी । सन्‌ १६१२ के पश्चात्‌ कालेजों की संख्या में भी वृद्धि शुरू 
हो गयी। ये कालेज अधिकतर भारतोयों के द्वारा ही संचालित होने लगे | 
कानून का एक परिणाम यह भी हुआ कि विश्वविद्यालयों के 
सरकार की ओर से नियमित वाषिक अनुदान मिलने लगा। सब 
१६०४ के पहले केवल पंजाब विश्वविद्यालय को ५४० हजार हे रुपये & 
दान के रूप में ग्रति बष मिला करते थे। सन्‌ १६०४ ई० में सरकार 
२४ लाख रुपये विवश्विद्यालयों के लिए स्वीकृत किए । इसी बषे यह 
घोषणा की गयी कि सरकार ५० लाख रुपये प्रतिवर्ष ५४ विश्वविद्याज्नयों 
"को ५४ बे के लिए देगी। आगे चलकर यह अनुदान स्थायी आवरत्तेक 
अनुदान के रूप में परिवतित हो गया। ५ लाख रुपये मे ९? लाख ३४ हजार 
विश्वविद्यालय को दिए गए, शेष ३ लाख ६४ हजार कालिजों की समुन्नति 
के लिए। विश्वविद्यालयों को सरकारी अनुदान देने का सिलसिला 
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यहीं से प्रारम्भ हुआ, जो कि आगे चलकर हृढ़ तथा सबल हो गया। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस अनुदान की पद्धति ने उच्च शिक्षा की 
उन्मति में बड़ा योग दिया। 


फिर भी, विश्वविद्यालय कानन १६०९, विश्वविद्यालयों की समस्त 
याधियों के लिए, जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, रामबाण सिद्ध न 
हो सका। इसने विश्वविद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन में 
महत्वपरणण सधार किये। संबद्ध कारछजों की स्थिति मे भी काफी डन्‍नति 
ई। सरकारी प्रभुत्व विश्वविद्यालयों पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठितापित हो 
गया। कित, शेकज्नणिक छेत्न भे कानन के द्वारा कोई भी ठोस कार्य न 
हुआ | उच्च शिक्षा की शेक्षशिक प्रणाल्ञी लगभग वही रही जो कि 
पहले थी । कानून ने उच्च शिक्षा की पद्धति में आमूल परिवर्तेन न 
किये, बल्कि प्रचलित पद्धति को ही सुव्यवस्थित तथा सुदृढ़ किया। 
इससे प्रचलित पद्धति के दोष न केबल कायम रह गये, अपितु वे दृढ़ 
भी हो गये। विश्वविद्याज्नयों के पाय्य-क्रम में साहित्यिक बिषयों का 
एकाधिकार परेवत्‌ कायम रहा । इन विषयों की ओर भारत,य छात्र 
पहले से अधिक बेग के साथ रुकने लगे | बस्तुतः सन्‌ १६०७ के कानन 
के द्वारा कालेजों तथा विश्वविद्यालयों का समन्वय स्थापित न हो सका 
आर न विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधर रूप ही निख्वर सका। हाई 
स्कूल, जो कि विश्वषिद्यालय के लिए छात्र प्रस्तुत करते थे, जेसे के 
तेसे रह गये। उनके संगठन तथा उनके शिक्षकों के प्रशिक्षण की 
समस्याएं, ज्यों की त्यों, बनी रह गयीं । ऐसी स्थिति में ला कर्जन 
के अध्यवसाय, लगन तथा विश्वास, जिनके बल पर उन्‍होंने भारतीयों 
के घोर विरोध के सम्मुख उक्त कानून पास किया था, उचित रूप से 
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पुरस्क्तत न हो सके | | किंतु, कजन को विश्वविद्यालयों के सुधार के उस 
आन्दोलन को चलाने का श्रेय अवश्य प्राप्त है, जो कि कठिनता-पवंक 
धीरे-धीरे, फिर भी हृढ़ता के साथ, अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ता 
गया। भारतीय विश्वविद्याज्ञयों में जो नव-चेतना आज परिज्ञत्षित 
है, उसका प्रथम स्पनदन सन्‌ १६०४ में लॉड कर्जन के द्वारा प्राप्त हुआ ।[ 


कालेजों के सुधार--विश्वविद्यालय-सुधार के अंग के रूप में कालेजों 
के सुधार की ओर भी कजेन ने ध्यान दिया। विश्वविद्यालय के 
द्वारा तिधोरित नयी शर्तों की पूर्ति के लिये कालेजों को कई दिशाओं 
में अपनी उन्नति करनी पड़ी आर छूात्रावास पुस्तकालय, 
प्रयोगशाला आदि के प्रबन्ध उन्हें करने पढ़े । इन कार्यों के लिए उन्हें 
आर्थिक सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। लाड कर्जन ने, इस 
उद्देश्य से, साढ़े तेरह लाख रुपये दिये, जिनका उल्लेख हम कर चुके 
हैं। यह अनुदान सभी प्रान्तों में, जनसंख्या तथा गेरसरकारी कालेजों 
के छात्रों की संह्या के आधार पर, वितरित किया गया। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि इस अनुदान से कालेजों की उन्नति में बड़ी 
सहायता मिली । विज्ञान की शिक्षा तथा छात्रावास का प्रबन्ध इस 
अनुदान की प्रमुख क्त्तियाँ थीं। 


साध्यमिक शिक्षा- 


हे ९ मे [ [4 के 
कर्जन की दृष्टि मे माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं भी लगभग वे ही 
थीं, जो कि उच शिक्षा की थीं। हमने देखा हैकि सन्‌ १८८२-१६०२ की 
अवधि में हाई स्कूलों का तीत्र विस्तार हुआ था । किन्तु इनमें कई तरह 
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को त्रटियां थीं, जिनके कारण, उपयोगिता के विचार से, ये सफल संस्थाओं 
के रूप में परिलक्षित न हो रही थीं। अतः इन स्कूलों मे भी लगभग वे 
ही सुधार अपेज्ञित थे, जो कि कालेजों के लिये कर्जेन के द्वारा चालू 
किये गये थे । सन्‌ १६०४ ई० के प्रस्ताब के द्वारा कर्जन ने माध्यमिक 
शिक्षा के सुधार की योजना प्रस्तुत की, जिसका मूलमंत्र था--माध्यमिक 
स्कूत्ञों पर नियंत्रण ओर इन स्कूलों की गुणात्मक उनन्‍नति। स्कूलों का 
नियंत्रण निम्नलिखित रीतियों से हुआ । 


१- स्कूलों को विभागीय स्वीक्ष--हमने देखा है कि सन्‌ १८८र के 
भारतीय शिक्षा आयोग ने गेरसरकारी स्कलों के लिए ग्रान्ट-इन-एड 
की शत्तों को निधोरित करने की सिफारिश की थी। जो सकल सरकारी 
ग्रान्ट-इन-एड प्राप्त न कर रहे थे, उन स्कलों के प्रबन्धकों को यह छूट थी 
कि बे अगना स्कूल, जसे भी चाहे, चलावें। इन सिफारिशों के अनुस, 
प्रान्तीय शिक्षा विभाग ने ग्रान्ट-इन-एड के विस्तृत नियम बनाये ऑर 
सहायता-प्राप्त स्‍्कलों को अपने नियंत्रण में लाया। किन्तु जो सकल 
सहायता प्राप्त न कर रहे थे उनके लिए किसी प्रकार का निय॑त्र 
सरकार की ओर से न था । इससे असहायता-प्राप्त गरसरकारी सकल 
जैसे तेसे, अपने ढंग से चल रहे थे। स्वभावतः इन स्कलों में कई तरह 
को त्रटियाँ घुस पड़ी थीं, जो, शिक्षा की उपयोगिता की दृष्टि से, घातक 
थीं। अतः कजेन ने असहायता-प्राप्त गेर्सरकारी स्कलों के प्रति 
अहस्तक्षेप की नीति त्यागने की ठानली ओर यह निश्चय किया कि 
सभी गेरसरकारी सकल, चाहे सहायता-प्राप्त हों या सहायता-प्राप्त नही 
हो, सरकारी नियंत्रण के अधीन रहें। | इस उद्द श्य से सन्‌ १६०४ 
ई० के प्रस्ताव मे सरकार ने कुछ सामान्य शर्तें! निधोरित कीं, जिन्हें 
सभी स्कूलों को मानना अनिवार्य था। जो सकल इन शर्त्तों को 
मानते, वे स्वीकृत सकल (76002786०0 8007008) समझे जाते। 
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स्वीकृत स्कूल ही सरकार के द्वारा दी गयी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते 
थे, अन्य नहीं ।* स्वीकृति के लिए मुख्य शर्तें ये थीं :-- 
(१) साध्यमिक स्कूल जनता की वास्तविक सांग की पूर्ति 
करता हो । 
(२) इसकी आशिक स्थिति ठोस हो । 
(३) इसको प्रबन्ध-समिलि; उचित रूप से, संगठित हो । 
(४) इसके पाज्य-विषय बगानुकूल हों । 
(५) सकल में छात्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मनबहलाब, तथा अनुशा- 
सन को समुचित व्यवस्था हो 
(६) शिक्षकों की संख्या तथा डनकी योग्यता परयोप्त हो तथा उनका 
आचरण अच्छा हो | 
(७) स्कूल में शुल्क की दर ऐसी न हो कि स्थानीय दूसरे सकल 
को किसी भी रूप भें हानि पहुँचावे । हु 
इन शर्तों को मज्निभाँति देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि ये लगभग 
वे ही थे, जा कि काल्ेजों के नियंत्रण के लिए विश्वविद्यालय कानन 
१६०४ ई० के द्वारा निर्धारित किये गये थे। इन्हीं शर्तों' के अनुसार 
सन्‌ १६०७ के पश्चात्‌ गरसरकारी रुकल्ों पर सरकारी नियंत्रण का 
कार्य प्रारम्भ हो गया। ये सभी शर्त प्रान्तीय शिक्षा विभागों 
के द्वारा अपनी अपनी नियमावल्लियों में शामित्ष कर ली गयीं। 


| किक 


इस तरह सन्‌ १६०४ के पश्चात, गेरसरकारी स्कलों को स्वीकृति द॑ ने 
की प्रथा चल पड़ी | 

२--विश्वविद्यालयों के द्वारा स्वीकृति--जो स्कूल अपने छात्रों को विश्व- 
विद्यालय की प्रवेशकब्परीज्ञा में सम्मिलित करना चाहते थे, उन्हें 
विश्वविद्यालय के द्वारा निधारित कई शर्तें माननो पड़ती थीं। यह प्रथा 
१६०४ के पहले भी प्रचलित थी । किंतु उस समय विश्वविद्यालयों का 
संगठन कुछ ऐसा ढीला था कि माध्यमिक स्कूलों पर वे उचित नियंत्रण 
न रख सकते थे। यहां तक कि, अस्वीकृत स्कूलों के छात्र भी विश्व- 
विद्यात्यों की प्रवेशक-परीक्षा में प्रविष्ट हो जाते थे। सन्‌ १६०४ के 
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विश्वविद्यालय कानून के अन्तर्गत सभी विश्वद्यात्यों ने माध्यमिक 
स्कूलों की स्वीकृति के लिए अपने-अपने नियम बनाये । साथ ही यह 
निश्चय कर दिया गया कि अस्वीकृत स्कूलों के छात्र प्रवेशक-परीक्षा में 
बेठ नहीं सकते थे। स्कूलों की स्वीकृति के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग 
तथा विश्वविद्यालय में बहुधा मतभेद हो जाया करता था। इस मत- 
सेद की गंंजाइश न हो--इसके लिए भी नियम बनाये गए। इस तरह 
सन्‌ १६०४ के पश्चात्‌ सरकार तथा विश्वविद्यालयय--दोनों ही माध्यमिक 
स्कूलों के नि्ंत्रण के लिशए पूरत: तेयार हो गए । 


३--व्यावहारिक तथा आर्थिक सहलियतें--माध्यमिक स्कूलों की स्वीक्षति 
की उपयु कत शर्तें तवतक पूरी नहीं हो सकती थीं, जबतक इन शर्त्तों' के 
पालन के लिए समुचित प्रेरणा सरकार की ओर से न दी जाती | विश्व- 
विद्यालयों की स्वीकृति की एक जबेदस्त प्रेरणा पहले ही से प्रस्तुत थी। 
स्वीकृति-प्राप्त स्कूलों के छात्र ही प्रवेशक-परीक्षा मे बंठ सकते थे। 
अतः अपने छात्रों को प्रवेशक-परीक्षा में शामिल्ष करने के लिए 
माध्यभिऊ स्कूलों को स्वीकृति लेना अत्यावश्यक था। सरकार की ओर 
से भी इस तरह की प्रेरणा अपेज्षित थी, ताकि माध्यभिक स्कूल सरकारी 
स्वीकृति लेने के लिए, व्यावहारिक लाभों के विचार से, वाध्य हों | 
अतः: यह निश्चय किया गया कि स्वीकृत स्कूल निम्नलिखित सरकारी 
सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे । 
-वे सरकार से, ग्रान्ट-इन-एड के रूप में. आथिक सहायता 
प्राप्त करेंगे । 
ख--बवे सरकार के द्वारा निधोरित विभिन्‍न परीक्षाओं में अपने 
छात्रों को सेज् सकेंगे । 
ग--प्तरकारी छात्रवृत्ति-प्राप्त छात्रों को वे भरती कर सकेंगे | 
इसके साथ ही सरकार न गरसरकारी स्कूलों के ग्रान्ट-इन-एड की 
कम भी पहले से बढ़ा दो। गेरसरकारी सकल स्वीकृति की शर्ते 
पालन कर--इस उद् श्य से निरीक्षकों की संख्या बढ़ायी गयी । 


४--अ्रस्त्रीक्षत स्कूलों के छात्रों के प्रति प्रतिबन्ध-- सरकार तथा विश्वविद्या- 
लगों के द्वारा निधारित स्वीकृति की शर्तें केवल उन्हीं स्कूलों को मान्य हो 
सकती थीं, जो या तो सरकारी सहायता-प्राप्त करना चाहते थे या विश्व- 
विद्यालय की प्रवेशक-परीक्षा में अपने छात्रों को सम्मिलित कराना चाहते 


( २०६ ) 


थे। किंतु बहुत से ऐसे स्कूल भी उत्पन्न हो गये थे, जो लड़कों को प्रवेशक- 
बर्ग की शिक्षा न देते थे । क्रिंतु इसके नीचे के वर्गों तक अध्यापन करते 
थे। ये स्कूल आगे चल कर अपने छात्रों को स्वीकृत स्कूलों में भेज 
देते थे, जहाँ से वे प्रवेशक-परीज्ञा मे बेठ जाते थे। इन स्कूलों को 
विश्वविद्यालय की स्वीकृति की कोई आवश्यकता न थी। सरकार 
की आर्थिक सहायता की इच्छा भी ये न रखते थे | अन्य स्रोतों से इनका 
काम चल जाता था। इस तरह, ऐसे स्कूलों पर स्वीकृति की शर्तें कारगर 
न हो सकती थी । किंतु इन स्कूलों को स्वतंत्र छोड़ देना भी शिक्षा के 
हित के विचार से उचित न था। अतः स्कूलों को अपने बश में करने 
के विचार से सरकार ने यह नियम जारी किया कि अस्वीक्ृृत स्कूलों 
के छात्र स्वीकृत स्कूलों में भरती नहीं किये जायं। इस नियम ने 
गेरसरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए प्रवेशक-परीक्षा का द्वार एकदम 
बन्द कर दिया। स्वभावतः कोई भी छात्र, जो माध्यमिक शिक्षा 
पूर्णो करना चाहता था, इन स्कूलों में दाखिल न हो सकता था। 
अतः इस नियम के प्रचालन से सरकार ने अस्वीकृत स्कूलों के नियंत्रण 
में पूणे सफलता प्राप्त की । अब ऐसे अस्वीक्षत स्कूलों के टिकने की 
सम्भावन नहीं रह गयो | स्वीकृति की प्राप्ति न केबल व्यावहारिक 
लाभ के लिए आवश्यक हो गयी, बल्कि स्कूल का अस्तित्व ही इस पर 
निभर हो गया । 7 


उपयु कत चार नियमों के द्वारा सरकार ने सभी प्रकार के माध्य- 
मिकर स्कूलों को अपने नियंत्रण में लाया। सरकारी नियंत्रण के पर्स 
प्रतिष्ठापन से माध्यमिक स्कूलों की स्थिति में सुधार अवश्य हुआ ! 
किंतु इस नियंत्रण की कठोरता के कुछ दुष्परिणाम भी, कालान्तर में, प्रकट 
हुए । माध्यमिक स्कूलों की एकरूपता तथा यांब्रिकता इस कठोर सरकारी 
नियंत्रण का एक प्रतिफल था । माध्यमिक स्कूलों मे! वह जागरूकता, 
गतिशीज्ञता तथा विविधता न आ सकी जो कि माध्यमिक शिक्षा के 
उत्कषे के लिए अपेज्तित थी। 
 एगव७ ४४७ 76छ9 8780690, 76008ए07707 ९6७०७४९४ ६0 026 & 
77676 #पैए७7॥926; ॥7 06009096 & 0070/४00४9 ०07 ७5४३॥७४0७ 874 ०७०७ ०१९पे 


086 726.974४876760 ६0 09708 87086 8)] 86 86207वै&7०ए 80800]8 पव67 
क्‍08 66% ए8 0000704 मत 8प्067एगं807. 


पिप्ापी8॥ & ४०7४--9७., 478. 


स्कूलों की गुणात्मक उन्नति $ 

इसके लिए कर्जन ने निम्नलिखित आदेश जारी किये :-- 

१--हर जिले में एक सरकारी स्कूल, आदश के रूप में, श्रतिष्ठित 
किया जाय | इसके लिये प्रान्तीय सरकारों को केन्द्र के द्वारा परयोप्त 
अनुदान दिया जाय | 

२-गेरसरकारी स्कूलों के अनुदात की रकम बढ़ायी जाय, ताकि 
वे निर्धारित मानदण्ड तक पहुँ चने में समझे हो सके। 

३--माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय 
ओर, इस उद्देश्य से, प्रशिक्षण संस्थाओं की वृद्धि की जाय | * प्रशिक्षण 
'ब्रिद्यालयों का प्रशिक्षण भी अधिक उपयोगी बनाया जाय । प्रशिक्षण 
कालेजों में अच्छे पुस्तकालयों तथा अच्छे संग्रहालयों का आयोजन हो । 
ट्रेनिंग कालेज तथा स्कूलों मे' सम्बन्ध स्थापित किया जाय, ताकि 
कालेज छोड़ने पर, प्रशिक्षित शिक्षक, अपनी कल्ला का उपयोग स्कूलों 
में कर सके | 

४-मिड ल कक्षाओं तक शिक्षा का माध्यम साठृभाषा हो । इन्हीं 
कक्षाओं मे छात्रों को अंग्रेजी का इतना ज्ञान हो जाय कि वे इसके 
साध्यम से उच्च कक्षाओं से शिक्षा ग्रहण कर सके | 

४--निरीज्ञकों की संख्या तथा उनकी सुविधाएं बढ़ायी जाय, ताकि 
स्कूलों का निरीक्षण अधिक प्रभावोत्पादक हो | 

६- स्कूल परित्याग प्रमाण-पत्र ( एस० एल० सी० ) परीक्षा के 
पात््य-क्रम से सुधार किया जाय, ताकि इसमे' व्यावहारिक तथा उप- 
योगी विषयों का समावेश हो । 

माध्यमिक शिक्षा को कजन की देन--माध्यसिक शिक्षा की शुणात्मक 
उन्नति की उपयु क्त चेष्टाएं भी आलोचना के विषय बनीं। कजेन ने 
शिक्षा के क्षेत्र से राजकीय निर्याण की नीति, जिस पर भारतीय शिक्षा 
आयोग ने बल दिया था, त्याग दी और हर जिले में सरकारी 
आदश स्कूल के प्रतिष्ठापन का आदेश दिया। भारतीयों ने आदश 
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स्कूलों के प्रतिष्शलापन का विरोध किया। इन स्कूलों पर सावेजनिक 
कोष से अत्यधिक रुपये खच किये जाते। इन रुपयों से कई गेर- 
सरकारी स्कूलों को आथिक सहायता मिल्ल सकती थी। इस तरह 
सरकार कुछ आदर्श स्कूलों के निर्माण के लिए अनेक गैरसरकारी 
स्कज्लों को सरकारी सहायता प्राप्त करने से बंचित कर देती। साथ 
ही, भारतीय दृष्टि में, सरकारी आदेश स्कलों का कोई प्रयोजन ही न 
था। किसी सकल का आदेश होना यान होना बहुत कुछ उसकी 
आशिक परिस्थितियों पर निर्भर करता था। गेरसरकारी स्कूल आदशे 
की कमी के कारण पिछड़े न थे, बल्कि वे इसलिए पिछड़े थे के उनके पास 
रुपये की ऋमी थी । अतः उन्हें उन्‍त्रत बनाने के लिये आदशे सरकारी 
स्कूलों का खालना जरूरी न था, बल्कि उन्हें आ्िक सहायता देना। 
सरकार के लिए यह उचित था कि वह सरकारी स्कूलों को बन्द कर 
दे ओर इन स्कलों पर जो रुपये ख्च किये जाते थे, उन्हें गेरसरकारी 
स्कलों के बीच वितरित कर दे। किन्तु, सरकार उस समय भारतीय 
दृष्टिकोश को समभने के लिए प्रस्तुतुन थी। अतः सरकारी स्कलों के 


विस्तार की नीति क्रियाशील रही । हम आगे देखेंगे कि इस नीति में 
सन १६२१ के बाद कुल परिवत्तीन न हुआ | 


कजन ने, आदश स्कूलों के अतिरिक्त, माध्यमिक शिक्षा की गुशात्मक 
उन्नति के लिए शिक्षा के विषय तथा माध्यम के सम्बन्ध में जो निर्देश 
दिये वे अत्यन्त महत्त्वपूरणें थे। व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन जञिस- 
की सिफारिश भारतीय शिक्षा आयोग न की थी, कर्जन के द्वारा भी 
हिराया गया | कत ६ आधक मह्त्वतण नंद श कऊफन न शिनक्ना क 
माध्यस के सम्बन्ध भें दिया। सन्‌ १६०२ ६० तक उच्च कन्षाआं में 
अंग्रेजी, माध्यम के रूप में, पूर्णतः प्रतिष्ठित थी। आधुनिक मिडल 
वर्गों में भी इसका अभत्व था, यद्यपि इसकी चचा की जा रही थी कि 
इन वर्गों से अंग्र जी साव्यम वहिष्कृत होना चाहिए था । किंतु इसपर 
निणय नहीं किया जा सका था । यह भी निश्चय नहीं हो सका था 
कि किस कक्षा भें अंग्र जी भाषा की शिक्षा प्रारम्भ की जाय । कजन ने 
अन्तिम दो प्रश्नों पर अपना निश्चित विचार प्रकट किया, जो कि. जमाने 


के बिचार से, प्रगतिशील कहे जा सकते हैं | उप्तने यह आदेश 
दया क्र 
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क-सामान्यतः किसी बच्चे की अंग्र जी की शिक्षा तबतक प्रारम्भ न 
की जाय, जबतक कि वह प्राथमिक शिक्षा में कुछ प्रगति न कर 
चुका हो तथा अपनी मातृभाषा में सशक्त न हो गया हो । [ 


ख--अंग्र जो माध्यम का उपयोग तबतक न किया जाय जबतक 
इसके लिए छात्र पूर्णतः तैयार न हो जाय । अंग्रेजी माध्यम 
के उपयोग के पहले यह आवश्यक है कि छात्र अंग्रेजी भाषा 
का इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि बह, इसके माध्यम से, सममने 
में समथे हो जाय । मोटा-मोटी तौर पर अंग्र जी माध्यम का 
प्रयोग कम से कम १३ व्थ की अवस्था से शुरू होना 
चाहिए | 


ग--अंग्र जी माध्यम के प्रयोग के बाद भी, कोई भी छात्र अपनी 
मातृभाषा का अध्ययन न छोड़े | * यह अध्ययन माध्यमिक 
स्कूलों की शिक्षा के अन्त तक जारी रहे । यदि ऐसा नहीं होगा 
तो देशी भाषाएं केवल बोलचाल को भाषाएं रह जायंगी ओर 
इनके द्वारा यूरोपीय ज्ञान का प्रचार जन-सामान्य में नहीं होगा, 
जिसका निर्देश सन्‌ १८५५४ के संदेश-पत्र में दिया गया था| 
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कजन के ये निर्णय, माध्यम के प्रश्त पर, भारतीय शिक्षा आयोग की 
सिफारिशों के एक कदम आगे अवश्य हैं। आन्तीय सरकारों ने इन 
आदेशों को कायोन्ब्रित किया, जिसके फलस्वरूप, माध्यम के क्षेत्र में, 
सात्भाषा के प्रतिष्ठापन की ओर प्रगति हुई। 


प्राथमिक शिक्षा 
प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कजन के विचार माध्यमिक तथा 
उच्च शिक्षा से मिन्‍न थे । जेसा कि हमने देखा है माध्यमिक तथा उच्च 
शिक्षा में कज्ेन की नीति गुणात्मक उन्‍नति की थी। किंतु प्राथमिक 
शिक्षा के सम्बन्ध मं उनको नोति गुणात्मक उन्नति के साथ-साथ संख्या- 
त्मक वृद्धि की भो थी। कअजन के अनुसार, अंग्रेजी शासन-काल में 
जन-सामान्य की शिक्षा सब से अधिक उपेज्षित होती आयी थीं । * 
मेकाले के द्वारा प्रतिष्ठापित शिक्षा-पद्धति से, देश की प्राथमिक 
शिकज्ञा को, जो कि मसातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए थी, 
बड़ा धक्का पहुँचा था। किंतु यह उचित न था। प्राथमिक शिक्षा 
के विस्तार की आवश्यकता स्पष्ट थी। इसके द्वारा ही जन-सामान्य के 
मानसिक अंधकार को दूर किया जा सकता था। “भारतीय जनता 
जितना ही अधिक शिक्षित हं।गी, उत्तना ही अधिक वह सुखी होगी ओर 
उसी अनुपात में वह, राजनीतिक दृष्टि से, उपयोगी सिद्ध होगी। ?? | 
आथमिक शिक्षा की दुराबस्था का प्रधान कारण, कजेन के विचार में, 
आर्थिक प्रोत्साहन की कमी थी । अबतक सरकार के द्वारा इस शिक्षा 
की मंद मे” कम रुपये खर्च किए गए थे। | सन्‌ १६०९-२ ई० में 
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प्रान्तीय तथा स्थानीय कोष से कुल मिलाकर ६३,०२,६०१ रुपये 
प्राथमिक शिक्षा से' व्यय हो रहे थे। स्पष्टतः यह रकम प्राथमिक 
शिज्ञा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त न थी। प्राथमिक 
शिक्षा की पहली मांग, कर्जेन के विचार में, पयोप्त आर्थिक सहायता थी । 


संख्यात्मक बृद्धि के काय--अतः कजेन ने प्राथमिक शिज्ञा के विस्तार 
के लिए अनावत्तंक तथा आवच्चेक अनुदान के रूप में काफी रुपये 
शीघ्र स्वीक् किए। अनावर्त्तक अनुदान का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों को 
१६वीं सदी के अन्त में होने वाले प्लेग तथा अकाल के प्रभाव से मुक्त 
करना था । आवत्तेक अनुदान का उदद श्य लोकल बोर्ड तथा नगर- 
पालिकाओं को, जिनके जिम्मे प्राथमिक स्कलों का प्रबन्ध था, अधिक 
आधिक सहायता देना था। इस अनुदान से इन्हें सरकारी कोष से 
' शिक्षा-सम्बन्धी खर्च के आधे रुपये मिलने लगे, जो कि पहले केवल एक- 
तिहाई थे। खानगी प्राथमिक स्कूलों को भी वे अब अधिक अनुदान 
दे सकती थे। अनुदान की रकम की वृद्धि का फल्ल प्राथमिक शिक्षा 
पर अत्यन्त अनुकल पड़ा और दस वप मे ही प्राथमिक स्कलों की 
संख्या काफी बढ़ गयी । सन्‌ १८८१-८२ में प्राथमिक स्कलों की संख्या 
८२,६१६ थी। २० वष के पश्चात्‌ सन्‌ १६०२ ई० मे यह संख्या 
६३,६०४ थी। किंतु सन्‌ १६९०-११ ई० में यह संख्यां १,१८,२६२ हो 
गयी। इस तरह प्राथमिक स्कूलों का विस्तार, सन्‌ १६०२ तथा १६१२ के 
बीच, सन्‌ १८८२-१६०२ की अवधि के विस्तार का लगभग दूना था । 
कजेन का प्रोत्साहन पाकर प्राथमिक शिक्षा की वृद्धि अत्यन्त तीज हुई। 
संख्या-वृद्धि के साथ-साथ छात्रों की संख्या मे' भी बेसी ही वृद्धि हुई । 
सन्‌ १८८१-८२ मे” प्राथमिक स्कूलों की छात्र-संख्या २०,६१,४४१ थी, 
१६०१-२ मे ३०,७६,६७१ ओर १६११-१२ मे ४८,०६,७१६ । 

गुणात्मक उन्नति के कार्य--किंतु लॉड करन को केवल प्राथमिक शिक्षा 
का विस्तार अभीष्ट न था। उन्हें प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मक 
उन्नति भी करनी थी। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित आदेश 
जारी किए। 

क--प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय 
तथा इसके लिए प्रशिक्षण स्कलों की संख्या बढ़ायी जाय । प्रशिक्षण की 
अवधि, सामान्यतः दो वर्ष की होनी चाहिए थी । प्रशिक्षण स्कूलों के 
पाख्य-विषयों मे' “प्रारम्भिक क्षि-शास्त्र” का अध्ययन भी शामिल 
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किया ज्ञाय। यह इसलिए आवस्यक था कि प्राथमिक सकल के शिक्षक 
अपने स्कलों में छात्रों को कंषि से सम्बन्धित सामान्य बातें बता सके | 
प्रशिक्षण के ज्षेत्र मे' कजेन की यह व्यवस्था विशिष्ट स्थान रखती है | 
पाख्य-क्म में क्षि-शास्त्र के सन्निवेश से कजेन ने भारत की प्राथमिक 
शिक्षा को व्याव हारिक तथा बातावरण-से-संबद्ध बनाने की चेष्टा की | 

ख--प्राथमिक स्कल्तों की गुणात्मक उन्नति के लिये कजेन ने 
पाठ्य-कऋम का सुधार जरूरी माना । हमने देखा है कि भारतीय शिक्षा 
आयोग ने प्राथमिक स्कलों के पाठ्य-क्रम को सरल करने की सिफारिश 
की थी। कज्न के प्रिचार में यह ठीक नथा। प्राथमिक स्कलों के 
पाठ्य-क्रम को सरत्ञ करने के बदले वृहत करने की जरूरत थी। अतः 
उन्होंने पाठ्य-क्रम को 'तीन आर! (67766 8.) तक सीमित न रखा | 
इस पःठ्य-क्रम में क्रषि भी शामिल किया गया | इसके अलावे, कजेन ने 
आवजेकर पाठ (०0]००॥ 08807) तथा किंडरगार्टेन प्रणाली के व्यवहार 
की सिफारिश भी की। इन प्रणालियों के उपयोग से “भारतीय 
भस्तिष्क के कुछ नेसर्मिक दोष मिट जायंगे, स्मृति के प्रति अत्यधिक आस्था 
हट जायगो और अनुभव के आधार पर तक करने की शक्ति जागृत 
होगी” | * शारीरिक शिज्ञा को भी कर्जन ने प्राथमिक स्कूलों के 
पाठ्य-क्रम में सम्मिलित करना आवश्यक माता | कर्जन ने यह भी 
आदेश दिया हि देहाती क्षेत्र के प्राथमिक स्कलों का पाउ्य -क्रम शहरी 
क्षेत्र के स्कलों से भिन्‍त रहे।] देहाती ज्ेत्र का पाख्य-क्रम देहाती 
वातावरण से संश्लिष्ट रहे। उसी तरह शहरी ज्ेत्र के सस्‍्कलों का 
पाम्य-क्रम शहरी वातावरण से संश्लिष्ट र्‌ 

पाओ्य-क्रम के सार के मम्बन्ध भ॑ कथन के थे विचार इलाघनीय हैं 
वातावरण-संश्लिष्ट पाव्य-क्रम की आवश्यकता आज हम पूर्णत महसूस 
कर रहे है। इस दृष्टि से कअजन के आदेश, पाज्य-क्रम के सधार की 
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समस्या में, विशिष्ट स्थान रखती हैं । दुर्भाग्यवश, कर्जन के आदेश 
'सही रूप से समझे न जा सर्के, जिसका फल यह हुआ कि क्रषि की शिक्षा 
अतिरिक्त विषय के रूप में दी जाने लगी अथवा प्राथमिक स्कलों का 
पाठ्य-क्रम बहुत सरल कर दिया 'गया। किंतु कजन के विचार 
इससे भिन्‍म थे। वे पाख्य-क्रम के विषय को स्थानीय वातावरण से 
समन्वित करना चाहते थे, जिससे प्राथमिक स्कलों की शिक्षा सार्थक 
क्रियात्मक, प्रत्यज्ञ एवं उपयोगी होती | 


ग-शुणात्मक उन्नति के लिए तीसरा कार्य, जिसके लिए लाडे 
कजन ते आदेश दिया, ग्रानट-इन-एड की स्वीकृति की प्रथा में 
परिवतेन था। अबतक आन्‍्ट-इन-एड का एक प्रमुख आधार परीक्षा- 
फल था। इस प्रथा के अनुसार क्रिप्ती स्कत्न के प्राम्ट-इन-एड की 
(कम उस सकल से परीक्षोत्तीण छात्रों की संख्या पर निर्भर करती थी | 
कुजन ने इस प्रथा के परित्याग का आदेश दिया और एक ऐसी रीति 
को व्यवद्यत करने की सिफारिश की, जिसके द्वारा ग्रान्ट-इन-एड को 
स्वीकृति का आधार वेज्ञानिक तथा आधुनिक ढंग का होता। 
क्रजन के आदेश के अनुसार प्रान्तीय सरकरों ने ग्रान्ट-इन-एड के नये 
नियम निधोरित किये, जिनके अनुसार ग्रान्ट-इन-एड की स्वीकृति में 
स्कूल के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा । इसका फल अच्छा 
निकला ओर स्कलों के आन्ट-इउ-एड की पद्धति अधिक सुदृढ़ तथा 
उपयोगी बन गयी | * 


(9 हक. 
कजन के शिक्षा-सम्बन्धी अन्य सुधार 

उच्च, माध्यसिक तथा प्राथमिक शिज्ञा के सुधार के अतिरिक्त, 
कजन ने शिक्षा के अन्य क्ेत्रों मं भी सुधार के प्रयत्न किए, जिनमें 
प्रमुख ये थे :-- 


कला की शिक्षा--कल्ा की शिक्षा के लिए जो संस्थाएं पहले 
कायम हुई थीं, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। कजन के 
समय में भारत में ४ कला सकल थे, जो मद्रास, बम्चई, कलकत्ता तथा 
लाहोर में स्थित थे । किन्तु इनकी उपयोगिता के सम्बन्ध से लोगों का 
मतेक््य नहीं था। कुछ लोगों के विचार में उन स्कलों से कल्ला की शिक्षा 
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को कोई लाभ न पहुंच रहा था ओर इसलिए उन्हें बन्द कर देना ही अच्छा 
था। छुछ लोगों के बिचार में इन स्कलों को कायम रखने की जरूरत 
थी, किंतु इनके पाठ्य-क्रम मे सुधार होना चाहिए था | इस तरह कजन 
के भारत पहुंचने के समय कला की शिक्षा एक संक्रान्तिकाल से गुजर 
रही थी और इसकी स्थिति खतरे में पड़ गयी थी। कजन ने कल्ला की 
शिकज्ञा की समस्‍या का पूर्ण अध्ययन किया आर इसके सम्बन्ध मे 
निम्नलिखित आदेश दिए । 
क--कला की शिक्षा जारी रहे ओर इसके लिए संस्थापित विशिष्ट 
संस्थाएं कायम रहे । 
ख--कला की शिक्षा का उद्द श्य भारतीय कत्ना तथा भारतीय कल्ना- 
उद्योग का प्रोत्साहन होना चाहिए। इसकी शिक्षा व्यावसा- 
यिक दृष्टिकोण से न होनी चाहिए । 


ग--कल्ा की शिक्षा के लिए वे ही विषय स्कलों मे चुने जाय॑ 
जिन्हे छात्र, सकल छोड़ने पर, अपनी जीविका का साधन बना 
सक । 
घ--कला-स्कलों मे ओधोगिक कला की शिक्षा स्थानीय साधनों से 
सस्वन्धित रहे । 
च--कला-स्कल्न कारखाने के रूप में परिवतित न किए जाया । 
शिक्षा विभाग के अधिकारी इन स्कलों के साथ व्यापारिक 
म्बन्ध अधिक न स्थापित करें । 
छ-कला की शिक्षा उन्हीं विशेषज्ञों के द्वारा दी जाय, जो कि 
भारताय ऋकालज्ञा तथा कनत्ना-सकज्ञा मे प्राशाजक्षद हा | 
ज--अधिक बिपयों को एक साथ ही शिक्षा देने की अपेना कुछ च 
हुए विषयों की विशेषीक्रत शिक्षा दी जाय । 
“सामान्यतः कल्ला रकूल्ों में शुल्क लिया जाय। किंतु प्रति- 
भावान छात्रों को आथिक सहायता दी जाय । जब छात्रों के 
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उत्पादन, व्यावसायिक दृष्टि से, अच्छे हो जाय॑, तो छात्रों को 
इनके लिए पारिश्रमिक दिया जाय | क्‍ 
कजतन के इन आदेशों के अनुसार भारत में कला की शिज्ञा एक 
निश्चत उह श्य तथा कार्यक्रम के साथ संचालित होने लगी । कहने की 
आवश्यकता नहीं कि कजन ने कला की शिक्षा को संक्रान्तिकाल से 
उदार कर एक सुनिश्चित पथ पर आरूढ़ किया। यद्यपि कल्ला की 
शिक्षा में कई त्रुटियाँ अब भी रह गयीं, किन्तु यह जीवित तथा दृढ़ 
हो गयी । 
कृपि की शिक्षा--करजन के पहले भारत मे कृषि की शिक्षा नाम-सात्र 
को दी जाती थी। क्षषि की शिक्षा के क्षिए कुछ कालेज अवश्य स्थापित 
हो चुके थे, किंतु इनके कार्य, सेद्धांतिक तथा व्यावह्वरिक--दोनों ही पत्ञों 
में , बहुत ही सीमित थें। इन कालेजां से न क्षि-शास्त्र के संद्धान्तिक 
विशेषज्ञ ही उत्पन्न हो रहे थे, न कुशल किसान हो। कजेन के लिए 
कषि-शिक्षा की यह स्थिति असह्ा थी। उसने क्रपि-शिक्षा के सम्बन्ध 
मे' एक नयी तथा सबल नीति निधोरित की ओर भारत की क्षि-शिक्षा 
का सुव्यवस्थित, सुदृढ़, उपयोगी तथा व्यापक बचाने की चेष्टा की । 
इसके लिए कजन ने निम्नलिखित दिशाओं मे कदम उठाया 
क--प्रान्तों से' कृषि विभाग का संगठन किया गया | 
ख--भारत मे' ही कृषि की उच्चतम शिज्ञा के आयोजन के उद्देस्य 
से पूसा (बिहार) में केन्द्रीय कषि-गवेषणशाला (0५ाएएथं 
+0७8७७7"०४ वश8६ंप्र/०) स्थापित की गयी । 
ग-यह तय किया गया कि हर प्रान्त में एक ऋषि कालेज स्थापित 
हो, जिसमें सुयोग्य शिक्षक नियुक्त हों ओर जिसमें अपेज्तित 
साधन दिये जाय॑ । 
घ--जन-सामान्य सें ऋषि-विज्ञान के प्रचार के लिए मिडल तथा 
उच्च स्कलों में क्रषि अध्ययन का एक विषय बनाया जाय । 
कृपकों के प्रशिक्षण के लिए क्षि कन्षाएं खोली जाय॑ । 


टेकनिकल शिक्षा--गत अध्याय मे हमने देखा है कि भारत में टेक- 
निकल शिक्षा का आयोजन, प्रारम्भ में, सरकारी आवश्यकताओं की 
पति के उहं सथ से ही हुआ था। भारतीय उद्योग को विकसित तथा 
समृद्ध करने के उद्दे श्य से टेकनिकल शिक्षा अब तक आयोजित न हुईं 


( २१५१६ ) 


थी। कर्जन ने औद्योगिक शिक्षा की यह कभी महसूस की ओर उसने 
निश्चय किया कि टेकनिकल शिक्षा का प्रधान उद्देश्य भारतीय उद्योगों 
का विकास होना चाहिए।* इसके लिए यह आवश्यक था कि 
टेकनिकल शिक्षा, सरल तथा व्यावहारिक रूप में, सामान्य स्कूलों में 
आयोजित की जाय । टेकनिकल शिक्षा के विकास के लिए यह 
आवश्यक था कि सरकार कुछ ऐसे लोगों को तेयार करे जो भारत के. 
ओऔद्योगिक विकास का नेतृत्व कर सके । | इसके लिए कजन ने यह 
आदेश दिया कि सरकार कुछ चुने हुए सुयोग्य भारतीयों को यूरोप तथा 
अमेरिका में! टेकनिकल शिक्ा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दे । 


नेतिक शिक्षा--नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर भी कजन ने बहुत ही ठोस 
आदेश दिया | साबेजनिक स्कूल सबंथा असाम्प्रदायिक रहे--यह विचार 
कम्पनी-सरकार का बराबर से था। भारतीय शिक्षा आयोग ने यह 
परामर्श दिया था कि कालेजों मे नेतिक शिक्षा-सम्बन्धी कोई प्रथम- 
पुम्तक निधोरित की जाय । किंतु कजेन की दृष्टि मे! यह परामश 
लाभदायक न सिद्ध होता । नेतिक शिक्षा की पाह्य-पुस्तक के निर्धारण 
का फल यहो होता कि छात्र इसे, अन्य पुस्तकों को तरह, रट जाते ओर 
नेतिक बातों का उन्हें कुछ भी ज्ञान न होता । | अतः कर्जन न यह 
आदेश दिया कि नेतिक शिक्षा, विषय के रूप में, स्कूलों मे न 
दी जाय, और सार्बेजनिक स्कूल सबंधा असाम्प्रदायिक रहे। नेतिक 
बातों को जानकारी तथा नेतिक आदतों के निर्माण स्कूल के संगठन, 
उसके जीवन तथा कार्यों से हों। रकूल के सुयोग्य शिक्षक, स्कूल का 
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अनुशासन, सुप्रबन्धित छात्रावास, चरित्र को सरुमुन्नत करने वाले 
जीवनियों-से-सम्बलित उच्तम पाख्य-पुस्तके, शिक्षको तथा छात्रो' का 
साहचर्य्यं--इन उपकरणो' से छात्रो' का नेंतिक उत्थान अनायास ही 
व्यावहारिक रूप मे होगा। 


आश्वयणें की बात यह है कि कजन के नेतिक-शिक्षा सम्बन्धी 
विचार, गरसरकारी स्कूलों के लिए सरकारी स्कलों के विचार से सबथा 
भिन्‍न थे। ये सहायता-प्राप्त गेरसरकारी स्कलों में धामिक शिक्षा के 
आयोजन के पक्त में थे। समभ्यवतः यह भिन्‍नता धर्मे-प्रचारक स्कतों 
को सहूलियत देने के उद्देश्य से उद्भूत थी । 


पुरातत्व विभाग--भारत के प्रचीन ऐतिहासिक-रमारकों के संरक्षण 
के लिए कजन ने पुरातत्व विभाग (॥0०[09870776760 ०0 4707880- 
]029) स्थापित किया। उनकी प्रेरणा से सन्‌ १६०४ ई० में प्राचीन 
स्मारक संरक्षण कानून भी पास हुआ | भारतींय स्मारकों के प्रति कजन 
की आस्था तथा इनके संरक्षण के उनके कार्य प्रशंसा-पात्र हैं। पुरातत्त्व 
विभाग ने ऐतिहासिक स्मारकों की खोज में महत्त्वपूण अन्बेषण किए 
जिसके फलस्वरूप भारत का गौरबपूर्ण अतीत, हमारे, समत्ष अपने पूर्ण 
बेभव के साथ प्रकट हो सका । “ऐतिदट्दासिक स्मारक संरक्षण” कानून 
से उन अनगणित स्मारकों को सुरक्षित रखने में बड़ी सहायता पहुँची 
जो कि काल्नक्रम में प्राकृतिक तथा मानवीय आधातों के शिकार होते 


जा रहे थे। 


केन्द्रीय शिक्षा-विभाग का निर्माणो--हमने देखा है कि ऊड के संदेश-पत्र 
ने केवल प्रान्तों में शिक्षा विभागों के निमोण का आदेश दिया था। 
अतः ये विभाग विभिन्‍न प्रान्तों में ही कायम हुये। केन्द्र में समस्त 
देश की शिक्षा-संबंधी बातों की देखभाल के लिए राजकीय विभाग न था, 
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न इस कार्य के लिये कोई अधिकारी ही नियुक्त था। क्जन को एक 
ऐसे पदाधिकारी का अभाव जबदेस्त रूप से खटक रहा था जो कि 
केन्द्रीय सरकार को शिक्षा, सम्बन्धी बातों मे! उबित पगामर्श देता । | 
इस अभाव की पूर्ति के लिये कजन ने भारत के प्रधान शिक्षा-संचालक 
(॥976007-2०॥67७) ० 6१४०७४४००) के पद्‌ की सृष्टि की। 
शीघ्र ही इस पद्‌ पर एच० डवल्यू ओरेंज (ल., ७, 078786) नियुक्त 
किये गये। इस तरह कजन ने, प्रधान शिक्षा-संचालक के पद्‌ की 
सृष्टि से, केन्द्रीय शिक्षा विभाग के संगठन का बीजारोपण किया, जो कि 
आज्ञ पूर्ण बृक्ष के रूप मे विकसित है। भारतीय शिक्षा के आयोजन 
तथा प्रशाप्तत में केन्द्रीय शिक्षा-विभाग का निमोण भी लाड कजेन 
'की शिक्षा-सम्बन्धी विशिष्ट देन है । 


भारतोय शिक्षा को लाड कर्जन की देन- एक समीक्षा 

लाडे कजन के जीवन, कार्य तथा व्यक्तित्व का संज्षिप्त परिचय हम 
दे चुके हैं। हमने देखा है कि कजन की प्रतिभा, क्षमताएं, कत्तेव्य-निष्ठा 
तथा अध्यवसाय असाधारण थे। किंतु उनमें संवेदनात्मक अनुभूति 
का अभाव था, जिससे वे भारतीयों के हृदय को परख न सके। * 
फलत: उनके सभी प्रशासनिक सुधार तथा जन-कल्याण की योजनाएं 
भारतीयों की सहानुभूति अथवा सहयोग न प्राप्त कर सकीं। अंग्र जी 
साम्राज्यवाद तथा अंग्र जी सभ्यता में अत्यधिक आस्था होने के कारण, 
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( ४२२० ) 


का अत्यन्त श्लाघनीय काणे किया। कजन ने ही केन्द्रीय शिक्षा- 
विश्ञाग का बीजारोपश किया ओर केन्द्रीय सरकार के ऊपर शिक्षा 
का आर्थिक उत्तरदायित्व आरोपित किया। कजन ने आधुनिक 
भारतीय भाषाओं के विकास की प्रेरणा भी दी। वस्तुतः कजन ने 
भारतीय शिक्षा के किसी भी अंग को अपने स्पर्श से अछूता न छोड़ा, ओर 
जिस अंग को उन्होंने स्पश किया, उसे समुन्तत किए बिना वे न रहे । | 
आज जवकि अंग्रेजी हुकूमत और भारतीय राष्ट्रीयता का संघर्ष सदा के 
लिए अन्त हो गया है ओर जब्र कि स्वतंत्र भारत अपने जीवन के प्रथम 
चरण में विश्व-बंघुत्व के सजन में लग्नशील है, हमारे लिए लाडे कजन 
की उन त्रुटियों पर दृष्टि डाज़्नी उचित नहीं, जिन्हें उन्होंने अंग्रेजी 
साम्राज्य के संरक्षण के लिए की थी। आज हम उनके उन कार्यों को 
देखेंगे, जिन्हें उन्होंने भारतीयों के हित के विचार से किए थे। ओर 
इस दृष्टि से, “सभी भारतीय कजेन के कतज्ञ हैं, जिन्होंने हमारे प्राचीन 
स्मारकों के संरक्षण तथां हमारी शिक्षा के आदर्शों को उठाने के ल्लिए 
बहुत कुछ किया । लाड कर्जन की उपलब्धियां उन्हें भारतीय स्मृति में 
सबदा जींबित रखेंगी ओर भारतीय सनन्‍्तान उनकी आत्मा के प्रति अपनी 
शुभकामनाएं सतत अर्पित करती रहेगी ।” | 


लाड करन के बाद 


सन्‌ १६०४ ६०, लॉड कजेन के संघर्णमय प्रशासन का अन्त 
हुआं। कज्जन के शासन काल्ष की हुःखद स्मृतियाँ उनके इंग्लैंड वापस 
लोटने पर भी कायम रहीं। परवर्त्ती शासकों ने भारतीय हृदय को 
स्निग्ध करने के उद्देश्य से कजन की नीति त्याग दी। वंग-विभाजन 
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( २२१ ) 


रह कर दिया गया। शिक्षित भारतीयों के विचारों का समदार होने 
लगा, भारतीय नेताओं को विधायिका सभा में स्थान मिलने लगा। 
सन्‌ १६०६ ई० में मोरत्ेे-मिन्टो सुधार प्रकट हुआ, जिससे विधायक 
कार्यों में भारतीयों को पहले से अधिक अधिकार प्राप्त हुए। इस तरह 
करजेन के राजनीतिक कायय उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा उल्नट 
दिये गये | 

किंतु, शिक्षा के ज्षेत्र में, सरकार की नीति वही रही, जिसे कर्जन 
ने प्रतिपादित की थी। सन्‌ १६०४ के बाद भी शिक्षा-संस्थाओं पर 
सरकारी नियंत्रण की सरझ्ती तथा इनकी मुणात्सक उन्नति सरकारी शिक्षा- 
नीति के प्रमुख शित्ञाधार रहीं। फलतः कजेन के द्वारा प्रारम्भित 
शिक्षा-सम्बन्धी सभी योजनाएं तथा क्रियाएं उनके जाने के बाद न 
केवल जारी रहीं, बल्कि ये अधिक उत्साह तथा ज्ञगन के साथ व्यवहृत 
होने लगीं। यह स्थिति सन्‌ १६२१ ईं० तक कायम रही, जब कि 
भारतीय शिक्षा की बागडोर भारतीय मन्त्रियों के हाथ आयी। अतः 
सन्‌ १६०४-१६२१ की अवधि, भारतीय शिक्षा के इतिहास के लिए, 
वस्तुतः कजेन की अवधि -ही है। इस अवधि में भीं, पूर्वंबत्‌ू, सरकारी 
नीति के विरुद्ध भारतीयों का संघर्ष जारी रहा, सरकार की शिक्षा-सम्बन्धी 
नीतियों तथा कार्यों के विपक्ष में आवाज बुलन्द होती रहीं। किंतु इस 
अवधि में भारतीय विरोध उस हद को न छू सका, जिसे उसने कर्जन 
के शासन काल में स्पशे किया था। भारतीय विरोध का सब से सशक्त 
रूप गोखले के अनिवाय शिक्षा? बिल के प्रश्न पर अभिव्यक्त हुआ। 
किंतु यह बिरोध भी उतना सशक्त न था, जितना कि कजेन के 
प्रस्तावित विश्वविद्यालय बिल के विरुद्ध यह सशक्त था। इस स्थिति 
के कई कारण थे, जिनका विश्लेषण यहाँ आवश्यक नहीं। जेसा कि 
'हम अभी कह चुके हैं, कर्जमन के उत्तराधिकारियों ने उदारबादी राज- 
नीतिक दृष्टिकोण को व्यवह्ठत करना ही अच्छा सममझका। स्वभावत: 
इस परिवर्तित दृष्टिकोश का प्रभाव भारतीय हृदय पर शीतल पड़ा 
ओर उनके विरोध की उम्रता अपेक्षाकृत कम हो गयी। फिर भी 
सरकारी नीति के विरुद्ध वे बरावर आवाज उठाते रहे और सरकार. को 
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( रेएर ) 


अपने शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों में भारतीयों का सहयोग न प्राप्त हो 
सका | इसी प्रष्ठभूमि में हम सन्‌ १६०४-२१ की अवधि का भारतीय 
शिक्षा का इतिहास वर्शित करते हैं 


विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 
सन्‌ १६०४ के विश्वविद्यालय कानून ने विश्वविद्यालयों तथा उच्च 
शिक्षा के सुधार की दिशा में कई ठोस काये किये। किंतु ये पयोप्त 
नथे। यह शीघ्र ही महसूस किये जाने लगा कि सरकार को विश्व- 
विद्यालयों की सम्नुन्नति के लिए अधिक क्ियाशील होना चाहिए था| 
इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के सुधार की प्रेरणा इंग्लेंड से भी 
प्राप्त हुईं! सन्‌ १६०० के लगभग विश्वविद्यालयों के पुनगंठन की ओर 
इंग्लैंड के लोग सचेष्ट होने लगे थे। विशेषज्ञों की सम्मति में" 
विश्वविद्यालयों का संघीय स्वरूप, उच्च शिक्षा के हित के विचार से 
उपयुक्त न था। अतः इनके पुनगठन की सिफारिश की गयी और 
सन्‌ १६१३ ६० में ब्रिटेन के अधिकांश विश्वविद्यालय ऐकीय, शैक्षरिक 
तथा आवासिक संस्थाओं में परिवर्तित हो गये। उच्च शिक्षा के क्षेत्र 
मे' इंग्लेंड की यह नवचेतना भारतीय शिक्षा को प्रभावित किये बित्ता 
न रही । फलत:ः सन्‌ १६१३ ई० में सरकार ने शिक्षा की नीति के 
सम्बन्ध मे' एक प्रस्ताव पास किया, जिसने भारतीय विश्वविद्यालयों 
के इतिहास में युगान्तर उपस्थित क्रिया। प्रस्ताव की मुख्य 
बातें ये थीं । 
क--हर प्रान्त में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय । 
ख--विश्वविद्यालयों में शिक्षण की व्यवस्था की जाय । 
ग--छोटे शहरों के कालेजों को इस तरह विकसित किया जाय कि 
वे कालान्तर में शेक्षरिक विश्वविद्यालयों में परिवर्तित 
हो जाय॑ | 
घ--जिन प्रान्तों में स्कलों की स्वीकृति का उत्तरदायित्व विश्व- 
विद्यालयों को हैं, उन प्रान्तों में यह उत्तदायित्व सरकार के 
द्वारा बहन किया जाय, ताकि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की 
समुम्नति तथा कालेजों के नियंत्रण की ओर अधिक ध्यान 
दे सकें । 
उ--विश्वविद्यालय यथासम्भव आवासिक बनाये याय | 
च--विश्वविद्यालयों में सुसमद्ध पुस्तकालय आयोजित किये जायें. 


( २२३ ) 


प्रस्ताव में यह आशा प्रकट की गयो कि उपयु क्त प्रसाधनों से भारत 
में उच्च शिकज्ञा को सम्बल प्राप्त होगा तथा विश्वविद्यालयों के स्नातक 
जीवन के संघर्षां' से अधिक सफलता के साथ लोहा ले सकेगे। । 


कलकत्ता विवत्रिधालय आयोग १९१७ 


किंतु सन्‌ १६१३ के ग्रस्ताव को कायोन्त्रित करने के पहले यह 
आवश्यक समझता गया कि विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की 
सम्मति प्राप्त की जाय । इस दिशा में काये शुरू होने बाला था कि 
प्रथय महायुद्ध छिड़ गया ओर सरकार का ध्यान युद्ध-जनित समस्याओं 
की ओर आक्ृष्ट हो गया । फिर भी, विश्वविद्यालयों की समस्या दृष्टि 
से ओमल न हुईं ओर अवकाश मिलते ही सरकार ने इसके सम्बन्ध में 
विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त करने की ओर, कदम उठाया । फलतः सन्‌ 
१६१७ ३० में ही कल्नकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया, 
जिसके अध्यक्ष थे डाक्टर (बाद में सर) साइकेल सेडलर (७४. 7. 
5946/) | अध्यक्ष के नाम पर यह आयोग बहुधा “सेडलर आयोग ” 
कहा जाता है। आयोग का काये, जेसा कि नाम से ही प्रकट है, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से ही सीधे सम्बन्धित था| किंतु आयोग को यह 
अनुमति थी कि वह अन्य विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कर सकता था, 
ताकि विश्वविद्यालय की स्थित्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके | 
आयोग ने पूरो जाँच-पढ़ताल के बाद सन्‌ १६१६ ई० के मार्च में अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत की | यद्ययि आयोग की सिफारिशें कलकत्ता विश्वविद्यालय 
से ही मुख्यतः सम्बन्धित थीं, इन सिफारिशों का लगाव भारत के सभी 
विश्वविद्यालयों से था। सभी भारतीय विश्वविद्यालयों की समस्याएं 
लगभग एक सी थीं और इसलिए आयोग की सिफारिशें इन विश्व- 
विद्यालयों मे, समान रूप से, व्यवह्गत की जा सकती थीं। अतः 'सिडलर 
आयोग” की सिफारिशों का अन्‍्तप्रोन्तीय महत्त्व है। वस्तुतः इसने 
भारतीय विश्वविद्यलयों के रूप, गठन तथा के में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
उपस्थित किया । 
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( २२४ ) 


आयोग ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि “जबतक विश्वविद्यालयों 
की आधारशिला माध्यमिक शिक्षा में ही आमूल परिवत्तेन ओर सुधार 
नहीं हो जाते तबतक सामान्यतः: सभी विश्वविआ्ञालयों ओर विशेषत: 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की व्यवस्था का सन्तोष-जनक संगठन नहीं हो 
सकता। ” | आयोग की दृष्टि में माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित 
दोष थे । 
१.--शिक्षा का स्तर अत्यन्त निम्न कोटि का था । 
२-शिक्षण के साथनों की अत्यन्त कमी थी | 
३-.-सावजनिक परीक्षाओं के प्रभुत्व के कारण माध्यमिक शिक्षा 
संकुचित तथा एकांगी हो गयी थी । 
४--माध्यमिक विद्यालयों के निर्देश तथा निरीक्षण पर्याप्त न थे । 
४-बिषयों के मच्ह॒बपूर्ण अंश, जो कि माध्यमिक विद्यालयों के 
उपयुक्त थे, कालेज की इन्टरमिडियट' कक्षाओं में पढ़ाये जा 
रहे थे । 
इन त्रटियों के कारण माध्यमिक शिज्ञा न अपनी आवश्यकताओं की 
पूति कर रही थी, न उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को, उचित रीति से 
तैयार कर रही थी। 
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने विश्वविद्यात्रयों 
के सुधार के लिए निम्नलिखित सिफारिशें पेश कीं । 


१--साध्यमिक तथा विश्वविद्यालय की शिक्षाओं की विभाजन-रखा 
मैट्रिकुलेशन परीक्षा नहीं, अपितु इन्टरमिडिएट परीक्षा हो । 

२- सरकार नये प्रकार के विद्यालय स्थापित करे, जो इन्टरमिडिएट 
कालेज कहे जाय॑ | ये कालेज या तो खतंत्र रूप से चल्नाये जाय॑ था चुने 
हुए हाई स्कूलों से संलग्न कर दिए जाय॑। 

३-विश्वविद्यालयों मे प्रवेश पाने के लिए इन्टरमिडिएट परीक्षा 
पास रहना अनिवार्य हो । 

४--कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेज़ों की संख्या अत्य- 
धिक है, इसलिए :-- 

क--ढाके में एक शेक्षरिशक विश्वविद्यालय शीघ्र कायम किया जाय । 





भारत में सावंजनिक शिक्षा का इतिहास--परिडत सीताराम चद॒वेंदी-- 
पृ'-- २४८--८+ 


कीं: 


( २२४५ ) 


ख--कल्कत्ता नगर के सभी शेक्षणिक साधन एकत्र किए जाय॑, 
ताकि, इनके सहयोग तथा समन्वय से, नगर में शैक्षणिक 
विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठापन हा सके | 

ग--देहाती क्षेत्रों के कालेजों का विकास इस ढंग से किया जाय कि 
शेज्षणिक साधन कुछ चुने हुए स्थानों में केन्द्रित किए जा सकें, 
ज्ञिनके द्वारा देहाती क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों का निर्मोण किया 
जा सके | 

विश्वविद्यालय के काये के सम्बन्ध में आयोग ने ये- सिफारिशों 

क--विश्वविद्यालयां के कार्य को नियंत्रित करने वाले नियम 
लचीले किए जाय॑। 

ख--अधिक योग्य छात्रों की आवश्यकताओं की पत्ति के लिए 
विश्वविद्यालयों मे “ आनसं ' कच्चा की व्यवस्था की जाय | 

ग- स्नातक का पाठ्य-क्रम ([2०2796 ०007788७) तीन बष का ही।। 

घ--विश्वविद्यालय के प्राफेसर तथा रीडर, विशिष्ट समिति के 
द्वारा नियुक्त किए जाथं। इस समिते मे विश्वविद्यालय 
के बाहर के विशेषज्ञ भी रहे । 

च--चूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय मुसलमान पिछड़े हुए हैं 
इसलिए मुसलिम छ,त्रां को हर तरह का बेध प्रोत्साहन दिया 
जाय तथा उनके हितों की रक्षा की जाय । 

छ--हात्ों के स्वास्थ्य तथा शारीरिक भलाई के विचार से, हर 
विश्वविद्यालय में, एक शारीरिक शिक्षा संचालक ()7760607 
० 7॥एशं०७) 7ंगाए 82) नियुक्त किया जाय। छात्रों 
के हितों की रक्षा के लिए हर विश्वविद्यालय में एक बोडे 
स्थायी रूप से स्थापित किया जाय | इस बोडे मे चिकित्सक- 
प्रतिनिधि भी रहे । छात्रावासों के निरीक्षण के लिए, खास 
तोर से, प्रबन्ध किया जाय | 

भारतीय शिक्षा के अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी आयोग ने अपनी 


सिप्धारिशें उपस्थित कीं, जिनमें प्रमुख ये थीं (-- 


४, 


१--स्त्री शिक्षा 

क--कल्लकत्ता विश्वविद्यालय में ल्ली शिक्षा के लिए एक विशिष्ट 
बोर्ड कायम किया जाय । बोडे को यह अधिकार दिया जाय 
कि वह स्त्रियों के उपयुक्त खास तरह का पाख्य-क्रम तेयार 


( २२५६ ) 


करे, और ख्री शिक्षा के कालेजों में शिक्षण के लिए सहयोग 
प्रणाली का आयोजन करे । स्त्रियों के प्रशिक्षण तथा उनके 
लिए सिकित्सा-शिक्षा के आयोजन में भी बोर्ड सहयोग 
प्रणाली की व्यवस्था करे । 

ख--उन छात्राओं के लिए “परदा स्कलों”” की व्यवस्था की जाय 
जिनके अभिभावक अपनी कनन्‍्याओं को १४-१६ बे की 
अवस्था तक शिक्षा दिलाने के लिए प्रस्तुत हों । 

२--शिक्षकों का प्रशिक्षण 


क--प्रशिक्षित शिक्षकों का उत्पादन बढ़ाया जाय । 
ख--ढाका तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों भे॑ शिक्षा विभाग 


(7०799०7"६70०70 ० 77070०9४४0०॥) खोले जाय॑ । 
ग--इन्टरसिडिएट तथा वी० ए० परीक्षाओं के लिए शिक्षा 
अध्ययन का एक विषय रहे | 
३-टेकनिकल शिक्षा (-- 
क-. व्यावहारिक विज्ञान तथा टेकनिकल शिक्षा विश्वविद्यात्यों 
के पाठ्य-क्रम भे सम्मिज्नित की जाय । 
खर-इन विषयों की शिक्षा विधिवत्‌ प्रदान की जाय तथा इनमे 
विश्वविद्यालय की ओर से डिप्ज्ञोमा तथा डिग्रियाँ प्रदत्त 
की जाय॑। 
४--व्यावसायिक शिक्षा 
व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं के अभाव के कारण अधिकांश 
भारतीय छात्र साहित्यिक अध्ययन की ओर ही प्रवृत्त रहते हैं। व्याव- 
सायिक शिक्षा की उपेत्ञा इस लिए भी है कि विश्वविद्यालयों के अधिकांश 
विद्यार्थी भारतीय समाज के उच्च वर्गों में ही समुत्पन्न हुए रहते हैं 
जिन्हें व्यावसायिक तथा ओद्योगक्नि कार्यों के प्रति स्वाभाविक उदासीनता 
रहती है। किंतु इस स्थिति का निराकरण अत्यावश्क है, अन्यथा 
भारतीय शिज्ञा एकांगी रह जायगी । | इसके लिए निम्नलिखित काये 
अपेक्षित हैं | 
१--विश्वविद्यालयों के द्वारा व्यावसायिक तथा ओद्योगिक शिक्षा 
का आयोजन किया जाय ) 
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( र२२७ ) 


२--विश्वविद्यालयों की चेष्टाएं देश की व्यावसायिक तथा 
ओद्योगिक मार्गों की धूर्ति नहीं कर सकतीं। अतः इन्टरमिडिएट 
कालेजों में ही बहुमुखी पाश्य-क्रम का आयोजन किया जाय, जिसकी 
आधार-भित्ति व्यावसायिक शिक्षा हो । इस प्रकार की शिक्षा सामान्य 
ढंग की होनी चाहिए, जो विशेषीकृत ओद्योगिक तथा व्यावसायिक 
शिक्षा की प्रृष्ठभूमि भी प्रस्तुत करे । 


विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा की प्रगति (सन्‌ १९०५-१९२११) 


नये विश्वविद्यालय--हमने पहले देखा है कि सन्‌ १८६७ ई० में 
इत्ाहबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद सन्‌ 
१६१६ ई० तक भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या ज्यों-की-त्यों रही। 
किंतु सन्‌ १८६७-१६१६ की अवधि में कालेजों की संख्या में बड़ी 
वृद्धि हुहद। सन्‌ १६१७ ई० में भारत में १८४ कालेज थे, जो कि 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पंजाब तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों से 
सम्बद्ध थे। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 
६१,२०० थी। स्पष्टतः ५ विश्वविद्यालयों के लिए इतने कालेज़ों को 
संभानना अत्यन्त कठिन काय था। ऐसी स्थिति में सरकार तथा 
भारतीय जनता दोनों ही नये विश्वविद्यालयों के निर्माण की ओर 
स्वभावत: आह्ृष्ट हुए। सन्‌ १६१३ के सरकारी प्रस्ताव में नये 
विश्वविद्यालयों की आवश्यकता पूणतः महसूस की गयी। कलकत्ता 
विश्वविद्यालय आयोग ने भी इस पर बल दिया। अस्तु, सन्‌ १६१६ 
ई० के बाद भारत में नये विश्वविद्यालयों का निर्माण-काय द्र त गति 
से अग्रसर होने लगा ओर ४ वर्ष की अवधि में ही भारतीय विश्व- 
विद्यालयों की संख्या ४ से बढ़ कर १२ हो गयी। सन्‌ १६१६-१६२१ 
की अवधि में जो नये विश्वविद्यालय, भारत में, स्थापित हुए उनका 
संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है । 


मेसूर विश्वविद्यालय--सन्‌ १६१६ ई० मे मेसूर विश्वविद्यालय की 
स्थापना हुईं । इसका क्षेत्रीय अधिकार मैसूर राज्य तक ही सीमित 
रकक्‍्खा गया | 
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( शरण ) 


पटना विश्वविद्यालय--सन्‌ १६१७ ई० में तत्कालीन बिहार और उड़ीसा 
प्रान्व के लिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह विश्व- 
विद्यालय पुराने विश्वविद्यालयों से कई रूपों में भिन्‍त था। इस 
विश्वविद्यालय के सम्बन्ध मे' सरकार के अधिकार अन्य विश्व- 
विद्यालयों की अपेज्ञा कम कर दिये गये। किसी कालेज को संबद्ध 
करने या न करने का स्वतंत्र अधिकार सरकार को न रहा! सरकार 
उन्हीं मामलों मे' अपना अन्तिम निशेय दे सकती थी, जो कि सिन्डिमेट 
तथा सिने? को सइमति से इसके समज्न पेश की जाती। मनोनीत 
सदस्यों की संख्या पटना विश्वविद्यालय के लिए अधिकतम २४ हो 
सक्रती थी ओर निवीचित सदस्यों की संख्या कम से कम्त ४०। इस 
तरह विश्वविद्यालय भे' निबायित सदस्यों का बहुमत हृढ़ हो गया। 
सिन्डिकेट के सदस्यों मे' 9७ पदेन (०८-णीआं०) रहते थे और १४ 
सिनेट के द्वारा निवोचित होगे चाहिए थे। निवाचित सदस्यों से 
७ सदस्यों को विश्वविद्यालय अथवा कालेजों के शिक्षकों के प्रतिनिधि 
होने चाहिए थे। सिन्डिकरेट भे' मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था न की 
गयी । इस तरह सिन्डिक्रेट का रूप प्रधानतः व्यावसायिक हो गया । १ 

बनारस विश्वविद्यालय--१ ली अक्तूबर सन्‌ १६१४ ई० को हिन्दू 
विश्वविद्यालय कानून केन्द्रीय धारा सभा में पास हुआ ओर ४ फरवरी 
सन्‌ १६१६ को इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास भारत की प्रचीन 
नगरी काशी में हुआ। आधार-शिला के नीचे ताम्रयत्न पर संस्क्रत में 
विश्वविद्यालय के निमाणे का संकज्षिप्त इतिहास अंकित है।! सन्‌ 

 0प्रांत्वृप्र०णाांक ॥8०००एण (92--47), ए0 4--7. 69; 

| “सनातन-धर्म को काल के बेग से पीड़ित तथा सम्पूर्ण भूमएडल के प्राणियों 
को दुखस्थ और व्याकुल देखकर, कलियुग के पाँच सहस्त्र वर्ष बीतने पर, भारत- 
भूमि के काशी-क्षेत्र में, जाह्बी के पवित्र तट पर, इस सनातन-धघर्म के बीज का पुनः 
नवीन रूप से आरोपण करने के लिए, जगदीश्वर की शुभ पुण्य इच्छा उत्पन्न 
हुई) अपनी प्राव्य और पाश्चात्य प्रजा को सुत्र-बद्ध करके ओर विशिष्ट विद्वानों 
को एकमत करके विश्वभावन, विश्वरूप, विश्वल्रष्ण ने विश्वनाथ की नगरी में 
विश्वविद्यालय के सरंस्थापन की व्यवस्था की। श्री विक्रम सम्बत्‌ १६७२ की माघ 
शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार के दिन शुभ मुहूत्त में श्री काशी नगरी में सम्राट के 
प्रतिनिधि (वायसराय) द्वारा जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया वह 
सूर्य-चन्द्र की स्थिति तक सुशोमित रहे |?” 
यरिडत सीताराम चतुबदी-भारत में सावेजनिक शिक्षा का इतिहास-पृष्ठ श्च१-८र 
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४१६१७ ई० में विश्वविद्यालय क्रियाशील हो गया ओर सन्‌ १८१८ ई० 
में इसकी पहली परीक्षा हुईं। सन्‌ १६२१ ई० में बनारस विश्वविद्या- 
लय अपने मूल स्थान कमच्छा से उठकर नगवा के नये क्षेत्र में आया।”” 
अपनी स्थापना के बाद से विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर संपन्‍त तथा समृद्धि- 
शींल होता जा रहा है | 

बनारस विश्वविद्यालय के खस्रष्टा महामना परिडत मदन मोहन 
मालवीय थे, जिनकी कल्पना, साधना ओर तपस्या ने विश्वविद्यालय 
को अबत्तीण किया । वस्तुतः वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का उद्भव 
“भारतीय शिक्षा के इतिहास की अत्यन्त सहत्वप॒ण तथा असाधारण 
घटना है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी तपस्या और साधना से संसार 
के श्र प्ठतम विद्या-केन्द्रों में से यह महान केन्द्र स्थापित किया ।” 

अलीगढ़ विश्वविद्यालय--अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सन्‌ 
१६२० ई० मे हुईं। वस्तुतः यह “भुहम्मदन ऐग्लो-ओरिएऐंटल कालेज 
जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, से विकसित हुआ । वनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय की भाँति, अलीगढ़ विश्वविद्यात्ञय भी, यथाथ में, एक 
महान्‌ व्यक्रित की कृति है। सर सयद अहमद, जिसका परिचय हम 

ले दे चुके हैं, की शिक्षा-सम्बन्धी आकांत्षञाओं तथा चेष्टाओं की 

अभिव्यक्ति अलीगढ़ विश्वविद्यालय मे' हुई । 

ढाका विश्वविद्यालय--कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के परामशों' 
के अनुसार सन्‌ १६२० ई० मे ढाका में साबास (8९०७70०४७)) विश्व- 
विद्यालय स्थापित हुआ । यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक के रूप में 
'संगठित हुआ । 

लखनऊ विश्वविद्यालय---सन्‌ १६२० ईं० मे' इस विश्वविद्यालय की 
स्थापना हुईै। इसका संगठन तथा इसके कारण कलकत्ता विश्वविद्यालय 
आयोग के द्वारा पराभशित आदर्शों' पर ही आश्रित किए गए । 

ओसमानिया विश्वविद्यालय--हैदराबाद राज्य में यह विश्वविद्यालय सन 
१६१८ ई० में वहाँ के शासक निजाम के द्वारा कायम किया गया। 
भारतीय विश्वविद्यालयों में इस विश्वविद्यालय का विशिष्ट स्थान है। 
विश्वविद्यालय के शिक्षण का माध्यम उदू रक्खा गयाथा। उच्च शिक्षा 
के क्षेत्र में भारतीय भाषा का व्यवहार, सर्वप्रथम यहीं हुआ | 


| परिडत सीताराम चत॒वेदी--भारत में सावंजनिक शिक्षा का इतिहास--- 
हष्ठ श्थू३्‌ 
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इन नये विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, सन्‌ १६२१ ई० में इलाहा- 
बाद विश्वविद्यालय का पुनस्संगठन किया गया । ढाका विश्वविद्यालय 
की तरह यह विश्वविद्यालय साबास तथा शेक्षरिौक बनाया गया। 
किंतु, इसके जिम्मे कालेजों को संबद्ध करते के कार्य भी बने रहे । 
विश्वविद्यालयों की सरकारी देन 

हम कह चुके हैं कि लाडे कजन ने, सरकार की ओर से, विश्वविद्या- 
त्यों को नियमित अनुदान देन की प्रथा चलायी। कर्जेन के बाद 
भी सरकारी अनुदान का सिलसिला न केबल कायम रहा, बल्कि 
अनुदान की रकम में काफी वृद्धि हुईैं। सन्‌ १६२१-२२ ई० में 
सरकार की ओर से कुन्न मिल्ञाकर २०,४४,००० झुपये अनुदान के रूप 
में भारतीय विश्वविद्यालयों को मित्रते थे, जब कि विश्वविद्यात्रयों 
का कुल खर्च ७४,१३,००० रुपये था। हम कह चुके हैं कि सन्‌ १६०१ 
मे' अनुदान की रकम केवल २६,३८० थी, जो क्रि सिफ पंजाब विश्व- 
विद्यालय को प्राप्त थी | 

विश्वविद्यालयों में शिक्षण की व्यवस्था-- सन्‌ १६२१ ई० में भारतीय 
विश्वविद्यालयों की संख्या, जेसा कि हम देख चुके हैं, १९ थी। इन 
मे' ४ विश्वविद्यालय शेक्षरि[क थे, एक के द्वारा शिक्षण तथा संबद्धी- 
करण दोनों ही कारण होते थे। शेष ६ विश्वविद्यालयों का कार्य 
कालेजों को संबद्ध करना मात्र था। किंतु इन विश्वविद्यालयों के 
द्वारा भी शिक्षण का काये, निम्नलिखित रूपों में हुआ । 

क--देश तथा विदेश के सुप्रसिद्ध विद्वानों के भापण का आयोजन । 


ख--खास-खास विषयों के लिश विश्वविद्यालय के द्वारा शिक्षण 
का प्रबन्ध । 


ग--विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में आनसे अथवा स्नातकोत्तर (]008# 
27907906) शिक्षण की व्यवस्था । 
यद्यपि इन रूपों में विश्वविद्यालयों के द्वारा उच्च ज्ञान के प्रसार 
0 [4 कतथ 00 कर 
का ठोस कार्ये न हो सका, फिर भी उपयथु कत रीतियों से विश्वविद्यात्यों 
ने उच्च शिक्षा के प्रसार की नयी प्रेरणा अवश्य दी। इस प्रेरणा 
से संबद्ध कालेजों के शिक्षण का स्तर ऊपर उठा | 
कालेजों का विस्तार--हमने देखा है कि विश्वविद्यालय कानून १६०४ 
॥+ शक 0 ' ें दीं [ 
ने कालेजों के संबद्धीकरण की शर्चें काफी कड़ी कर दीं, जिसके फल- 
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स्वरूप कुछ दिनों के लिए कालेज़ों के विस्तार की गति अवरुद्ध हो 
गयी। कुछ पुराने, किंतु अस्वस्थ, कालेज बन्द भी हो गये। पर 
यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम न रह सकी। सन्‌ १६११ ई० 
के पश्चात्‌ कालेजों की संख्या बद़नी शुरू हुईै। सन्‌ १६२१ ६० में 
यह संख्या २०७ हो गयी । किन्तु कालेजों की संख्या की बृद्धि की 
अपेक्षा, कालेजों मे' पढ़ने वाले छात्रों की संख्या मे अधिक वृद्धि हुई। 
सन्‌ १६०१-०२ ई० मे अंग्रेजी भारत के ११८ काल्ेजों मे' कुज्न मिला 
कर १७,००० छात्र दाखिल थे । सन्‌ १६२१-२२ ई० मे कुल कालेजों 
में पढ़नेवाले छात्रों की संख्या ४४,४७३ थी। इस तरह छात्र-संख्या 
के विचार से, सन्‌ १६०४-१६२१ की अबधि में उच्च शिक्षा की प्रगति 
तिमुणी से भी अधिक हुई । किंतु इस प्रगति की तह में उच्च शिक्षा 
की वास्तविक मांग न थी। अधिकांश विद्यार्थी काढेजों म॑ इसलिए 
दाखिल्न हो रहे थे कि उनके समक्ष विश्वविद्यालय की शिक्षा के अति- 
रिक्त अन्य मार्ग न था। व्यावसायिक तथा ओद्योगिक शिक्षा की 
व्यवस्था न माध्यमिक स्कूलों से थी, न स्वतंत्र विद्यालयों में। अतः 
प्रवेशक-परीक्षाओं मे' समुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए कालिजों में 
भरती होने के अतिरिक्त अन्य मार्ग न था। इस तरह, काल्ेजों की 
छात्र-संखया को अनियंत्रित वृद्धि उच्च शिक्षा की व्याधि द्योतित करती 
थी, न कि इसका सुस्वास्थ्य । $ 


शिक्षण की व्यवस्था--जहाँ तक शिक्षण का सम्बन्ध था, कालिजों ने, 
उपयु क्त अवधि में, आशातीत उन्‍नति की । जेसा कि हम देख चुके 
हैं, विश्वविद्यालय कानून १६०४ ने कालेजों के शैक्षणिक स्तर ऊँचा 
करने की प्रेरणा दी। साथ ही, सन्‌ १६०४ के पश्चात्‌ कालेजों की 
आर्थिक स्थिति में पयोप्त सुधार हुआ। कालेजों की आय, सभी 
स्रोतों से, पहले की अपेक्षा काफी अधिक हो गयी । हमने देखा है कि 
सरकार ने कालेजों के लिए ३,६५,००० रुपये आवत्तेक अनुदान के रूप 
में विश्वविद्यालयों को स्वीकृत किये थे । सन्‌ १६०७-१२ की अवधि 
में केन्द्रीय सरकार ने कालेजों की समुन्नति के लिए २४४००० रुपये का 
आवत्तेक अनुदान पुनः स्वीकृत किया । सम्‌ १६१२-१७ की अवधि 
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में २८४००० रुपये का आवत्तंक अनुदान स्वीकृत हुआ। इनके 
अतिरिक्त सरकार की ओर से अनावत्तेक अनुदात, विशेष कर छात्रा 
वालों के निर्माण के लिए, भी दिया गया। सन्‌ १६२१-४२ ई० में 
सरकार की ओर से कालेज की शिक्षा के प्रश्नय के लिए, कुल्न मिन्ञाकर, 
४६२६००० रुपये खच हो रहे थे, जिनमें १४५२८००० रुपये गेर सरकारी 
कालेजों को प्रान्ट-इन-एड के रूप में मिला करते थे | 

सन १६०४-१६२१ की अवधि में कालेजों के शिक्षण का स्तर तो 
जैसा कि हम अभी कह चुके हैं. उठा; किंतु इनकी शिक्षा शिखर- 
बोमिल ओर नितान्तः साहित्यिक हो गयी। यह इस योग्य न रह गयी कि 
देश का व्यावसायिक तथा ओद्योगिक संस्कार कर सकती। उच्च शिक्षा 
के अधिकांश विद्यार्थी साहित्यिक विपयोां के अध्ययन में ही प्रश्ृत्त होने 
लगे। बंगाल के २६००० काल्लेजीय छात्रों में २९,००० केवल साहित्यिक 
विषयों का अध्ययन कर रहे थे, जो कि उन्हें प्रशासक, फिरानी, 
शिक्षक अथवा बकील वना सकता था । ! समस्त भारत से ऐसे छा 
की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। इस तरह, सन्‌ १६२१ 
ई० में भारत की उच्च शिक्षा एकांगी तथा दोषपूर्ण थी ओर देश के 
अभ्युत्थान में असमथे थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि उच्च शिक्षा 
के एकांगिक विकास का प्रधान उत्तरदायित्व ऊड के संदेश-पत्र को था 
जिसने उच्च शिक्षा के प्रसार की सरकारी नीति का लक्ष्य 


क--पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का विस्तार 

ख--सरकार के लिए सुयोग्य कर्मचारियों का गढ़न 

ग--भारतीयों को अंग्रेजी कारखानों के उत्पादनों का ग्राहक तथा 
कच्चे माल्रों का प्रेषक बनाता 

निधोरित किया था । | 


माध्यमिक शिक्षा (१९०५-१९२१) 

हमने देखा है कि माध्यमिक शिक्षा के ज्षेत्र मे' भी कर्जन ने 
गुणात्मक उन्नत पर बल्ल दिया था। कजन की इस नीति के अनुसार 
सरकारी नोति, १६०४-२१ को अवधि में, माध्यमिक स्कूलों के विस्तार के 
विरुद्ध रही । फिर भी, इन स्कूलों की वृद्धि रोकी न जा सकी और 
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सन्‌ १६२१ के अन्त तक माध्यमिक स्कूलों की संख्या पहले से काफ़ी 
अधिक हो गयी। सन्‌ १६०४ ई० में माध्यमिक स्कूलों तथा उनके 
छात्रां की संख्याएं ऋषश: ५१२७ तथ्रा ५,६०,१२६ थीं। सन्‌ १६२१-२२ 
में' ये संख्याएँ क्रमश: ७,४३० तथा ११,०६,८०३ हो गयीं | 

माध्यमिक स्कूलों का यह विस्तार अधिकतर गेरसरकारी भारतीय 
चेष्टाओं के द्वारा हुआ । इस अध्याय के सामान्य परिचय में हमने 
देखा है कि भारतीय नेताओं की दृष्टि में देश का पुनजोंगरण शिक्षा के 
प्रसार से ही सम्भव था। अतः सरकार के बिरोध के समज्ञ भी, 
भारतीय स्कूलों के निमोण में कटिबद्ध हो गये । 

सन्‌ १६०४-२१ की अवधि म॑ माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र म॑ 
सरकारी चेष्टाएं आदश स्कूलों के निमोण की ओर अधिकत्तर केन्द्रित 
रहीं। इसके बारे में हम, आवश्यक विवरण, पहले इतत अध्याय के 
सामान्य परिचय में उपस्थित कर चुके हैं 


माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा “हमने देखा है कि सन्‌ १८८२ 
के भारतीय शिक्षा आयोग ने, सर्वप्रथम, माध्यभिक शिक्षा को स्वतः 
पूर्णों तथा व्यावह् रिक बनाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश 
के अनुसार कई प्रान्तों के माध्यमिक स्कूलों में प्रवेशकन्परीकज्षा (7077- 
0०७507 ०:०४7४४४७/४०४) के साथ-साथ स्कूल परित्याग प्रमाण-पत्र 
परीक्षा (80700] 7९७ए772 ००/४४॥१०४४७) की व्यवस्था भी की 
गयी। कर्जन ने भी साध्यमिक स्कूलों में साहित्यिक विषयों के 
अतिरिक्त व्यावसायिक विषयों की शिज्ञा के आयोजन का आदेश 
दिया। अतः १६०४-२१ की अवधि में व्यावसायिक शिक्षा के प्रबन्ध 
की ओर, माध्यमिक स्कूलों में, कुछ कार्य हुआ ओर बहुत से छात्र 
प्रवेशक-परीक्षा के बदले स्कूल परित्याग प्रमाण-पत्र की परीक्षा में 
शामित्र होने लगे । सन्‌ १६१०-११ में सभी अंग्र जी प्रान्तों में, १०,१६१ 
छात्रों ने स्कूल परित्याग प्रमाण-पत्र परीक्षा दी थी, प्रवेशक-परीक्षा में 
सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या, १६६६२ थी।।| स्पष्टत: 
स्कूल परित्याग प्रमाण-पत्र परीक्षा काफी लोक-प्रिंय हो गयी थी। 
किंतु, इससे यह न समझा जाना चाहिए कि माध्यमिक बर्गों के छात्र 
यथाथत:, व्यावसायिक शिक्षा की ओर, उस्ती अनुपात में प्रवृत्त थे | 
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वस्तुव:, स्कूल परित्याग प्रमाण-पत्र परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 
अधिकांश छात्र ऐसे थे, जो इसपपरीज्ञा के सरल नियमों तथा इसकी 
कठोरता से बचना चाहते थे। प्रचलित नियमों के अनुसार स्कूल 
परित्याग प्रमाण-पत्र को परीक्षा में बेठने वाले छात्रों का फेल होने का 
भय न था। साथ ही इस प्रमाण-पत्र के बत्न पर छात्र विश्वविद्यालय 
में भी प्रवेश पा सऊते थे तथा सरकारी नोकरियों के लिए भी उस्भीद्‌- 
बार हो सकते थे। अतः, यह परीक्षा प्रवेशक-परीक्षा के सभी लाभों 
से विभूषित थी। दूस्ती ओर इसके पाठ्य-क्रम, प्रवेशक-परीक्षा के 
पाख्य-क्रम की अपेक्ना सरल थे। ऐसी स्थिति में स्कूल परित्याग 
प्रमाण-पत्र प्रवेशक-परीक्षा प्रमाण-पत्र का प्रतिनिधित्व करने लगा, 
न कि व्यावसायिक शिक्ञा का आयोजन। विश्वविद्यालयों का 
द्वार माध्यभिक स्कूल के छात्रों के लिए ओर भो चोड़ा हो गया । अतः 
माध्यमिक स्कूलों के द्वारा देश में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार न हो 
सका, जिसकी सिफारिश भारतीय शिक्षा आयोग तथा कजन ने की 
थी। इस तरह सन्‌ १६२१ ई० में भी ऊड के संदेश-पत्र की यह 
आकांज्ञा, कि भारतीयों को ऐसी शिक्षा दी जाय जो उनके हर स्थितियों 
के अनुकूल हो, फलीभूत न हो सकी । * नयी व्यवस्था से केवल यह 
लाभ हुआ कि माध्यमिक स्कूलों का पाठ्य-क्रम कुछ समृद्ध हुआ तथा 
परीक्षा की पद्धति में कुछ सुधार हुआ | 


अंग्रेजी का अत्यधिक महत्व--हमने देखा है कि सन्‌ १६०२ ई० तक 
 साध्यमिक रुकूलों की शिक्षा का प्रधान ध्येय अंग्रेजी भाषा पर श्रभ्ञ॒त्व 
कराना हो गया । अंग्रजी का यह महत्त्व, उसके बाद भी, माध्यमिक 
स्कूलों में कायम रहा ओर शिक्षण की सारी चेष्टाएं इस ओर ही 
केन्द्रित की जाने लगीं कि अंग जी का अध्ययन क्रिस भाँति प्रभावोत्पादक 
हो। इसके लिए प्रशिक्षित तथा सुयोग्य शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाने के 
लिए नियुक्त होने लगे, नयी-नयी शिक्षण रीतियाँ व्यवह्वत की जाने 
लगीं, पाख्य-पुस्तकों में सुधार किया गया तथा अन्य उपाय किये गये। 
किंतु फिर भी माध्यमिक स्कूल अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहे, 
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अधिकांश छात्रों को अंग्रेजी पर प्रभुत्व न हो सका। बस्तुतः, साध्य- 
मिक स्कूल एक ऐसे कार्य की ओर संलग्न थे, जो कि असम्भव था। 
एक विदेशी भाषा पर, अपेज्ञाकृत कम अवस्था में, अमुत्व पा लेना 
ओसत विद्यार्थी के लिए स्वभावतः दुष्कर था। अतः अंग्रेजी की 
ओर अत्यधिक बल देने से लाभ तो कुछ न निकला । हाँ, इससे कई 
बड़ी हानियाँ अवश्य हुई । छात्रों की अधिकांश शक्तियों का अपव्यय 
हुआ और कई उपयोगी विषयों की शिक्षा अधूरी रह गयी। साथ ही 
छात्र उपलब्धि की भावना के अर्जन से सर्वथा बंचित रह गये । * 

शिक्षा का माध्यम--हम कह चुके हैं कि कजन ने शिकज्ञा के माध्यम 
के प्रश्न पर अपना निश्चित आदेश दिया था। इस आदेश के अनुसार 
माध्यमिक स्कलों की मिड्ल कक्षाओं तक आधुनिक भारतीय भाषाएं 
सामान्यतः शिक्षा के माध्यम बनीं। कितु, इनके आगे, साध्यम के रूप 
में अंग्र जी का ही व्यवहार होता रहा | 

शिक्षकों के प्रशिक्षए--लार्ड कर्जेन के आदेशानुसार सरकार प्रशिक्षण 
विद्यालयों की स्थापना की ओर अधिक सचेष्ट होने लगी थी। फलत: 
सन्‌ १६१२ ६० तक देश में १४ प्रशिक्षण संस्थाएं कायम हो गयी थीं । 
सन्‌ १६१३ के शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव-पत्र में शिक्षकों के 
प्रशिक्षण की आवश्यकता दोहरायी गयी। अतः १६१३ के बाद 
प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना और भी हृढ़ता से होने लगी। सन्‌ 
१६२१-२२ में देश में १३ ट्रेनिंग कालेज थे, जिनमे माध्यमिक स्कूलों के 
शिक्षकों को अंग्र जी पढ़ाने की कला बतलायी जाती थी । 


सन्‌ १६०४-२१ की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति के उपयु करत. 
विवरण से स्पष्ट है कि इस अवधि मे न केवल भाध्यमिक शिक्षा का 
विस्तार हुआ, वल्कि इसकी गुणात्मक उन्नति भी हुईं। किंतु माध्यमिक 
शिक्षा की मूल समस्याएं इस अवधि में भी हल न की जा सकी । 
माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहा। इन 
कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था भी न की 
जा सकी | 
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ग्राथमिक शिक्षा | 
यह कहा जा चुका है कि कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा के ज्षेत्र में शिक्षा 
की उन्नति के साथ-साथ शिक्षा के बिस्तार की नीति व्यवद्गत की थी । 
फलत: १६०४-१२ की अवधि में प्राथमिक शिक्षा का काफी विस्तार 
हुआ। किंतु इसके बाद सरकरी नीति प्राथमिक स्कूत्ों की गुशात्मक 
उन्नति की ओर ही केन्द्रित होने लगी। फल्नतः प्राथमिक स्कूलों के 
विस्तार की गति रुक गई | यह स्थिति भारतीय नेताओं को कष्टऋर सिद्ध 
हुईं। जैसा कि हम पहले सामान्य परिचय में कह चुके हैं, भारतीय 
प्राथमिक शिक्षा को अनिवाय बनाने के पक्ष में थे। सन्‌ १६०६ ६० 
में बड़ोदा नरेश ने अपने राज्य में प्राथमिक शिकज्ञा को अनिवायें कर 
दिया। इस घटना ने अंग्र जी भारत में प्राथमिक शिक्षा के बिस्तार के 
लिए एक नयी ग्रेःणा दी। भारतीयों ने, गोपालफ्ृष्ण गोखले ( जिनका 
परिचय हम उपस्थित कर चुके हैं ) के नेठत्व में प्राथमि ऋ शिक्षा को 
अनिवार् बनाने की सांग, सरकार के सामने, पेश करनी शुरू कर दी | 
सन्‌ १६१०-१३ की अवधि में गोखले ने इस दिशा में अथक प्रयास 
किये । १६ मा १६१० ई० को उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को 
अनिवार्य बनाने के उद्देश्य से अपना प्रथम प्रस्ताव केन्द्रीय विधायिका में 
उपस्थित किया | सरकार ने उन्दें आश्वासन दिया कि वह इस प्रश्न पर 
उचित विचार करेगी | फलतः यह प्रस्ताव वापस लौटा लिया गया | 


१६ माच सन्‌ १६११ ई० को गोखले ने केन्द्रीय विधायिका में एक 
विधेयक (07) उपस्थित किया, जिसका आशय था “देश में प्राथमिक 
शिक्षा को क्रमशः अनिवा्ये बनाना? | + विधेयक के सम्बन्ध में दो 
दिनों तक गरसागरस बहस हुई। विधायिका में सरकारी पक्ष का 
बहुमत था। कुछ गेरसरकारी सदस्य भी, कई कारणों से, विधेयक के 
विरुद्ध थे। अतः गोखले का विधेयक पास न हो सका | किंतु इससे 
गोखले को निराशा न हुईं। वस्तुतः उन्होंने यह समझ लिया था कि 
उनकी हार निश्चित थी | किंतु वे अपने निश्चय पर अडिग रहे | कमे- 
निष्ठ व्यक्तियों के लिए असफलता अकमण्यता से कहीं श्र यरकर है | | 
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( २३७ ) 


क्रिंतु गोखले के प्रयास सबंथा निष्फल न हुए। सरकार को प्राथ- 
'मिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा। सन्‌ १६१२-१७ के 
बीच प्राथमिक शिक्षा का जो विस्तार हुआ, वह गोखले के प्रयत्नों का ही 
प्रतिफत्त था। सन्‌ १६११-१२ में भारत में सम्राट का शुभागमत हुआ । 
उनके राज्याभिषेक के अवसर पर, सरकार ने ४० लाख रुपये का 
आवत्तक वार्षिक अनुदान, जन-शिक्ञा के प्रसार के ज़िए, स्त्रीकृत किया | 
जनवरी १६१२ ई० में सम्राट ने कलकता विश्वविद्यालय की ओर 
से उपस्थित किये गये मातपतन्र के उत्तर मे घोषित कियां--- 

यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि समस्त भारत में स्कूलों तथा कालेजों 
का जाल विद जाय, जिनके द्वारा राजभकत, बहादुर ओर उय्योगी 
नागरिक समुत्पन्त हों, जो उद्योग, कृषि तथा अन्य व्यवसायों में 
'कुशलता-पूर्वक लग सकें। और मेरी यह भी इच्छा है. कि ज्ञान के 
प्रसार से हमारी भारतीय प्रजा के बिचार समुन्तत हों, उनके आराम 
के साधन वढ़े तथा उनका स्वाष्यप अच्छा हो, जिससे उनका गृह 
चमत्कृत हो उठे ओर उतके श्रम लःभप्रर हो सके। * 
सन्‌ श्८१३ का प्रस्ताव 

स्पष्टतः, भारत सरकार को अब प्राथमिक्र शिक्षा की ओर अधिक 
क्रियाशील हो वा पड़ा । सन्‌ १६१३ ई० (२८ फरवरी) को सरकार 
ने अपनी शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास क्रिया, 
'जिसमे भारतीय शिक्षा के सभी प्रभ्ुव पहलुओं के वारे में नयी दिशा 
का संकेत किया गया | प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव ने यह 
आदेश दिया कि :-- | 

(१) निम्न प्राथसिक्त (,0छ9७० ?70879 ) स्कूलों का पूरा 
विस्तार किया जाय । इनऊे पात़्य-विषयां में तीन आरों? के अतिरिक्‍त 
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(६ देदे८ ) 


चित्रांकन, मराम का नक्शा, प्रकृति पाठ तथा शारीरिक व्यायास भी 
शामिल रहे | 

(२) केन्द्रस्थ ग्रामां में उच्च प्राथमिक ( एफ एलाए्क०ए ) 
स्कूल स्थापित किये जायं। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ निम्न प्राथमिक 
स्कूल उच्च प्राथमिक रकूलों में परिवर्तित कर दिये जाय॑ | 

(३) सामान्यतः, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार बोड स्कूलों के द्वारा 
हो। जहाँ यह सम्भव न हो, वहाँ स्वीकृत स्कूल ग्रान्ट-इन-एड 
पद्धति पर चलाये जायं | मकतब तथा पाठशालाओं को, जो बनोक्यूलर 
की शिक्षा देते हों, सहायता दी जाय। स्वतंत्र गेरसरकारी चेष्टाओं 
के द्वारा स्थापित स्कूलों (५०७४४प/७ 50700१9) को प्रोत्ताहन न दिया 
जाय, जब तक कि उनके प्रबन्ध की व्यवस्था अच्छी न हो, उनका 
निरीक्षण न हो तथा उन्हे सरकारी स्वीकृति न मित्न जाय । 

(४) शहरी तथा ग्रामीण स्कूलों के पाख्य-क्रम, जहाँ तक सम्भव 
हो, स्थानीय परिस्थितियों तथा वातावरण से सम्बन्धित हों । 

(४५) सामान्यतः, प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक उन्हीं वर्गों के लोगों 
में से नियुक्त किये जाय॑, जिन बर्गों के छात्र हों । 

(६) प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को मिडल बनाक्यूलर परीक्षा 
पास हुआ रहना चाहिए | 

(७) उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पाया हुआ रहना चाहिए । 

(८) जो शिक्षक केबल अ० प्र० पास हों, उनके लिए दो ब्ष का 
प्रशिक्षण अपेज्तित है । 

(६) प्रशिक्षण विद्याज्ञयों के साथ “प्रेक्टिसिंग स्कूल” संलग्न रहें। 

(१०) प्रशिन्षित शिक्षकों के लिए भी अल्पकालिक प्रशिक्षण बड़ी 
छुट्टियों में आयोजित किया जाय, ताकि शिक्षक प्रामीण वातावरण में 
अपने विषय-सम्बन्धी तथा कला-सम्बन्धी ज्ञान मूल न जाय॑। 

(११) प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन कम से कम १२) रु० प्रति 
मास हो । उनकी सेवाएं श्रेणीगत (2780०0) बनायी जायं। उनके 
लिए पेन्शन या प्रोभिडेन्ट फंड की व्यत्रस्था की जाय । 


(१२) प्राथमिक शिक्षा को जारी रखने वाले मिड्ल वर्नक्यूलर 
अथवा वनोक्यूलर माध्यमिक स्कूल समुन्नत तथा विस्तृत किये जाय॑ । 

(१२) प्राथमिक स्कूल स्वास्थ्य-प्रद, स्थानयुक्त, किन्तु कम खर्चीले 
मकानों में आवासित किये जायथ॑ | 


( २३६ ) 


सन १६१३ के प्रस्ताव के उपयुक्त आदेशों को भल्ी-भाँति देखने 
से यह स्पष्ट है कि सरकार प्राथमिक स्कलों के विस्तार की अपेक्षा इनकी 
गुणात्मक उन्‍तति की ओर ही अधिक झुकी हुईं थी। उच्च तथा 
माध्यमिक शिक्षा के ज्षेत्र मे' तो गुशात्मक उन्नति का सिद्धांत पूर्णत 
प्रतिष्ापित हो गया था। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे' भी सरकारी 
नीति गणात्मक उन्नति के पक्त भे' हो गयी, यद्यपि प्रस्ताव में, यह 
स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत सरकार की यह आकांच्ता और आशा 
है कि निकट भविष्य में सा्जनिक प्राथमिक स्कलों की संख्या 
१००००० से बढ़कर १६१००० हो जायगी और इन स्कूलों मे” पढ़ने 
वाले छात्रों की संख्या ७२४०००० से बढ़कर दो गणी हो जायगी |” * 
किंतु बाद की घटनाओं ने प्रस्ताव की इन अओकांक्षाओं तथा 
आशाओं को फत्लीमूत न किया | 

प्रस्ताव के अनुसार सन्‌ १६१७ के अन्त तक तत्कालीन अबम्बई, 
संयुक्त प्रान्त पंजाब, मध्य प्रान्व, आसास तथा पश्चिमोत्तर 
प्रान्तों मे' अधिकांश प्राथमिक सकल बोडे स्कलों से” परिवर्तित 
कर दिये गये। अन्य अंग्रजी प्रान्तों मे' सहायता-प्राप्त सकल 
इतने अधिक थे कि इनको बोले के प्रबन्ध मे शीघ्र लाया न जा 
सका। सन १६१७ मे, ओसत रूप से, ८५'३ वर्गमील पर एक प्राथमिक 
सकल स्थापित था। सन्‌ १६१२ ई० मे” एक सकल की क्षेत्नीय सीमा 
१०२ मील थी। इस वष प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का 
प्रतिशत अनुपात ४'५ था, जबकि १६१२ मे यह अनुपात कब॒ज्ञ 9 था। 
इस तरह, हम देखते हैं कि १६१३ के प्रस्ताव के ७ वर्षों के बाद भी , 
स्कली अवस्था के वालकों की एक-तिहाई से कम ही बालक प्राथमिक 
स्कलों मे भरती थे । | 
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( २४० ) 

प्रान्तों में अनिवाय शिक्षा की चेष्यएं : 

अगस्त १६१७ ई० भे इग्लैंड की पालियामेन्ट मे तत्काज्नीन भारत 
सचिव ने, सम्राद्‌ की ओर से, यह घोषणा की कि “इग्लैंड की सरकार, की 
नीति, जिससे भारत सरकार पूर्णतः: सहमत है, यह है कि शासन के हर 
क्षेत्र म' भारतबासियों का सहयोग उत्तरोत्तर बढ़ाया जाय ओर स्व- 
शासन की संस्थाओं को क्रमशः विस्तृत किया जाय, ताकि अंग्रेजी 
साम्राउ्य के अन्तगंत, भारत में उत्तरदायी शासन विकसित हो सके” | | 
इस घोषणा का प्रभाव भारत सरकार की शिक्षा-नीति पर अनुकल पड़ा । 
प्रान्तीय सरकारों ने यह महसूस किया कि जबतक निरक्षरता का शीघ्र 
निवारण न किया जायगा, तब तक भारत की जनता स्वशासित देश 
के नागरिक के उत्तरदायित्व को भल्ी-भाँति वहन न कर सकेगी | * 

अत; अगस्त १६१७ की घोषणा के बाद सभी अंग्रेजी प्रान्तों की 
विधायिका सभाओं के सरकारी तथा गेरसरकारी सदस्य, निरक्षरता को 
दूर करने के लिए, उचित नियमों के निमोण की ओर प्रयत्नशील होने 
लगे। अम्तु, सभी प्रान्तों में ऐसे कानून बनाये गये, जिनके द्वारा 
स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को अपने क्षेत्र में अनिवाय शिक्षा को 
प्रचात्षित करने का अधिकार सित्ञा । ये नियम भिन्‍न-शभिन्‍न प्रान्तां में 
भिन्‍न-भिन्‍न रूप में, प्रकट हुये । 
बम्बई का पटेल कानून (१६१८) 

बम्बई प्रान्त में विठल भाई पटेल न, प्रःत्त के नगरपालिका क्षेत्रों 
में अनिवार्य शिक्षा को जारी करने के उद्द श्य से प्र[न्तीय धारा सभा में 
. एक विधेयक उपस्थित किया । यह विधेयक पास होकर बम्बई प्राइमरी 
एजुकेशन ऐक्ट १६१८” के रूप में प्रकट हुआ। सामान्यतः यह पटेल 
ऐक्ट के नाम से विख्थात है। कानून की मुख्य धाराएं ये थीं :-- 
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क-यह कानून बम्बई को छोड़ कर अन्य सभी बाहरी क्षेत्रों 
में ज्ञागू था। 
ख--शहर की नगरपालिका, निधोरित शर्तों की पूर्ति के आधार 
पर, अपने क्षेत्र में बालक तथा बालिकाओं-दोनों ही के लिए 
| ९१5. ७ द्‌ः री 
प्राथमिक शिक्षा को अनिवाय बना सकती थीं | 


ग--अनिवार्ण शिक्षा ७ से ११ वर्ष के बालक-बालिकाओं के 
लिए लागू था। 

घ--नगरपालिका के क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने बच्चों 
को स्वीकृत स्कूल में भेजना अनिवायें था। इस नियम का 
उल्लंघन करने पर उसे, अधिक से अधिक, ४ रु० का जुमौना 
हो सकता था ! 

च्‌--जो व्यक्ति ७ से ११ वर्ष की अवस्था के किसी बच्चे को अपनी 
सेवा में मियुक्त करे, उसे ३४ रु० तक जुमाना किया जा 
सकता था | 

छ--अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क रहे | 


[कक ( ७ ९ ० 
ज--अनिवाये शिक्षा के खच के लिए नगरपालिका का नया कर 
लगाने अथवा पुराने कर को बढ़ाने का अधिकार रहे | 


झ--सरकार के लिए यह अनिवाये न है कि वह अनिवार्य शिक्षा 
के लिए नगरपालिकाओं को अनुदान दे । यदि सरकार चाहे 
तो इस कार्य के लिए नगरपालिका के कुल खचे का एक भाग, 
जिसे वह रवयं निश्चित करेगी, दे सकती है | 


पटेल कानून की उपयु कत धाराओं से यह स्पष्ट है कि यह कानून 
अत्यन्त विनम्र था, तेथा इससे अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति 
असम्भव थी । सरकार ने अनिवाणे शिक्षा के लिए किसी वरह के 
खर्चे के उत्तरदायित्व से अपने को मुक्त कर लिया था। कानून की अन्य 
आशिक व्यवस्थाएं भी संतोषप्रद न थी। फिर भी पटेल कानून १६१८ 
का, भारत की प्राथमिक शिक्षा के इतिहास में, महत्त्वपूर्र स्थान है। 
इसने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने की सावजनिक मांग को 
_ वेधानिक स्वीकृति दी। और इस दृष्टि से स्वर्गीय विठल भाई पटेल, 
भारतीय शिक्षा के इतिहास के विद्यार्थी के लिए, चिग्स्मरणीय रहेंगे, 


जिन्होंने, सर्वश्रधम, अनिवाये शिक्षा के सिद्धांतों को मानने के लिए 
सरकार को वाध्य किया | * 


अनिवाये शिक्षा की लहर शीघ्र ही अन्य प्रान्तों मे भी दोड़ गयी। 
सन्‌ १८२१ ई० तक निम्नलिखित प्रान्तों में अनिवारय शिक्षा के ज्षिए 
कानून वनाये गये। स्थानाभाव के कारण इन विभिन्‍न कानूनों की 
पूरी कर यहाँ नहीं दी जा रही है। उनके परिचय मात्र उपस्थित किए 
जा रहे है । 


पंजाब--सन्‌ १६१६ ई० में प्राथमिक शिक्षा कानून (?िशोएका'ए 
70708४०४ 4०0) पास हुआ । यह कानून सिफे बालकों के लिए 
लागू था। कानून के भोगोत्तिक क्षेत्र शहर तथा गाँव दोनों ही थे । 


संयुक्त प्रान्त (आधुनिक उत्तर ग्रदेश)--सम्‌ १६१६ ह० से संयुक्त प्रान्त 
प्राथमिक शिक्षा कानून (?77797ए रव7००४0४07 3०0) पास हुआ। 
यह कानून बालक तथा बालिकाओं दोनों के लिए लागू था। कानून का 
कार्यक्षेत्र केबल नगरपालिकाओं तक सीमित रहा । 


बंगाल--बंगाल में सी इसी वर्ष प्राथमिक शिक्षा कानून (?व797ए 
॥स्‍0708/४०7 400) बना । यह कानून, प्रारम्भ में, बालकों के लिए 
ही लागू था। आगे चलकर सन्‌ १६३२ ई० में कानून का संशोधन 
किया गया, जिसके अनुसार यह बालिकाओं के लिए भी लाग हुआ | 
कानून का कार्ये-ज्षेत्र नगरपालिकाओं तक सीमित रहा | 


बिहार तथा उड़िसा--तत्कालीन बिहार तथा छड़िसा प्रान्त मे भी सन 
१६१६ ई० में प्राथमिक शिक्षा को अनिवायें बनाने के उद्देश्य से 
ग्राथमिक शिक्षा कानून (?000997ए #0पल्‍08४07 ०४) पास किया 
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 अनिवाय शिक्षा कानूनों के विस्तृत विवरण के लिए देखिए--- 


थे, ४ 867--प्लां5॥0एए 0 867600807ए सितंप्रन्‍७6०४ गंगा पणवां७- 
77: 208-807* 


( २४३ ) 


गया। यह कानून केबल बालकों के लिए लाग हो सकता था। 
कानून का क्षेत्रीय अधिकार शहरों तथा गाँवों--दोनां ही पर था [ 


िलननननक+--हण कि नी कि --नं 3४+-+«««3 ++४पपणणणयणण5 


बिहार तथा उड़िसा प्राथमिक शिक्षा कानून (?777स्‍६7/ए 46प0७४07 
00४) की मुख्य बातें ये थीं :-- 
(१) कानूत का क्षेत्र सारा प्रान्त है । 
(२) स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ किसी क्षेत्र में ६ से १० वष के बालकों के 
लिए. अनिवाये शिक्षा जारी कर सकती है, यद्--- 


क---इस आशय का प्रस्ताव, नगरपालिका अथवा अन्य बो्डों के दो- 


तिहाई सदस्यों के बहुमत से, उनकी विशिष्ट बैठक में, पास किया 
गया हो | 


ख--प्रान्तीय सरकार की इस बात का विश्वास हो जाय कि ये संस्थाएँ 
अनिवाय शिक्षा के लिए. स्कूलों में उचित प्रबन्ध कर सकती हैं | 


(३) अनिवाय शिक्षा उन क्षेत्रों में निःशुल्क रहेंगी, जिनमें इसके लिए 
विशिष्ट शिक्षा कर (8960० ७] 90 7०७(707॥ 0888) लगाया गया 
हो। जिन क्षेत्रों में ऐसा कर नहीं लगाया गया हो, उनमें अनिवार्य 
शिक्षा निःशुल्क नहीं रहेगी | 

(४) स्थानीय स्वशासन को संस्थाएँ, अनिवाय शिक्षा के कार्यो के लिए 
स्कूल कमिटि या कमिस्याँ, पूरे अथवा आंशिक क्षेत्र के लिए, नियुक्त करें । 


(५) प्रान्तीय सरकार इस प्रकार की कमिटि अथवा कमिटियों 'के लिए नियम 
बना सकती ह तथा इनके कत्त व्य निर्देष्ठ कर सकती है । 

(६) प्रान्तीय सरकार किसी वर्ग अथवा जाति के बालकों को अनिवाय 
शिक्षा के कानून से बरी कर सकती है ओर उनकी शिक्षा के लिए. खास 
प्रबन्ध करने के लिए स्थानीय संस्थाओ्रों को अ]|देश दे सकती है | 

(७) यदि स्थानीय संस्थाओं के साधन अनिवाय शिक्षा के लिए पर्याप्त न 
हों, तो वे प्रान्तीय सरकार की अनुमति से शिक्षा कर (#070७(707 
००४७) लगा सकती हैं। यह कर, नगरपालिका के ज्षेत्र में, 
सामान्य कर की एक-तिहाई से तथा यूनियन बोड के क्षेत्र में एक आधा 
से अधिक नहीं हो सकता। शिक्षा-कर की वसूली, सामान्य कर की 
वसूली की तरह ही, हो | 

इस कानून के बावजूद भी, बिहार में, अनिवाय शिक्षा की प्रगति अत्यन्त 

धीमी रही । सन्‌ १६२२ ३० में केवल एक नगरपालिका (राँची) ने अपने क्षेत्र 
में अनिवाय शिक्षा जारी की थी। सन्‌ १६३७ ई० तक बिहार में, जैसा कि 
भारत सरकार की पंचवर्षीय रिपो- (१६३२-३७)-पघुष्ठ १४१ से प्रकट होता है 
केवल एक शहर तथा एक गाँव में अनिवाय शिक्षा जारी की गयी थी | 
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मध्यप्रान्त- मध्यप्रान्त मे अनिवाये शिक्षा कानून सन्‌ १६२० ३० 
में पास हुआ । यह कानूब बालकों तथा बालिकाओं--दोनों ही के लिए 
व्यवहन हो सकता था। कानून का क्षेत्र शहर तथा देहात-दोनों था। 

मद्रास--सन्‌ १६२० ई० मे ही मद्रास में प्रारम्मिक शिक्षा कानून 
(006707087"'ए 4॥0प7080707 2300) पास हुआ । इस कानन के 
क्षेत्रीय अधिकार मे' शहर तथा गाँव दोनों ही थे। कानून बालक तथा 
बालिकाओं के लिए, समान रूप से, लागू था । 

हमने देखा है कि पटेल ऐक्ट के क्षेत्रीय अधिकार के अन्तर्गत 
बम्बई नगर नहीं था। अतः बम्बई नगर में प्राथमिक शिक्षा को 
अनिवार्य बनाने के उद्देश्य से, सन्‌ १६२० ई० से, बम्बई नगर प्राथ- 
मिक्क शिक्षा कानून (६३ ए 807099 रिशंकाधाएए औतप०४४०7 
300 पास हुआ। इस कानून के द्वारा वाल्कों तथा बालिकाओं के 
अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी । 

उपयु क्त अनिवार्य शिक्षा कानूनों ने, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, एक 
नयी चेतना उत्पन्त की। सभी प्रान्तों मे' प्राथमिक शिक्षा की ओर 
भारतीय चेष्टा पहले से अधिक तत्पर तथा क्रियाशील हुई। यद्यपि 
अगले ४ वर्षों मे, परिसाण के विचार से, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 
विशेष प्रगति न हुई, प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांतों की सरकारी 
स्वीकृति ही एक ऐसी बात थी, सके लिए सारतीय गत ४ वर्षों से 
संघर्ण करते आ रहे थे ।* इस दृष्टि से, प्राथमिक शिक्षा को अनिवाये 
बनाने के कार्य मे' जिन महाबुभावों ने योग दिया, उनकी चेष्टाएं 
सराहनीय हैं।; 


सन्‌ १६२१-२२ ई० में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति 


, कई कारणों से बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में प्राथमिक शिक्षा 
की प्रगति अत्यन्त कम हुई। क्षषि-प्रधान देश होने के कारण शिक्षा 


* पएप्प&॥ & ० --?, 844. 
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की मांग की कमी, बचपन ही में बहुत से बच्चों का विभिन्‍न कार्यों में 
लग जाना, जातीय-विभेद, दलित बर्गों के लोगों का वाहुल्य, स्त्रियों 
की सामाजिक निम्नता आदि बातें प्राथमिक शिक्षा के विकास की 
आन्तरिक प्रेरणा प्रस्तुत न कर रही थीं। दूसरी ओर सरकार तथा 
स्थानीय स्वशासन के अधिकारी प्राथमिक शिक्षा को अनिवाये बनाने 
में हिचक रहे थे। जैसा कि हम पहले कह चुके है, सन्‌ १६१३ ६० 
के बाद प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे भी सरकार गुशात्मक उन्नति पर 
अधिक वल्ल देने ज्ञगी थी । इन मिले-जुले कारणों से, सब्‌ १६२१-२२ 
में, भारत में, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति शोचनीय ही थी। जन-संख्या 
तथा प्राथमिक स्कूलों का परस्परिक अनुपात सन्‌ १६२१ ह० में २६ 
प्रतिशत था। हारटग कमिदि की रिपोर्ट के अनुसार सन्‌ १८६२- 
१६२२ के वीच पुरुष साज्ञरां की संख्या १४ प्रतिशत ही बढ़ सकी थी। 
स्त्री साक्षरों की वृद्धि १९३ प्रतिशत हुई थी । सन्‌ १६२१ ई० से स्त्री-युरुष 
की सम्मिलित साक्षरता केवल ७'२ प्रतिशत थी । * 


गुशात्मक दृष्टिकोण से भी, उक्त अवधि में, प्राथसिक शिक्षा की 
उपलब्धियाँ अत्यन्त सीमित रहीं। शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर 
सरकार का ध्यान सबप्रथम भारतोय शिक्षा आयोग १८८२ ने जोर से 
खींचा था। तब से सरकार प्राथमिक रुकूलों के प्रशिक्षण की ओर 
सचेष्ट होने लगी थी ओर इसके लिए बहुत से ट्रेनिंग स्कूछ खोले गये 
थे। सन्‌ १६२१-२२ में समस्त अंग्रेजी भारत ( जिसमें बसों भी 
सम्मिलित था ) में कुल मिज्ना कर ६२६ प्रशिक्षण विद्यालय पुरुषों के 
लिए थे, तथा १४६ स्त्रियों के लिए। इनके प्रशिक्षणाथियों की संख्या 
क्रमशः २८,७७४ तथा ४७,१४७ थी। इसी वर्ष बसो-सहित अंग्रेजी 
भारत में कुल्न मिल्ा कर १८१,२८६ शिक्षक प्राथमिक शिक्षा में संलग्न 
थे, जिनमें ६७,६१३ प्रशिक्षित थे। इस तरह प्रशिक्षित शिक्षकों का 
प्रतिशत अनुपात ३८ था । 


सन्‌ १६०१-२ ई० में प्राथमिक शिक्षकों को अत्यन्त कम वेतन 
प्राप्त था । ओसतन यह वेतन लगभग ८ रु० प्रतिमास था। १६०१-२१ 
३० की अबधि में कई प्रान्तों में शिक्षकों के वेतन भें पर्योप्त वृद्धि हुई। 
बम्बई प्रान्त में यह ३२ रु० प्रतिमास हो गया था। पंज्ञाव 
तथा मसध्यप्रान्त में भी शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हुई। किंतु बंगाल 
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बिहार तथा मद्रास, जहाँ अधिकांश स्कूल गेरसरकारी थे, शिक्षकों के 
चेतन की अवस्था शोचनीय रही । कहीं-कहीं यह १६२१ ई० में भी 
८ २० प्रति माह ही थी । 


प्राथमिक स्कूलों के पाठ्य-क्रम में भी उपयु कत अवधि में वांछित 
सुधार न किया जा सका । सन्‌ १६०२ ई० के बाद कई स्थानों में 
प्राथमिक स्कूलों के पाठ्य-क्रम मे' बागवानी तथा प्रकृति-अध्ययन सम्मि- 
लिव किये गये। कजन ने शहरी तथा देहाती स्कूलों के लिए अलग 
पाह्य-क्रम की सिफारिश की थी। किंतु इसका कुछ ठोस परिणाम न 
निकला और प्राथमिक स्कूलों के पाउ्य-क्रम पूरे तथा उपयोगी न 
बनाये जा सके। 


प्राथमिक स्कूलों के आवास तथा सामानों के आयोजन की ओर 
इस अवधि में कुछ चेष्टा हुई। किंतु ये इतनी न्यून थीं कि प्राथमिक 
स्कूलों की लिये अपयोप्त थीं। फलतः आवास तथा सामान के 
विचार से प्राथमिक स्कूलों की सामान्य स्थिति पहले से, सुधारने की 
अपेत्ता, बिगड़ गयी । 


इस तरह, सन १६०४-१६२२ की अवधि में, प्राथमिक स्कूलों की 
गुणात्मक समस्याओं मे कुछ भी सुधार न हो पाया । स्कूल के आवास 
उनके सामान, शिक्षण का स्तर, पाख्य-क्रम की उपयोगिता, छात्रों की 
शिक्षा भे' गतिहीनता तथा व्यर्थता (8088778॥07 0 छ&.8:820) 
ये सभी लगभग पूर्वबत्‌ कायम रहीं। अतः गुणात्मक दृष्टिकोण से 
देखे जाने पर भी, सन्‌ १६०४-२१ की अवधि मे, प्राथमिक शिक्षा की 
उपलब्धियाँ सवथा अपयोप्त रहीं | | 


स्त्री शिक्षा (१९०४-२१) 


जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, सन्‌ १६०४ में लाडे कजन ने स्त्री 
शिक्षा के संबंध में कुछ सुकाव पेश किये । अब तक की ख्री-शिक्षा संबंधी 
चेष्टाओं को नितानत असन्‍्तोषप्रद बतलाते हुए कजन ने मिस्टर कोढन 
के इस कथन की पुष्टि की कि स्त्री शिक्षा की दयनीय स्थिति ४“ भारतीय 
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शिज्ञा-पद्धति का सबसे बड़ा कल्लंक ” थी ।* किंतु लाडे कजन ने 
इस कलंक को मिटाने के लिए कोई ठोस सुझाव न उपस्थित किया। 
उपयुक्त शिक्षकों की ;नियुक्तित, आदर्श स्कूलों की स्थापना तथा पयोप्त 
कोष के आयोजन के सामान्य संकेतों के अतिरिक्त उन्होंने स्त्री शिक्षा 
के हितों के लिए कोई सुव्यवस्थित योजना न निकाली । 
सन्‌ १६१३ ई० में सरकार की शिक्षा-संबंधी नीति (न: एक प्रस्ताव 
के द्वारा निर्धारित हुईं। इस प्रस्ताव में सरकार ने अपने पू्व-प्रयत्नों 
का सिद्दावलोकन करते हुए, भविष्य के लिए, स्री शिक्षा के संबंध में कुछ 
नयी वातें साचीं । सरकार की सम्मति में, भारतीय स्त्री-शिकज्षा की एक 
बड़ी समस्या यह थी कि यहाँ के निवासियों की कुछ सामाजिक सान्‍्यताएं 
सत्री-शित्ञा के बिल्कुल विपरीत पड़ती थीं। इन मान्यतओं में 
संशोधन तथा परिवर्तन के बिना र्री-शिज्ञा की आशातीत प्रगति 
असम्भव थी। फन्नतः मारत सरकार ने सभी प्रान्तीय सरकारों को 
इन सान्यताओं को ध्यान से रखने का परामश दिया तथा ख्ली-शिक्ञा 
पद्धति को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही संयोजित करने का 
आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव ने स्त्री-शिक्षा संबंबी एक 
सामान्य नीति निधोरित की, जो स्थात्तीय परिस्थितियों के अनुसार 
व्यवह्नत होनी चाहिए थी। नथी नीति की प्रमुख बातें ये थीं :-- 
(१) लड़कियों की शिक्षा उ के भावी सामाजिक जीवन की आधार- 
भूमि पर, व्यावहारिक रूप मे, हों । 
(२) लड़कियों की शिक्षा लड़कों की शिक्षा की अनुकृति सात्र न हो 
आर न उनकी शिक्षा-पद्धति में परीक्षाओं की प्रधानता हो । 
(३) स्वास्थ्य-सफाई तथा सामाजिक वातावरण पर विशेष ध्यान 
दिया जाय। 
(४) लड़कियों के शिक्षण तथा शिक्षा-निरीक्षण के लिए सत्री-शिक्षि- 
काओं एवं निरीक्षिकाओं की सेवाएं अधिकाधिक मात्रा में प्रयुक्त हों | 
(५) निरीक्षण तथा प्रबन्ध की व्यवस्था स्थायी रक्खी जाय । 
(६) यदि भारतीय स्त्रियाँ इस काये के लिए उपलब्ध न हों, तो भारत 
के विदेशी निवासियों की स्त्रियाँ इस कार्ण के लिय प्रशिक्षित 
की जाय॑ | 
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उच्च शिक्षा--प्रस्ताव के उपयु क्‍त आदेश ला कजन के प्रस्ताव की 
अपेक्षा अधिक व्यापक एवं व्यावहारिक थे। फलतः इन आदेशों का 
परिणाम स्ली शिक्षा के प्रसार पर अनुकूल पड़ा ओर, सन्‌ १६१३ से 
१६२९१ तक, स्त्री शिक्षा की अच्छी प्रगति हुईै। सन्‌ १६२१-२२ में 
भारत के विभिन्‍त कल्ा-कालेजों भे १२६३ लड़कियां पंढ़ रही थीं । 
सन १८८२ में इन लड़कियों की संख्या केवल ६ थी तथा सन्‌ १६०२ में 
केबल १७७। ९२६३ लड़कियों भें १६८ हिन्दू जाति की थीं, २४५ 
मुसलमानों की, तथा शेष अन्य जातियों की। इस तरह न केवल हिन्दू 
छात्राओं की संख्या में पहले की अपेक्ना कहीं अधिक वृद्धि हुई, वल्कि 
सन्‌ १६०२ में मुसलमान लड़कियाँ भी काल्ेजों में पढ़ने लगीं | 

संख्या-वृद्धि के साथ-साथ कालेज की छात्राओं का विद्यालय जीवन 
भी, पहले की अपेक्ता, अधिक पणु होने लगा। अब बे कालेज के 
सामान्य जीवन में लड़कों की तरह खुल कर भाग लेने लगीं। 
सभा-सोसाइटी, खेल-कद्‌, कसरत व्यायाम सभी-में व अग्रसर होने 
लगीं। काल्ज के पा&ख्य-विषयों में भी लड़कियाँ लड़कां से किसी तरह 
कम न थीं। परीक्षाओं में बहुधा वे लड़कों को भात करने लगीं | 


सन १६१६ ६० में अन्ना साहेब कारवे ने “एस, एन. डी. टी. इन्डियन 
वीमेन्स युनिवसिदी” स्थापित की । विश्वविद्यालय का उद्द श्य स्त्रियों में 
ऐसी शिक्षा का प्रचार करना था जिससे वे “सुमाता तथा सुगहिणी” बन 
सके। इस विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति प्राच्य भाषा के सुप्रसिद्ध 
विद्वान डाक्टर भंडारकर थे। अपने. संस्थापन के कुछ ही दिन बाद 
विश्वाविद्याज्यय को सर बिट्ठल्ल दास थैकरसे के द्वारा १४ ज्ञाख रुपये दान 
में प्राप्त हुए, जिनसे विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति काफो अच्छी 
हो गई। तब से विश्वविद्यालय ख्री-शिक्षा के प्रसार में काफी प्रशंसनीय 
कार्य करती आयी है । 


माध्यमिक शिक्षा--माध्यामक स्कूलों से भी लड़कियों की संख्या मे 
पयोप्त वृद्धि हुई। सन्‌ १६०१-२ मे' उच्च सक्र॒ल्तों मे' केवल ६,२७४ 
लड़कियाँ पढ़ रही थीं, ओर मिडल स्कत्ों में ३९,३०८ । सन २६२१-२२ 
मे उच्च स्कलों मे' पढनेबाली लड़कियाँ ३६,६६८ थीं तथा मिडल स्कलों 
में ६२,४६६ । इस तरह उच्च स्कलों की छात्राओं की संख्या में 
२७,४२४ को ब्रांड हुई आर मिडत्नष स्कलों की छात्राओं की संख्या में 
६०,१५८ की । यद्यपि इन स्कलों मे' भारतीय यूरोपी, भारतीय ईसाई 
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पारसी आदि छात्राओं की ही प्रधानता इस अवधि में' भी रही, किंतु 
फिर फी हिन्दू-मुसलिम छात्राओं की संख्या भी पहले की अपेज्ना बहुत 
बढ गई। उच्च तथा माध्यमिक स्कूलों के कुल १२६,१६४ छात्राओं मे 
४१,२२१ छात्राएं हिन्दू थीं तथा ४,८६३ छात्राए' मुसलमान। सन्‌ 
'१६०१-२ मे इन जातियों की छात्राओं की संख्या क्रमशः १३,६२३, 
तथा ८६४ थीं। इस तरह हिन्दू छात्राओं की संख्या १६११ की अपेक्षा 
लगभग तिगुणी तथा मुसलिम छात्राओं की संख्या लगभग सातगुणी 
हो गई । 

प्राथमिक शिक्ष--प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे' इस अवधि मे स्त्री 
शिक्षा ने अभूतपूर्व प्रगति की। सन्‌ १६०१-९२ मे कुल सित्ला कर 
३,४८,५१० बालिका प्राथमिक स्कलों मे दाखिल थीं; सन्‌ १६२१-२२ 
में यह संख्या बढ़कर ११,६८,५४० हो गई । 


इस अवधि में स्त्री शिक्षकाओं की संख्या भी काफी बढ़ी। सन्‌ 
१६०१-२ में केवल ४१४ स्त्रियाँ प्रशिक्षण विद्यालयों मे पढ़ रही थीं, 
सन्‌ १६२१-२२ से इन स्कलों से ४,३६१ छात्राएं थीं। इसके 
अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यावसायिक स्कलों में ७,७२०८ छात्राएं थीं । 


मुसलमानों की शिक्षा 


सन्‌ १६०४-१६२१ की अवधि भें मुसलमानों की शिक्षा की आशा- 
तीत प्रगति हुईं। सन्‌ १६२९-२२ ई० में कला कालेजों में कुल्त मिला 
कर ४५,३६६ मुसलिम लड़के तथा २४५ लड़कियाँ पढ़ रही थीं। व्याब- 
सायिक कालेजां में मुसत्रिम लड़कों तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः 
१,४३८ तथा ६ थी। माध्यमिक स्कूलों में इस बर्ष २०१,८४० 
छात्र थे। छात्याओं की संख्या ४,८६४ थी। प्राथमिक स्कूलों की 
छात्र-संस्या लड़कों के लिए १२,११,६८२ तथा लड़कियों के लिए 
२,६१,२२५४ थी । इन सामान्य स्कूलों के अतिरिक्त ४०,७६६ लड़के 
तथा १,३०४ लड़कियाँ विशिष्ट औद्योगिक तथा व्यावसायिक स्कूलों 
में पढ़ रहीं थीं। मुसल्िम छात्र तथा छात्राओं की कुल संख्या (सभी 
प्रकार की स्कूलों मे) १६,९८,१४० तथा ३,४८,३०२ थी। इस तरह 
सन्‌ १६०२-२१ की अवधि मे भारतीय मुसलमानों ने शिक्षा के लगभग 
-सभी ज्षेत्रों मे! पर्यौप्त उन्नति की, यद्यपि उच्च तथा साध्यमिक शिक्षा 
के क्षेत्र मे वे अन्य लोगों से पिछड़े हुए थे। इस अवधि में भारत 
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की भुसल्निम स्त्रियों ने भी शिक्षा के क्षेत्र मे दृढ़ता के साथ कदम 
बढ़ाना शुरु किया और कई मंजिलें तय कीं । 


अधिकांश भुसलिम छात्र सामान्य सावजनिक स्क्रलों भें ही शिक्षा 
अहण कर रहे थे । किंतु, कई फारणों से, मुसलमानों की ओर से 
विशिष्ट स्कूलों की मांग हो रही थी, जिनमे केवल मुसलिम छात्र ही 
पढ़ते। सन्‌ १६०१-२१ को अवधि में यह मांग जोरदार हो गयी। 
फलस्वरूप इस अवधि में मुसलमानों के लिए बहुत से विशिष्ट स्कूल 
खोले गये। ये विशिष्ट सकल प्राचीन तथा अवोचीन--दोनों ही ढंग 
के थे। प्राचीन ढंग के स्कलों में मकतब, मदरसा, मुल्ला तथा कोरान 
सकल थे। इनके पाख्य-क्रा अधिकांशत: धार्मिक हुआ करते 
थे। किंतु इसमें नये विषयों को जोड़ने की चेष्टा की गयी थी। अवोचीन 
स्कलों के पाख्य-क्रम आधुनिक स्कलों के पाम्य-क्रम से मिलते-जुलते 
थे, किंतु इनमें अरबी, फारसी, उदू तथा धर्म की शिक्षा का खास 
बन्ध किया जाता था । $ इन विशिष्ट स्कत्नों के द्वारा उन मुसलमानों 
की शिक्षा का आयोजन हुआ, जो कि सावजनिक रुकलों में, धार्मिक 
अथवा अन्य कारणों से, पढ़ना नहीं चाहते थे। अतः इन स्कलों के 
आयोजन ने भुसलिम छाल्षों की वृद्धि मे बड़ा योग दिया । 


किंतु राष्ट्रीय हित के विचार से, मुसलमानों की शिक्षा के लिए, 
विशिष्ट विद्यालयों का आयोजन अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ। इन 
विद्यालयों ने, मुसलिम छात्रों के बीच, कच्ची अवस्था में ही साम्प्रद! थ- 
कता के वातावरण का सृजन किया। बहुत से म्ुसलिम छात्र अपने 
हिन्दू साथियों से एकदम अलग हो गये और उस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के 
अभ्युद्य से बंचित रह गये, जो कि अन्य जातियों के छात्रों के निरन्तर 
साहचरय्य तथा सद्भाव से उन्हे प्राप्त होता। कहने की आवश्य- 
कत्ता नहीं कि सरकार ने, मुसलम।नों के लिए विशिष्ट स्कलों को जान- 
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बूक कर, पूर्ण प्रोत्साहन दिया | शिक्ञां के इस एकान्तीकरण का 
राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त दूषित पड़ा ओर इसने भारतीय छात्रों में 
साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के प्रादुभीव में. महत्त्वपूर्ण योग दिया। 
साम्प्रदायिकता की वेदी पर भारत, भारतीय राष्ट्रीयता तथा भारतीयों 
को क्या-क्या बलिदान करने पड़े--इससे इतिहास के विद्यार्थी पूर्णतः 
परिचित हैं। इनकी स्पृतियाँ आज भी भारतीय हृदय को क्षण भर 
के लिए बिचलित कर देती हैं । 


हरिजनों की शिक्षा (१९०२-२१) 


सन्‌ १६०२ के पश्चात्‌ सारे भारत मे हरिजन शिक्षा के पक्ष में 
एक जोरदार आन्दोलन चल पड़ा, जो कि कई स्रोतों से निरंतर 
अभिसिंचित ओर परिपुष्ट होता गयों। सन्‌ १६२१ ई० में हरिजनों 
की शिक्षा एक राष्ट्रीय समस्या थी, जिसके हल के लिए भारत के 
लोग कटिवद्ध हो गये थे। ब्राह्म-समाज, आये-समाजञ तथा प्रार्थना 
समाज के नेतृत्व में' “अछूतपन” का सुदृढ़ दुग जड़ से हिलने लगा 
था। इस दु्ग पर उम्रतर प्रहार होते गये । गोखले का भारत सेवक- 
समाज (86०ए&08 ०7 ॥706॥8 80००॥9) स्थापित हो चुका था। 
सन्‌ १६१४ ई० में अमृतलाल ठक्‍कर जैसे कमंठ हरिजन बंधु इसके 
आजीवन सदस्य बन गये । सन्‌ १६०६ ई० में विद्धल्ल रामजी शिन्‍्डे ने 
दुलित-बर्ग सुधार सभा (0०795560 ०]७४४ '५88707) संगठित 
किया ओर सन्‌ १६१७ में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के मंच. से हरिजन 
सुधार का शंख फूंका, जिससे देश का कोना-कोना हरिजनों के प्रति 
एक नवीन भावना से अनुप्राशित हो उठा । अबतक क॑म्नेस एक राज- 
नीतिक संस्था मात्र थी। दृश की सामाजिक स्थित्तियों से बह प्राय: अलग 
ही रहती थी । किंतु महात्मा जी ने कांग्रेस के कार्ये-क्रम भें सामाजिक 
सुधार के काये भी संगुफित किए । सन्‌ १६२२ ई० में कांग्रेस की कार्ये- 
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कारिणी समिति ने बारदोली में एक श्रस्ताव पास किया, जिसके अनुसार 
कांग्रेस के रचनात्मक काये निर्देशित किये गयये। इन कार्यों' मे एक 
प्रमुख कार्य हरिजनों के सुधार से संबंधित था। कांग्रेस के लोगों का 
यह कतेव्य था कि वे “हरिजनों के सामाजिक स्तर को क्रशशः ऊँचा 
करने में दत्तचित्त हों, उनकी सामाजिक, मानसिक एवं नेतिक स्थितियों को 
समुन्नत करने की चेष्टा करें, उनके बच्चों को रकऋल में भेजने के लिए 
अनुरोध करें तथा उनके लिए सवंसामान्य सुविधाओं को सुलभ बनावें।” 
इन समाज-सुधारक आन्दोलनों के अतिरिक्त कुछ उदार देशी नरेशों 
के नाम भी हरिजन-शिक्षा के इतिहास में उल्लेखनीय हैं। बड़ोदा 
राज्य के महाराज श्री सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य में हरिज्ञन 
शिक्षा के लिए स्तुत्य प्रयास किया । सन्‌ १८८३ ई० में इन्होंने हरिजनों 
के लिए १८ विशेष सकल खोलवाये। कुछ दिनों के बाद अन्य कई 
सकल हरिजनों के लिए खोले गए, जिनमें उनके रहने तथा खाने का भी 
प्रबन्ध था। प्रतिभासम्पन्न हरिज्ञन छात्रों के लिए महाराज ने छात्र- 
वून्तियाँ निश्चित कर दीं, जिनसे लाभ उठाकर अनेक हरिजन छात्रों ने 
उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री बिट्ठल रामजी शाल्डे तथा डाक्टर 
बेदकर--हरिजनों के दो बढ़े नता वस्तुतः महाराज की उदारता के ही 
प्रतिफल हैं। उनके द्वारा ही इन्हें शिक्षा-दीज्ञा तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त 
हो सकीं। हरिज्ञन समाज ने भी महाराजा को द्वितीय महाराष्ट्र दलित 
वर्ग सम्मेलन का सभापति बनाकर जनके प्रति अपनी फ़तज्ञता प्रकट की । 
दूसरे महाराज, जिन्हें हरिजन बड़े प्रिय थे, कोल्हापुर के महाराज शाहु 
छत्रपति थे। हरिजनों के बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपने राज्य 
के सभी स्कत्तों के दार खोल दिए। सभी स्कलों के अध्यापकों तथा 
ग्रबन्धकों को इस बात के लिए कड़ी हिदायत की गई कि वे हरिजन छात्रों 
के प्रति अन्य छात्रों के समान ही व्यवहार करें। इसके अतिरिक्त 
महाराज ने हरिजनों को अन्य कई स॒विधाए' प्रदान की । 
स्वयं हरिजन जाति भ्री अब काफी जागरूक हो चुकी थी। 
सोभाग्य से उन्हें दो बड़े नेता भी मिल्ल गए, जिन्होंने हरिजनों को एक 
क्रियाशीज्ञ समाज में संगठित किया तथा उन्हें प्रगतिशील बनने का मार्ग 
अदर्शित किया। डाक्टर बी० आर० अम्बेदकर तथा श्री एम० सी० 
रजा जेसे प्रतिभासम्पन्न एवं सुयोग्य नेताओं के नेतृत्व में हरिजन जाति 
एक नई स्फूर्ति के साथ जाग उठी । अब हरिज्ञन ऐसे न थे जो सकल 
जाने से डरते हों अथवा उच्च वर्णो' की रुकावटों को चुपचाप बदीस्त 
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करते हों। सामान्य स्कलों को वे अपना सकल समभने लगे। इन 
-स्कलों मे हरिज्नन छात्रों की संख्या क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ने लगी! 
विशेष स्कलों की आवश्यकता हरिजनों के लिए अब उतनी न रही, न वे 
इन स्कलों को अच्छी दृष्टि से देखते थे। सामान्य स्कलों में ही 
उनकी सामाजिक हीनता मिट सकती थी। अतः हरिजन समाज की ओर 
से सामान्य सकल ही अपनाये जाने लगे । इन स्कत्नों में ही ये अपने 
लिए सारी सुविधायें खोजने लगे |।* सरकार भी अब खभावत 
हरिजनों के लिए अल्लग स्कल्ष खोलने की अपेक्षा सामान्य स्कलों से 
ही सम्पर्ण सुविधाओं को प्राप्य बनाने की ओरसचेष्ट हो गई हा 
१६१६-२२ में मद्रास की सरकार ने इस आशय के कई आदेश-पत्र 
जारी क्रिए। १६२२-२३ मे बम्बई की सरकार ने भी यह आशा जारी 
की कि सरकारी स्कलो' में अछूत वर्ग के बच्चो' को किसी तरह की 
असुविधा न हो। यह भी घोषित किया गया कि जो सहायता-प्राप्त 
स्कूल हरिजन छात्रो' के साथ अन्य छात्रो' से भिन्‍न ठयवहार करते 
उनकी सहायता बन्द कर दी जा सकती थी। इस तरह सन्‌ १६२१ इ० 
तक यह निश्चित हो चुका था कि हरिजनों के लिए विशिष्ट सकल खोलने 
की आवश्यकता नहीं रह गयी थी । अब जरुरत इस बात की थी कि 
सभी सागेजञनिक स्कूलों में हरिजन छात्रभी, उच्च बग की छात्रों की तरह, 
सकल की सारी सुविधाओ' को प्राप्त करते हुए, शिक्षा अहण करें| 

उपयु क्त स्थितियो' में सन्‌ १६०२-२१ की अवधि में भारत में 


हरिजन शिक्षा को अभूतपूर्व प्रगति हुईं। मन्‌ १६२१-२२ ई० में 
विभिन्‍न प्रान्तो' में हरिजन छात्रो' की संख्या निम्नलिखित थी । + 
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( २४४ ) 


इन छात्रो' में अधिकांश प्राथमिक स्कलो' में ही शिक्षा पा रहे थे। 
किंत कुछ छात्र माध्यमिक स्कलो' तथा कालेजो' में भी दाखिल थे | 
आदिवासियों तथा पहाड़ी जातियों की शिक्षा 

सन्‌ १६०२-२१ की अवधि में आदिवासी तथा पहाड़ी जातियों की 
शिक्षा में बहुत ही कम प्रगति हुई। इस अबधि में सरकार की ओर 
से आदिवासी तथा पहाड़ी जातियों की शिक्षा की ओर कुछ चेष्टा 
तो अवश्य हुई, किंतु यह नितान्तः अपयोप्त थी। फलत: सन्‌ १६२१ 
ई० में भी आदिवासी तथा पहाड़ी जातियों की शिक्षा का कारण मुख्यत 
धर्म-प्रचारक संस्थाओं के द्वारा ही होता रहा। कुछ धमं-प्रचारकों के 
द्वारा संचालित स्कलों को सरकार ने अपने प्रबन्ध में किया। 

सन्‌ १६०९-२१ की अवधि में (0४777७)! 77५9०७) को शिक्षित 
बनाने तथा उन्हें अच्छे व्यवसायों मे” लगाने की ओर सरकार ने ध्यान 
दिया। ये दोषी जातियाँ भारतीय सप्राज के निम्नतम स्तर पर थीं । 
इनका व्यवसाय चोरी करना तथा जानवरों को ले भागना था| दोषी 
जाति कानून (0परशांगक परणं0०४ 34०5.) के अधीन सरकार को 
दोषी जातियों को किसी निधोरित क्षेत्र में आबासित करने का अधिकार 
प्राप्त्धा। इस कानून के अनुसार सरकार की ओर से दोषी जातियां 
की कई वस्तियाँ बसायी गयीं और उनके बच्चों की शिक्षा का प्रवन्ध 
किया गया। दोषी जाति में वयस्कों की शिक्षा के लिए भी चेष्टा की 
जाती थी। मद्रास प्रान्त में सन्‌ १६२१ ई० में दोषी जाति के १,४४३ 
लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिनमे ४३ वयस्क थे। इनके अतिरिक्त 
दोषी जाति के लिए प्रान्त मे' दो ओद्योगिक सकल खुले हुए थे। पंजाब 
मे' दोषी जातियों फे लिए ३३ सकल खुले हुए थे, जिनमे २० लड़कों के 
लिए थे, तथा १३ लड़कियों के लिए। इन स्कूलों मे! ७३० लड़के तथा 
४३१ लड़कियाँ पढ़ रही थीं। इन स्कूलों के अतिरिक्त कई ओद्योगिक 
सकल थे। इन विशिष्ट स्कलों के अतिरिक्त सामान्य सावजनिक 
स्कलों मे भी १.८२४ दोपी जाति के छात्र शिक्षा पा रहे थे। वम्वह 
प्रान्त में' दोषी जाति के लिए ३६ सकल क्रियाशील थे, जिनमें १,४७७ 


छात्र पढ़ रहे ये। सामान्य स्कूलों मे पढ़ने वाले दोषी जाति के छात्रों 
की संख्या, वम्बइ प्रान्त में, ४००० थी। 
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( श४४ ) 


शिक्षा-विभाग 

गत अध्याय भें हम भारतीय शिक्षा सेवा ( आई० ई० एस० ) का 
उल्लेख कर चुके हैं। हमने देखा है आई० इ० एस० के सदस्यों की 
नियुक्ति इग्लैड में! होती थी। भारतीय शिकज्ञा विभाग के सभी 
उच्च पदों पर आई० इ० एस० के लोग ही आसीन हो सकते थे। 
भारतीयों की दृष्टि मे, भारतीय प्रशासन के उच्च पदों का एकाधिकार 
यूरोपीयनों को दे देना अनुचित, अन्यायपू्ण तथा भारतीयों के हितों के 
लिए घातक था। अत: आई० सी० एस०, आई० इ० एस० आदि सभी 
भारतीय सेवाओं के संगठन, नियुक्ति, बेतन-क्रम आदि के विरुद्ध आवाज 
उठने लगी और भारतीय सेवाओं के भारतीयकरण के पक्ष में एक जबदेस्त 
आन्दोलन सा चल पड़ा । हमने देखा है कि २० अगस्त १६१७ ई० को 
भारत सचिव ने यह घोषणा की कि सरकार की नीति “भारतीय प्रशासन 
मे' भारतीयों को अधिकाधिक सबंद्ध करने की थी” | अतः, सरकार ने 
(८८७ के सार्वजनिक सेवा आयोग की नीति, जिसके द्वारा डच्च्च 
सवाओं पर यूरोपीयनों का एकाधिकार स्थापित हुआ था, त्याग दी । 
फलत: सन्‌ १८१७ ई० के पश्चात्‌ भारतीय शिक्षा सेवा का भारतीयकरणा 
द्रत गति से होने लगा। 

सन्‌ १६१६ ई० में भारतीय शिक्षा-विभाग के प्रशासन का पुनर्गठन 
किया गया और यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा सेवा में 
यूरोपीय तथा भारतीय पदाधिकारियों की संख्याएं ५०: ५० के अनुपात 
में रहें। इस उद्देश्य की पूति के लिए भारतीय शिक्षा सेवा के 
पद की संख्या ३३ प्रतिशत अधिक बढ़ा दी गयी ओर इन बढ़े हुए 
पदों पर आरान्तीय सेवा के पदाधिकारी, अपने पूर्व पदों के साथ, आरुढ कर 
दिये गये । भारतीय शिक्षा सेवा को नियुक्तियाँ, पहले की भाँति, 
भारत सचिव (8९0"8(७॥'फए र्णा 80७06 ६07 ॥70979) के द्वारा होती रही । 
किन्तु अब ये नियुक्तियाँ इगलेंड के लोगों तक ही सीमित न रहीं । इन 
परिवतेनों का फल यह हुआ कि भारतीय शिक्षा सेवा के पर्दा पर भारतीय 
पदाधिकारियों को संख्या ऋ्रपशः बढ़ने लगी और भारतीय शिक्षा के प्रशासन 
का भारतीयकरण दृढ़ता से अम्नसर होने लगा । सन १६२१-२२ ई० में 
१२० भारतीय पुरुष तथा २ स्लियाँ भारतीय शिक्षा सेवा के विभिन्‍न 


प॒दी' पर आसीन थीं। _सन्‌ १६१६-१७ ३० मे” इनकी संख्या पुरुषों के 
लिए केबल ६ तथा स्त्रियों के लिए शून्य थी। 
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राष्ट्रीय शिक्षा--सन्‌ १८०४-२१ को अवधि की एक महत्त्वपूर्ण घटना 
राष्ट्रीय शिक्षा की भावना का घिकास था। सन्‌ १८०४ ६० के पहले 
भी बहुत से भारतीय यह महसूस करने लग गये थे कि अंग्रेजी शिक्षा 
भारत की राष्ट्रीय मांगों की पूर्ति नहीं कर रही थी ओर कई तरह से 
दोषपण थी । किंतु इस तरह के विचार अभी स्पष्ट तथा ठोस न हो 
पाये थे। लाड कर्जन की साम्राज्यवादी नीति ने, जेसा कि हम पहले 
देख चुके हैं, न केवल मारतीय राजनीति में एक हलचल उत्पन्न कर दी, 
बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीयों को अधिक जागरूक, चिन्तनशील 
तथा क्रियात्मक बना दिया। बंग-विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी 
आन्दोलन का अभ्युदय हुआ, जिसके आधारभूत सिद्धांत शिज्ञा के 
क्षेत्र में भी अनुस्यूत हो गये । आर्थिक साधनों के खदेशीकरण आन्दोलन 
का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा और शिक्षा के स्वदेशीकरण अथवा सष्ट्रीय-- 
करण की बात जोर पकड़ने लगी। वस्तुतः, सन्‌ १८०४ के बाद 
भारतीय शिक्षा भारतीय राजनीति की एक पहलू बन गयी। ज्यो-ज्यों 
राष्ट्रीय आन्दोलन उम्रतर होता गया, त्यॉ-त्यों भारतोय शिक्ञा की 
राष्ट्रीय भी इृढ़तर होती गयी। ऐलनी बेसेन्ट के शब्दों में 
“भारतीय जीवन तथा भारत के राष्ट्रीय आचरण को निर्धन बनाने में 
भारतीय शिक्षा के विदेशीय स्वरूप से बढ़कर अन्य कोई प्रभाव नहीं हो 


सकता ”? | + महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा का विश्लेषण करते 
हुये कहा-- 


बत्तेमान शिक्षा पद्धति, एक अन्यायपूर्ण शासन से संबद्ध होने के 
अतिरिक्त, तीन बड़े दोषों से परिवेष्टित है :-- 


क--यह विदेशी सभ्यता-संस्कृति पर आधारित है ओर इसमे 
भारतीय संस्कृति लगभग पूणुत: निष्कासित है । 


ख--इसका काय मानसिक जागरण तुक ही सीमित है; इसमें हृदय 
तथा हाथ के संस्कार का सगेथा अभाव है | 
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ग--राष्ट्रीय शिक्षा पाश्चात्य आदर्शों को भारतीय छात्रों के 
समन्ष प्रस्तुत न करे, बल्कि यह भारतीय आदर्शो' 
को उनके सामने स्पष्ट रूप से रक्खे । पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान 
के प्रसार का युग, जिसे ऊड के संदेश-पत्र ने प्रारम्भ किया 
था, लद गया था। अब भारतीयों को इस बात की 
आवश्यकता न थी कि वे 'रूप-रंग में भारतीय, किन्तु 
विचार में अंग्रज' हों। भारतीय राष्ट्र की अपनी सांस्कृतिक 
विशेषताए' थीं, जिनके अनुकूल ही भारतीय छात्रों का विकास 
होना चाहिए था| 

घ-राष्ट्रीय शिक्षा से पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का निष्कासन न 
हो। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है 
कि वह अन्य राष्ट्रों के शावों ओर विचारों से अपने को पूर्णतः 
अबगत रक्‍खें । इस दृष्टि से यूरोपीय भाषाओं, यूरोपीय 
साहित्य तथा यूरोप विज्ञान का तिरस्कार उचित नहीं।॥ 
राष्ट्रीय शिक्षा मे ऐप्ती व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक 
भारतीय कम से कम एक यूरोपीय भाषा जाने, यूरोपीय प्रसाधनों 
पर अधिकार प्राप्त करे तथा यूरोपीय यन्त्रों का उपयोग 
सीखे। यूरोप तथा संसार ने भारत से बहुत कुछ सीखा 
है, हमे उनसे सीखने भें लज्जित न होना चाहिए और हमारी 
यह चेष्टा होनी चाहिए कि जो कुछ हम उनसे सीखें, उनके 
बदले हम उन्हे सिखावें । | 


च-ाष्ट्रोय शिक्षा में अंग्रजी का प्रभुत्त न विषय के रूप 
में न रहे, न माध्यम के रूप मे । अंग्रजी के विरूद्ध सब 
से जोरदार आवाज्ञ महात्मा गांधी ने उठायी। उनके 


विचार में अंग्रेजी के प्रति अत्यधिक आस्था भारतीयों के 
लिए अत्यन्त हानिकर थी ओर भारतीयों की गुल्लामी तथा 
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पतन का द्योतक थी। अतः राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में 
मातृभाषाओं का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए | 


छु-राष्ट्रीय शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का यथेष्ट स्थान होना 
चाहिए। यह भारत के आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक 
था। किंतु व्यावसायिक शिक्षा का रूप क्‍या हो--इस 
सम्बन्ध भें नताओं तथा शिक्षा-शास्त्रियां का एकमत न था | 
इस प्रश्न पर महात्मा गांधी ने सब्‌ १६२१ ई० में जो विचार 
व्यक्त किए, वे आगे चलकर बुनियादी शिक्षा के रूप में 
विकसित हुए। उन्‍होंने भारतीय बच्चों के लिए एक ऐसी 
शिक्षा की सिफारिश की, जो प्रारम्भ से ही बच्चे को स्वाश्रयिता 
की ओर उन्मुख करता । कताई तथा इसके पूब की क्रियाओं 
की शिक्षा से, गांधी जी के विचार में, तीन बड़े लाभ थे । 
इससे शिक्षा स्वाश्नयी होती, बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक 
प्रशिक्षण होता और विदेशी सूत तथा कपड़े का पूण बहिष्कार 
संभव होतवा। साथ ही इस तरह की शिक्षा से बच्चे आत्म- 
निभर तथा स्वतंत्र होते | | 
महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा की जो रूप रेखा दी, वह सबसे 
सरल तथा व्यावहारिक थी। किंतु अब प्रश्न यह था कि राष्ट्रीय 
शिक्षा को किस भाँति आयोजित किया जाय। राष्ट्रीय शिक्षा के 
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उन्‍्तायकों के समत्ष, इस प्रश्न के समाधान में, बड़ी-बड़ी समस्याएं उठ 
खड़ी हुईी। फिए भी उन्होंने हिम्मत न हारी ओर राष्ट्रीय शिक्षा के 
निर्माण की ओर लग्नशील हो गये । 

राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति के इतिहास में दो महत्वपूष्ठ युग उपस्थित 
हुए। इस शिक्षा को पहली प्रेरणा बंग-विभाजन ने दी। स्वदेशी 
आन्दोलन में बहुत से विद्यार्थी भी भाग लेने लगे थे | उन्हें इस काये से 
रोकने के लिए, सरकार ने आन्दोलन में सम्मिलित होने वाले छात्रों को 
स्कूल से निष्कासित ( 9ि75४०080०) कर दिया। इन छात्रों की शिक्षा 
की व्यवस्था नेताओं का उत्तरदायित्व हो गया। अतः सर गुरुदास 
बनर्जी ने, राष्ट्रीय शिक्षा के संगठन तथा प्रोत्साहन के लि&, एक समिति 
कायम की, जो “सोसाइटी फोर दी प्रोमोसव आफ नेशनल एजुकेशन, 
बंगाल? कही जाती थी। सन्‌ १६०६ में कलकत्ता कांग्रस से यह 
प्रस्ताव पास हुआ कि समस्त देश में राष्ट्रीय शिक्षा का संगठन किया' 
जाय, जो कि देश की आवश्यकलाओं की पूर्ति कर सके तथा जो राष्ट्रीय 
लक्ष्य की प्राप्ति की ओर भारत को उन्मुख कर सके” । उपयु कत सोसाइटी 
के अधीन बंगाक़ में कई उच्च स्कूल कायम किये गये। किंतु राष्ट्रीय 
शिक्षा के विस्तार का यह आन्दोलन शीघ्र ही शिथिल्न पड़ गया। बंग- 
विभाजम के रद हो जाने के कारण आन्दोलन की मूल प्रेरणा जाती रही | 
सन्‌ १६२० ई० में राष्ट्रीय शिक्षा के भग्नावशेषों के अतिरिक्त अन्य 
कुछ न रह गये थे || 

राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति का दूसरा युग सन्‌ १६२० ई० में प्रारम्भ 
हुआ। महात्म। गांबी ने, राष्ट्रीय आन्दोल्लन के अंग के रूप मे, सरकारी 
स्कलों ओर कालेजों के बहिष्कार का संदेश दिया । उनकी प्रेरणा से 
नागपुर कांप स (१६२० ई०) में इस आशय का प्रस्ताव पास हुआ कि 
सभी प्रकार के सरकारी स्कल्ों तथा कालेजों से छात्र हटा लिये जाय॑ 
ओर इनकी शिज्ञा के लिए विभिन्‍न प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूल तथा कालेज 
कायम किए ज्ञायं || फलतः भारतीय छात्रों ने सरकारी स्कलों तथा 
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कात्तेजों को छोड़ना शुरू किया ओर शीघ्र ही इनकी संख्या काफी हो 
गयी इस दिशा में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने नेतृत्व किया | 
विश्वविद्यालय से अलग होकर उन्होंने इसके राष्ट्रीयकरण की मांग पेश 
की | किंतु यह सम्भव न था । शीघ्र ही, मौलाना मुहम्मद अज्नी के नेतृत्व 
में अलीगढ़ भें, एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, जो कि 
“जामिया मिल्षिआ इसलामिआ' (क्रांग्माक शिपडए ऐिप्रांए०- 
8709) के नाम से विख्यात हुआ | 

अलीगढ़ के अनुकरण पर समस्त भारत मे राष्ट्रीय शिक्षा के 
विकास का कार्य तीत्रगति से प्रारम्भ हो गया। ४ महीते के भीतर ही 
देश में अलीगढ़ राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, गजरात विद्यापीठ 
बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापी5उ, बंगाल शकष्ट्रीय विश्वविद्यालय 
तिन्नक महाराष््र विद्यापीठ ओर बहुत से राष्ट्रीय सकल स्थापित हुए । | 
भारत सरकार की शिक्षा की प्रगति की पंच-वर्षीय रिपोर्ट (१६१७- 
२२) के अनुप्तार सब्‌ १६२१-२० ई० में राष्ट्रीय सक्ृन्तों तथा कॉलेजों 
ओर उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्मांकित थी | | 
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प्रान्त राष्ट्रीय विद्यालयों राष्ट्रीय विद्यालयों मे 
की संख्या पढ़ने वाले छात्रा 
की संख्या 
संद्रास ध्द्‌ ४,०७२ 
बम्बई श्८६ १७,१०० 
बंगाल १६० १४, १८६ 
संयुक्त प्रान्त १३७ ८ ४७६ 
पंज्ञाव ६६ ८,०४६ 
विद्वार ओर उड़ीसा ४४२ १७,३३० 
सध्य प्रान्त पद ६,३ेशे८ 
आसाम इ्र्घ १,६०८ 
पश्चिमोत्तर सीमा-आन्त ४ 9२० 


राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति अधिक दिनों तक हृल न रह सकी। 
अपतहयोग आन्दोलन का जोर कम होते ही राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार 
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भी रुक-सा गया। सन्‌ १६२२ ई० के अन्त में यह पूणतः शिथिल 
पड़ गया। किन्तु राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन मस्त न हुआ ओऔर' सन्‌ 
१६२२ के बाद भी इसका प्रभाव, कई रूपों में, कायम रहा। इसने 
कई राष्ट्रीय नेताओं को आविभू त किया । वस्तुतः आज्ञ के बहुत से 
प्रान्तीय तथा जिला नेता उस छात्र-समुदाय से समुत्यन्त हैं, जिसने, 
१६२० ई० के असहयोग आन्दोलन में, स्कल्न-कालेजों को छोड़ दिया 
था।। राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन ने भारत के विद्यार्थी समाज में 
देश-ओ्रेम की एक लहर दोड़ा दो । यहाँ तक की सरकार को भी यह 
विश्वास हो गया कि सरकारी शिक्षा पद्धति दोषपणं थी ओर इसमे 
सुधार की आवश्यकता थी | 


भारतीय शिक्षा के प्रबन्ध का हस्तान्तरण 


हमने देखा है कि भारतीय शिक्षा को भारतीय प्रयन्ध में हस्तान्तरित 
कर देने की मांग, किसी न किसी रूप भें, बीसवीं सदी के शुरु से ही 
प्रारम्भ हो गयी थी। लॉडे कर्जन के समय में यह पणेत स्पष्ट हो 
गय था कि भारतीयों के हित के लिए उनके हाथों में शिक्षा का हस्तान्त- 
रित अत्यन्त आवश्यक था। यह मांग भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन से 
संबलित होता रहा । अतः १६१६ के “गवर्नमैट ऑफ इण्डिया ऐक्ट” 
के अनुसार भारत के शासन में जो सुधार हुये, उनसे भारतीय शिक्षा 
वंचित न रह सकी | उक्त कानून के अनुसार सभी अंगरेजी प्रान्तों में 
शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों को सुपदे किया गया, जिसका 
पर्ण परिचय हम अगले अध्याय में 
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सातवां अध्याय 


आधुनिक शिक्षा का पंचम चरण 
(सन्‌ १९२१-१९४७ ६०) 


सामान्य परिचय 


भारत के बैधानिक इतिहास में सन्‌ १६२१-४७ ई० की अबधि का 
अत्यन्त महत्त्वपर्ण स्थान है। इसी अबधि में देश के शासन-सूत्र के 
हस्तान्तरण का वह काये प्रारम्भ हुआ, जिसकी परिण॒ति भारत की परे 
स्वाधीनता में हुई। अंग्रेजी पालियामेन्ट ने इस दिशा में तीन कानून 
(406७) पास किये, जिनके द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन का विकास 
हुआ। वे तीन कानून थे :-- 


क-गवनमेन्ट आफ इन्डिया ऐक्ट १६१६ 
ख--गवनभेन्ट आफ इन्डिया ऐक्ट १६३४ 
ग--इन्डियन इन्डिपेंडेंस ऐक्ट १६४७ 


प्रथम कानून ने प्रान्तीय शासन के एक क्षेत्र में उत्तररायी शासन 
स्थापित किया | ह्वितीय कानून ने प्रान्तीय शासन में पण्णे स्वशासन 
प्रतिष्ठित किया । तृतीय कानून के द्वारा भारत को पूर्ण स्वाधीनता 
प्राप्त हुईं। इन कानूनों तथा इनसे उत्पन्न परिस्थितियों, जिनसे 
उपयु क्त अवधि में भारत,य शिक्षा प्रभावित हुईं, का संक्षिप्त परिचय 
उपस्थित किया जाता है । 


उत्तरदायी शासन का पहला चरण--प्रान्तों में हध शासन 


सन्‌ १६१६ ई० के गवरनमेन्ट आफ इन्डिया ऐक्ट (७०ए७:०४४ 
० 77078 4० 99) के अनुसार प्रान्तों में ढ्ेघ शासन (/070099) 
स्थापित हुआ। इस शासन प्रणाली के अनुसार प्रान्तीय सरकार के 
कार्ये दो विभागों में बाँटे गये -- संरक्षित (8०8०7ए००) तथा हस्ता- 
न्तरित (77७75०९१) | संरक्षित विभाग में, पुलिस, जेल, राजस्व, 
न्याय आदि विषय थे, जो कि प्रान्त की शान्ति, व्यवस्था तथा आर्थिक 


( २६४ ) 


बातों से सम्बन्ध रखते थे।* हस्तान्तरित विभाग में स्थानीय 
स्वशासन, चिकित्सा, ज़न-स्वास्थ्य तथा सफाई, तीथे-स्थान, शिक्षा 
(यूरोपीयनों तथा ऐंग्लो- इन्डियनों की शिक्षा तथा कुछ निर्दिष्ट शिक्ञा- 
संस्थाओं को छोड़ कर), कृषि आदि.... विषय थे । ( 
निम्नलिखित शिक्षा-संस्थाएं तथा व्यवस्थाएं केन्द्रीय सरकार के 
अधीन रखी गयीं | 
क--चनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा ऐसे ही अखिल भारतीय 
स्वरूप के विश्वविद्यालय ज्ञो कि भविष्य में स्थापित होते । 
ख--देशी नरेशों के लिए स्थापित कालेज तथा सम्राट की सेना के 
सदस्यों के लिए अयाजित शिक्षा-संस्थाएं । 
निम्नलिखित विशिष्ट संस्थाएं प्रान्तीय सरकार के संरक्षित 
विभाग में रहो | 
ऐंलो-इन्डियन तथा यूरोपीय जातियों की शिक्षा-संस्थाएं 
निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध से कानून बनाने का अधिकार 
केवल केन्द्रीय विधायिका को दिया गया। इसका प्रधान उद्देश्य यह था 
कि केन्द्रीय सरकार कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों को 
कायोन्बित कर सके । 
क--नये विश्वविद्यालयों के संस्थापत, संगठन तथा कार्य 
ख--किसी विश्वविद्यालय की ज्षेत्रीय सीमा का निधोरण (जिस 
प्रान्त में बरह विश्वविद्याज्नय स्थित हो, उसके बाहर) 
ग--५ वर्षों तक के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याएं 
तथा बंगाल में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन । 
संरक्तित विषयों का शासन प्रान्त के गवंनर को, अपनी कार्यकारिणी 
समिति (॥४56०प४ए० (00०प्रा०)) की सहायता से, करना था। 
हस्तान्तरित विषयों का शासन उसे भारतीय मंत्री या मंत्रियों की सहायता 
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( २६४ ) 


से करना था, जिनकी नियुक्ति बह स्वयं करता। इन मंत्रियों को प्रान्त 
की विधायिका सभा का सदस्य रहना चाहिये था। यदि नियुक्ति के 
समय वे विधायिका सभा के सदस्य न थे, तो उनके लिए ६ महीने के 
भीतर ही इसका सदस्य अवश्य हो जाना था। सामान्यतः [गवनेर को 
इन्हीं मंत्रियों के परामश से हस्तान्तरित विषयों का शासन करना था, 
किंतु, यदि बह उचिव समझता तो इनके परामशों के विपरीत भी 
निर्णय दे सकता था | * 


इस तरह सन्‌ १६१६ के गवर्नमेट ऑफ इंडिआ ऐक्ट के द्वारा प्रान्तीय 
शासन में हेघ अथवा दोहरी प्रणाली व्यवह्डत की गई और इसी प्रणाली 
के अधीन भारतीय मंत्रियों के जिम्मे भारतीय शिक्षा का प्रबन्ध, पहली 
बार, आया। उक्त कानून के कई दोष थे, जिनके कारण हस्तान्तरित 
विषयों के सम्बन्ध मे भी भारतीय मन्त्रियों के अधिकार तथा कार्य 
सीमित हो गये। इन दोषों का विवेचन यहाँ सम्भव नहीं। शिक्षा 
के इतिहास की दृष्टि से, कानून ने केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच जो आर्थिक 
व्यवस्था की उसपर एक दृष्टिपात आवश्यक है, क्योंकि, जेस कि हम 
आगे देखेंगे, भारतीय मंत्रियों के शिक्षा सम्बन्धी-का्यों में, कानून की 
आशिक व्यवस्था के कारण बड़ी कठिनइयाँ उत्पन्न हुई । 


सन्‌ १६१६ ई० के पहले भारत के आर्थिक स्लात तोन भागों में 
बाँटे थे --क्ेन्द्रीय, प्रान्वीय तथा समवर्ती । १६१६ ई० के कानून ने 
तृतीय खोत का अन्त कर दिया ओर इस की समस्त आय को केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय स्रोतों में बाँठ दिया। प्रान्तीय स्रोतों में प्रमुख थे 
भूमिकर, आबकारी, टिकट और सिंचाई कर । आय-कर, जो कि १६१६ 
के पहले प्रान्तीय सरकारों के अधीन भी था, अब केवल केन्द्रीय स्रोत 
हो गया। आय-कर के प्रान्तीय अधिकार से निकल जाने के कारण 
प्रान्तों को, विषेशतः ओद्योगिग केन्द्र वाले प्रान्तों को, भारी आथिक 
चाति हुईं । नयी आर्थिक व्यवस्था में यह भी तय किया गया कि प्रान्तीय 
सरकार अपनी आय का कुछ भाग प्रतिव्े केन्द्रीय सरकार को दें। 
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( रे६६ ) 


इसके वाद जो रुपये प्रान्तीय सरकारों को बच जाते, वे ही रुपये प्रान्तीय 
शासन के कार्य पर खच होते। स्पष्टत: प्रान्तीय आय क्षीण पड़ गयी। 
प्रान्त के भीवर शासन के दो विभागों के बीच जो आर्थिक व्यवस्था 
की गयी बह हस्तान्तरित विषयों के हितों के ब्रिपरीत थी। प्रान्त का 
अथ विभाग, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, गवनेर और कार्ये- 
कारिणी समिति के अधीन रहा। अतः प्रान्तीय कोष की कु'जी संरक्षित 
विभाग के अधीन ही रही। इससे प्रान्तीय कोष पर हस्तान्तरित 
विषयों का अधिकार वास्तविक रुप में कम हो गया। इससे भारतीय 
मन्द्रियों को अपनी शिक्षा-सम्बन्धी तथा अन्य जनहित के कार्यों में काफी 
कठिनाई उठानी पड़ी। 


गत अध्याय में हमने देखा है कि सन्‌ १६०२-२१८ की अवधि में 
केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को, शिक्षा के विस्तार तथा उन्नति 
के लिए, काफी रुपये अनुद्यान के रूप में स्वीकृत किये । सन्‌ १६१६ ई० 
के वाद कन्द्रोय सरकार की ओर से प्रान्तीयथ सरकारों को जो भी 
अनुदान दिये जा रहे थे, वे बन्द कर दिये गये । इस तरह, प्रान्तों के 
शिक्षा-कोष को दो तरफ से आघात पहुँचा। केन्द्रीय अनुदान 
बन्द हो गया | साथ ही प्रान्तों को केन्द्रीय सरकार को ही अपने कोष से 
रुपये देने पड़ । ऐसी स्थिति मे शिक्षा-प्रतार के लिए भारतीय 
मंत्रियों को प्योप्त रुपये उपलब्ध न थे। हम आगे देखेंगे कि अथीभाव 
के कारण शिक्षा की नयी योजनाएं, जिन्हें प्रान्त के शिक्षा मंत्रियों ने चालू 
की थीं, कुछ ही दिनों के बाद शिथिल पड़ गयीं। फलत: भारतीय 
मंत्रियों के प्रबन्ध के अधीन भी भारतीय शिक्षा की इतनी प्रगति न हो 
सकी, जितनी अपेज्षित थी । 
भारतीय शिक्षा-मंत्रियों की दूसरी कठिनाई द्वेघ-शासन की उस 
व्यवस्था से हुईं, जिसके अनुसार भारतीय शिक्षा सेवा (आई, इ, एस.) 
के पदाधिकारियों पर इन मंत्रियों का अधिकार अत्यन्त सीमित हो गया | 
हमने देखा है कि सन्‌ १६२१ ई० तक भारतीय शिक्षा के प्रशासन के 
सभी डच्च पदों पर आई. ४. एस. के लोग ही प्रतिष्ठित थे। इन 
लोगों की सेवाएं भारत-सचिव के अधीन थीं, तथा इन्हें कई तरह को 
सुविधाएं प्राप्त थीं। इन आई. इ. एस. पदाधिकारियों को यह भय 
था कि उनके हितों की सुरक्षा भारतीय सन्त्रियों के अधीन न हो सकेगी 
ओर इसलिए वे इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि उनके स्वत्वों, अधिकारों 


( रे६७ ) 


तथा सुविधाओं पर किसी तरह का कुठाराघात न हो। दूसरी ओर 
भारतीय मन्त्रियों की यह आशंका थी कि आईं. इ. एस. के पदाधिकारी 
उनके अनुशासन तथा निर्देश को सहष स्वीकार न करेंगे ओर उनकी शिक्षा- 
योजनाओं को कार्योन्चित करने में अपना पूरं सहयोग न देंगे। यह 
भी आशंका की जा रही थी कि भारत-सचिव के अधीन होने के कारण 
आई. इ, एस, के पदाधिकारी अधिकतर अंग्रज होते रहेंगे और शिक्षा 
विभाग का भारतीयकरण न हो सकेगा, जोकि आवश्यक था। 
दोनों पत्नों की आशंकाए' निमूल न थीं। फलतः उच्च सेवाओं के प्रबन्ध 
तथा नियंत्रण आदि के सम्बन्ध भें काफी संघर्ष चल्ञा। अन्त में 
सन्‌ १६२४ ई० मे ल्ञी आयोग (7,०७ 00777ं४४ं०7) ने इस प्रश्न 
का निपटारा किया। आयोग के प्रमुख निर्णय ये थे :-- 

क--हस्तान्तरित विषयों से सम्बन्धित सेवाओं के लिए, भविष्य मे, 
कोई भी पदाधिकारी भारतन्सचिव के द्वारा नियुक्त न किया जाय।. ये 
पदाधिकारी अब से प्रान्तीय सरकारों के द्वारा ही नियुक्त हों । 

ख-- आई. इ. एस, के जो वत्तेमान पदाधिकारी हैं, उनके हितों की 
सुरक्षा की जाय । इसके लिए यह आवश्यक है कि-- 

१--आई., इ. एस. के लोगों के लिए जो-जो पद पहले से निर्दिष्ट 
हैं, उन पदों पर प्रान्तीय स्तर का कोई भी पदाधिकारी तबतक नियुक्त न 
किया जाय, जबतक आई. इ. एस. का कोई भी दूसरा सदस्य उपलब्ध 
नरहे। 

२--मभारत-सचिव के अतिरिक्त, अन्य के द्वारा कोई भी आई. इ. 
एस. का सदस्य बखोंस्त नहीं किया जाय । 

३--आई. इ. एस. के सदस्यों को यह अधिकार हो कि वे, 
अनुशासन-सम्बन्धी मामलों मे, प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध, भारत-सचिव 
को अपील कर सके । 

४--प्रान्त के गबनंर की सहमति के बिना किसी भी आई. इ. एस. 
के पदाधिकारी का न वेतन कम न किया जाय ओऔर न उसके विरुद्ध 
किसी तरह का आक्षेप (0७॥४प्र/०) अंकित किया जाय । 

४--आई. इ. एस. के सदस्यों के वेतन, पेन्शन तथा उसके 
उत्तराधिकारियों को प्राप्य होने वाले रुपये भारतीय विधायिका के 
कार्य-क्षेत्र के बाहर रहे | 
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६--आई.ह. एस. के जो सदस्य, सेवा की पूर्ण अवधि के पहले ही 
अवकाश ग्रहण करना चाहे, उन्हें इसकी अनुमति दी जाय ओर पेनेशन 
कीं स्वीकृति के लिए ऐसे सदस्यों का मामला सह्ानुभूति-पूर्णक देखा 
जाय | 


की आयोग की इन सिफारिशों ने, सेद्धांतिक तौर पर, दोनों पक्षों 
की समस्याओं को हल करने की चेष्ठा की। किंतु व्यावहारिक दृष्टि 
से, इन समस्याओं का निराकरण न हो सका । भारतीयों की ओर से 
यह शिकायत होने लगी की आई, इ. एप. के पदाधिकारी भारतीय शिक्षा 
के पुनगोठन से न सहानुभूति रखते », न शिक्षा के काये में पूरी 
दिलचस्पी ही ले रहे थे। ली आयोग के हाय इन अधिकारियों की 
सेवाएं तथा सुविधाएं इतनी सुरक्षित बता दी गयीं थी, कि भारतीय 
मन्त्रियों को इन्हें अपने अनुशासन में रखना असम्भब सा था। 
दूसरी तरफ, आई. इ. एस. के सदस्यों का कहना था कि भाण्तीय 
भन्त्रियों के ओर से शिक्षा विभाग के सम्यक संचालन में कठिनाइयाँ 
उपस्थित की जा रहीं थी. शिक्षा की नीति स्थिर न थी तथा रोजमर्रें के 
कार्मो में काफी दस्तन्दाजी की जा रही थी। इस संघर्ष तथा मतभेद 
के सम्बन्ध से निश्चिततापर्णक कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना 
अवश्य है कि शिक्षा-मन्त्रियों तथा शिक्षा-विभाग के उच्च पद्मधि- 
कारियों में सहयोग स्थापित न हो सका, जिसका प्रभाव भारतीय शिक्षा 
पर अच्छा न पड़ा ।$ सौभग्यवश यह स्थिति बहुत दिनों तक कायम 
न रही। सन्‌ १६३७ ई० तक आई. इ. एस. के सभी यूरोपीय सदस्य 
भारतीय शिक्षा सेवा से अलग हो गये । 

सन्‌ १६२१-३७ को अवधि में भारतीय शिक्षा की प्रगत्ति के मार्ग 
में तीसरी कठिनाई यह थी कि इस अवधि मे केन्द्रीय सरकार ने 
अरने को शिक्षा-सम्बन्धी बातों से बिलकुल अतल्ग कर लिया। यद्यपि 
सन्‌ १८७० ई० से ही शिक्षा प्रान्तीय शासन का विषय समझी जाती 
आ रही थी, केन्द्रीय सरकार शिक्षा के मामतों में बराबर दिलचस्पी 
लेती आयी थी। सन्‌ १६०२ के पश्चात तो, जेसा कि हम गत 
अध्याय से देख चुके हैं, केन्द्रीय सरकार शिक्षा के सम्बन्ध मे. अत्यन्त 
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जागरुक तथा क्रियाशील हो गयी थी । केन्द्रीय सरकार की अभिरुचि, 
उसकी क्रियाशीलता तथा उसके आशिक अनुदान भारतीय शिक्षा की 
प्रगति के लिए अत्यन्त हितकर सिद्ध हो रहे थे; ओर इस बात की 
आवश्यकता थी कि वे वरातर जारी रहते | किंतु, ऐसा न हो सका। 
सन्‌ १६१६ के कानून के अनुसार शिक्ञा, जो कि पहले से प्रान्तीय 
विषय थी, हस्तान्तरित विषय बन गयी। वेधानिक दृष्टि से, 
केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित विषयों से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध 
न रहा । केन्द्रीय सरकार ने इस कानूनी व्यवस्था का अक्षरशः पालन 
करना शुरु कर दिया और भारतीय शिक्षा से सबंथा वटस्थ हो गयी। 
यहाँ तक कि उसने विभिन्‍न प्रान्तों की शिक्षाअरणालियों तथा शिक्षा- 
व्यवस्थाओं के संयोजन तथा समन्वय के काये की ओर से भी अपना 
मुह सोड़ जिया । भारतीय शिक्षा से केन्द्रीय सरकार का यह बिल- 
गाव शिक्ञा की प्रगति के लिए अत्यन्त अशुभ था। हार्टग कसिटि 
जिसका पूर्ण परिचय हम आगे देंगे, ने इस स्थिति पर खेद प्रकट 
किया और यह सिफारिश की कि शिक्षा जेसे राष्ट्रीय विषय से भारतीय 
सरकार का तटस्थ हो जाना उचित न था। केन्द्रीय सरकार को शिक्षा- 
सम्बन्धी बातों की पूर्ण जानकारी रहनी चाहिए ओर इसे विभिन्‍न 
प्रान्तों के अनुभवों को संयोजित तथा समन्वित करना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार का यह फर्ज था कि वह प्राथमिक-शिक्षा के 
शत्त-प्रतिशत प्रसार का उत्तरदायित्व ग्रहण करे और जो प्रान्त प्राथमिक्र 
शिज्ञा के पर्ण असार मे, आर्थिक दृष्ठि से, असमर्थ हों उन्हें आथिक 
सहायता दे । यदि इस कार्य मे' किसी तरह की वैधानिक कठिताई 
केन्द्रीय सरकार के सामने थी, तो बह दूर हो जानी चाहिए थी | * 
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इन सिफारिशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा की केन्द्रीय 
परामशदात्री समिति (0077७ #वरांड07ए 80874 0 70808 - 
४४07 ) को सन्‌ १६३५ ई० पुनर्जीबित किया । यह बोडे सन्‌ १६२० 
ई० में स्थापित हुआ था, किंतु तोन वर्ष के पश्चात्‌ ही विघटित हो 
गया था। इस तरह, सन्‌ १६३४ के बाद से केन्द्रीय सरकार शिक्षा 
की ओर पुनः क्रियाशील होने लगी । क्रिंतु, तब तो छेध शासन-प्रणात्ी 
के दिन समाप्त होने लगे ध। भारत के वेधानिक इतिहास में शीघ्र 
ही एक नया युग उपस्थित हुआ, जिसका परिचय हम अभी देंगे। 
अस्तु, सन १६२१-३७ के बीच, भारतयी शिक्षा को केन्द्रीय सरकार 
का प्रोत्साहन प्राप्त न हो सका । 


उपरोक्त तीन बड़ी कठिनाइयाँ तो द्वेघ-शासन प्रणाली की अनोखी 
व्यवस्थाओं से उद्भूत थीं। सच्‌ १६२९-३७ के बीच भारतीय शिक्षा 
की प्रगति में अन्य परिस्थितियों ने भी कई तरह की असुविधाए' उत्पन्न 
कीं। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आन्दोत्तन तथा सन्‌ १६३० में 
प्रारम्भ होनेवाली विश्वव्यापी मन्दी (ज़०एत 6००४०४70०0 १०|07"6- 
88707) अम्मुख थीं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन्‌ १६१६ ई० 
के सुधार को अस्वीकार कर दिया था। अतः यह सुधार राष्ट्रीय 
आन्दोलन को शान्त न कर सका, बल्कि इसे ओर भी तीज कर 
दिया। इसी समय महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में पदापण 
किया। उनके व्यक्तित्व ने राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वरूप, नीति तथा 
कारय--तीनों में महान परिवर्तन किये। कांग्रेस अब एक मध्य-वर्गीय 
संस्था न रही, न इसके काय-क्रम में साम्राज्यवाद के साथ सममोते 
की गंजाईश रही । कांभ्रेस ने, पहली बार, भारतीय जनता की ओर 
से आवाज बुलन्द की और अपनी भांग की पूर्ति के लिए, सममाते के 
बदले, देशी-व्यापी असहयोग की नीति निधोरित की । अम्नतसर गोली 
कांड के पश्चात्‌ महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीयता अंग्र जी 
सत्ता से निरन्तर संघर्ष के लिए कटिवद्ध हो गयी । इस संघष की इति 
सन्‌ १६४७ के १४ अगस्त को हुई, जबकि अंग्र जो ने भारत की हुकूमत 


( २७१ ) 


भास्तीयों को सौंप दी।* अस्तु, सन्‌ १६२१ के पश्चात्‌ भारतीय 
नेताओं का ध्यान राष्ट्रीय आन्दोलन में ही अधिकतर केन्द्रित रहने 
लगा और भारतीय शिक्षा को इनके प्रोत्साहन से बंचित रह जाना पढ़ा । 
भारतीय शिक्षा-मन्त्रियां की चेष्टाओं के पीछे देश की जनता का सहयोग 
अत्यन्त सीमित रहा । आशिक क्षेत्र में सन्‌ १६३० ई० में जो विश्वव्यापी 
सन्दी प्रारम्भ हुई, वह कई वर्षो तक कायम रही । इसके फलस्वरूप 
सरकारी आय के स्रोत सूखने लगे ओर सरकारी कोष खाली पड़ने लगा | 
जो रुपये उपलब्ध थे, वे शासन ओर व्यवस्था के कारये में ही व्यय 
किये जाने लगे। रचनात्मक कार्यों के खर्च में कटोती शुरू हुई । 
फलतः देश के सभी रचनात्मक कार्यों को आथिक विपन्नता का शिकार 
होना पड़ा । शिक्षा भी इससे बच न सकी | 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सन्‌ १६२१-३७ की अवधि 
में प्रान्‍न्त के भारतीय शिक्षा-मन्त्रियों के समक्ष कई समस्याएं तथा 
कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं, जिनके कारण इनके हाथों से भारतीय शिक्षा 
की बह प्रगति न हुई, जो अन्यथा हुई रहती । फिर भी, इस अवधि में, 
भारतीय शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अभूतपू्े प्रगति हुई, जो कि 
निम्नलिखत आँकड़ों से स्पष्ट है | 
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शिक्षा संस्थाएं इनकी संख्या इनके छात्रों की 
संख्या 

१६२१-२२-- १६३६-३७ १६२१-२२-- १६३६-३७ 

विश्वविद्यालय १० १४५ अप्राप्य - ६,६६७ 

कल्ना कालेज १६४ २७१ ४७,४१८ 56,२७३ 

व्यावसायिक कालेज. ६४ ७४. १३,६६२ २०,६४५ 


माध्यमिक स्कूल ७,४३० १३,०४६ ११,०६,८०३ र२,८७,८७र 
प्राथमिक स्कूल. १,४५,०१७ १,६२,२४४ ६१,०६,७४२ १,०२,२४७,२८८ 
विशिष्टि स्कूल ३,४४४ ४,६४७ १,२०,६२४ . २४६,२६६ 


कुल स्वीकृत 
संस्थाएं. १,६६,१३० २,११,३०८ ७३,६६,५६० १,२८,८८,०४४ 

अर्वीकृत संस्थाएं. १६,३१२ १६,६४७ ७,२२,१६४५ १,२८,८८,०४४ 
कुल जमा १,८५२,४५२ २,२७,६४४५ ७८, १८,७२५ १,३३,८६,४७४ 
हाटेंग कमिटि 

सन्‌ १६२१-३० की अवधि के सामान्य परिचय को समाप्त करने के 
पहले “हटेग रूमिटि रिपोट ” का एक संक्षिप्त अध्ययन आवश्यक है। 
यह रिपोट भारतीय शिक्षा के पुनर्गठन में अपना विशिष्ट स्थान रखतो 
है। सन्‌ १८२१-३७ की शिक्षा की प्रगति के उपरोक्त आऑँकड़ों से 
यह स्पष्ट है कि इस अवधि में भारतीय शिक्षा की प्रगति, अनेक 
कठिनाइयों के समज्ञ भी, बहुत अधिक हुई | स्वभावतः शिक्षा-पंस्थाआं 
के तीत्र विस्तार के कारण भारतीय शिक्षा पद्धति में कई परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हो गयीं, जिनका विश्लेषण तथा आवश्यकतानुसार निराकरण आव- 
श्यक हो गया। अतः “शिक्षा-व्यवस्था के पुनर्गठन के प्रश्न की ओर 
सरकार का ध्यान सन्‌ १६२८ ई० में! फिर से आकर्षित हुआ उसी 
बष भारतीय विधान आयोग (उशरतांक्रा 56६80प07ए 00फयतां- 
8807) ने एक सहायक समित्ति (&प्रद्धां979ए (0०7०77॥6००), जिसे 
इसके अध्यक्ष के नाम (7 79 प्र७08) पर हाटेंग समिति भी 
कहते हैं, नियुक्त की। समिति का काये “भारतीय शिक्षा के संगठन 
ओर राजनीति एवं विधान से उनका संवंध तथा उन्नति के मार्ग 
निधोरित करने तक” सीमित था। * 


* शम्मु नाथ का--भारतीय शिक्षा की प्रगति---प४उ5--८३ 
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समिति की रिपोर्ट दूसरे' ही बघ प्रेषित हो गयी। यह रिपोट, 
करे बा 
जेसा कि हम अभी कह चुके हैं, सन्‌ १६२१-३७ की अवधि की 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्षा-रिपोट है। रिपोर्ट की सिफारिशां का 
पूणे विवरण आगे यथास्थान प्रस्तुत किया जायगा। यहाँ उसके 
कुछ सामान्य विचारों का उल्लेख किया जाता है | 


रिपोर्ट में बताया गया “कि भारतीय वर्गों में सत्र शिक्षा-संबंधी 
चेतना के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। क्‍या नेता बगं, क्‍या जन- 
साधारण, क्‍या दलित-बर्ग, क्या मुसलिम-बर्ग, क्या महिला-बर्ग, सभी 
शिक्षा के प्रति जागरक है। विद्यार्थियों की संख्यात्मक वृद्धि इस बात 
की साज्ञी है। 


किन्तु साथ ही शिक्षा-व्यवस्था के समस्त अंगों में व्यथेता और 
प्रभावहीनता ही दृष्टिगोचर होती है। प्रारंभिक शिक्षा में तो यह 
व्यर्थता बहुत अधिक मात्रा में है। ”? | 


०० 


अतः कमिटि ने अपना यह मत प्रकट किया कि भारतीय शिक्षा से 
सभी क्षेत्रों में पुनगेठन, संयोजन तथा समुन्तति की आवश्यकता थी । 
यह भी आवश्यक था कि सरकार तथा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं 
के पारस्परिक सम्बन्ध का निधोरण फिर से हो । [ 


इस तरह कमिटि ने भारतीय शिक्षा की प्रगति में संख्यात्मक विस्तार 
की अपेक्षा शुशात्मक उन्‍नति पर ही अधिक बल दिया। जैसा कि 
हम पहले देख चुके हैं, अधिकांश भारतीय इस विचार से सहमत न 
थे। उनकी दृष्टि में शिक्षा की उन्नति की अपेज्ञा शिक्षा का विस्तार 
ही अधिक महत्त्व रखता था। अतः हार्टग कमिटि की रिपोर्ट ने 
भारत की शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में पुराने संघ को फिर से ताजा 
कर दिया । 
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उत्तरदायी शासन का दूसरा चरण--प्रान्तों में स्वशासन 


सन्‌ १६३४ ई० में भारत के वैधानिक इतिहास का दूसरा पद प्रारम्भ 
हुआ । इस बधे के गवनेमेट आफ इंडिया ऐक्ट ने भारत में उत्तरदायी 
शासन के विकास की ओर एक लम्ब। डेग भरा। कानून के अनुसार 
केन्द्र के लिए संघीय तथा प्रान्तों के लिए स्वशासन (8प7000779) 
की व्यवस्था की गयी । प्रान्त की छेथ शासन प्रणाली, जिसे गवर्नमेंट 
आफ इंडिया ऐक्ट १६१६, ने प्रतिष्ठत की थी, उठा दी गयी ओर 
भारत के सभी अंग्र जी प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायी शासन के प्रतिष्ठापन 
का आयोजन किया गया । कई कारणों से, जिनका विवेचन यहाँ 
संभव नहीं, संघीय शासन की योजना भारतीय नेताओं को सान्‍य न 
हुईं। अतः कानून के द्वारा प्रस्तावित संघ-शासन प्रतिष्ठापित न हो 
सका। क्रिंतु, प्रान्तीय व्यवस्था को भारतीय नेताओं ने समान लिया 
ओर इसके अनुसार ६ अंग्रेजी प्रान्तों मे कांग्र सी मंत्रिमंडलों ने शासन- 
सूत्र अपने हाथों मे लिया । शेष प्रान्तों में भी अन्य मंत्रिमंडलों को 
जनता का बहुमत प्राप्त हुआ। इस तरह, पहली बार भारतीय शिक्षा 
की बागडोर परे रूप से भारतोयों के हाथ में आयी। इन्हे परि- 
स्थितियाँ भी अनकूल मित्नी । प्रान्तीय कोष पर इनका अब परे 
अधिकार था। सन्‌ १६३० की मन्दी की अवधि समाप्त हो गयी थी 
ओर देश की सामान्य आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अच्छी थी। 
शिक्षा-विभाग से आई० इ० एस० के लोग लगभाग अलग दो गये 
थे। यूरोपीय पदाधिकारियों की संख्या नगएय थी। इस तरह सन्‌ 
१६३७ ई० में वे सभी समस्याएं, जिनके कारण, है ध शासन के अधीन 
भारतीय शिज्ञा को कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थीं, स्वतः हल हो गयीं 
थीं। अतः यह आशा की जा रही थी कि प्रान्तीय स्वशासन के 
अन्तगंत भारतीय शिक्षा क। ५नर्निमोंण अत्यन्त व्यापक तथा शीघ्र 
होगा । 


किंतु ऐसा न हो सका । प्रान्तों में स्वशासन स्थापित होने के दो 

ही वर्ष बाद सितम्बर १६३६ ई० मेँ द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। 
युद्ध भें मित्र राष्ट्रों के पक्च में भारत, भारतीय नेताओं की सहमति 
के बिना ही, शामित्न कर लिया गया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया 
ओर अंग्र ज सरकार से युद्ध के उद्द श्यों का स्पष्टीकरण चाहा। इसी 
प्रश्न पर कांग्र स तथा अंग्रेज सरकार में मतभेद हुआ, जिसके फल- 
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रवरूप सन्‌ १६४७ ई० में कांध्रेसी मंत्रिमंडलों ने प्रान्तीय शासन से 
अपने पदत्याग दे दिये। सरकार ने ६१वीं धारा के अनसार कांग्र सी 
मंत्रिमंडलों के स्‍थान पर अन्तरिम शासन (77॥०770 0०४४.) की 
व्यवस्था की । सन्‌ १६४०-४४ तक प्रान्तीय शासन इस अन्तरिम अथवा 
संरक्षक सरकार के अधीन रहा | इन सरकारों का ध्यान युद्ध की ओर 
ही केन्द्रित रहा। स्वभावत: प्रान्त के सभी रचनात्मक कार्य उपेक्षित 
हो गये। शिज्ञा की दशा भी वही हुईं। सन्‌ १६४६ ई० में कांग्रेसी 
मंत्रिमंडलों ने पुनः पदममहण किया। तब से ये मंत्रिमंडल अपने 
पद पर कायम रहे । फरितु १५ अगस्त १६४७ ई० को भारत स्वतंत्र 
हो गया ओर भारत के इतिहास का एक नया अध्याय शुरु हुआ । 


इस तरह, प्रान्तीय खशासन की अवधि (सन्‌ १६३७-४७) में प्रान्तों 
में कांग्रेसी सरकार केवल ४ वर्षो' तक क्रियाशील रही । साथ ही इस 
अवधि में देश का राजनीतिक वातावरण अत्यन्त क्षब्ध रहा । वस्तुतः 
सन्‌ १६३७-४७ में जितनी राजनीतिक समस्याएं उत्पन्त हुईं, उतनी 
पहले कभी न हुई थीं। इस अवधि में कांग्रेस को अंग्र जी हुकूसत 
के अतिरिक्ति मुसलिस लीग से भी निरन्तर लोहा लेना पड़ा । सन्‌ १६७२ 
ई० का “भारत छोड़ो” आन्दोलन अंग्रजी सत्ता के विरुद्ध भारतीय 
राष्ट्रीयवा का अन्तिम मोचो था । राष्ट्र की सारी शक्तियां इसके सुदृढ़ 
ओर सफल बनाने में केन्द्रीमूत हो गयीं। ऐसी स्थिति में शिक्षा के 
पुनर्गठन तथा विस्तार की ओर भारतीय नेताओं का ध्यान अपेज्नित 
रूप में, आकृष्ट न हो सका। अतः प्रान्तीय स्वशासल के युग में 
भी भारतीय शिक्षा उतनी प्रगति न कर सकी, जितनी प्रगति की 
आशा थी । 

सन्‌ १६२१-४७ की अवधि के इस सामान्य परिचय के साथ हम 
भारतीय शिक्षा के विभिन्‍न क्षेत्रों में, इस अवधि में, जो प्रगति हुईं 
उसका संक्षिप्त परिचय नीचे उपस्थित करते हैं । 


क--हैध शासन के अधीन शिक्षा की प्रगति--१६२१-३७ 


उच्च शिक्षा 

सन्‌ १६२१-३७ के बीच विश्वविद्यालय तथा कालेज की शिक्षा 
में काफी प्रगति हुईं। इस अवधि में £ नये विश्वविद्यालय 
स्थापित हुए। वे थे--दिल्ली विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, 
आगरा विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, राजा सर अन्नामलाई 


( २७६ ) 


चेट्टियर विश्वविद्यालय, चिदम्बरम (सद्रास)। अन्तिम विश्वविद्यालय 
शक्तशिक तथा अधिकांशत: आवासिक था। इन नये विश्वविद्यालयों 
की स्थापना के अतिरिक्त, उच्च शिक्षा की समुन्नति तथा अनुसंधान के 
आयोजन के लिए बम्बई, मद्रास तथा पटना विश्वविद्या्नयों का 
पुनर्गठन किया गया। इसी अवधि में इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
पूर्णतः शैज्षरिक विश्वविद्यालय हो गया तथा कल्लकत्ता एवं पंजाब 
विश्वविद्यालयों मे शिक्षण को व्यवस्था विस्तृत की गयी । 


विश्वविद्यालयों के विस्तार के साथ-साथ सन्‌ १६२१-३७ की 
अवधि में देश के कालेजों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई। इन 
'कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों की सम्मिलित संख्या, , 
सन्‌ १६३६-३७ में, ४७४६ थो । हम पहले देख चुके हैं कि सन्‌ १६२१- 
२२ में यह संख्या केवल २०७ थी। काल्लिजों की वृद्धि के अनुपात में 
उतझके छात्रों को संख्य। में भो वृद्धि हुहै। सन्‌ १६२१-२२ हई० में इत् 
छात्रों को संख्पा ६६,२४८ थो। सन्‌ १६१६-३७ में यह संख्या 
१,२६ ,२२८ हो गयी। 


सन्‌ १६२९-३७ की अवधि में विश्वविद्यालयों के द्वारा अनुसंधान 
के कार्य म॑ आशातीत प्रगति हुईैं। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालयों ने 
सु सम्रद्ध॒ पुस्तकालय आयोजित किये, अनुसंधान विभाग कायम किए, 
अनुसंधान करने वाले छात्रों के लिए उपाधियों (॥0०७४०७७/००७॥ ॥0027७68) 
निधोरित कीं तथा छात्रबूत्तियाँ एवं अन्य प्रोत्साहन व्यवह्टत किए। इनका 
फल यह हुआ कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का वृत्त विस्तृत तथा 
समुन्तत होने लगा। सेनिक शिक्षा के आयोजन के लिए विश्वविद्या- 
लयों में युनिवर्सिदी ट्रेनिंग कोर (ऐंग्राए०%आ0ए ४७ंसशांग8 007) का 
संगठन किया गया । यह संगठन छात्रां के बीच बहुत्त ही लोक-प्रिय सिद्ध 
हुआ। कई विश्वविद्यालयों ने तो सेनिक शिक्षा, विज्ञान के रूप से, 
विधिवत शुरू कर दी । छात्रों को शारीरिक उन्नति तथा उनके स्वास्थ्य की 
ओर भी इस अवधि में ठोस कार्ये हुए। छात्रों के स्वास्थ्य को नियमित 
जांच के लिए चिकित्सक नियुक्त किए गए। अनिवाये शारी रक शिक्षा 
भी कई स्थानों से' जारी की गयी। छात्रावासां की सफाई तथा उनके 
सुप्रबन्ध को ओर भो विश्वविद्यालयों ने ध्यान दिया। यद्यपि 
स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में उक्त अवधि मे विशेष 
' उपज्षव्वि न हुई, इसको ओर निश्चित कदम अवश्य उठाया गया । 


( २७७ ) 


हमे स्मरण होगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने ऐसे 
:विद्योत्ययों को स्तापता को सिफारिश की थी, जिनमे काल्ेजों की 
इन्टरमिडिएट कन्नाओं की पढ़ायी, माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा के 
पूरक के रूप मे , होती। इस पघिफारिश को कार्यन्बित करन के लिए 
सन्‌ १६२१-३७ मे' ठोस काये हुए। सन्‌ १६२१ ई० के बाद जो 
विश्वविद्यालय कायम हुए, उनमे” 'इन्टरमिडिएट” कक्षाए' या तो 
विश्वविद्यालय की शिज्ञा से निष्कासित कर दी गयीं या इसके लिए 
विश्वविद्यालयों को अधिकार दिया गया। ढाका विश्वविद्यालय ने 
इन्टरमिडिएट कक्षाओं के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर न लिया | 
इनके प्रबन्ध के लिए बंगाल सरकार के अधीन एक बोड स्थापित किया 
गया। इलाहाबाद, लखनऊ तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों ने भी 
इन्टरमिडिएट कक्षाओं के लिए इसी तरह की व्यवस्था की। दिल्ली 
-तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के अधिनियमों मे” व्यवस्था की गयी कि 
भविष्य में, जब वे चाहे तथा जब परिस्थिति अनुकूल हो, इन्टरमिडिएट 
कक्षाओं को विश्वविद्यात्रयों के प्रबन्ध से हटा सकते थे । 

किन्तु इंटरमिडिएट कालेजों की उपयोगिता के सम्बन्ध में शीघ्र 
ही मतभेद उपस्थित हो गया । यह कहा जाने लगा कि इनकी शिक्षा 
निम्न कोटि की थी। साथ ही, इन कालेजा के आयोजन से कालेजों 
तथा विश्वविद्यालय--दोनों ही को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही 
थी। कालेजों को इ'टरसिडिएट कक्षाओं के छात्रों से, शुल्क के रूप 
में, पयोप्त आय होती थी ओर विश्वविद्यालयों को परीक्षा-शुल्क के 
रूप में अच्छी रकम प्राप्त होती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय 
आयोग ने यह सिफारिश की थी कि सरकार विश्वविद्यालयों की 
आशिक ज्ञति की पूर्ति के लिए अतिरिक्त अनुदान दे। किन्तु आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण, सरकार इस स्थिति में न थी कि वह आयोग 
की इस सिफारिश को कायान्वित करे | फलत:ः ज्ञिन विश्वविद्यालयों 
ने माध्यप्तिक कन्ञाओं को कालेजों से अलग कर दिया था, उन्हे बड़ी 
आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही थी। इस तरह, शेज्नणिक्र तथा 
आर्थिक--दोनों ही दृष्टिकोणां से माध्यमभिक्त कक्षाओं का धविश्व- 
विद्याज्य से निष्कासन युक्तिपंगत न था। अतः सन्‌ १६२६ ई० 
के पश्चात्‌ अधिकांश लोगों का विचार कलकत्ता विश्वविद्यालय आथोग 
के परामशे के विरुद्ध हा गया। इस बे के बाद जो भी विश्वविद्यालय 
कायम हुए अथवा पुनगंठित किये गये, उनमें माध्यमिक कक्षाएं 


( रेछष८ ) 


(786777609/09० ०]888९8) भी विश्वविद्यालय शिक्षा के अंग रहीं । 
आंध्र विश्वविद्यालय कानून १६२८, बम्बहई विश्वविद्यालय कानन 
१६२८, अन्नमलाई विश्वविद्यालय कानून १६२६ तथा पटना विश्व- 
विद्यालय कानून १६३२-सभी कानूनों ने विश्वविद्यालयों को माध्यमिक 
कक्षाओं को अपने प्रबन्ध मे रखने का आदेश दिया । दिल्‍ली विश्व 
विद्यालय, कानून के हिदायतों के विरुद्ध, इन कक्षाओं को अपने अधीन 
रखती गयी। मद्रास में भी यही स्थिति रही। संयुक्त प्रान्त (आधुनिक 
उत्तर प्रदेश) में हाई स्कूलों तथा इटरमिडिएट कालेजों के लिए एक 
बोड ( 308 67 पमा2॥ 8०000०8४ 804 [76००:४०१०६० पऐतप- 
0०007 ) स्थापित हो चुका था। किंतु फिर भी आगरा विश्व- 
विद्यालय कानन (१६२७) ने विश्वविद्याज्नय को माध्यमिक कक्षाओं की 
परीक्षा का अधिकार दे दिया। स्पष्टतः देश के शिक्षा-उ्यवस्थापक 
तथा शिक्षा शास्री इन कालेजों से इन्टरमिडिएट कक्षाओं के अलग 
करने के प्रस्ताव के विरुद्ध हो गये थे। जिन विश्वविद्यालयों ने 
कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों को कायोन्वित करने 
की चेष्टा पूरे अथवा आंशिक रूप में की, वहां भी स्नातक कक्षाओं 
(70०87०० 0007७ ) की अवधि तीन वर्ष की न की गयी, जो 
आवश्यक थी। वस्तुतः सेडलर आयोग के द्वारा परामशित उच्च 
शिक्षा का पुनस्संगठन कहीं भी, पूरे रूप में, व्यवह्वत न हुआ । [ 


हाटेग कमिटि ने उक्त प्रश्न का विवेचन तो किया किन्तु इसके 
सम्बन्ध में अपना निश्चित सुकाव न दिया। केन्द्रीय शिज्ञा परामशक्ञात्री 
समिति ने यह परामश उपस्थित किया कि इन्टरमिडिएट कक्षा दो भागों 
में बाँदी जाय--सीनीयर और जुनियर। सिनियर कज्ना कालेज से 
संज्ग्न रहे, जुनियर कन्षा माध्यमिक स्कूलों से संलग्न कर दी जाय | 
किन्तु इस दिशा में कुछ कार्य न हुआ | 

सन्‌ १६२१-३७ ई० की अवधि में भारतीय विश्वविद्यालयों के 
कार्यों को संयोज्ञित करने की दिशा मे' ठोस कार्य हुआ। इसकी 
सिफारिश कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, ज्येरदार शब्दों में 
कीं थी। उसके बाद भी समय समय पर इसकी आवश्यकता पर 
प्रकाश पड़ता रहा । फलस्वरूप सन्‌ १६२४ ई० मे' अखिल भारतीय 
विश्वविद्यालय सम्मेलन, पहली बार, सिमला में बुलाया गया। 

$ फैपापाीह। & पिधार--79. 39]--92 


हि] 


(्‌ रड६्‌ / 


यहीं एक अनन्‍्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड स्थापित हुआ, जिसके सदस्य 
सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हुए। तब से इस बोर्ड की 
बैठक वराबर होती रही है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 
बोर्ड ने विश्वविद्यालय शिक्षा को संयोजित, सुसंगठित तथा समुन्नत 
बनाने के कारण में सहत्वपूर्णे योग दिया है। 
हाटंग कमिटि और विश्वविद्यालय शिक्षा 
हार्ट ग कमिटि ने विश्वद्यित्य शिक्षा के प्रसार तथा इसकी नवीन 
प्रगतियों की सराहना कीं, किंतु इसने उन त्रुटियों का भी निर्देश किया, 
जो विश्वविद्यालय-शिक्षा को दूपित कर रही थीं। कमिटि की सम्मति 
में, विश्वविद्यालयों से, उचित संख्या में तथा उचित योग्यता के, 
सामाजिक नेता उत्पन्न न हो रहे थे | विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक 
स्तर नीचा हो गया था। इनमें आनस को शिक्षा की उचित व्यवस्था 
न थी, विश्वविद्याज्ययों के पुस्तकालय समृद्ध न थे तथा इनके छात्रों 
में सामुदायिक जीवन का अभाव था। अतः कमिटि ने यह 
परामर्श दिया कि :-- क्‍ 
क--थ्द्यपि शैक्षणिक विश्वविद्यालय, कई रूपों से, संबद्धीय 
विश्वविद्यालयों से अच्छे हैं, भारत की आवश्यकताएं. केवल 
इस प्रकार के विश्वविद्यालयों से पूरी न हो सकतीं हैं। ' 
अतः संबद्धीय विश्वविद्यालयों का रहना, काफी आगे तक 
के लिए, आवश्यक है । | सँवद्धीय त्रिश्वविद्यालयों को उच्च 
शिक्षा के सुधार के निमित्त, कालेजों मे' अपनी ओर से शिक्षकों 
को भेजना चाहिए। ये शिक्षक कालेजों के शिक्षा को 
सम्बलित करेंगे । विश्वविद्यालय का यह एक प्रमुख कत्तेव्य 
है कि वह कालेजों के लिए एक सुसंपन्‍न केन्द्रीय पुस्तकालय 
तथा वेज्ञानिक प्रयोगशाज्ञाएं स्थापित करे । [ 
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( रृ८० ) 


ख--विश्वविद्यालय शिक्षा तथा इसके नीचे की शिक्षा के हितों 
के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय का कार्य समुन्नत 
किया जाय और उच्च शिक्षा उन्हीं छात्रों को दी जाय जो इसके 
उपयुक्त हों, ताकि विश्वविद्यालय अधिक लाभप्रद तथा 
कम नेराश्य-प्रद हो । 


ग--आनर्स कक्षा “पास कोर्स” कन्ञा से सबंथा अलग रहे तथा 
इसका अध्यापन कम केन्द्रों मे' किया जाय । इस केन्द्र में 
विश्वविद्यालय तथा कालेज के शिक्षक, सम्मिलित रूप मे, 
उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति करें | 


घ--विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को पूर्ण रूप से सम्रद्ध किया 
जाय, ताकि इनके द्वारा उच्च अध्यापन तथा अनुसंधान 
संभव हो सके । देश के धनो-मानी महानुभावों को विश्व- 
विद्यालयों के पुस्तकालयो' की संपन्‍न बनाने के लिए द्वान 
देना चाहिए। सम्भवत:' उनके लिए इससे बढ़कर परोपकार 
का अन्य काये नहीं | 


च--स्नातकों की बेकारी की समस्या हल करने के लिए यह आव- 
श्यक है कि । 


१-- सभी सरकारी नोकरियों के लिए विश्वविद्यालयों की उपधियाँ 
अनिवाये न रहे । किरानीगीरी आदि सरकारी नौकरियों के लिए, 
आवश्यकतानुसार, विशिष्ट विभागीय परीक्षाएं आयोजित हों | 


२--टेकनिकल शिज्ञा की व्यवस्था विस्तृत की जाय | किंतु यह 
भल्लीभांति समझ लिया जाय कि केवल्न टेकनिल शिक्षा के विस्तार से 
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( र८१ ) 


बेकारी की समस्या हल न होगी, जब तक कि टेकनिकल शिक्षा प्राप्त किये 
हुए व्यक्तियों की खपत के लिए उपयुक्त उद्योग ने प्रस्तुत हों ॥ 
२--विश्वविद्यालयों में रोजगार-प्रवन्धक कार्योत्य ( ॥7ए05- 
776॥ उिप्रा७७८ ) संगठित किया जाय । 
छ--विश्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व केवल उनके छात्रों तक 
सीमित नहीं है। यह उत्तरदायित्व देश के सभी लोगों को 
सन्निविष्ट करता है। जन-सामान्य को जागरूक, भिज्ञ 
तथा समुन्नत बनाने के उद्दे श्य से. विश्वविद्यालयों का कार्य- 
क्षेत्र, उसकी चाहारदिवारी से बाहर विस्तृत किया जाय । 
विश्वविद्यालयों में प्रसार केन्द्र ( 650०73707 0०6७76768 ) 
स्थापित हों। प्रसार शिकज्ञा विश्वविद्यालय के कार्य का एक 
आअविच्छिन्न अंग रहे । 


ष्ट 4 
माध्यमिक शिक्षा 

सन्‌ १६२१-३७ की अवधि में, उच्च शिक्षा की भांति, माध्यमिक 
शिक्षा का यथेष्ट विस्तार हुआ । सन्‌ १६२१-२२ में स्वीकृत माध्यमिक 
स्कूलों की संखया ७४३० थी । सन्‌ १६३६-३७ में यह संख्या १३,०४६ 

45 ७७ ९ 

हो गयी । इसी तरह, माध्यमिक स्कूलों की छात्र-संख्या में भी पर्यौप्त 
वृद्धि हुह। सन्‌ १६२१-२२ ई० में यह संख्या ११,०६,८०३ थी। सन्‌ 
* 9६३६-३७ में यह संख्या २२८७,४७२ हो गयी । इस तरह, माध्यमिक 
स्कूलों की संख्या, उपयु क्त अवधि में, दूनी के लगभग हो गयी और 
इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दूनी से कुछ अधिक ही हो गयी । 
माध्यमिक शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार के कई कारण थे। उनमें 
प्रमुख ये थे :-- 
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( शणर ) 


क--इस अवधि में, देश की जनता में, शिक्षा के प्रति एक अभूतपूर्ण 
जागरूकता उत्पन्न हो गयी, जिसके फलस्वरूप समाज के पिछड़े लोग 
भी अपने बच्चों की माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रयत्नशील हो गये। 

ख--इस अवधि में शहरों तथा देहातों में अनेकानेक माध्यमिक 
स्कूज्त आविभूत हुए। स्कूलों के निर्माण को प्रेरणा कई तरह से 
प्राप्त हुई । कुछ लोगों ने, अपने क्षेत्र के बच्चों की सुविधा के लिए 
उसी क्षेत्र में स्कूल खोला, कुछ ने दूसरे क्षेत्र के लोगों का अनुकरण 
किया, कुछ व्यक्तियों तथा सामाजिक संस्थाओं ने, शिक्षा प्रसार के 
जनोपकारी कार्य के लिए, स्कूलों का नि्मॉण किया। कहीँ स्कूल के 
कायकर्ताओं में फूट हो गयी, जिससे एक दल ने, दूसरे दल से असंतुष्ट 
होकर, अलग स्कूल खोल दिया। कई स्कूल ऐसे शिक्षित नवयुबकों 
के द्वारा कामय किए गए, जो बेकार थे तथा जिनके समज्ञ रोजगारी का 
प्रश्न जटिल हो गया था। स्कूल खोलकर ऐसे व्यक्ति उसमे स्वयं 
शिक्षक बन गये और अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने में 
समथ हुए। 

स्कूलों के बिस्तार का एक शुभ फल यह निकला कि देहाती क्षेत्रों 
के बालकों के लिए माध्यसिक शिक्षा आसानी से प्राप्य हो गयी। 
शहर-स्थित स्कूलों में सामान्य स्थिति के लोग अपने बच्चों को, खच्चे 
की अधिकता के कारण, भेज नहीं सकते थे। ऐसे लोगों के लिए 
देहात के माध्यमिक स्कूल वरदान के रूप में प्रकट हुए 


स्कूलों के विस्तार के साथ-साथ सन्‌ १६२१-३७ की अबधि मे 
ध्यमिक स्कूलों की शिक्षा में कई ऐसे परिवर्तन हुए, जो भारतीय 
छात्रों के लिए अत्यन्त हितकर सिद्ध हुए। शिक्षा के साध्यम के क्षेत्र 
में, भारतीय भाषाओं का उपयोग इस अवधि मे” बहुलता से होने 
लगा। यद्यपि, सन १६३७ ई० तक साध्यमिक स्कलों मे शिक्षण का 
साध्यम पूरणरूप से मातृभाषाएं न हुईं, किन्तु इस दिशा में प्रगति काफो 
हुईे। सन्‌ १६३७ ३० से साध्यमिक स्कलों के माध्यम का प्रश्न हल 
हो गया था। माध्यम के रूप में भाश्तीय भाषाएं पूर्णतः प्रतिष्ठित 
हो गयी थीं। अंग्रेजी लगभग पद-च्युत हो चुकी थी । 


सन्‌ १६२१-३७ की अवधि से शिक्षकों के बेतन की वृद्धि तथा 
उन्तकी सेवा की स्थितियों को उन्नत बनाने की दिशा मे प्रगति हुई । 
अधिकांश गरसरकारी स्कलों के शिक्षकों के वेतन अत्यन्त कम थे 


( रृप३ ) 


उनकी सेवाओं की शर्ते भी निदिष्ट न थीं, सकल के प्रबन्धकों के विरुद्ध 
उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नथा। उपयु कक्‍त अवधि में भारत के 
विभिन्‍न प्रान्तों में आन्ट-इन-एड के नये नियम बनाये गये तथा पुराने 
नियमों को संशोधित किया गया। इनके अनुसार शिक्षकों के वेतन 
तथा उनकी सेवा की शत्त निधोरित कर दीं गयीं। हर सहायता-प्राप्त 
स्कलों के ज्ञिण इन नियमों के पालन अनिवाणे थे | प्रान्तीय सरकारों 
ने शिक्तकों की बेतन-वृद्धि आदि के लिए विशिष्ट अनुदान भी 
स्वीकृत किये । 
हार्टंग कमिटि ओर माध्यमिक शिक्षा 

कमिटि की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित प्रमुख 
दोष थे :-- 

क--माध्यमिक स्कलों के पाख्य-क्रम विश्वविद्यालय की प्रजेशक- 
परीक्षा की आवश्यकताओं से पूर्णतः प्रभावत थे। प्रगेशक-परीक्षा 
का महत्त्व इसलिए था कि इसके द्वारा सरकारी नोकरियाँ तत्ज्ण मित्र 
सकती थीं । साथ ही इसके द्वारा विश्वविद्यालय का द्वार भी छात्रों के लिए 
खुल जाता था, जो उच्च सरकारी नोकरियों का मार्ग प्रशस्त करता था । 
प्रशेशक परीक्षा के प्रभुत्व के कारण माध्यमिक स्कलों का शिक्षण में 
एक निर्जीव एकरूपता आ गयी थी, जिससे माध्यमिक शिक्षा सबैथा 
एकांगी तथा साहित्यिक हो गयी थी । ु 

ख--प्रजेशक-परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की संख्या 
अत्यधिक थी। ऐसे छात्रों के समय, प्रयत्न तथा रुपये-पैसे व्यर्थ 
जाते थे । 

प्रवोशक-परीज्ञा में असफलता के दो मुख्य कारण थे ;«-- 

क--छात्रों की भरती के समय उनकी योग्यता की पूरी जाँच नहीं 





। बिहार-उड़ीसा के आन्य-इन-एड नियमों का' संशोधन किया गया, जिसके 
अनुसार शिक्षको के वेतन तथा उनकी सहूलियतों में सुधार हुआ। सन्‌ १६२५-- 
२६ ई० में इसका संशोधन पुनः कियां गया। सहायता-प्राप्त स्कूलों में 
प्रोमिडेन्ट फंडः की व्यवस्था भी की गयी। सन्‌ १६२७ के पश्चात्‌ सहायता- 
प्राप्त गेरसरकारी स्कूलों को यह अधिकार मिला कि वे, 'मेनेजिंग कम के द्वारा 
वर्खास्त किए. जाने पर, “इन्सपेक्टर आफं: स्कूल्स”ः के पास अपील कर सकते थे | 


( र८४ ) 


होती थी, जिससे अनुपयुक्त ओर असमथ छात्र माध्यमिक स्कलों में 
दाखिल होकर उच्च शिक्षा के प्रजेश-द्वार तक पहुँच जाते थे। | 


ख--छात्रों की वर्गॉन्‍्नति अत्यन्त ढिलाई से की जाती थी, 
चर ०-24 ९९ ७ ७ [१ ॥ कप 
जिससे कमजोर छात्र ऊँचे वर्गों मे प्रति बष चढ़ते जाते थे । 


इन दोषों के निराकरण के लिए कमिटि ने यह परामशे 
दिया कि-- 
क--जो बालक ग्रामीण व्यवसायों मे' लग सकें उनके लिए मिडल 
वनोक्यूलर सकल जारी रखे जायं। इन स्कलों के पाठ्य-क्रम 
में विविधता लायी जाय । 
ख--मिडल कजन्ञाओं मे ही पाठ्य-क्रम फा विभाजन हो जाय 
ताकि वह छात्रों को ओद्योगिक तथा व्यावसायिक कार्यों की 
ओर मोड़ सके। यहीं, उद्योग तथा व्यवसाय-सम्बन्धी 
विशेषीक्रत शिक्षा (8960०७]7860 5प्रधेष) की पृष्ठभूमि भी 
छात्रों के लिए तेयार हो जाय | 
कमिटि ने यह मत प्रकट किया कि मिड्ल वर्नाक्यूलर स्कलों के 
इस प्रकार के पुनस्संगठन से न केबल इन स्कलों को अपनी 
समस्याएं सुलक जायंगी, बल्कि इसके द्वारा देहाती क्षेत्रों के पुनर्निर्माण 
तथा उत्थान का कार्य सुगम हो जायगा | * 
माध्यमिक स्कूलों के शिक्षण के स्तर को उठाने के लिए, कमिटि के 
' विचार में, यह आवश्यक था कि शिक्षकों के वेतन तथा सेवा-सम्बन्धी 
सुविधाओं मे उन्‍नति की जाय । कमिटि ने इस दिशा में, जो प्रयास 
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( रण५४ ) 


हुए थे, उनकी सराहना की । किंतु कमिटि के विचार में वे पर्याप्त न थे । 
अतः उसने यह सिफारिश की कि “शिक्षकों की सेवा की स्थितियों में 
काफी परिवर्तेत किया जाय, जिसके बिना माध्यमिक स्कूलों की 
शिक्षा का गुणात्मक मानदृण्ड ऊँचा नहीं उठ सकता । ” 


प्रथमिक शिक्षा 


सन्‌ १६२१-३७ की अबधि में, भारत में, ग्राथमिक शिक्षा के 
क्षेत्र मे सबसे अधिक प्रगति हुई। भारतीय शिक्षा-संत्रियों ने देश की 
निरक्षरता को दूर करने की पूरजोर चेष्टा की ओर इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की ओर उन्होंन पर्याप्त ध्यान 
दिया। गत अध्याय से हमने विभिन्‍न प्रान्तों के अनिवाये शिक्षा 
कानूनों का उल्लेख किया है। सन्‌ १६२१-३७ की अवधि में भी 
कई प्रान्तों में अनिवाय शिक्षा कानन पास किये गये। वे ये थे:-- 

बम्बंई--सन्‌ १६२३ ई० में बम्बई प्राथमिक शिक्षा कानन 
( श7787ए प्रितंप्र०४४०४ 2४०४६ ) पास हुआ जिसके अनुसार 
बम्बई नगर को छोड़कर, प्रान्त के सभी ज्षेत्रों मे, बालक तथा बालिकाओं--- 
दोनों को ही लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवाय बना दी गयी । 

आसाम--सन्‌ १६२६ ई० में प्राथमिक शिक्षा कानन (?+0कना-ए 
फऋतवप्र००४०7 40०४") पास किया गया। यह कानन प्रान्त के शहरी 
तथा देहाती-दोनों क्षेत्रों मे' लागू हो सकता था। अनिवार्ण शिक्षा 
वालक तथा बालिकाओं दोनों के लिए लागू होनी थी । 

संयुक्त प्रान्त--सन्‌ १६२६ ई० में ही जिला बोड प्राथमिक शिक्षा 
कानन ( 98% 30904. शतप्रग्रक्रा'ए. सरवेप्र०8४४०४ 406 ) 
पास हुआ, जिसका क्षेत्र केवल देहातों तक सीमित रहा । यह कानन 
देहाती इलाकों के बालक ओर बालिकाओं--दोनों ही के लिए व्यवहृत 
हो सकता था। 


बंगाल--प्र।न्त के देहाती क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के तीत्र विस्तार के 
लिए तथा देहाती स्कूलों के सुप्रबन्ध के लिए सन्‌ १६३० ई० मे बंगाल 
प्राथमिक शिक्षा कानन पास किया गया। यह आशा की गयी कि 
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( र८६ ) 


इस कानन के द्वारा प्राथमिक शिज्ञा सभी बालकों को प्राप्य हो जायगी 
ओर २० वर्षों के भीतर ही यह शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवाय हो 
जायगी। यह कानून कलकत्ता नगर तथा अन्य नगरपात्रिका चेलों 
को छोड़कर सारे प्रान्त के लिए लागू था। कानन ने ६-११ वर्ष 
के बच्चे-बच्चियों की अनिवाय शिक्षा को व्ववस्था की। कानून ने 
“प्राथमिक शिक्षा कर” लगाने का अधिकार भी जिल्ला बोर्डों को दिया। 


इन चेष्टाओं के फलस्वरूप, जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, 
सन्‌ १६२१-३७ की अवधि में प्राथमिक शिक्षा की बड़ी प्रगति हुई । 
सन्‌ १६२१-२२ ई० मे कुल प्राथमिक स्कूलों की संख्या १४४,०१७ थी । 
सन्‌ १६२६-२७ ई० में यह संख्या बढ़कर १८४,८२६ हो गयी । इसी 
अनुपात में प्राथमिक स्कूलों के छात्रों में भी वृद्धि हुहं। सन्‌ १६२१-२२ 
३० में इन स्कूलों में ७,६७,६६, छात्र भरती थे, सन्‌ १६२६-२७ ई० 
इन जेत्रों की संख्या ८,०१७,६२३ हो गयी 


हार्टंग कमिटि तथा प्राथमिक शिक्षा 


अपनी रिपोर्ट मे' कमिटी ने भारत को प्राथमिक शिक्षा की उन 
कठिनाइयों का उल्लेख किया, जो प्राथमिक स्कूलों के विस्तार के मार्ग 
में रोंड़े उपस्थित कर रही थीं। प्रमुख कठिनाइयाँ, कमिटि के विचार 
में, ये थीं :-- 


क--भारत की अधिकांश जनता का भ्रामवासी होना 
ख--जनता की गरीबी, निरक्नरता तथा रुढ़िवादिता 


ग--जन-संख्या के घनत्व की कमी, बस्तियों का छिटफुट रूप में 
बसे रहना, यातायात के साधनों का अभाव तथा प्राकृतिक 
कठिनाइयोाँ, 
घ--ऐसे ज्षेत्रों का बाहुल्य जिनके निवासी नितान्तः पिछड़े थे 
च--जाति, धर्म, तथा भाषा-जनित विभिन्‍नताए' 
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( रृ८ण७ ) 


इन कठिनाइयों के बावजद भी भारत की प्राथमिक शिक्षा ने जो 
उन्‍नति की थी, उसको ओर भी कमिटि ने ध्यान दिया। किन्तु कमिटि 
की दृष्टि में प्राथमिक शिक्षा के बिस्तार का दूसरा पहलू भी था, 
जो कि शुम न था। प्राथमिक शिक्षा मे व्यर्थता ( ए8809206 ) 
की सात्रा इतनी अधिक थी कि शिज्ञा के विस्तार से वास्तविक लाभ न 
हो रहा था। इस व्यर्थंत्ष के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। 
क--प्राथमिक शिक्षा में गतिहीनता तथा निष्फल्नता 
ख--प्राथमिक शिक्षा-प्राप्त किये हुए छात्रों का पुनः निरक्तर हो 
जाना 
ग--वयस्क शिक्षा के साधनों का अभाव 
घ--प्राथमिक स्कूलों के अनियमित तथा अवेज्ञानिक वितरण 
च--एक-शिक्षक स्कूलों का बाहुलय 
छ--बहुत से प्राथमिक स्कूलों का नाम मात्र का अस्तित्व 
ज-पाख्य-क्रम की अनुपयुक्तता 
मझक--शिक्षए की प्रभावहीनता 
ट--निरीक्षकों की अपयोप्तता 
प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए, कमिटी के विचार मे, स्कूलों का 
'निवाध तथा तीज विस्तार अत्यन्त हानिकर था ओर इस बात की 
आवश्यकता थी कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे' संयोजन तथा समुन्नति 
की ओर ही ध्यान केन्द्रित किया जाय | श्राथमिक स्कूलों को सुसंगठित 
तथा प्रभावों त्पादकबनाने के लिए कमिटि ने निम्नलिखित सिफारिशें 
प्रस्तुत कीं । 
क--प्राथमिक स्कूलों के छिट-फुट बिस्तार की अपेज्ञा उनको 
संश्ल्िष्ट करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाय | 
ख--प्राथमिक स्कूलों की शिज्ञा कम से कम ४ वर्ष की हो | 
ग--प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा का सामान्य स्तर ऊँचा किया जाय । 
इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण को 
उन्नत किया जाय, उनके लिए समय-समय पर अल्पकालिक 
प्रशिक्षण आयोजित किया जाय | यह भी आवश्यक है कि 
शिक्षकों का पद इतना आकर्षक बनाया जाय कि इसकी ओर 
सुयोग्य व्यक्ति आक्ृष्ट हो सके | 
घ--प्राथमिक स्कूलों के पाठ्य-क्रम में सुधार किया जाय । 


( शे८पण ) 


च--स्कूल लगने का समय तथा स्कूलों की छुटियाँ स्थानीय परि-.-. 
स्थितियों के अनुकूल रहें | 

छ--प्राथमिक स्कूलों की सब से निचली कत्ना पर विशेष ध्यान 
दिया जाय ओर इस बात की चेष्टा की जाय कि इन स्कूलों 

गतिह्दीनवा तथा व्यथता निष्कासित हो जाय । 

ज--प्राथमिक स्कूल ग्राम-उत्थान के केन्द्र बने । 

र--प्राथमिक शिक्षा का सारा अधिकार स्थानीय स्वशासन की 
संस्थाओं को नहीं दिया जाय | प्राथमिक शिक्षा के हित के 
लिए यह आवश्यक है कि सरकार ग्राथमिक स्कूलों के निरी- 
क्षण तथा प्रशासन के वांछित अधिकार स्वयं ग्रहण: करे | 

ट-सरकारी निरीक्षकों की संख्या काफी बढ़ायी जाय । 


ठ--अनिवारय शिक्षा को ज्ञागू करने में जल्दबाजी न की जाय | 
पहले इसके लिए आवश्यक प्रष्ठभूमि तैयार की जाय । 


हाटेग कमिटि की उपयु कल सिफारिशों से यह स्पष्ट है कि कमिटि 
ने, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी, संगठन, संयोजन तथा गुणात्मक 
उन्नति पर ही जोर दिया । कमिटि की ये सिफारिश सरकारी अधि- 
कारियों को रुचिकर सिद्ध हुईं । हमने देखा हैं कि वे अधिकारी, 
वरावर से. शिक्षा के प्रसार की अपेज्ञा शिक्षा के उत्कष पर वल् देते 
आये थे। दूसरी ओर, भारतीयों की दृष्टि भें, हाटंग कमिटि की 
सिफारिशें श्रुक्तिसंगत न ढीख पड़ी । उनका कहना था कि प्रश्थ 
मिक शिक्षा के विस्तार की गति अब तक अत्यन्त घीमी थी! सन्‌ 
१८८१-१६३१ की अवधि मे भारत में साक्षरता की वृद्धि ३४५ से ८४ 
हुई थी। अतः ऐसे देश में जहाँ ६२ प्रतिशत जनता अशिक्षित हों, 
प्राथमिक शिज्ञा के विस्तार की गति शिथिल्षन की जाय--यह उचित न 
था। शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के विपक्ष में भारतीय न थे । किंतु 
उनकी यह धारणा थी कि, इस उन्नति के वहाने, शिक्षा के विस्तार 
स्थगित करना ठोक न था। गुणात्मक उन्‍नति के काय पी 
प्रारम्भ किये जा सकते थे। देश की पहली आवश्यकता स्कूलों 
विस्तार की थी । हाटेग कमिटि ने प्राथमिक स्कूलों में गतिहीनता तथा 
व्यथता के बारे में जो वातें कहीं, वे, भारतीयों की दृष्टि में, अतिशयोकित- 
पूर्ण थीं। गतिदहीनता तथा व्यथंता रक्ूलों में अवश्य थीं, किंतु उतनी 
नहीं, जितनी कि कमिटि ने घोषित की थी | 


न!) 


| 
नह 
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इस तरह हार्टंग कमिटि की रिपोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा, 
संबंध में पुराने विवाद को फिर से, ओर सशक्त रूप में, 3 
यह नीति संख्यात्मक विस्तार की होनी चाहिए थी अथबा 
उन्नति की ? 


हार्टंग कमिटि की रिपोर्ट का तात्कालिक फल यह हुआ कि प्राथमिक 
शिक्षा के विस्तार की गति शिथिल पड़ गयी। शीघ्र ही विश्वव्यापी 
मनन्‍्दी, जिसका उल्लेख हम इस अध्याय के सामान्य परिचय में कर 
चुके हैं, समस्त देश में आच्छादित हो गई। इसने प्राथमिक 
शिक्षाके विस्तारा की गति धीमी कर दी। फलस्वरूप, सन्‌ 
१६२७-३७ की अवधि में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति अत्यन्त कम 
हुईं। सन्‌ १६२६-२७ में प्राथमिक स्कूलों की संख्या १८४८२६ थी। 
तन्‌ १६३६-२७ ई० में यह संख्या केवल १६२,२४४ हुई। इसी अनु- 
पात में प्राथमिक स्कूलों की छात्र-संख्या में भी नगरण्य वृद्धि हुई । 
सन्‌ १६३१-३२ ई० में प्राथमिक स्कूलों में ६,१६२,४४० छात्र दाखिल 
थे। सन्‌ १६३६-३७ में यह संख्या १०,२२४,२८३ हुई। अनिवाये 
शिक्षा की स्थिति भी सन्‌ १६३६-३७ ई० में शोचनीय थी। समस्त 
भारत में केवल १६७ शहरों तथा १३,०७२ गाँवों में अनिवार्य शिक्षा 
लागू थी। बिहार में, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इस वर्ष 
१ शहर तथा १ भ्राम में अनिवार्य शिक्षा कानून व्यवह्गत हो रहा था । 


स्त्री शिक्षा 
सन्‌ १६२९-३७ की अवधि मे स्त्री शिक्षा की असाधारण प्रगति 


हुईं। यह निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है । 


कन्या विद्यालयों की संख्या 
वर्ष कला-कालेज हाई स्कूल मिड्ल स्कूल प्राथमिक विशिष्ट कुल 
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छात्राओं की संख्या ।$ 

वर्ष कला हाई मिडल प्राथमिक विशिष्ट कुल 
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इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि १६२२-३० के बीच सभी प्रकार के 
कन्या स्कूलों में प्योप्त वृद्धि हुई। यह बृद्धि प्राथमिक स्कूलों की अपेक्ञा 
माध्यमिक तथा उच्च स्कूलों एवं कालेजों में अधिक हुईं। काल्िजों 
तथा हाई स्कूलों की संख्या लगभग ढाई-मुनी हो गई तथा माध्यमिक 
स्कूलों की लगभग दूती। प्राथमिक स्कूलों की वृद्धि का अनुपात 
अपेतज्ञाकृत कम रहा, अथातू्‌ इतकी संख्या डेढ़्गमुणी से भी कम रही। 
छात्राओं की संख्या में तो कालेज तथा उच्च स्कलों में अत्यधिक वृद्धि 
हुईै। सब्‌ १६२१-२२ में केवल ६१८ लड़कियाँ सामान्य कालेजों में 
थीं। सन्‌ १६३० में वे ६०३७ हो गई' अथोत्‌ पहले से लगभग ७ गणी 
हो गयीं। उच्च स्कलों में भी वृद्धि का अनुपात लगभग यही रहा 
भाध्यमिक स्कलों में लगभग तीन-गणा तथा प्राथमिक स्कलों में केवल 
दो-गणा । इससे स्पष्ट है कि स्लियों की उच्च शिक्षा की ओर लोग 
विशेष रूप से आक्ृष्ट होने लगे थे। इसके कई कारण थे, जिनका 
संज्षिप्त उल्लेख आवश्यक है | 

सन्‌ १६२१-३७ के बीच भारत के स्री-समाज मे एक विशेष 
प्रकार की जागृति प्र/रम्भ हुई, जिसके परिणामस्वरुप उन्तकों वेयक्तिक 
तथा सामाजिक स्थितियाँ कई रूपों मे सुधरने लगीं । 


क--सामाजिक क्षेत्र मे! बाल विवाह की प्रथा, विशेषतः उच्च 
जातियों से, क्रमशः भिटने लगी। लोग बाल बिवाह के दुष्परिणाश्रों 
से परिचित होने लगे थे। शिक्षित परिवारों में” तो बाल-विवाह 
लुप्॒त्राय होने लगा था। यद्यपि सरकार भारत की इस सामाजिक 
कुप्रथा की ओर उदासीन ही रही, फिर भी देश के कुछ विचारक नेता 
इसके लिए प्रयत्नशील रहे, ज्ञिसके फलस्वरूप सन्‌ १६२६ में 
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रजामन्दी की अवस्था १४ कर दी गईं। सन्‌ १६२६ मे' श्री हरविल्ञास 
सारदा का सारदा कानून (89709 4०४) पास हुआ, जिसके अनुसार 
१४ वर्ष से कम अवस्था वाल्ली लड़कियों का विवाह गेरकानूनी एवं 
अवेध ठहराया गया । 


ख--राजनीतिक चषेत्न मे' स्त्रियों को मत-प्रदान का अधिकार 
स्थानीय शासन के संबंध मे पहले ही प्राप्त हो चुका धा। डिस्ट्रिक्ट 
बोडे, म्यूनिसिपल बोडे आदि के चुनाव मे' न केवल वे बोट दे सकती 
थीं, बल्कि इन बो्डों के सदस्य के लिए उम्मीदवार भी हो सकती थीं। 
भारतीय जनमत ख्रियों की इन राजनीतिक हकों का विरोधी न था, 
फन्नतः उन्हे ये राजनीतिक अधिकार इंग्लैंड आदि अन्य देशों की 
अपेज्ना सुगमता से प्राप्त दो गये। स्वभावतः इन राजनीतिक 
अधिकारों के व्यावहारिक प्रयोग के लिए उतकी शिक्षा अपेक्षित थी । 


ग--उच्च शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप कुछ ऐसी महिलाएं तेयार 
हो गई, जो खियों की सामाजिक उन्नति के लिए उन्हें, विभिन्‍न रूपों में', 
प्रेरणा देने लगीं। इन विदुषी महिलाओं ने स्त्रीसमाज को संगठित 
करना आरम्भ किया, ताकि इस संगठन के द्वारा स्री-समाज की नाना 
कुरीतियों तथा असुविधाओं को दूर करने का एक जोरदार आन्दोलन 
प्रचालित हो जाय । सन्‌ १६२६ ई० मे' अखिल भारतीय महिला सभा 
संगठित की गई तथा इसी सभा के तत्त्वाधान में सन्‌ १६२७ ई० में 
अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन आमंत्रित हुआ । ल्ली समाज 
के इस आन्तरिक जागरण से उनकी सामाजिक स्थितियों के सुधार की 
एक बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न हो गयी । 


घ--महात्मा गांधी के राजनीतिक आन्दोलन तथा उनकी समाज- 
सुधार चेष्टाओं से भारतीय स्त्रियों का बड़ा उपकार हुआ | राजनीतिक 
ऋरान्ति की देशव्यापी बाढ़ मे पुरुषों के साथ-साथ ख््ियां भी निमग्न 
हो गई । जब-जब मौका आया तब-तब खस्तथियों ने पुरुषों के साथ 
राजनीतिक आन्रोलनों मे प्रशंसनीय भाग लिया। सन्‌ १६२१ तथा 
१६३१ के असहयोग आन्दोलन मे पुरुषों के साथ स्त्रियों ने भी लाठियाँ 
खाई, वे भी पुरुषों के साथ जेल गई' तथा अन्य कठिनाइयाँ उन्होंने भी 
बदोस्त कीं । इन अवसरों ने उनमे” आत्म-विश्वास एवं आत्म-मर्य्थादा 
की भावना को परिपुष्ट किया। साथ ही, महात्मा गांधी ने स्त्रियों के 
सामाजिक उत्थान के लिए अभूतपूर्व काय किये। स््री-समाज की 
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समस्त कुरीतियों तथा सामाजिक अत्याचारों के उन्मूलन में महात्मा 
गांधी की चेष्टाएं सतत्‌ प्रवृत्त रहीं। उनकी रचनात्मक योजनाओं मे 
बहुत ऐसे कार्य थे, जिनका सीधा संबंध सत्री-समाज के समुत्थान से था । 
इनके आश्रम मे पुरुषों के समकक्ष ही ख््रियों को भी स्थान प्राप्त था । 


इन मिल्ले-जुल कारणों के फलस्वरूप सन्‌ १६२१-३७ के बीच स्त्री 
शिक्षा की बड़ी प्रगति हुई । यह प्रगति, दूसरी ओर भी, परिलक्षित हुई । 
सन १६२१ के पहले भारतीय ज़नमत सह-शिज्ञा के पक्ष से बिलकुल 
नथा। बच्चों के प्राथमिक स्कलों में भी लोग अपनी वशच्चियाँ को भेजना 
अनुचित सममते थे । किंतु सन्‌ १६२१ के बाद उनके इस दृष्टिकोश 
मे परिवतेन प्रारम्म हो गया। राजनीतिक क्षेत्र मे! साथ-साथ काम 
करने वाले स्ली-पुरुष अपने बच्चे-बच्चियां को एक ही सकल मे पढ़ने में 
किसी त्तरह की अड़चन न देखने लगे । फलतः सन १६३१७ ई० में सह 
शिक्षा का अनुपात सेकड़े ४३४ था। प्रायः सभो प्रान्तों मे! प्राथमिक 
शिक्षा के क्षेत्र मे' सह-शिक्षा पद्धति ही व्यवह्गत होने ल्गी। प्राथमिक 
शिक्षा के प्रसार के लिए यही पद्धति सबसे उपयुक्त थी। केन्द्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोड़े के द्वारा नियुक्त सख्री-शिक्षा समिति ने भी 
प्रथामिक स्कलों मे' सह-शिक्ञा के लिए ही सिफारिश की। जिन 
देहाती बस्तियां की आबादी घनी हो, बहाँ, वालिकाओं के लिए, अलग 
स्कूल स्थापित किये जा सकते थे । 


हाटंग कमिटि ओर स्त्री शिक्षा 


सन्‌ १६२१-३७ के उपयु कक्‍त असाधारण प्रगति के बावजद भी 
सत्री-शिक्षा का अनुपात केबल ३ प्रतिशत था। स्पष्टतः यह स्थिति 
सन्तोष-प्रद न थी ओर इसकी आवश्यकता पूजवत्त्‌ बनी हुई थी कि 
स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ नयी रीतियां निधोरित हों। सन्‌ 
१६२७ ई० में हाटंग (397002) कसिटि ने स्त्री-शिक्षा के प्रसार के 
लिए निम्नलिखित सुझाव पेश किये । 

१--स्त्री-शिक्षा के प्रसार के लिए उपयुक्त योजना तथा कार्य-क्रम 
तेयार करने के हेतु एक-एक सुयोग्य महिला-अफसर प्रान्तीय राजधानियों 
में नियुक्त की जांय | 

२--डिस्ट्रिक्ट बोड, म्यूनिसिपल बोड, लोकल बो्ड आदि सभी 


स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं तथा स्कूल-कमिटियों मे' स्त्री 
सदस्य रहे । 


( २६३ ) 


३--कन्या स्कूलों के निरीक्षकाओं की संख्या से वृद्धि की जाय । 

४-- प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग स्कूलों की अपेक्षा मिश्रित 
स्कलों को ही प्रश्नय दिया जाय | 

४--लड़ किया के लिए अनिवार्य शिक्षा की प्रगति घीरे-धीरे होनी 
चाहिये । 

६--छउच्च स्कलों में लड़कियों के लिए अतिरिक्त विषय रखे जांय | 
उच्च स्कलों की शिक्षा के पश्चात्‌ लड़कियों के लिए विशेष प्रकार की 
ओद्योगिक शिक्षा दी जाय। विश्वविद्यालय लड़कियों के लिए गृह-विज्ञान 
स्वास्थ्य-सफाई, संगीत आदि की शिक्षा आयोजित करे। किसी 
भी हाज्ञत से , लड़कियों की उच्च शिक्षा के पाठ्य-विषय लड़कों के लिए 
लक ६ /& 5 ५५ 
निर्धारित विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के द्वारा सवंथा 
प्रभावित न हों । 


७--प्राथमिक सकलों भे' सत्री-शिक्षिकाओं की कमी के प्रमुख कारण 
हैं -- प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव, शहरी शिक्षित स्त्रियों की 
देहातों से अरूचि तथा उनके वेतन की न्यूनता | अतः इन कारणों को दूर 
करने की चेष्टा की जाय। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के 
प्रशिक्षण की खास व्यवस्था की जाय । 


८--अब तक लड़कियों की शिकज्ञा लड़कों की शिक्षा से बहुत 
पिछड़ी रही है। अब समय आ गया है कि इस कभी की पूर्ति की 
जाय ओर इसके लिये यह उचित है कि लड़कियों की शिक्षा को सभी 
योजनाओं मे' पर्योप्त स्थान दिया जाय | 


अपनी सिफारिशो' का समाहार करते हुये कमिटि ने यह विचार 
ग्रकट किया क्रि--- 


शिक्षा की प्राप्ति का अधिकार पुरुष तथा स्त्री-दोनां ही का है। 
इनमे से कोई भी प्रगति के पथ पर अकेला नहीं बढ़ सकता । यदि बह 
ऐसा करेगा, तो इससे न केबल सामाजिक तथा राष्ट्रीय हितों को आघात 
पहुचेगा, बल्कि उसे स्वयं भी ज्ञति होगी। अब बहू समय 
गया है कि स्त्री तथा पुरुष दोनों की शिक्षाओ' को संतुलित 
किया जाय......... । 


( २६४७ ) 


कमिटि ने यह निश्चित विचार प्रकट किया कि भारतीय शिक्षा के 
- समग्र विकास के लिए यह आवश्यक था कि शिक्ता-प्रसार की हर 
योजनाओ' में कन्‍्याओ' की शिज्ञा को प्रथम स्थान दिया जाता । 


मुसलमानों की शिक्षा 

सन्‌ १६२९-३७ की अवधि में मुसलिम शिक्षा की यरथ्थेष्ट प्रगति 
हुई। इस प्रगति के फलस्वरुष सन्‌ १६३७ ३० में, शिक्षा के 
क्षेत्र मे, भारतीय मुसलमान अन्य लोगो से नीचे न रहे, बल्कि उसी 
सामानुपातिक प्रतिशत संख्या अन्य लोगो की संख्याओं से अधि 
हो गयी। मुसलमानों की जन-संख्या समस्त जन-संख्या की २४७ 
प्रतिशत पुरुषों के लिए, तथा २४१ प्रतिशत ल्त्ियों के लिए थी | 
किन्तु मुसलिम छात्रो' की संख्या समस्त छात्र संख्या की २६१ प्रतिशत 
तथा छात्राओं की संख्या २४'६ प्रतिशत थी। स्पष्टत: भारतीय 
मुसलमान शिक्षा के ज्षेत्र मे' अन्य लोगों से, सामूहिक रूप में, आगे 
थे। हाँ उच्च हिन्दुओं से अभी भी वे पिछड़े हुए थे। मुसलिभ शिक्षा 
की इस अभूतपूब प्रगति के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि 
सन्‌ १८७१-७० ई० से ही सरकार के द्वारा इसे -विशेष प्रोत्साहन 
दिया जा रहा था | दूसरा कारण यह था कि कुछ मुसलिम नेता इस 
कारये के लिए विशेष सचेष्ट था। तीसरा कारण यह था' कि बीसवीं 
सदी मे' भारतीय मुसलमानों मे' भी जागृति की लहर दौड़ गयी थी। 
हार्टंग कमिटि ओर मुसलिम शिक्षा 

हाटेग कमिटि ने मुसल्िम शिक्षा की समस्याओं का, खास तोर से, 
अध्ययन किया ओर इसके सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें कीं। इनमें 
सव से महत्वपूर्ण सिफारिश मुसलिस शिक्षा के विशिष्ट विद्यालयों 
के सम्बन्ध में थी। कमिटि के विचार में विशिष्ट तथा अलग संस्थाओं 
से मुसलिम शिक्षा के प्रसार मे' सहायता अचश्य मित्नी थी; किंतु 
ये संस्थाएं मुतज्ञिम शिक्षा के स्तर को अन्य लोगों की शिक्षा के 
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( २६६ ) 


जहाँ हरिजनों की आबादी अधिक थी अथवा जहाँ के सामान्य स्कूल, 
किसी भी हालत से, हरिजनों को अंगीकृत करने के लिए प्रस्तुत न॑ थे। 
सन्‌ १६२६ में हाटेग कमिदि (न्रि॥०॥०8 00077600०७) ने भी इस 
नीति की पुष्टि की। कपिटि की सम्मति में विशिष्ट स्कूल हरिजन तथा 
उच्च हिन्दू के विभेद को निरथशेक कायम रखते थे तथा इनके 
विस्तार से प्राथमिक शिक्षा को अनिवाय करने मे अनावश्यक 
खर्चे की वृद्धि होती ।| इस नीति को कायौन्बित करने की ओर 
सरकार परी कोशिश करती रही, जिसके फलस्वरूप सन्‌ १६३७ ई० में 
लगभग सभी प्रान्तों मे अधिकांश हरिजन छात्र सामान्‍य स्कत्नों भे 
ही पढ़ते थे । बम्बई प्रान्त मे' विशेष स्कलों मे! पढ़ने वाले हरिजन 
छात्रों की संख्या केबल २० प्रतिशत थी। संयुक्त प्रान्त में 
सामान्‍य स्कलों में पढ़नेवाले छात्रों की संख्या पहले से ४३ ग्रतिशत 
बढ़ गई। मध्य प्रान्त मे हरिजन छात्रों के ज्ञिण “विशेष स्क्ृज्ञ की 
आवश्यकता बिलकुल नहीं रह गई” थी। पंजाब में लगभग सो 
अलग सकल (8627/92906 80॥00]) बन्द कर दिये गये | किंतु विहार 
तथा जड़ीसा में इन स्कलों की आवश्यता अब भी थी। सन्‌ १६३३ 
ई० मे बिहार को प्रांथमिक शिक्षा कमिटि (90797ए ऑतेपर०७॥070 
(079॥700०७ ०६ 3087) ने हरिजनो' के लिए सामान्य-स्कले। मे ही 
परी सुविधाएं देने की सिफारिश की । साथ ही कमिटि ने यह भी सिफारिश 
की कि उन क्षेत्रों मे' जिन मे हरिजन आवादी घनी हो विशिष्ट स्कूल 
अस्थायी रूप मे, खोले जाय । उड़ीसा मे ४०४ विशिष्ट सकल हरिजनो 
के लिए खुले हुये थे, जिनमे १० हरिजञनन बालिकाओ' के लिए थे | 


सन्‌ १६२१-२७ के बीच हरिजन-शिज्ञा में दूसरी तरह की 
प्रगति भी हुईं । हार्टग कमिटि ने हरिजन बच्चों के प्रति सामान्य 
व्यवहार के अतिरिक्त यह भी सिफारिश की कि सामान्य स्कलों मे 
एक निश्चित संख्या में हरिज्ञन जाति के सुयोग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षक 
नियुक्त किये जाय॑ं। महात्मा गांधी की अनवरत हरिजन-उत्थान 
चेष्टाओ ने भी कमिटि के इस सुझाव को कायोन्वित होने का अवसर 
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मिला । हरिजन तथा उच्च हिन्दू के बीच की खाई द्न-द्न भरने लगी। 
एक ही स्कूल में अब न केबल उच्च हिन्दू तथा हरिजन छात् पढ़ते 
देखे जाते थे, बल्कि एक ही स्कूल में उच्च हिन्दू तथा हरिज्नन शिक्षक 
भी अध्यापन करते पाये जाने लगे । 

हरिजनों की सामान्य सामाजिक स्थिति मे' अभूतपूर्व उन्नति सन्‌ 
१६३० ई० के पश्चात्‌ दृष्टिगोचर हुई। महात्मा गांधी जी ने हरिजन- 
सुधार आन्दोलन को कांग्रेस के कार्य-क्रम मे प्रमुख स्थान सन्‌ १६२१ 
में ही देदिया था। उनके विचार में हरिजन-उत्थान के बिना, 
स्वराज्य का कोई महत्त्व ही नहीं था । तब से वे बराबर इसी चेष्टा 
मे रहे कि हिन्दू समाज में! हरिजन भाइयों को समान अधिकार 
प्रान्त हों। सन्‌ १६३२ ई० में महात्मा जी का ऐतिहासिक 
उपबास हिन्दुओं को रूढ़िवादिता पर अन्तिम प्रह्दार था। उपबास 
के केवल सात दिनों मे” महात्मा जी ने हन्दू जाति के शताब्दियों के 
कलुष को धो डाला । २४ सितम्बर १६३२ को बम्बद्दे मे' स्वर्गीय पंडित 
मदन मोहन मालवीय के सभापतित्व भे' भारत के सभी राष्ट्रीय नेताओं 
की एक बंठक हुई, जिसमे यह घोषित किया गया कि-- 

“आज से हिन्दू समाज का कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं सममका 
जायगा, और जो व्यक्ति आज तक अछूत सममे जाते आये हैं 
उन्हें अन्य हिन्दुओं की तरह, कुए', स्कूल, सड़कें आदि सभी सार्वजनिक 
वस्तुओं के उपयोग के पू्ण अधिकार प्राप्त होंगे ।” 

सर्व-सम्मति से यह भी निश्चित हुआ कि सभी हिन्दू नेताओ' 
का यह कचेव्य होगा कि वे हरिजनों की समस्त सामाजिक असुविधाओं 
को जायज तथा अहिंसक उपायों के द्वारा यथाशीघ्र मिटा देने का 
प्रयत्न करे । ३ 

इन प्रस्तावों के कार्य नब॒त करने की चेष्टाए' सारे देश मे प्रारम्भ 
हो गईं । हरिजन सुधार आन्दोज्नन को सतत जाप्रत रखने के उद्देश्य 
से महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका का नाम सन्‌ १६३३ ३० में 'हरिज्न! 
रक्खा। उसी वर्ष मई महीने मे' उन्होंने २१ दिन का सुप्रसिद्ध उपवास 
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भी आरम्भ किया, जिसका उद्देश्य हरिजनों के हितों के प्रति लोगों को 
ओर भी अधिक जागरूक बनाना था | 


आदिवासियों की शिक्षा 
सन्‌ १६१६ ई० के पश्चात्‌ आदिवासियों की शिक्षा की ओर सरकार 
का ध्यान पहले की अपेतज्ता विशेष आक्षष्ट हुआ। भारतीय सन्त्रियों 
की दृष्टि से आदिवासियों की शिक्षा का प्रश्न स्वभावतः ओमल न हो 
सका । किंतु कई कठिनाइयों के कारण आदिवासी शिक्षा म॑ सरकारी 
चेध्टायं उतनी सफल न हो सकी, जितनी कि वे अन्य ज्ेत्रो मे हुई 
थीं। फिर भी बिहार तथा बम्बई प्रान्तों मे' सरकारी प्रयत्नो' को 
कुछ सफलता अवश्य मित्रीं। सन्‌ १६२१-२२ मे' बिहार ओर उड़िसा 
मे' ४०,३०० आदिवासी बच्चें तथा ८,००० बच्चियाँ शिक्षा अहण 
कर रही थीं। कुछ आदिवासी छात्र विश्वविद्यालयो' में पढ़ने के 
लिये प्रस्तुत थे | संथालों की शिक्षा के लिये बिहार और डड़िसा सरकार 
की एक विशेष योजना संचालित थी। संथाल्न शिज्ञा के आयोजन तथा 
निरीक्षण के लिये दो सकल इन्सपेक्टर तथा १३ सब-इन्सपेक्टर 
नियुक्त थे। संथाज्ञ जाति के शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिये ३ सरकारी 
४ गुरु ट्रेनिंग सकल” अलग किये हुए थे। पाँच मिशन ट्रेनिंग स्कलों को 
भी सरकार इस कारणे के लिए आर्थिक सहायता देती थी। संथाल 
जाति के छात्रों के लिये विशेष प्रकार की छात्रवृत्तियाँ भी सरकार ने मंजूर 
की थी। सभी सरकारी स्कलों मे इन छात्रों का प्रवेश-शुल्क अन्य 
छात्रों से कम लिया जाता था । 
बम्बई प्रान्त में भील तथा कोली आदि जातियों की शिक्षा में अच्छी 
प्रगति हुईं। कलिपरज जाति से शिक्षा प्रसार के लिए विशेष प्रकार 
की रीतियाँ व्यवह्नत की गई' । इन जातियों के शिक्षकों को प्रशिक्षित 
करने के लिए एक केन्द्रीय स्कूल खोला गया । इस स्कूल के द्वारा ७० 
शिक्षक तेयार किये गये, जो अपने ज्ञाति के विशिष्ट स्का में काम 
कर रहे थे। इस सकल के कई छात्र अहमदाबाद ट्रेनिंग कॉलेज की 
प्रवेश-परीक्षा में श्रथम आये | 


आसाम मे आदिवासियों की शिक्षा विशेषतः धमे-प्रचारकों के हाथों 
में ही रही । सन्‌ १६२२ ई० में ४७६ सकल इन संस्थाओं के द्वारा 
संचालित थे, जिनमे १३,७७२ आदिवासी छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 
गारो की पहाड़ी में १५४ सकल धर्म-प्रचारकों के द्वारा चत्नाये जा रहे थे । 
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बाद मे इनमें १०१ सकल सरकारी प्रबन्ध के अन्तगंत कर लिए गए। 
बंगाल में भी सरकार के द्वारा कुछ स्कूल अद्वासियों के लिए खोले 
गये। मिदनापुर तथा बाकुड़ा के संथालों के लिऐ दो शिक्षा-बोड्ड 
सरकार के द्वारा संगठित किये गये | 

सन्‌ १६२१ से १६३६ तक हरिजनों की शिक्षा में बड़ी प्रगति हुई- 
यह हम देख चुके है। किन्तु इस अवधि में भी आदिवासियों की 
सोस्कृतिक स्थिति में विशेष सुधार न किया जा सका। सरकारी स्कलों 
की संख्या पहले से अवश्य कुछ बढ़ी, किन्तु यह वृद्धि संतोषजनक 
नथी। उनकी शिक्षा की ओर न सरकार ही षूणतः सचेष्ट हुई ओर 
न कोई भारतीय जन-संस्था ही। फल्नततः इनकी शिक्षा पू्वेबत्‌ 
विशेषत: धमे-प्रचारक स्कलों के द्वारा सम्पादित होती रही । सन्‌ १६३६ 
के पश्चात्‌ आदिवासी शिक्षा की ओर काँम़् सी सरकार विशेष प्रगति 
शील होने लगी । लगभग सभी प्रान्तों में हरिज़नों की शिक्षा के साथ- 
साथ आदिवासियों की शिकज्ञा भी सरकारी योजना में उचित स्थान 
पाने लगी । योजना के प्रमुख अंगों में आदिवासियों के लिए विशेष 
सकल खोलना, उनके लिए विशेष छात्नवृत्तियाँ देना, आदिवासी शिक्षकों 
के लिए खास व्यवस्था करना प्रमुख थे। इधर आदिवासियों में भी 
शि्नित व्यक्ति तेयार हो चुके है, जो अपने जाति के लोगों को संगठित 
तथा समुन्नत बनाने के लिए सचेष्ट हैं। किन्तु अब भी, शिक्षा के क्षेत्र 
मे', आदिवासियों की स्थिति सबसे अधिक गिरी हुई है । 
व्यावसायिक शिक्षा 

सन १६२१-३७ की अवधि में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में 
अच्छी प्रगति हुई। लोक-प्रिय व्यवसाय, पहले की तरह, वकालत 
चिकित्सा तथा इन्जिनियरिंग रहे । 

सन्‌ १६३७ ई० में १४ लॉ कालेज थे तथा ६ विश्वविद्यालयों 
के द्वारा संचालित कानून विभाग थे। इनके अतिरिक्त ६ सामान्य 
कालेजों में कानून पढ़ाने की व्यवस्था थी । 

चिकित्सा--सन्‌ १६३७ ई० में मेडिकल कालेजों की संख्या ११ थी 
जिनमें ४,६३६ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । सन्‌ १६०१-२ में यह 
संख्या कालेजों के लिए ४ तथा इनके छात्रों के लिए १,४६६ थी। इसी 
'तरह, मेडिकल स्कूलों में भी परयोप्त वृद्धि हुईं। सब्‌ १६०२ ई० 
इन स्कूलों की संख्या २२, थी जिनमें २७२७ छात्र भरती थे। सन्‌ 
१६३६-३७ ई० में इन स्कूलों की संख्या ३० तथा छात्रों की संख्या 
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8६,६६६ हो गयी। इस तरह मेडिऋल्ल स्कूलों में छात्रों को संख्या 
स्कूलों की संख्या से अपेक्ताकृत अधिक बढ़ो । इस अबधि में स्थापित 
होने वाले चिकरित्सा-विद्यालयों में निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं-- 
क--लेडो हार्डिज मेडिकल कालेज, दिल्ली--यह संस्था सन्‌ १६१६ 
ई० में स्थापित हुई। स्त्रियों की चिकरित्सा-शिज्षा के लिए 
समस्त भारत में यही एक विशिष्टि संस्था है। 
ख--स्कूल आफ ट्रोपिकल मेडिसिन कलकत्ता--यह सन्‌ १६२२ ई० 
में स्थापित हुआ । अपने ढंग का यह्‌ विद्यालय समस्त भारत 
में अकेला है | 
ग--अखिल भारतीय “इन्सटिच्यूट आफ हाइजिन ऐन्ड पब्लिक 
हेल्‍थ”, कलकत्ता--यह्‌ संस्था सन्‌ १६३२ ह० में स्थापित हुई । 
इसके प्रधान उद्देश्य दो हैं--जन-स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर 
शिक्षा का आयोजन करना तथा रोगों के निवारणार्थ साधनों 
का अनुसंधान करना | 


सन्‌ १६३३ ई० में भारत सरकार ने मेडिकल कॉोंसिल ऐक्ट 
((०१४०७) (007४०) 4०४) पास किया, जिस के अनुसार भारत के 
लिए एक मेडिकल कोॉंसिल (7७०७वाॉ०७) (०0०) ० गावां॥/) 
अथवा चिकित्सा-परिषद्‌ कायम की गयी। इस कौंसिल के प्रधान 
कार्य दो रखे गये-- 
क--भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए चिकित्सा के अध्यापन के 
शिक्ञा-क्रम की स्वीकृति देना 
ख--भारत विश्वविद्यालयों की चिकित्सा सम्बन्धी उपाधियों को 
विदेशों में स्वीकृति दिलवाना । 
मेडिकल कौंसिल ने भारत की चिकित्पता-शिक्ञा के स्तर को उन्नत 
बनाने में महत्त्वपूर्ण काये किया है । 
इन्जिनियरिंग--व्यावसायिक शिक्षाओं में ,ल्ोकप्रियता के विचार से 
इन्जिनियरिंग शिक्षा का तीसरा स्थान था। अतः सन्‌ १६०२-३७ की 
अवधि मे इन्जिनियरिंग शिक्षा की भी यथेष्ट प्रगति हुईं। सन्‌ १६०२ 
ई० में इन्जिनियरिंग कालेजों की संख्या केवल ४ थी। सन्‌ १६३६-३७ 
ई० में इन कालेजों की संख्या ८ हो गयी। इसी प्रकार काल़िजों में 
पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ८६४ से बढ़कए २,१६६ हो गयी। 
इन्जिनियरिंग स्कूलों की संख्या मे' भी काफो वृद्धि हुई । 
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पशु-चिकित्सा -पशु-चिकित्सा के क्षेत्र मे भी सन्‌ १६०२-२७ को 
अवधि मे अच्छी प्रगति हुई, यद्यपि यह शिक्षा अभी तक केवल 
सरकारी आवश्यकताओं की ही पूति करतो रही । पशु-शिक्षा के स्तर 
को ऊँचा उठाने के विचार से इस शिक्षा फे सभी स्कूल बन्द कर दिये 
गये ओर इनके बदले कालेजों के निर्माण तथा समुन्तत करने की ओर 
ध्यान दिया गया। फज्ञतः पशु-चिकित्सा के ४ कालेज खोले गये। 
पटना वेटेनरी कालेज की स्थापना सन्‌ १६३० ई० में हुई। पशु- 
विज्ञान मे” स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए मुक्तेस? (उत्तर प्रदेश) में 
सन्‌ १६९७-२० की अबधि में “इम्पिरियल वेटेनरी रिसचें इन्सटिच्यूट” 
स्थापित हुआ | 

' बन-विशन--सरकारी जंगल विभाग के कार्थकत्तीओं के प्रशिक्षण 

के उद्देश्य से वन-विज्ञान की शिक्षा ने भी इस अवधि मे” प्रगति की। 
बन-विज्ञान के निम्नलिखित तीन विद्यालय सन १६३६-३७ मे 
क्रियाशील थे । 

१--फोरेस्ट रिसच इन्सटिच्यूट, देहरादून 

२--इन्डियन फोरेस्ट रेंज कालेज, देहरादून 

३-फोरेस्ट कालेज, कोयम्बटूर । 

पहले विद्यालय में वन-विज्ञान को विशेषीकृृत उच्च शिक्षा तथा 
अनुसंधान का आयोजन था । 


49०. 
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कृषि की शिक्षा--ज्ञार्ड कजन ने ऋषि-शिक्षा के विकास की जो प्रेरणा 
दी, उसका उल्लेख हम कर चुके हैं। सन्‌ १६०१ ६० में ही समस्त 
भारत की क्ृपि को प्रोत्लाहन के लिए एक इन्प्पेक्टर जेनरल नियुक्त 
हुआ (॥78]800070 ७6786ए७)] ० &€70०घीौ४प्०-७ 458 ॥549). 
सन्‌ १६०४ ई० में! सरकार के द्वारा घोषित किया गया कि वह 
४० लाख रुपये कृषि शिक्षा के लिए प्रति वर्ष खच करेगी। फलस्वरूप 
कृषि-शिक्षा के विकास का काये हृढ़ता से प्रारम्भ हुआ। पूसा के 
सेन्ट्रल इन्सटिच्यूट की स्थापना की बात हम कह चुके हैं। सन्‌ १६३७ 
६० मे यह इन्सटिच्यूट पूसा से दिल्‍ली स्थानान्तरित कर दिया गया। 
सन्‌ १६२३ ई० में बंगलोर में एऋ केन्द्रीय इन्सटिच्यूट 'ऐेनिमल 
हसवैन्डरी ऐंड डेयरिंग” स्थापित हुआ। लाडे कर्जन के समय में 
भारत सरकार ने हर प्रान्त मे' एक कृषि कालेज की स्थापना 
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का आदेश दिया था | किन्तु इस आदेश का पूर्ण पालन न हुआ 
ओर सन्‌ १६३७ ईं० तक केवल ६ ही कृषि कालेज स्थापित 
हो पाये | 
हमने देखा है कि भारत की कृषि शिक्षा भली-भांति आयोजित न 
थी, जिसके फलस्वरूप कृषि कालेजों से न विशेषज्ञ वेज्ञानिक उत्पन्न हो 
रहे थे, न कुशल क्षक ही। इस सम्बन्ध में पूसा तथा सिमला के 
क्षि-सम्मेलनों ( सन्‌ १६१६-१७ ) में विचार विमर्श हुआ और यह 
तय हुआ कि-- 
क--क्ृषि कालेजों के पाछ्य-क्रम हर प्रान्त में स्थानीय परिस्थितियों 
के अनुकूल बनाये जाय॑ | 
ख--क्षषि-कालेज विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय या नहीं-- 
इसका निर्णय प्रान्तीय सरकार पर ही छोड़ दिया जाय । 
ग--क्षि-शिज्ञा के मिडल तथा हाई स्कूलों की संख्या बढायी 
जाय। इनके द्वारा न केवल क्षि-विज्ञान का सामान्य प्रसार 
होगा, बल्कि कृषि कालेजों के लिए उपयुक्त छात्र मिलेंगे | 
क्रषि शिक्षा की प्रगति मे रायल आयोग (४०ए७] (077ां8207) 
का नाम उल्लेखनीय है। इसने मिड्ल तथा हाई स्कूलों भे' ऋषि शिक्ता 
के सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। आयोग की राय में 
हाई स्कूलों मे' क्रषि की शिक्षा:केवल सेद्धांतिक न होनी चाहिए थी | 
साथ ही यह शिक्षा शहरी स्कूलों मे' न दी जानी चाहिए थी, 
जिनके अधिकांश छात्र शहर के बासिन्दे होते थे। देहाती क्षेत्र के 
स्कूलों मे' क्षि की सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही शिक्षा, कुछ 
उच्चे दर्ज, की दी जानी चाहिए थी। आयोग ने कृषि-शिक्षा प्रदान करने 
वाले मिडल स्कूलों ( 08770ए४प7०७॥ (४60]० 8०7008 ) की 
स्थापना की जोरदार सिफारिश की। इस सिलसिले में आयोग ने 
पंजाब में प्रचलित मिडल स्कूलों के पाण्य-क्रम को अन्य स्थानों में 
व्यवहृत करने का परामशे दिया । इन स्कूलों में क्षि की शिक्षा के 
आयोजन से बालकों की शिक्षा उनके वातावरण से संश्लिष्ट हो जाती 
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थी। कृषि की शिक्षा का उद्द श्य “सानसिक अनुशासन तथा प्रशिक्षण 
के सांथ-साथ सकल के सामान्य चिषयों को सम्बलित करना था ।” 
इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हर स्कज्ञ म॑ लगभग ३ एकड़ जमीन 

लग्त रहता था, जिसमें क्रषि की व्यावह्ारिक्र शिज्ञा दी जाती थी। 
जहाँ भूमि उपलब्ध न थी, वह व्यावहारिक काय॑ के लिए आधे एकड़ की 
'फुलवारी अपेक्षित रहती थी। आयोग के विचार मे, तत्कालीन 
परिस्थिति मे, पंजाब के मिडत्न स्कलों की कृषि शिक्षा ही देश के लिए 
उपयुक्त थी। अतः इसका व्यापक व्यवहार होना चाहिए था 


टेकनिकल शिक्ञा--सन्‌ १६०४ ई० के प्रस्ताव ने टेकनिकल शिक्षा 
के लिए जो आदेश दिये, उनका विवरण हम दे चुके हैं। वस्तुतः 
इस प्रस्ताव ने ही टेकनिकल शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकषित 
किया | किंतु उस समय देश में ऐसी संस्थाएं विद्यमान न थीं, जिनमें 
टेकनिकल शिक्षा उपलब्ध होती । अतः सरकार ने भारतीय विद्याथियों 
की टेकनिकल शिक्षा की व्यवस्था इंग्लैंड में की। इसके लिए सर- 
कार की ओर से उपयुक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ मिल्ला करती थीं । 
ऐसी 2१० छात्रवृत्तियाँ प्रति वर्ष स्वीकृत होती थीं। ये छात्रवृत्तियाँ 
सामान्यतः दो वर्ष के लिए लागू रहती थीं, किन्तु यह अवधि बढ़ायी 
भी जा सकती थी। किंतु टेकनिकल शिक्षा की यह व्यवस्था 
ल्ाभप्रद न सिद्ध हो रही थी ओर यह स्पष्ट होने लगा था कि इस 
पद्धति में टेकनिकल शिक्षा की दिशा में वांछित प्रगति न हो सकती थी । 
सन्‌ १६१७ ई० में मोरिसन कमिदि ()॥०७७07 (0097४50०७) ने 
'छात्रवृत्तियों की स्वीकृति, उनकी संख्या, इनके लागू रहने की अवधि 
आदि के सम्बन्ध मे कई परामश दिये। इन परामशों के अनुसार 
छात्रवृत्ति को स्वीकृति को प्रथा में कई संशोधन हुए। किंतु इनसे भी 
खास लाभ होता नहीं दोख पड़ा। इसी बीच सन्‌ १६२९ ई० में 
हेघ शासन के अन्तर्गत शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों के जिम्मे 
आया | इनके समक्ष यह सांग पेश की जाने क्ञगी कि सरकार 
टेकनिकल शिक्षा के आयोजन को अपने कार्यक्रम में प्रथम स्थान दे, 
ताकि देश के उद्योग विकसित हो सके । यह भी कह्दा जाने लगा कि 
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छात्रवृत्तियों की प्रथा से देश की टेकनिकल शिक्षा की आवश्यकता पूरी 
नहीं हो सकती ओर भारत में ही टेकनिकल स्कूलों का आयोजन होना 
चाहिए था। इसी समय इंग्लैंड में पढ़न वाले भारतीय छात्रों की शिक्षा 
की स्थिति के प्रश्न पर जाँच करने तथा परामर्श देने के लिए एक. 
कमिटि नियुक्त हुई, जिसके अध्यक्ष लाड लिटन थे। कमिटि ने 
इंहॉंड मे शिक्षा प्रहएण करने वाल भारतीय विद्याथियों की परिस्थितियों 
तथा कठिनाइयों की पूर्ण जाँच की और इनके सम्बन्ध में डचित 
सुमाव प्रस्तुत किये । इन सुमावों में सबसे प्रमुख सुझाव यह था कि 
भारत में ही सभी प्रकार की शिक्षाओं का आयोजन होना चाहिए, ताकि. 
भारतीय विद्यार्थियों को शिक्षा-प्रहण के लिए इंग्लैंड जाने की आव- 
श्यकता ही न पड़े ।$ इस तरह, लिटन कमिटि की रिपोर्ट ने जनता 
की इस मांग को--कि टेकनिकल शिक्षा का आयोजन भारत म॑ ही किया 
जाय--पृष्ट किया। ऐसी स्थिति में सरकार देश में टेकनिकल 
शिक्षा के आयोजन की ओर से विमुख्त न रह सकी। फलत: सन्‌ 
१६२१-३७ की अवधि में भारत में टेकनिकल शिक्षा की कई संस्थाएं 
कायम हुई, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थीं : 
क--बोस रिसचे इन्सट्व्यूट, कलकता--यह्‌ संस्था भारत के सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक श्री जगदीश चन्द्र बोस के द्वारा कायम की गयी । 
यहाँ बनस्पति विज्ञान, कृषि, रसायन, प्राणी विज्ञान तथा 
सेद्धांतिक एवं प्रायोगिक भौतिकि आदि विषयों की विशेषीक्षृत 
उच्च शिक्षा दी जाती है तथा अनुसंधान काय होते हैं । 
ख--हारको< बग्लर टेकनोलीजिकल इ सू्च्यूट, कानपुर--इस इ सटिच्यूट 
का संस्थापन सन्‌ १६२१ ई० में हुआ। विद्यालय का 
उद्देश्य ऐसे लोगों को उत्पन्न करना था, जो कुछ चुने हुए 
उद्योगों के संचालन तथा निरीक्षण कर सके तथा संयक्त-प्रान्त 
( आधुनिक उत्तर प्रदेश ) के ओद्योगिक विकास में योग 
दे सके | 
ग--इग्पिरियल ऐग्रिकल्चरल इ'सटिव्यूट, दिलल्‍्ली--इस संस्था के बारे में 
हम पहले भी कह चुके हैं। इसटिच्यूट न केवल कृषि 
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की उच्च शिक्षा प्रदान करती है; बल्कि फ़षि के सम्बन्ध में 
५ ६ जे 

अनुसंधान भी इसका मुख्य काय है। इसका काय-क्षेत्र 

समस्त भारत है। इ'सठिच्यूट, के तत्त्वाधान में देश में कई 


० 


कृषि अनुसंधान केन्द्र खुले हुए हैं । 

इन्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद--बिहार में इसकी स्थापना सन्‌ 
१६२६ में हुईं। यहाँ खाद ( 7768 ) तथा भूग्भे सम्बन्धी सभी 
बातों की शिक्षा दी जाती है। संस्था मे शिक्षित युवक सुयोग्य 
“माइनिंग इंजिनियर” होते हैं। 

विक्टोरिया जुबिली टेकनिकल स्कूल, बम्बई--यहाँ कई तरह की औद्योगिक 
शिनज्ना दी जाती है, जिनमे वस्त्रोत्पादन, प्रायोगिक रसायन, बिजली 
इ'जिनियरिंग पमुख हें । 

टेकनिकल शिक्षा की अन्य संस्थाओं में आर. सी. टेकनिकल इन्स- 
टिच्यूट--अहमदाबाद, जमशेदपुर टेकनिकल इंसटिच्यूट--तातानगर, 
गवेनमेट स्कूल आफ टेकनेलौजी--मद्रास, कलकत्ता टेकनिकल इसटिच्यूट 
तथा टेकनिकल्ञ इं सटिच्यूट--राँची के नाम लिये जा सकते हैं। 

सन्‌ १६३६-३७ ई० मे' कुल ओद्योगिक, टेकनिकल तथा कारीगरी 
संस्थाओं की संख्या ४३४५ थी, जिनमे ३० ५०६ छात्र शिक्षा तथा 
प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे | | 
वयस्क शिक्षा 

सन्‌ १६२१-३७ की अवधि में वयरक्र शिक्षा के जेत्र में कुछ 
प्रारंभिक काये हुए, जिन्होंने वयस्क शिक्षा की एक सुव्यबस्थित 
पद्धति के निर्माण का माग प्रशस्त क्रिया। किन्तु उस समय तक 
वयस्क शिक्षा का रूप बयर्क साक्षरता ही था। 

वयस्क साक्षरता की कुछ चेस्टाएं सन्‌ १६२१ के काफी पहले 
प्रारम्भ हो चुकी थीं। किन्तु इन चेष्टाओं की आधारभूत-प्रेरणा 
वयस्कों का निरक्षरता--निवारण न थी। इन चेष्टाओं का उद्दश्य 
निम्न श्रेणी के लोगों के बड़ाँ तथा बच्चों को साक्षर बनाना था। 
ये फ्रेक्टरी अथवा अन्य स्थानों मे काये करने जाते थे। इन बड़ों तथा 
बच्चों के लिए कई स्थानों, मे विशेषतः औद्योगिक केन्द्रों मे, रात्रि स्कृत्त 
कायम किये गये। अतः ये राज्िलश्कूल अंशकालिक स्कूल थे, 
जिनमें बड़ तथा बच्चे-दोनों ही पढ़ सकते थे। ये स्कूल निरक्षरता 
निवारण के व्यापक दृष्टिकोण से ग्रादुभू त न थे, बल्कि इनंका उद्देश्य 
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स्थान विशेष के लोगों को साक्षरता का अवसर प्रदान करना था; जो 
अपने व्यवसाय के कारण दिन में ग्रहण शिक्षा करने में असमथे थे। 
अत: इन स्कूलों के प्रयत्न बच्चों की शिक्षा की. ओर केन्द्रित रहते 
थे, जो फेक्टरियों अथवा अन्य कारखानों में काम किया करते थे । 
बड़ों की शिक्षा प्रासंगिक थी | | 

बम्बई तथा सध्य प्रान्त में थे रात्रि-स्कल सुव्यवस्थित ढंग से 
संचालित थे। सन्‌ १८८१-पर ई० बम्बई में १३४ रात्रि-स्कल 
क्रियाशील थे, जिनमें ३,६१६ -छात्र भरती थे। ये सकल 
स्वतंत्र रूप से स्थापित थे। इनके अतिरिक्त २२३ यरात्रि-कन्षाए 
( 7270 ०॥७8७७४ ) स्थानीय दिवा-स्कलों से संलग्न थीं। 
इन स्कलों का पावठ्य-क्रम पढ़ना तथा लिखना को सामूली बातों 
से ही ,सम्बन्बित रहता था। संख्याओं का भी कुछ ज्ञान 
दिया जाता था। ये राह्नि सकल काफी लोक-प्रिय हो रहे थे। ओर 
इस बात की आवश्यकता थी की इन स्कल्ञों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों 
में भी किया जाय । अतः सन्‌ १८८२ ई० के भारतीय शिक्षा आयोग 
ने यह सिफारिश की कि रात्रि पाठशालाएं, जहाँ भी सम्भव हो 
स्थापित किये जायं। [| रात्रि-स्कली को सर्वोपयोगी बनाने के लिए 
यह आवश्यक था कि सकृन्न का समय तथा स्क्रत्त की अवधि स्थानीय 
परिस्थितियों के अनुकूल निधोरित की जाय॑ । 


किन्तु भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों को कायोन्वित 
करने का ओर कम चेस्टाए हुई! | * सन्‌ १६०१-०२ ई० में केवल 
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मद्रास, बम्बई तथा बंगाल में रात्रि-पाठशालें कायम थीं। इन प्रान्तों में 
भी सत्रि पाठशाला की प्रथा पतनोन्म्मुख हो रहीं थीं। सन्‌ १६०२-२६१७ 
के बीच पतन का क्रम और भी तीत्र हो गया और इन स्कलों की 
सफलता एवं इनके उपयोग के प्रति बहू विश्वास न रहा, जो कि 
भारतीय शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया था। भारत सरकार की 
पंचत्र्षीय रिपोटे (१६१७-२०) मे - यह विचार प्रकट किया कि इन 
सस्‍्कलों से सफलता की आशा नहीं की जा सकती, जब तक कि ये 
उत्साहदी प्रबन्धकों के अधीन न दिये जाय॑ या सरकारी निरीक्षकों के 
द्वारा सीधे शीघ्र निरीज्षित न हों | 


ऐसी ही स्थिति में भारत मे उत्तरदायी शासन का पहला चरण 
प्रारम्भ हुआ। गव्नसेन्ट आफ इंडिया कानून १६१६ ने, जिसका 
उल्लेख हम कर चुके है, भारत में! एक नयी चेतना उत्पन्त की। 
कानून के अधीन मतदान का ज्ञेत्र विस्तृत कर दिया गया था 
ओर इस बात की आवश्यकता थी कि जनता इस नव॒-प्राप्त अधिकार 
का उपयोग सोच-विचार कर करे । किंतु यह तभी सम्भव था जब कि 
भारत की जनता साज्षर होती। अतः कानन का तात्कालिक 
परिणाम यह हुआ कि सरकार तथा जनता--दानों ही का ध्यान वयस्क 
शिक्षा के प्रसार की ओर, जोर से, आक्ृष्ट हुआ । ( 


भारतीय शिक्षा-मंत्रियों के अधीन वयस्क शिक्षा का दूसरा चरण 
प्रारम्भ हुआ, जब कि इस दिशा ने अभूतपूब प्रगति हुईं। सन्‌ १६४२१- 
२७ के बीच भारत के विभिन्‍न प्रान्तों में रात्रि-स्कल तथा रात्रि कन्षाए 
थापित हुई! । सन्‌ १६२७ ई० में समस्त भारत में रात्रि-शिक्ञा की 
११,१४८ संस्थाए' पुरुषों के लिए तथा ४७ संस्थाएं स्त्रियों के लिए 
खुली हुई थीं। इनमें क्रमशः: २८६,००१ पुरूष तथा १,३४१ स्त्रियाँ 
साक्षरता ग्रहण कर रही थीं। किन्तु वयस्क शिक्षा की प्रगति का 
जोर अधिक दिनों तक कायम न रहा । १६२७ ई० से ही विश्वव्यापी 
आर्थिक मन्दी के चिन्ह प्रकट होने लगे थे, जिसके बारे मे हम 
पहले भी कह चुके हैं। मन्दी के परिणामस्वरूप सरकार की आर्थिक 
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स्थिति पतली हो गयी और वह शिक्षा की नवीन योजनाओं की ओर 
से विमुख होने लगी। स्वशावतः वयस्क शिज्ञा की प्रगति पर इसका 
परिणाम प्रतिकल पड़ा ओर सन्‌ १६२७-३७ की अवधि मे वयरक- 
शिक्षा की संस्थाओं तथा इनके छात्र-छात्राओं की संख्या मे" काफी कमी 
हो गयी । सन्‌ १६३६-३७ ईं० मे' समस्त भारत मे केवल्न २,०१६ 
संस्थाएं, पुरुषों के लिए तथा ११ स्त्रियों के लिए क्रियाशीत थीं । 
इनमे ६२,६६१ पुरुष तथा ६४६ स्त्रियाँ शिक्षा प्रहण कर रही थीं 
सन्‌ १६२७ ६० के आँकड़ों से इनकी तुलना करने पर यह स्प्रष्ठ 
होगा की सन्‌ १६३७ ई० मे' वयस्क शिक्षा की संस्थाओं तथा उनके 
छात्रों की संख्याए' सन्‌ १६२७ ई० की संख्याओं की १/४ के लगभग थीं | 


वयस्क शिक्षा के इस विवरण से यह स्पष्ट है कि सन्‌ १६३७ ई० 
तक वयस्कों की शिक्षा की चेष्टाएं, परिमाण की दृष्टि से, अत्यन्त 
सीमित थीं। फिर भी; इन प्रारंभिक-चेष्टाओं मे' ही वे सभी उपकरण 
विद्यमान थें, जिनसे सन्‌ १६३७ के पश्चात्‌ के वयस्क-शिक्षा आन्दोलन 
का रूप विकसित हुआ। इन चेष्टाओं ने ही सब प्रथम वयस्क 
शिक्षा की ओर न केबल जनता का ध्यान आक्ृष्ट किया, बल्कि इसे 
जीवित रखा । इन चेष्टाओं ने ही फेक्टरी के मालिकों पर मजदूरों की 
शिक्षा का उत्तरदायित्व आरोपित किया। इन चेष्टाओं ने ही 
बयस्क-शिक्ञा-प्रसार के लिए विद्यार्थियों की सेवाओं के उपयोग की 
प्रथा भारत में' चल्नायी तथा सहयोगी संस्थाओं को इस काये 
मे' अग्रसर कराया।| इस तरह, वयस्क शिक्षा के महत्त्व 
के प्रतिष्ठापन तथा इसके प्रसार की प्रृष्ठ-भूसि के सूज्ञन की, दृष्टियों 
से, इन प्रारंम्भिक चेष्ठाओं का, वयस्क शिक्षा के इत्तिहास में, 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । | 
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राष्ट्रीय शिक्षा 

महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन से राष्ट्रीय शिक्षा को जो 
श्रेषणा मिली, उत्तका विवरण हम गत अध्याय में दे चुके हैं। हमने 
देखा है कि इस प्रेरणा से देश में अनेक राष्ट्रीय शिक्षा की संस्थाएं उत्पन्न 
हो गयी थीं। किन्तु सन्‌ १६२२ ई० के पश्चात्‌ असहयोग आन्दोलन 
घोमा पड़ गया, कुछ दिनों के लिए यह स्थगित भी हो गया। फल्लतः 
राष्ट्रीय शिक्षा आन्शोलन भी ज्ञोण पड़ गया और, संख्यात्मक विस्तार 
के विचार से, राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति रुक गई। बहुत से राष्ट्रीय 
विद्यालय सत हो गये। यह भी आवश्यक हो गया कि राष्ट्रीय 
शिक्षा के सम्बन्ध में उसके उन्‍तायकों की नीति में परिवर्तेन किया 
जाय। खतंत्रता-संग्राम की अवधि बढ़ती जा रही थी ओर यह निश्चित 
न था कि कब तक भारत को स्व॒राज्य मिलता | ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय 
शिक्षा की समस्या के संबंध में स्थायी ओर दीघ-कालीन नीति के निर्धारण 
की आवश्यकता थी। छिट-फुट प्रयत्न से इस दिशा में ठोस कार्य न 
हाने बाला था । अतः इन छिट-फुट प्रयत्नां के बदले कुछ संगठित 
विद्यालयों के संस्थापन की अपेज्ना थी जो कि राष्ट्रीय शिक्षा के 
आदरशों तथा मान्यताओं की प्रयोगशाला का काणे करते। अतः सन्‌ 
१६२२ ई० के पश्चात राष्ट्रीय नेताओं तथा राष्ट्रीय विचार के शिक्षा- 
शाख्रियों का ध्यान ऐसी ही सुसंगठित विद्यालयों के निर्माण फी ओर 
गया ओर देश में कई ऐसे राष्ट्रीय विद्यालय कायम हुए। इनमें 
अ्रमुख ये थे :-- 


जामिश्रा मिलिआ्र इसलामिश्रा--जामिआ मिल्निआ की स्थापना की बात 
हम गत अध्याय में कइ चुके हैं। सन्‌ १६२४ ई० में यह अलीगढ़ 
से दिल्त्नी स्थानान्तरित हू गयी । जामिआ, समिलिआ तब से, बराबर 
समुन्तत होती आयी है। इसके द्वारा निम्नलिखित संस्थाएं 
संचालित हैं :-- 


१--एक आवासिक कालेज - जिसमे कला तथा सामाजिक विज्ञान 
की उच्च शिक्षा दी जाती है। मदरसा से पास किए हुए 
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सस्‍्नातकों को यहाँ आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा सामाजिक 
विज्ञान की शिक्षा, खास तौर से, दी जाती है । 
२--एक आवासिक हाई म्कूल--जिसमें आधुनिक ढंग से शिक्षण 
होता है। स्कूलों के कई प्रबन्ध में लड़के सक्तिय भाग 
लेते हैं | 
३--प्राथमिक तथा वयस्क शिक्षा केन्द्र 
४--सामान्य उपयोग के रासायनिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए 
स्थापित केमिक्र॒ल् उद्योगशाला 
४--उद्‌ अकादमी--इसने स्वस्थ उद्‌ साहित्य के निमाण में बड़ा 
योग दिया है | 
६--मकतबा जामिआ--उद्‌ में शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार 
के उपयोगी प्रकाशन इस संस्था के द्वारा हुए हैं। जामिआ 
मिलिआ से जासिआ' नामक एक मासिक पत्रिका डद्‌ में 
निकाली जाती है, जिसमें समाज-विज्ञान तथा साहित्य की 
बातें अधिक रहती हैं । 
जामिआ के खच, इस अवधि में, विशेषतः चन्हों तथा अनुदानों से 
चलते रहे। सरकारी सहायता के लिए जामिआ ने कभी प्राथना न 
की। यह “अपने कार्य-कतोाओं के साहुस तथा त्याग एवं जनसामान्य 
की सहानुभूति तथा सहयोग” पर ही आश्रित रही। इसके समर्थक 
“हमदर्द जामिआ! थे, जो कि नियमित रूप से जामिआ को चन्दे भेजा 
करते थे । 
विश्वभारतो--विध्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने विश्वभारती की 
स्थापना ६ मई १६२२ को की । विश्वभारती के तीन उद्दे श्य निधोरित 
किए गये । 
क--प्राच्य सभ्यताओं को एक दूसरे के समीप लाना 
ख--पाश्चात्य विज्ञान तथा संसक्षति को एक रूप में ग्रहण करना 
ग--पूरब तथा पश्चिम में सहयोग स्थापित करना और विश्व-शांति 
का सागे प्रशस्त करना | 


विश्वविद्यालय नितान्‍न्तः आवासिक संस्था है। इसमे सह-शिक्षा 
का आयोजन किया गया है। ऐशिया तथा यूरोप के विद्यार्थी भी यहाँ 
शिक्षा ग्रहण करते हैं। विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्नलिखित 
संस्थाए' संचालित हैं । 


( ३११ ) 

क्या भवन-इसमें भारत की प्राचीन तथा अवोचीन भाषाएं, 
भारतीय दर्शन आदि में अनुसंधान का प्रबन्ध है | 

चीन मबन--चीनी तथा भारतीय विद्यार्थियों को एक दूसरे की 
सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययन का अवसर देना--इसके प्रमुख उद्दं श्य 
हैं। इसमें चीनी भाषा में लिखित एक लाख पुस्तक हैं । 

शिक्षा भबन--उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबडद्ी 
कालेज हैं । 

कला मवबन--ललित कलाओं की शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती है। 
कला भवन के शिक्षकों तथा छात्रों ने कला के सून्दरतम नमूने उपस्थित 
किये हैं । 

संगीत भवन- संगीत तथा नाटय की शिक्षा दी जाती है । 

शिल्प भवन--ग्रृह-उद्योगों के विकास तथा प्रोत्साहन इस संस्था के 
ध्येय है | 

श्री निकितन--प्रामों के पुनर्तिमाण की ओर स्ेष्ट है || 

इन राष्ट्रीय विद्यालयों के अतिरिक्त कई ऐसे राष्ट्रीय विद्यालय 
कायम हुए, जो कि हिन्दू तथा मुसलिम शिक्षा पद्धति के सिद्धांतों एवं 
व्यवहारों पर आधारित हैं। निम्नलिखित तीन संस्थाए' इस प्रकार के 
विद्यालयों के प्रतिनिधि स्व॒रूप हैं :-- क्‍ 

- गुरुकुल विश्वविद्यालय, (कांगड़ी)- इसकी स्थांपता सन्‌ १७०२ 

ई० में आये प्रतिनिधि सभा के तत्त्वाधान में हुई। सन्‌ १६२४ ई० में यह 
गुरुकुज्ञ कांगड़ी स्थानानतरित हुआ, जहाँ यह आज भी स्थित है। कांगड़ी 
के वन-प्रान्तीय प्रशान्त वातावरण में विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन 
ऋषिकुलों के आदर्रों के पुनरुत्थान में लग्नशील है। विद्यालय का 
शिक्ञा-क्रम १४ व्णे का होता है. जिसके उपरान्त छात्रों को स्नातक 
की उपाधि मिलती है। दो-वर्षे के अतिरिक्त अध्ययन के पश्चात्‌ 
उन्‍हें वाचस्पति! की उपाधि दी जाती है। विश्वविद्यालय में 
सामान्यतः ६ से ८ ब्षे के बच्चों को -स्त्रीकृत किया जाता है। प्राचीन 
आदर्शों के अनुसार विश्वविद्यालय एक आबासिक संस्था है, जहाँ 
प्रह्मचण के द्वारा चरित्र-वल्त के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया 
जाता है । 

मुरुकुल पद्धति पर स्त्रियों के लिए भी देहरादून मे' एक विश्व- 
विद्यालय सन्‌ १६२३ ई० मे स्थापित हुआ । 


( डदरेश॑३ ) 


२--दारल-उलूम देवबन्द -- इस मुसलिम विश्वविद्यालय की 
स्थापना सन्‌ १८६४ ई० मे हुई थी। इसलाम के आदर्शों के अनुसार 
यहाँ की शिक्षा संचालित होती है। यहाँ अरबी, फारसी, कुरान शरीफ, 
यूनानी चिक्रित्सा की उच्च शिक्षा दी जाती है। विश्वविद्यालय 
आवासिक है | 


दास्ल-उलूम नदवतुल उलेमा (लखनऊ)--यह भी मुसलिम शिक्षा- 
संस्था है। किंतु इसके पात्य-क्रम मे' प्राचीन विषयों के साथ आधुनिक 
विषयों का भी समावेश है। यह भी आवासिक विद्यालय है। 


शिक्षा विभाग 


सन्‌ १६२१-३७ की अवधि में भारतीय शिक्षा विभागों के संगठन 
में महत्त्वपूर्ण परिवतेन हुए। हमने देखा है कि आई० इ० एस० की 
नियुक्तियाँ सन्‌ १६२४ ई० में ही बन्द हो गयी थीं । किंतु जो पदाधि- 
कारी उस समय विद्यमान थे, उनकी नोकरियाँ बहुत दिनों बाद तक 
कायम रहीं। आई० इ० एस० के स्थान पर प्रान्तीय शिक्षा विभागों 
में अ श्रेणी (0७88 ॥) की सेवा के निमोण की बात सन्‌ १६२४ ई० 
में तय हुई थी। किंतु इसे कायोन्बित करने में विल्लम्ब हुआ | इस 
तरह, एक ओर तो आई० इ० एस० के पदाधिकारी दिनों दिन घटते 
जा रहे थे, दूसरी ओर इनके स्थान पर झुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति 
की कोई व्यवस्था न हो रहीं थी। हार्टंग कमिटि ने इस स्थिति के 
प्रति घोर असंतोष प्रकट किया और यह सिफारिश की कि आ० श्रेणी 
की 'आन्तीय शिक्षा सेवा” अविलम्ब आयोजित की जाय | कमिटि की 
सिफारिशों के अनुसार मद्रास तथा पश्चिमोत्तर प्रान्त के सिवा अन्य 
सभी प्रान्तों में अ० शिक्षा सेवा कायम हुई | 


शिक्षा संस्थाओं के विस्तार के कारण लोक-शिक्ञा-निर्देशक का कार्य 
सन्‌ १६२९-३७ की अवधि से काफी बढ़ गया था। अतः उसकी 
सहायता के लिए कई प्रान्तों में उप-लोकशिक्षा-निर्देशक (॥000प४ए 
ल्‍07०007 ० ?ए0॥0 [7807प०४४०09) के अलावा सहायक ज्ञोकशिक्ञा 
निर्देशक (0880. ->760007 67 एप्0 परशा87प०४०७) के पद्‌ 
कायम किये गये। किंतु निरीक्षकों की संख्या अभी तक अत्यन्त: 
सीमित थी । हाटेग कमिटि ने निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने की जोरदार 
सिफारिश की । कसमिटि ने वेसे लोगों के विचारों का खंडन क्रिया, 


( ३१३ ) 


जो निरीक्षकों को अनावश्यक शोभा मात्र मानते थे। कमिटि क्री 
दृष्टि मे, स्कूलों का निरीक्षण उतना ही आवश्यक था, जितना रेल- 
माग का निरीक्षण आवश्यक था। रेल-माग्ग का निरीक्षण न होने से 
खतरे की जो सम्भावनाएँ थीं, बे संभावनाएँ स्कूलों के निरीक्षण न होने 
से भी थीं। केवल खतरों का रूप दूसरा था। साथ ही निरीक्षकों 
की आवश्यकता इस लिए भी थी. कि उनकी सहायता से शिक्षा की 
नीति तथा शिज्ञा की योजनाओं के निधोरण में अत्यधिक सहूलियत 
होती थी। इस तरह शिक्षा के संगठन, शिक्षा के संचालन तथा 
रोजमरें के कामों के सम्यक्‌ निबोह--सभी के लिए निरीक्षकों की 
संख्या-वृद्धि आवश्यक थी । ३ 


सन्‌ १६२१-३७ की अवधि में लोक-शिक्षा-निर्देशक तथा शिक्षा 
सचिव (#ल्‍0708४०07 8००7/०४७/"०) के पदों में क्या सम्बन्ध हो-- 
इस प्रश्न पर मतभेद उपस्थित हो गया। लोक-शिक्षा-निर्देशकों की 
दृष्टि में, शिक्ञा-लचित्र का काय उन्हीं के द्वारा सम्पादित होना चाहिये 
था, अथोत्‌ लोक-शिक्ञा-निर्देशक और शिक्षा-सचिव का पद्‌ एक हो 
जाना चाहिए था । शिक्षा सचिव का पद अलग रहने से लाभ तो 
कुछ न था, बल्कि क्वाय-सम्पादन में दोहरा समय लगता था तथा अन्य 
कठिनाइयाँ उपस्थित हो ज्ञाती थीं। दोनों का पद एक हो जाने से 
किसी काय के सम्पादन की अवधि आधी हो जाती, दो कायौीलयों 
के बदले एक का्योलय हो जाता और अन्य प्रकार की सहूलियतें 
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होतीं. + हार्टग कमिटि ने उक्त प्रश्न पर जॉच-पड़ताल की. ओर 
यह सिफारिश की कि “शिक्षा सचिव का कार्य लोक शिक्षा निर्देशक को ही 
करना चाहिए ।; अलग शिक्ञा सचिव होने से लोक शिक्षा निर्देशक 
को किसी प्रकार की सहायता न मिलती थी, वरन्‌ कठिनाइयाँ उपस्थित 
हो जाती थीं। शिज्ञा सचिव को, अधिकतर, किसी प्रकार का शिक्षा 
सम्बन्धी अनुभव न होता था ओर वे उचित परामश देने में असमथ 
रहते थे। अतः शिक्षा के हित की दृष्टि से भी, लोक-शिक्षा- 
निर्देशक को ही शिक्षा सचिव होना चाहिए था? | 


शिक्षा के प्रशासन के सम्बन्ध में दूसरा मतभेद स्थानीय स्वशासन 
की संस्थाओं के शिक्षा-सम्बन्धी अधिकारों के प्रश्न पर उठ खड़ा हुआ। 
सन्‌ १६१६ के पश्चात्‌ स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अधिकार, 
प्राथमिक शिकज्ञा पर, अत्यन्त बढ़ गये थे। कुछ लोगों के विचार 
से यह उचित न था ओर इस बात की आवश्यकता थी कि सरकार 
स्थानीय संस्थाओं के अधिकार सीमित कर दे। हाटंग कमिटि ने 
भी यही विचार व्यक्त] क्रिया। कमिटि की दृष्टि में सरकार को 
प्राथमिक शिक्षा के सारे अविकार स्थानीय संस्थाओं को न सौंपने 
चाहिए थे। बल्कि, प्राथमिक शिक्षा के निरीक्षण, निदेश आदि 
का अधिकार उसे अपने हाथों में रखना चाहिए था। यद्यपि प्राथमिक 
स्कूलों के निरीक्षक सरकारी अधिकारी होते थे, वे स्थानीय स्वशासन 
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के अधीन थे ओर स्कूलों के उत्थान में पूरे योग नहीं दे पाते थे || 
दूसरी ओर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अधिकारी बहुधा अनु- 
भव-हीन होते थे ओर वे शिक्षा का संचालन, शिक्षा विभाग के 
अफसरों के परामर्श के बिना ही, मनमाने ढंग से किया करते थे। 
अतः कमिटि को सम्मति में, यह आवश्यक था कि सरकार प्राथमिक 
शिक्षा-सम्बन्धी कुछ अधिकार, जो कि उसने जिला बोडे तथा 
नगरपालिका आदि को दे दिये थे, बापस कर लेती | 


ख-- प्रान्तीय स्वशासन के अधीन शिक्षा 


इस अध्याय के सामान्य परिचय में हमने देखा है कि सन्‌ १६२१- 
३७ ३० के बीच शिक्षा के ज्षेत्र से केन्द्रीय सरकार अलग हो गयी थी। 
हम यह भी कह चुके हैं कि केन्द्रीय सरकार का शिक्षा से यह बिलगाव 
अत्यन्त हानिकर था । सन्‌ १६३७-४७ ई० की अवधि में केन्द्रीय 
सरकार को उदासीनता समाप्त हो गयी ओर अब यह शिक्षा के 
मामलों में पहले की भांति दिलचस्पी लेने लगी । सन्‌ १६४६ ई० में 
भी जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता में केन्द्र में अन्तरिम सरकार 
कायम हुई ओर केन्द्रीय शिक्षा विभाग की बागडोर भारतीय हाथों में 
आयी। स्वतंत्रता के पूर्व ही केन्द्रीय शिक्ञा-विभाग केन्द्रीय शिक्षा- 
मंत्रणालय में परिवर्तित हो गया। मौलाना- अबुल कलाम आजाद 
प्रथम केन्द्रोय शिक्षा मंत्री हुए। अस्तु, सन्‌ १६४६ के बाद केन्द्रीय 
सरकार देश की शिक्षा की ओर जोर से आदक्ृष्ट हुई। शिक्षा की 
प्रगति की दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार के इस रूख-परिवर्तेन का फल शुभ 
हुआ। यद्यपि इस अवधि में इसने .प्रान्तीय सरकारों को आर्थिक 
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अनुदान न दिये, कई रूपों में इसन शिक्षा के भ्ोत्साहन की व्यवस्था 
की। उपयु क्‍त अवधि मे केन्द्रीय सरकार के तत्त्वावधान में शिक्षा 
'के निर्देश तथा संयोजन के लिए कई विभाग तथा संस्थाएं खोली गयीं । 
उनमे प्रमुख ये थीं स्ड् 


केन्द्रीय शिक्षा परामशदात्री समिति 
((७७7०७४०७॥ 4347ए807ए 8097 07 670७४09) 


हमने देखा दे कि यह समिति सन्‌ १६३४ ई० में पुनर्जींवित की 
'गयी थी। सब्‌ १६३७-४७ की अवधि में यह सुसंगठित, सशक्त तथा 
अत्यन्त उपयोगी संस्था बन गयी। इस संस्था के द्वारा केन्द्रीय 
'सरकार सारे देश की शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कार्यों को संयोजित 
'तथा समन्वित करती है। इस समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्री 
होते हैं। प्रान्तों के शिक्षा मंत्री तथा लोकशिक्षा-निर्देशक इसके सदस्य 
, रहते हैं। इस तरह समिति समस्त देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। 
गत २० वर्षों में इसने भारतीय शिक्षा के समन्वय, इसके निर्देश तथा 
'इसकी समुन्तति की ओर महत्त्वपूर्ण काय किये हैं । 


केन्द्रीय शिक्षा-सूचना कार्योलय 
((ए०७॥+7४४ उप्राएठ8प 0 +तंं१०४४४०7) 

इसका प्रधान कार्य सारे भारत से शिक्षा सम्बन्धी आंकड़ों तथा 
'मूचनाओं को प्राप्त करना तथा इनके आधार पर केन्द्रीय सरकार की 
ओर से संयोजित विवरण प्रस्तुत करना है। इसका यद्द भी काय है कि 
'यह प्रान्तीय सरकारों तथा शिक्षा-संस्थाओं को शिक्षा के सम्बन्ध में 
मांगे जाने पर आवश्यक सूचना दे ! कायोत्रय केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणालय 
की ओर से शिक्षा-सम्बन्धी पत्न-पत्रिका भी सम्पादित करती है | 
विश्वविद्यालय श्रनुदान समिति 
(एफांएश'शं।ए धा'॥08 (08807) 


इसका संगठन सन्‌ १६४४ ई० में हुआ। इसके सदस्य न सर 
कारी अधिकारी होते थे, न विश्वविद्यालयों के अधिकारी । किंतु 
इसमें ऐसे व्यक्ति सदस्य होते थे, जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासन 
का अनुभव रहता है. तथा जो आर्थिक समस्याओं पर अधिकार रखते 
हैं। इस समिति का मुख्य काये विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले 
सरकारी अनुदानों पर सामांन्य निंगेरानी रखनी है, ताकि विश्वविद्यालय 


( ३१७ ) 


अपनी आर्थिक मांगों की पूर्ति कर सकें। * 'नयी योजनाओं को 
काय्यान्बित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सभी अनुदान इसी केन्द्रीय 
अनुदान कमिटि के द्वारा प्रदत्त होते हैं। इनके अतिरिक्त अनुदान 
कमिटि के जिम्मे अन्य कार्य भी हैं, ताकि विश्वविद्यालयों के कार्य देश 
की आर्थिक-स्थितियों के अनुकल संयोजित हों तथा विश्वविद्यालयों मे 
प्रारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता का भाव न उत्पन्न हो | 

इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की ओर से कई अन्य विभाग 


संचालित हैं, जिनमे' कुछ पहले से ही कायम हैं। इनमे पुरातत्त्व- 
विभाग, ऐन्श्रोपोलीजी विभाग, प्राचीन लेख संग्रह विभाग, केन्द्रीय 
पुस्तकालय आदि है । देश की पिछड़ी जातियों, आदिवासियों तथा 
पहाड़ी जातियों की शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार के द्वारा विशेष विभाग 


संस्थापित हुये है । 
विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 


सन्‌ १६३७-४७ की अवधि में विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 
मे बड़ी प्रगति हुईैं। इस अवधि में ४ नये विश्वविद्यालय स्थापित 
हुये। वे थे-ल्रावशकोर विश्वविद्यालय, (१६३७) उत्कल विश्व- 
विद्यालय (१६७४३) सोगोर विश्वविद्यालय (१६४६) तथा राजपुताना 
विश्वविद्यालय (१६४७)। इस तरह सन्‌ १६४७ ई० में, देश 
में कुल मिलाकर १६ विश्वविद्यालय क्रियाशील थे । विश्वविद्यालयों 
की संख्या-वृद्धि के साथ-साथ इनके छात्रों की संख्या मे” पर्याप्त वृद्धि 
हुई। सन्‌ १६४७ ई० में भारत के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के 
अधीन शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित थी । 
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मेसूर.. --६३४५० अन्नामलाई --१६८१ 
पटना _ --५४७१ त्रावणशकोर --५७१४ : 
ओसमानिया- ४८६२ उत्कल “३,६६२ 
अलीगढ़ - ४००६ सोगोर --१पर८ 


राजपुताना --अप्राप्य 


कुछ लोगो' के विचार में विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा का 
विस्तार अपनी सीमा को पहुँच गया था ओर भारतीय शिक्षा पद्धति 
शिखर-बोमिज्न होने लगी थी। किंतु यथार्थ में, भारत की उच्च 
शिक्षा की स्थिति, सन्‌ १६४७ ई० में भी, विश्व के प्रगतिशील देशों 
से बहुत पिछड़ी हुई थी । | युद्ध-पूत जमनी में! ६६० की जनसंख्या 
पर ओसतन्‌ १ विश्वविद्यालय स्थापित था, ब्रिटेन में यह अनुपात १:८३७ 
था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में १२२४, रूस में १:३००। भारत 
मे” यह अनुपात सन्‌ १६४७ ई० में! २,२०६ था। 4 स्पटष्तः 
भारत की शिक्षा-पद्धति शिखर-बोमिल नथी। सच पूछा जाय तो 
यह आधार-दुबेल थी । अतः इसके शिखर को छाँटने की आवश्यकता 
न थी, बल्कि इसे ओर भी सम्र॒द्ध तथा सुरभित करने की थी। जरूरत 
इस बात की थी कि भारतीय शिक्षा-पद्धति का आधार सुदृढ़ किया 
जाय, जन-शिक्षा का प्रसार किया जाय, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार 
किया जाय । 


सन्‌ १६३७-४७ की अवधि में, उच्च शिक्षा की भांति, माध्यमिक 
शिक्षा की भी प्रगति हुई। किंतु इसकी प्रगति का अनुपात पहले की 
अपेक्ता कम रहा। सब्‌ १६४६-४७ ३० में भारत में (पाकिस्तान अलग 
कर) कुज्न मिल्ना कर ११,६०७ स्कूल थे, जिनमे १७६३ लड़कियों के 
लिए थे। इन स्कूलों में २५,४३८५६ लड़के तथा ३,४६,१२५ लड़कियाँ 
शिक्षा ग्रहण कर रही थीं । 


सन्‌ १६३७-४७ ई० में माध्यमिक शिक्षा की अपेक्षाकृत न्यून प्रगति 
के कई कारण थे। इनमें प्रमुख यह था कि इस अबधि में प्राथमिक 
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शिज्ञा का विस्तार यथेष्ट नहीं हुआ | प्राथमिक स्कूलों से ही माध्यमिक 
स्कूलों के लिए छात्र उत्पन्त होते थे। स्वभावत: प्राथमिक स्कूलों के 
विस्तार के अनुपात में ही माध्यमिक स्कूलों का विस्तार हो सक्रता था। 
दूसरा प्रमुख कारण यह्‌ था कि द्विंतीय महायुद्ध के परिणाम-स्व॒रूप 
जो महँगी प्रादुभू त हुई, उनका बोझ शहर में रहने वाले मध्यमवर्ग के 
लोगों पर सबसे अधिक पड़ा । साध्यमिक स्कूलों के अधिकांश छात्र 
इसी नागरी मध्यमवर्ग से ही समुत्पन्त रहते थे। आर्थिक स्थिति पतली 
होने के कारण इस. वर्ग से उतने छात्र माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने 
के लिए उपलब्ध न थे, जितना कि सामान्यतः उपलब्ध रहते। दूसरी 
ओर, महंगी से उत्पन्त आर्थिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए, स्कूलों 
के शुल्क बढ़ा दिये गये । पुस्तकों के मूल्य, कागज, कलम, दावात 
आदि सभी महंगे हो गये । फलत: स्कूल के शुल्क तथा पाख्य-सामग्री 
के आयोजन में अभिभावकों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ने लगीं। 
साध्यमिक्र शिक्षा का खचे बढ़ जाने से समाज के वे लोग, जिनकी 
आर्थिक अवस्था सीमित थी और भी मुसीबत में पड़ गये। माध्यमिक 
स्कलों के द्वार अब उन्हीं के लिए खुला रह गया, जो आर्थिक कठि- 
नाइयों के शिकरार न थे। इसका परिणाम यह हुआ कि साध्यसिक 
शिक्षा के लिए छात्रों का चुनाव उनकी योग्यता के अनुसार न रह कर 
उनकी आशिक परिस्थितियों पर आश्रित हो गया। सुयोग्य बच्चे अथो- 
भाव के कारण माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने से मजबूर हो गये ओर 
अयोग्य बच्चे आर्थिक सुविधाओं को प्राप्त रहने के कारण इन स्कूलों 
'में आसानी से दाखिल होने लगे। इस तरह सन्‌ १६२१-३७ की 
अवधि मं, माध्यमिक शिक्षा, पहले से कहों अधिक, वर्गीय हो गयी । 


किंतु, उपयुक्त अवधि में, माध्यमिक शिक्षा के माध्यम 
के दिशा मे पयोप्त सुधार हुआ । इन स्कूलों मे' माठ्भाषा का प्रयोग, 
माध्यम के रूप से, अधिकाधिक होने लगा। सन्‌ १६४७ ई० में, 
सामान्यतः, माध्यमिक स्कूलों के शिक्षण के माध्यम मात्भाषाएँ 
हो गयी थीं। 


माध्यमिक शिक्षा से विविधता लाने की ओर भी सन्‌ १६३७-४७ 
की अवधि से' छुछ प्रगति हुई। प्रान्तीय सरकारों के द्वारा व्यावसा- 
'यिक तथा टेकनिकल्न स्कूल खोले गये । क्ृषि-हाई-स्कूलों की स्थापना भी 
हुई । महायुद्ध ने इन विशिष्ट स्कूलों की स्थापना की बलबती प्रेरणा दी। 
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युद्ध के कारण बेसे व्यक्तियों की आवश्यकता बहुत बहुत बढ़ .गयी थी 
जो विभिन्‍न प्रकार की टेकनिकल-शिक्षा आ्राप्त किये हुए थे। इस मांग 
की पति के लिए नये विद्यालय स्थापित हुए। साथ ही इन स्कूलों में 
भरती होने की प्रेरणा भी महायुद्ध ने दी। रुपये की कमी तथा सुयोग्य 
शिक्षकों के अभाव के कारण व्यावसायिक तथा टेऋकनिकल शिक्षा की 
प्रगति अधिक न हुई, फिर भी १६३७-४७ की अवधि में ही इस दिशा 
” ठोस कदम उठाया गया। 

शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था इस अवधि में सबसे अधिक 
हुईै। सन्‌ १६४६-४७ में विभिन्‍न प्रशिक्षण विद्यालयों से २११० पुरुष 
तथा १३०७ ख्ियाँ प्रशिक्षित हुई 
माध्यकिक शिक्ष की अ्रधोमुखी प्रश्नत्तियाँ 

महायुद्ध के कारण कई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं, जिनका 
प्रभाव माध्यमिक शिक्षा पर अच्छा न पड़ा । महंगी के कारण वस्तुओं 
का मूल्य इतना बढ़ गया था कि एक शिक्षक के लिए अत्यन्त आवश्यक 
बसस्‍्तुए भी दुलभ्य हो गयीं। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि अवश्य की 
गयी । किंतु यह वृद्धि इतनी कम थी कि वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्य का 
समाधान न कर सकती थी । अतः बहुत से शिक्षक अन्य ल्लाभप्रद 
व्यवसायों की ओर मुड़ने लगे । युद्ध के कारण बहुत-सी ऐसी जगरहें 
उपलब्ध हो गयी थीं, जिनमे अधिक रुपये प्राप्त थे। इस अवसर से 
लाभ उठाने वाले शिक्षकों की संख्या कम न थी। ऐसे शिक्षकों में 
बहुत से लोग प्रशिक्षित शिक्षक थे। स्कूल से इनके हट जाने से 

नके स्थान पर अप्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त हुए। फलतः शिक्षण का 

स्तर गिरने लगा । वास्तविक शिक्षकों के अतिरिक्त संभावित शिक्षक 
को भी स्कूलों की नोकरी से उचाट हो गया। अतः प्रशिक्षण कालेजों 
में उस्सीदवारों की संख्या घटने लगी। जो इनमें प्रवेश चाहते थे, 
वे शिक्षण के लिए पयोप्त योग्यता न रखते थे। सन्‌ १६३७-४७ की 
अवधि में माध्यमिक स्कूलों में अनुशासन की समस्या असाधारण रूप 
में उत्पन्न हों गयी। युद्ध-जनित आध्िक कठिनाइयों के कारण शिक्षकों 
में घोर असंतोष छा गया । साथ ही उनके आदश भी हृढ न रह सके । 
स्पष्टतः वे छात्रों के सम्मुख चरित्र के वे आदर्श न उपस्थित कर सकते 
: थे, जो कि उन्हें उन्‍नत बनाते । फलस्वरूप छात्रों में अनुशासनहीनता 
सबंत्र दृष्टिगोचर होने लगी। राजनीतिक हलचलों तथा आन्दोलनों 
से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष-दोनों रूपों में छात्रों के मानसिक संतुलन को 
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अव्यवस्थित होने में योग ' दिया। इस तंरह, भारत के छात्रों, 
विशेषतः माध्यमिक स्कूलों के छात्रों, मं उस अनुशासनहीनता का 
जन्म हुआ, जो आज एक विकट समस्या के रूप में, शिक्षकों, 
शिक्त-शास्त्रियों तथा सरकार के सामने विद्यमान है | 


प्राथमिक शिक्षा 


सन १६३७-४७ की अवधि में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय 
प्रगति न हुई। सन्‌ १६३६-३७ ई० में कुत्त मिलाकर १६२,२४४ 
प्राथमिक स्कूल थे, जिनमे” १,०२२४२८८ छात्र दाखिल थे। सन्‌ 
१६४४-४६ मे' इन स्कूलों की संख्या १,६७,७०० थी ओर छात्रों की 
संख्या १३०२७३१३ थी !। इस वरह, प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 
वृद्धि के बदले २७४४४ सकी की कमी हो गयी। छात्रों की संख्या 
मे' २८०३०२४ की वृद्धि हुई। किंतु यह वृद्धि भी पहले से अपेक्षाकृत 
कम रही । इस तरह, सन्‌ १६३७-४७ के बीच प्राथमिक शिक्षा 
का विस्तार नाम-मात्र का हुआ | स्कूलों की संख्या में' तो वृद्धि के 
बदले कमी ही हुई । 

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अनिवाण शिक्षा को विस्तृत बनाने की 
चेष्टा अवश्य की, किंतु इस क्षेत्र मे' भी अधिक प्रगति न हो सकी | 
सन्‌ १६४७-४८ मे भारत मे' १४६ शहरों तथा २६६४ गाँवों में, केवल 
बालकों के लिए, अनिवार्य शिक्षा व्यवह्ृव थी। इसके अतिरिक्त 
१३४ शहरों तथा ६७१० गाँवों मे' यद् शिक्षा बालक तथा बालिकाओं 
दोनों के लिए लागू थी ।+$ 

प्राथमिक शिक्षा की न्यून प्रगति का प्रधान कारण यह था कि सन्‌ 
१६३७ तक गेरसरकारी प्रयत्न अन्तिम सीमा को रपर्श कर रहा था 
ओर इसे पार करने की ज्ञमता इसमे' न थी।व ऐसी स्थिति मे 
प्राथसिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकारी चेष्टाओं से ही सम्भव था 
जो कि इस अवधि में, पर्याप्त मात्रा में, परित्कक्षित न हो सकी। 


बिहार में इस वर्ष १७ शहरों में अनिवायय॑ शिक्षा कानून, केवल लड़कों 
के लिए, लागू हो रहा था । 
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अनिवाये शिक्षा कानून, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, बहुत ही 
सीमित क्षेत्रों में लागू किया गया था। ऐसी स्थिति में प्राथमिक शिक्षा का 
विस्तार स्वभावतः बहुत ही संकुचित रहा । 

हाटेग कमिटि की सिफारिशों (जिनसे हम परिचित हो चुके हैं) 
के अनुसार सन्‌ १६३७-४७ की अवधि में सरकार ने स्थानीय स्वशासन 
की संस्थाओं से प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी कई अधिकारों को वापस 
'ल्लोटाने की चेष्टा की। इस दिशा में बम्बई सरकार ने नेतृत्व किया। 
सन्‌ १६३१८ तथा सन्‌ १६७७ ई० में इसने दो कानून पास किए, जिनके 
अनुसार प्राथमिक शिक्षा के जेत्न में स्थानीय स्वशसन क संस्थाओं के 
अधिकार काफी सीमित कर दिये। 


विचाराधीन अवधि से प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के बेतन की 
च्द्धि की ओर कुछ चेष्टाएं हुई । इन शिक्षकों के वेतन की दर तो 
पहले सी ही कम थी। ह्विंतीय महायुद्ध के बाद देश में जो महंगी 
शुरू हुईं, उससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति ओर भी शोचनीय हो 
गयी। शिक्षकों ने वेतन-वृद्धि की मांग शुरू कर दी और कई स्थानों 
में उन्होंने इसकी स्वीकृति के लिए सजदूर-संघ की नीति व्यवह्वत की। 
सन्‌ १६४६ ई० में बम्बई प्रान्त में ४४००० प्राथमिक शिक्षकों ने हड़ताल 
कर दी। हड़ताल ४४ दिनों तक चलती रही। इसके प्रभाव से 
समस्त देश में शिक्षकों की मांग की पुष्टि होने लगी। सरकार को 
क्रियाशील होना पड़ा। लगभग सभी प्रान्तों में उनका बेतन बढ़ाया 
गया। साथ ही महंगी भत्ता (6687076088 &]]0फक्ू७706 ) भी 
स्वीकृत हुआ । इस तरह सन्‌ १६४७ ई० में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों 
का वेतन सन्‌ १६२७ से काफी बढ़ गया। किंतु यह वृद्धि वस्तुओं के 
मूल्य की वृद्धि के अनुपात में न थी। अतः शिक्षकों की वास्तविक 
आर्थिक स्थिति सन्‌ १९४७ ई० में भी अच्छी न थी । 

प्राथमिक शिक्षा के नये प्रयोग 


सन्‌ १६३७-४७ की अवधि में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई नये 
सिद्धांत तथा व्यवहार आविभू त हुए | इनमें महात्मा गांधी की “बुनियादी 
शिक्षा” ( 8880 ॥07०७४४०॥ ) सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। इसका पूरे 
परिचय हम, इसी अध्याय में, आगे प्रस्तुत करंगे। प्राथमिक शिक्षा 
'की अन्य उद्भावनाओं में विद्या मन्द्रि योजना” तथा “रव-संचालित 
' स्कूलों की योजना” उल्लेखनीय हैं। विद्या मन्दिर योजना तत्कालीन 
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मध्य प्रान्त के शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रचालित हुईं। योजना का प्रधान 
उद्दे श्य कम खच में प्राथ मिर्क स्कूलों का विस्तांर था। इस योजना के 
अन्तगत किसी ग्राम या ग्राम-सभूह में, जहाँ स्कली अवस्था के ४० बच्चें 
आर बच्चियाँ उपलब्ध रहती थीं, एक विद्या मन्दिर स्थापित किया जाता 
था। विद्या भन्दिरों में सामान्य प्राथमिक स्कलों की तरह पढ़ना, लिखना 
तथा गणित की शिक्षा तो दी जाती थी । किंतु इनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
के उद्भव, सकल तथा स्थानीय वातावरण में सामंजस्य, ग्रामोत्थान 
आदि बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ताकि विद्या मन्दिर ऐसे 
शिक्षा-केन्द्र हो जायूँ जहाँ से प्रकाश ओर ज्ञान की रश्मियाँ जन- 
सामान्य में सतत विकीये होती रहें। हर विद्या मन्द्रि में भूमि का 
एक टुकड़ा संलग्न रहता था, जिससे सकल को लगभग २०० रु० की 
वार्षिक आय हो सकती थी | विद्या मन्द्रि की आय का मुख्य ख्ोत भूमि 
का यही टुकड़ा था। पव-त्योहार के अवसरों पर यृहस्थों की ओर से 
इसे दान भी प्राप्य रहते थे। सकल की कारीगरी के उत्पादनों से भी 
आय हो सकती थी। अन्य स्थानीय आय भी उपलब्ध किये जा सकते 
थे। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि विद्या-मन्दिर स्वाश्रयी 
संस्थाएँ हो जायं ओर इनके संचालन के लिए साबबजनिक कोष से 
यथासम्भव कम रुपये देने पड़े । सन्‌ १६३६ ई० में मध्य प्रान्त में 
८० विद्या मन्दिर स्थापित हुए। कांग्रेसी मंत्रिमण्डल के पद-त्याग के 
पश्चात्‌ इनके विस्तार की गति अवरूद्ध हो गयी । 

स्वसंचालित स्कलों की योजना बम्बई प्रान्त में परिचालित हुई । 
इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे-- 


क--जन-शिक्षा के प्रसार में गेरसरकारी साधनों को अत्यधिक 
मात्रा में उद॒भूत करना 


ख--छोटे-छोटे गाँवों में, जिनमें सरकार के लिए सकल स्थापित 
करना आशिक दृष्टि से असंभव था, सकल स्थापित करना । 
यह थोजना सन्‌ १६१८ ई० में चालू की गयी और इसके द्वारा 
प्राथमिक स्कलों का तीत्र विस्तार शुरू हुआ, और एक वे 
के भीतर ही २४०० स्व संचालित सकल प्रान्तों मों कायम हो 
गये |, किंतु महायुद्ध के प्रारंभ के पश्चात्‌ इन स्कलों की 
संख्या ऋमशः घटने लगी। सन १६४६ ई० में कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल ने पुनः पद-ग्रहण किया। . फलस्वरूप इन 
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स्वसंचालित स्कलों की संख्या बदने लगी। सन १६४८-४६ 
में इनकी संख्या ८७०७ थी । 


व्यावसायिक शिक्षा 

सन १६३७-४७ की अवधि में व्यावसायिक शिक्ना के जेल में 
कोई उल्लेखनीय बात न हुईं, यद्यपि इस अवधि मे व्यावसयिक शिक्षा 
के क्षेत्र मे' कुछ प्रगति हुई। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र लगभग 
वे ही रहे, जो कि सन १६३१-३७ की अवधि में थे । 


कानून की शिक्षा--सन १६४६-४७ ई० में! १३ लो कालेज थे, 
जिनमें ५५३१२ छात्र कानन की शिक्षा भ्रहण कर रहे थे। ये 
संस्थाएं विभाजन के पर्व अखंड भारत की थीं। अतः इन संख्याओं के 
आधार पर सन १६३७-४७ की प्रगति की तुलना सन्‌ १६२१-३७ के 
आंकड़ों से नहीं की जा सकती। आन्ध्र तथा बम्बई विश्वविद्यालयों ने लॉ 
कालेजों का द्वार एन्टरमिडिएट-पास छात्रों के लिए भी खोल दिया। 
अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातक ही लॉ कालेजों में पढ़ सकते थे। 

चिकित्सा शिक्षा--सन्‌ १६४६-४७ में पू्व-विभाजन भारत मे 
२६ मेडिकल कालेज थे, जिनमें ३ स्त्रियों के लिए थे। इन कालिजों 
में ६७४२ पुरुष तथा १६१४ स्त्रियाँ चिकित्सा-शिज्षा प्रहण कर रही 
थीं। इस बर्ष मेडिकल स्कूलों की संख्या २४ थी, जिनमें ४०१० 
पुरुष तथा ३८४ स्त्रियाँ शिज्षा पा रही थीं। , 

इस अवधि भे' देशी पद्धति की चिकित्सा--आयुर्वेदी तथा 
यूनानी को सरकार द्वारा प्रश्रय मिला । 

व्यापारिक शिक्षा ((007977870%9) ०ध४०७४४०7)--सन १६७६-७७ 
ई० मे देश मे' १७ व्यापारिक कालेज तथा २६६ स्कूल क्रियाशील थे 
इनकी संख्या ऋ्रशः ७७८३ तथा १४,७८७ थी । 


कृषि शिक्षा-सन १६४७ ई० में देश में' १७ क्षि कालेज थे, 
जिंनमें १५४९१ छात्र कृषि की शिक्षा पा रहे थे । .जेसा कि हम देख 
चुके हैं, सन्‌ १६३६-३७ मे इन कालेजों की संख्या केवल ६ तथा 
पढ़ने वाले छात्रों की संख्या १००८ थी। स्पष्टतः क्षि की उच्च 
शिक्षा की इस अवधि में, अच्छी प्रगति हुई। किन्तु देश की आवश्यकता 
के विचार से क्षि-शिक्षा का यथेष्ट विकास न हो पाया था | 


56707 ०ई ६४860 70.7०... 80४08७ (7947-49)--व०००७१ उ9 
अपएगी॥ & पिल्यर--]2 777 क् 


( ३२४ ) 


इन्जिनियरिंग की शिक्षा-सन १६२७ की अवधि में इन्जिनियरिंग 
शिक्षा मे' काफी प्रगति हुई। सन्‌ १६३६-१७ ई० में, जसा कि 
हम पहले देख चुके है', ८ इन्जिनयरिंग कालेज थे। भारत के विभा- 
जन के फल्तस्वरूप लाहोर तथा कराची-स्थित इन्जिनियरिंग 
कालेज पाकिस्तान में चले गये । किंतु इस ज्ञति के पश्चात्‌ भी सन्‌ 
१६४६-४७ ई० में भारत में १७ इन्जिनियरिंग कालेज थे, जिनमें २४०० 
छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । किंतु अभी भी इन्जिनियरिंग कालेजों 
की संख्या इतनी अधिक न थी कि उनके द्वारा देश की आवश्यकताओं 
की पूर्ति होती । 
टेकीनकल शक्षा 

सन्‌ १६३७-४७ की अवधि में टेकनिकल शिक्षा की अभूतपूव 
प्रगति हुहचं। इसके कई कारण थे। द्वितीय महायुद्ध में टेकनिकल 
शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों को बड़ी आवश्यकता थी। इस जरूरत 
के अतिरिक्त, युद्ध के परिणाम-स्वरूप देश में कई नये उद्योग खड़े 
हो गये, जिनके लिए टेकनिकल्ल शिक्ता-प्राप्त व्यक्तियों की सांग खड़ी 
हो गयी। तीसरा कारण यह था कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
सरकारों ने कई युद्धोत्तर योजनाए' प्रचालित कीं। इन योजनाओं को 
कायोन्बित करने के लिए अधिकांशत: ऐसे व्यक्तियों की जरूरत 
थी, जो कि मिन्‍न-भिन्‍न तरह की टेकनिकल कुशलता पाये हुए थे। 
इस तरह टेकनिकल् स्कूलों की प्रेरण/ कई दिशाओं से प्राप्त हुई । इसके 
विस्तार की बात तो पहले से ही सोची जा रही थी। महायुद्ध तथा 
इससे उद्भूत परिस्थितियों ने टेकनिकल शिक्षा का आयोजन अनिवायें 
कर दिया। फलंत: देश में टेकनिकल शिक्षा की संस्थाओं का तीत्र 
विस्तार हुआ । सन्‌ १६४६-४७ ई० में कुल सिलाकर ४६० टेकनिकल्त 


तथा ओद्योगिक शिक्षा की संस्थाएं क्रियाशील थीं, जिनमे २६७०० 
छात्र शिक्षा प्रहणु कर रहे थे । 


सन्‌ १६४४ ३० में भारत सरकार ने एक भारतीय टेकनिकल शिक्षा 
'समिति ( 4) वशवांक 00फालं 04 ऋतप्र०४४०४ ) स्थापित की। 
समिति का यह उत्तरदायित्व था कि बह टेकनिकल शिज्ञा के आयोजन 
तथा संगठन के सम्बन्ध में भारत सरकार को उचित परामश दे | उसका 
यह भी उत्तरदायित्व था कि टेकनिकल शिक्षा की सभी संस्थाओं में समर 
स्थापित करे, ताकि सभी संस्थाएं एक सुनिश्चित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर 
अग्रसर हो से । समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने टेक- 
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निकल शिक्षा के प्रसार के लिए एक योजना स्वीकुंत की, जिसके अनुसार 
सरकार को १४४००००० रुपये अंनावत्तेक तथा ३००००० रुपये आवत्तेक 
के रूप में खर्चे करने थे | 
सन्‌ १६४५ ई० में श्री नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में, भारत 
सरकार ने, उच्च टेकनिकल शिक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में परामश्‌ देने 
के लिए उच्च टेकनोलोजिकल शिक्षा समित्ति ( स्रां20०' 7०७०७४४000-- 
0०8) ॥0.08४४0०7 (0/07776006७ ) संगठित की । सन्‌ १६४६ ई० 
में समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किये । 
क--देश मे उच्च टेकनिकल शित्वा की ४७ बड़ी संस्थाएं स्थापित 
की जाय॑। 
ख--पहली संस्था कल्कत्ते के सन्निकट शीघ्र स्थापित कीं जाय। 
दूसरी संस्था भी, जो कि पश्चिम में बम्बई के निकट हो, यथा- 
शीघ्र स्थापित की जाय । 
ग--तीसरी संस्था उत्तरी भारत में स्थापित हो। इसका उद्देश्य 
इन्जिनियरों, विशेषतः जल-बिद्यत्‌ के विशेषज्ञ इन्जिनियरों, को 
समुत्पन्त करना हो । 
घ--इन विद्यालयों के प्राचायं तथा विभाग-प्रधान शीघ्र ही नियुक्त 
किये जाय, ताकि वे भवन, सामान, तथा पाछ्य-क्रम के 
आयोजन के काय प्रारम्भ कर दें । 
भारत सरकार से समिति की सिफारिशें स्वीकृत ' कर लीं।' 
प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका पूरा परिचय हम आगे देंगे, इस 
सिफारिशों को काययान्वित करने के लक्ष्य निधोरित किये गये और यह 
निश्चय किया गया कि बंगाल तथा बम्बई में उच्च टेकनोलोजिकल 
शिक्षा की संस्थाएं शीघ्र स्थापित की जाय॑। 


: ऐब्बोट ऊड़ रिपोर्ट 
( 32000%0 श660 &6507 ) 


सन्‌ १६३६-३७ ई० मे भारत सरकार ने इंग्लैंड के दो विशेषज्ञों 
को, व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए, आमंत्रित 
किया। ये विशेषज्ञ थे श्री० ए० ऐब्बोट तथा एस० एच० ऊड। इन 
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विशेषज्ञों ने व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी, वह 
ऐब्बोद ऊड रिपोर्ट (400000 ७४१ ए००१ 8०७907४) के नाम से 
प्रसिद्ध है। यह रिपोर्ट कुछ जल्दीबाजी में तैयार की गयी | विशेषज्ञों 
ने भारत की व्यावसायिक शिज्ञा की सवो्गीण जाँच न की। उनके 
दीरे पंजाब, सयुक्त्त प्रान्व तथा दिल्‍ली तक सीमित थे। अतः 
ऐब्बोट ऊड रिपोर्ट की सिफारिशें, व्यावसायिक शिक्षा के सस्बन्ध में 
वैसी न थीं, जिनके आधार पर व्यावसायिक शिक्षा को सही दिशा 
तथा सही रीति से परिचालित क्रिया जा सकता। कुछ ही 
दिनों के बाद सार्जेन्ट रिपोर्ट प्रकट हुआ, जिसने ऐब्बोट-ऊूड रिपोर्ट के 
सुझावों पर ध्यान देते हुए, व्यावसायिक शिक्षा का एक विस्तृत अध्ययन 
प्रस्तुत किया । इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद ऐब्बोट-ऊड रिपोर्ट की 
जो कुछ भी निजी महत्व था, गोण हो गया। फिर भी ऐब्बोट- 

रिपोर्ट कुछ दिनां तक, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों 
का ध्यान आकर्षित करती रही । रिपोट की प्रमुख सिफारिशें ये थीं :--- 


१--व्यावसायिक शिक्षा देश की व्यासायिक भागों का अति- 
ऋमण न करे | 

२--किसी प्रान्त की व्यावसायिक शिक्षा का रूप, प्रकार आदि 
'लस प्रान्त के उद्योगों तथा व्यापारों के विचार से निर्धारित हों । 

३-व्यावसायिक शिक्षा साहित्यिक शिक्षा से निम्न स्तर पर 
-न रखा जाय । 

४--सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षाएं एक दूसरे से विभिन्‍न 
न समझे जाय, बल्कि शिक्षा के पूववर्ती तथा परवर्ती चरण 
माने जाय॑ । 

४--चू' कि सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्य भिन्‍न हैं 
इसलिए एक ही विद्यालय मे दोनों प्रकार की शिक्ञाएं न दी जाय॑ । 

--आधुनिक संगठित उद्योगों से छोटे-छोटे ग्रह-उद्योगों मे' लगे 
.हुए कारीगरों की रक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाय। इसके 
लिए यह आवश्यक है कि इन कारीगरों को, परिवर्तित स्थितियों के 
'डपयुक्त बनने के लिए, प्रशिक्षित किया जाय । 


७--उद्योग तथा व्यापार के साथ शिक्षा का घनिष्ट सहयोग 
स्थापित करने के विचार से एक विशिष्ट संस्था स्थापित की 


' (' शश्८ ) 


जाय। इसके लिए हर प्रान्त भे' व्यावसायिक शिकज्ञा सलाहकारिशी' 
समिति (44एां807ए 00पराजी 07 १००8४00७]| #त70०७४४05)- 
का संगठन अपेज्ञित है| 

८--व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाएँ दो प्रकार की हां :-- 

जुनियर व्यावसायिक स्कूल-- इसमें आठवीं श्रेणी के बाद के लड़के 
भरती किये जाय॑ । इनकी शिक्षा ३ वर्षों की हो। ये व्यावसायिक 
स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल ( लरीहट्ठी00 ४७०००१७०ए9 80000] ) 
की मयोदा प्राप्त करें | 

सीनियर व्यावसायिक स्कूल--इन स्कूलों में ग्यारहवीं श्र णी के बाद के 
लड़के भरती किये जाय । इनकी शिक्षा दो वर्षो की हो। ये सीनियर 
व्यावसायिक स्कूल इन्टरमिडिएट कालेज के समकन्न माने जाय॑ | 

६-व्यावसायिक स्कूलों की शिक्षा प्राप्त कर लेने पर छात्रों को 
ः स्कूल परित्याग प्रमाण-पत्र ( ]69ए08 3७/४09॥० ) दिया जाय। 

इस प्रमाण-पत्र में न केवल अन्तिम परीक्षा की उपलब्धियाँ अंकित 

कीं जाय, बल्कि यह भी अंकित की जाय कि छात्र का काय, शिक्षा की 
पूरी अवधि में, केसा रहा । 

१०--ज्ुनियर तथा सीनियर टेकनिकल स्कूलों की स्थापना, भरसक, 
ओद्योगिक केन्द्रों मे' की जाय । 

११--विभिन्‍न व्यावसायों मे लगे हुए व्यक्तियों के ज्ञान की वृद्धि 
के उद्देश्य से अंश-कालिक स्कूल ( 9970-0॥776 50700] ) स्थापित 
किये जायं। इनमे, यथासम्भव, दिन मे' ही शिक्षा दी जाय॑। 
कारखानों के मालिक अपने कमंचारियों को सप्ताह में अदाई-दिन 
अंश-कालिक स्कूलों मे पढ़ने की अनुमति दें । 

१२--भारत सरकार चुने हुए स्थानों मे व्यावसायिक प्रशिक्षण 
कालेज ( ४०0०७४०7७॥ प्रफ्छांगां72 (00०2० ) तथा टेकनिकल् 
सकल स्थापित करे। 


स्‍त्री शिक्षो 

सन्‌ १६३७-४७ की अवधि में भारतीय स्थ्रियों ने शिज्ञा के 
सभी क्षेत्रों मे' प्रतति की। यह प्रगत्ति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 
सबसे अधिक रही । उच्च शिक्षा के विस्तार की एक बड़ी प्रेरणा. 
द्वितीय महायुद्ध ने दी'। महायुद्ध ने विभिन्‍न रोजगार उपस्थित किये, - 
जिनमे शिक्षित स्त्री-पुरुषों की मांग बढ़ गयी। इस स्थिति से भार- 


( ३४२६ ) 


तीय स्त्रियों ने भी लाभ उठाया | सन्‌ १६४७ ई० मे' अनेक भारतीय 
स्त्रियाँ सरकारी तथा गैरसरकारी पदों पर प्रतिष्ठित थीं। हमने देखा 
है कि भारतीय स्त्रियाँ, कुछ ब्यबसायों को छोड़ कर, सामान्यतः नोकरी 
करना न पसन्द करती थीं। सन्‌ १६३६-३७ ई० की अवधि में 
उनकी इस प्रवृत्ति में' परिवर्तत हुआ | युद्ध-जनित महँगी के कारण 
. भसध्य-वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति पतली हो गयी थी। फल्नतः 
इन परिवारों की स्त्रियों को भी काम-काज करने के लिए वाध्य होना 
पड़ा ओर नोकरी चाहने वाली स्त्रियों की संख्या बढ़ने लगी । साथ ही 
अब समाज की दृष्टि मे, स्त्रियों का किसी व्यवसाय से लगना, 
उतना निनन्‍्दूनीय न समझा जा रहा था। फलतः स्त्रियों की उच्च 
शिक्षा, जो कि अच्छे व्यवसाय की प्राप्ति के लिए आवश्यक थी, 
समाज से कुछ-कुछ अनुमोदित होने लगी । 

सन्‌ १६४६-४७ ई० में विश्वविद्यालयों को छोड़कर भारत में कुल 
मिला कर सत्री-शिक्षा की १६६४८ संस्थाएँ थीं, जिनमे” ३२४७६०७७ 
कन्याएँ सिन्ञा भहण कर रही थीं। अस्वीकृत संस्थाओं की संख्या 
४२१७ तथा इनमे पढ़ने वाली क्न्‍्याओं की संख्या ४६,६०७ थी । 


हरिजनों की शिक्षा 


सन्‌ १६३७ में भारत के प्रसुख प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल 
स्थापित हुआ | इस मंत्रिमण्डल के द्वारा हरिजन शिक्षा को पूर्ण प्रश्नय 
मिलना स्वाभाविक था। फलत: सभी कांग्र सी प्रान्तों में हरिज़्नों की 
उन्नति के प्रशंसनीय प्रयत्न होने लगे । हरिजनों के विरुद्ध अछूतपन 
के भाव को भिटा देने के उद्दश्य से, कांग्रेसी सरकार ने, प्रान्तीय 
आवश्यकताओं के अनुसार नये-नये कानून पास किये। शिक्षा के 
क्षेत्र में हरिजन छात्रों के लिए सभी सरकारी संस्थाएं न केकल पूर्ण 
रूप से खोल दी गई, बल्कि इन संस्थाओं में हरिजन छात्बों को कई 
प्रकार की सुविधाएं दी गयीं। प्राथमिक स्कूलों मे हरिजन छात्र 
नि:शुल्क, पहले से, पढ़ते आते थे । माध्यमिक तथा उच्च स्कूलों में इनके 
शुल्क की माफी की व्यवस्था कई स्थानों में की गयी। हरिजनों के 
लिए विशेष प्रकार की छात्रवृत्तियाँ आयोजित की गयीं । गरीब हरिजन 
विद्यार्थियों के लिए पुस्तक-अनुदान (80०0: 87७76), शुल्क की 
माफी, परीक्षा-शुल्क की माफी आदि अन्य कई सुविधायें भी उपस्थित 
की गयीं। मेडिकल, इन्जिनियरिंग आदि विशेष प्रकार के विद्यालयों 


( रे३० ) 


में उनके लिए जगह सुरक्षित कर दी गयीं। ये जगहे अन्य जाति के 
छात्रों के द्वारा तभी भरी जा सकती थीं, जबकि इनके लिए हरिजन- 
छात्र उपलब्ध न होते । जिन विद्यालयों में हरिजन छात्रों की संख्या 
अधिक थी, वहाँ उनके लिए अलग छात्रावास की व्यवस्था की गयी। 
इसके लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। 
हरिजन छात्रों के लिए कुछ विशेष प्रकार की उपयुक्त व्यावसायिक 
शिक्षाएं--जेसे चमड़े की कारीगरी आदि आयोजित की गयीं | 

प्रान्तीय कांग्र सी मंत्रि-मण्डलों की इन चेष्टाओं के अतिरिक्त, 
केन्द्रीय सरकार की ओर से भी हरिजन-शिक्षा के लिए कई प्रकार के 
प्रोत्साहन दिये गये। सन्‌ १६४२ ६० में हरिजनों के सुयोग्य नेता 
डाक्टर अम्बदेकर भारत सरकार के कानून सदस्य (,9ए़ '(०7४०७7०) 
नियुक्त हुए। इनकी भ्रेरणा से केन्द्रीय सरकार ने पिछड़ी जातियों के 
छात्रों को छात्रवृत्ति ढेना स्वीकार किया । इसके अनुसार सन्‌ १६४४- 
४५ ई० में सरकार ने ३ लाख रुपये मंजूर किये | इन रुपयों से उन 
हरिजन छात्रों की छात्रवृतियाँ दी जाने लगी, जो प्रवेशक-परीक्षा पास 
द्रने के पश्चात्‌ वेज्ञानिक तथा टेकनिकल शिक्षा ग्राप्त करना चहते थे । 
इस तरह की छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध आदिवासी, पहाड़ी जाति तथा अन्य 
पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए भी हुआ | 


बुनियादी शिक्षा 


भारतीय शिज्ञा के इतिहास में बुनियादी शिक्षा का आवधिभौवष 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने, भारतीय शिक्षा के ज्षेत्र 
में, न केवल्न नये आदर्शों, नयी मान्यताओं तथा नये व्यवहारों की 
सृष्टि की, बल्कि इनके द्वारा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के 
उदूभव की परिकल्पना की, जिसकी आधार-भित्ति सत्य ओर 
अहिंसा थी ओर जिसका लक्ष्य था वर्ग-विहीन, शोषण-रहित, 
अभ-परिपूरित सहयोगी मानव समुदाय का सृजन--सर्वोद्य समाज 
का अवतरण । दूसरी ओर, इस घटना ने भारतीय शिक्षा के 
प्रचलित आदर्शों, मान्यताओं एज॑ व्यवहारों को एक ऐसी मकमोर दी, 
जिससे उनकी सुप्त-चेतना स्पन्दित हो उठी। बुनियादी शिक्षा ने यह 
स्पष्ट कर दिया कि भारत की आधुनिक शिक्षा-पद्धति भारतीय समाज की 
नयी मांगों के बहुत पीछे पड़ गयी थी ओर. इस बात की. आवश्यकता 
थी कि वह, अपने अस्तित्व को कायम रखने के .लिएं, नयी दिशा में 


(' र३े१- )' 


तीत्र कदम बढ़ाबे। इस: तरह, : बुनियादी शिक्षा ने प्रत्यक्ष तथा- 
अप्रत्यक्ष-दोनों ही रूपों में भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नये 
युग का समारम्भ किया | वस्तुतः, व्यापकता की दृष्टि से, बुनियादी 
शिक्षा की प्रेरणाएं इसकी निजी संभावनाओं से अधिक प्रभावोत्पादक 
सिद्ध हुई'। भारत के शिक्षा-गगन में बुनियादी शालाओं के प्रदीप 
चाहे जितने भी थोड़े दँगे हों, किंतु उनका आलोक हमें नथी दिशा का 
संकेत अवश्य दे रहा है । 
बुनियादी शिक्षा के प्रथम दशेन 

बुनियादी शिक्षा के प्रथम दशन सन्‌ १६३७ के “हरिजन” के उन 
अंको में मिले, जिनमें महात्मा गांधी ने अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचारों 
को अभिव्यक्त किया था। ये ही बिचार बुनियादी शिक्षा की 
सुव्यवस्थित पद्धति के शिज्ञाधार बने । बुनियादी शिक्षा का उद्भव, 
प्रारम्भ मे, जन-शिक्षा की समस्या के समाधान के रूप में ही हुआ। 
हम देख चुके हैं कि सन्‌ १६३७ ई० में भारत के ७ प्रमुख प्रान्तों में 
कांग्र सी मंत्रिमएडल संगठित हो चुका था। जनता की आशा, शिक्षा 
प्रसार के लिए, उत्तरदायी सरकार पर टंगी हुई थी। स्वभावत 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के जनोपकारी कार्यों में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार 
प्रथम स्थान रखता था । वस्तुतः कांग्रेस स्वयं इसके लिए प्रण-बद्ध 
सीथी। दूसरी ओर, प्रान्तों की आर्थिक स्थिति शिक्ञा-प्रसार के मांगे 
में दुदम्य पहाड़ की भांति अडिंग खड़ी थी। इसी समय महात्मा 
गांधी ने कांग्रे सी प्रान्तों से मद्य-निषेध (07०४7097907) का निदेश 
दिया। इसका परिणाम प्रान्तीय सरकारों की आय पर प्रतिकूल 
पड़ता। आबकारी-कर की आय प्रान्तीय स्रोतों में महत्त्वपू्े स्थान 
रखती थी। कहीं-कहीं तो शिज्ञा.का खर्चे इस स्रोत से ही उपलब्ध 
होता था। फल्नतः प्रान्तीय सरकारों का आ्थिक भविष्य धंधला दृष्टि- 
गोचर हो रहा था। विकट परिस्थिति थी। प्राथमिक शिक्षा का 
बिस्तार आवश्यक था, इसके लिए रुपये की आवश्यकता थी, रुपये की 

लब्धि का कोई सुलभ ४5पांय न' था। मद्य-निषेध आवश्यक था 
मद्य-निषेध से सरकारी कोष ज्ञीण हो जाता, इसके भरने के. लिए अन्य 
कर लगाये न जा सकते थे । . मंत्रिमण्डतों के सामने दो हो मार्ग थे। 
या तो शिक्षा-प्रसार की गति अवरूद्ध रखी जांय, या मद्य-पान को जारी 
रखा जाय । किंतु दोनों ही मार्ग बजिंत थे। ऐसी ही परिस्थिति में 
महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की ,उद्घोषत्ना की । बुनियादी शिक्षा 


के द्वारा प्राथमिक शिक्षा स्वाश्रयी बनायी जा सकती थी ओर इसके 
प्रसार में सरकार को अधिक ख्चो करने की आवश्यकता न थी। 
आथमिक शालाओं में उपयोगी कारीगरी के समावेश से न केवल शिक्षा 
स्वाश्रयी हो जाती, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व का स्वोगीण विकास भी 
संभव हो जाता | * 

क्रितु यह समभना भ्रम होगा कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का 
आविभोव मद्य-निषेध की आर्थिक समस्याओं के हल के रूप में ही किया । 
वस्तुत: स्वाश्रयी शिक्षा कीं रूपरेखा उनके मस्तिष्क से बहुत पहले 
अरस्फुटित हो चुकी थी। सन्‌ १६०२ ई० में ही, उन्होंने अफ्रिका 
(जोहान्सवग) के “टालस्टाय फाम' में स्वाश्नयी शिक्षा की संभावनाएँ 
देखी थीं। मातृभाषा के भसाध्यम से शिक्षा के प्रयोग भी महात्मा गांवी 
ने यहीं किये थे। धामिक शिक्षा, सह-शिक्षा आदि की कठिनाइयों 
को परखने की चेष्टा भी महात्मा जी ने टालस्ठाय फामे में की थी। 
अस्तु, महात्मा गांधी के शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग सुदूर अफ्रिका में बहुत 
पहले प्रारम्भ हो चुके थे। इन्ही प्रारम्मिक प्रयोगों में उस शिक्षा- 
पद्धति के बीज निहित थे, जो आगे चलन कर बुनियादी शिक्षा के रूप 
में बृक्षित तथा पुष्पित हुए । ह 

हम देख चुके हैं कि सन्‌ १६२१ ई० में ही गांधीजी ने अंग्रेजी 
शिक्षा पद्धति के विरुद्ध घोर असंतोष प्रकट किया था और एक ऐसी 
शिक्षा की रुपरेखा प्रस्तुत की थी, जिसमें छात्र, शुरु से दी, स्कूल का 
खच उद्योग के द्वारा चला सकते थे । | 

अस्तु, ऐतिहासिक दृष्टि से, यह कहना सही न होगा कि बुनियादी 
शिक्षा का अव॒तरणु सन्‌ १६३७ में सद्य-निषेध से उत्पन्न आशिक 
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| देखिये प्रस्तुत पुस्तक एृष्ठ---२५६ 


( शरेहें् ) 


निमोण का कार्य है। स्वावलम्बी शिक्षा की कल्पना का उल्लेख जिम्त 
सावधानी से वे कर रहे हैं, उससे झुमे आश्चर्य नहीं हुआ।' पर 
मेरे लिए तो वही सबसे महत्त्वपूर्ण समस्‍या है। मुके अफसोस तो 
इस बात का हो रहा है कि परिस्थिति-बंश वह चीज मुझे आज जितनी 

देरी से साफ-साफ नजर आयी है, जिसे कि में गत चालीस वर्षों से 
कांच के बीच से अस्पष्ट-सा देखा रहा हूँ | 


सन्‌ १६२० ई० में मैंने वर्तमान शिक्षा पद्धति की काफी कड़े शब्दों 
में निन्दा की थी। और आज चाहे कितने ही थोड़े अंशों में क्‍यों न 
हो, देश के सात प्रांतों में उन मंत्रियों द्वारा उस पर असर डालने का 
मुझे मोका मिला है, जिन्होंने मेरे साथ सार्वजनिक कार्य किया है, 
ओर देश की स्वाधीनता के उस महान युद्ध में मेरे साथ तरह-तरह की 
मुसीबतें उठायी हैं। आज मुझे भीतर से ऐसी दुदेमनीय श्रेरणा हो 


# 


रही है कि मैं अपने इस आरोप को सिद्ध करके दिखा दूँ कि वतेमान 
शिक्षा-पद्धति नीचे से ऊपर तक मूलतः बिलकुल गलत है। ओर 
'हरिजन! मे जिस बात को प्रगट करने का अब तक प्रयास करता रहा 
हूँ और फिर भी ठीक-ठीक प्रगट नहीं कर सका, वही अब मेरे सामने 
सू्वत्‌ स्पष्ट हो गयी है। और प्रतिदिन उसकी सच्चाई मुझ पर 
अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है |” * 

* हरिजन सेवक २-१ ०-३७, बुनियादी शिक्षा में संकलित---प्रृष्ठ---४८ 
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( देश॥४ ) 


राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा-१६१८--गांधी जी के झ्ारा प्रस्तावित 
पशिक्ञा-पद्धति से भारतीय शिक्षा जगत में एक हलचल-सी मच गयी । 
शिक्षा-शास्त्रियों ने इस पद्धति के विरुद्ध तरह तरह के आद्चेप प्रस्तुत 
फिये। आजक्षेप का प्रमुख विषय शिक्षा की स्वाश्नयिता थी। 
अतः यह आवश्यक हो गया कि गांधी जी की योजना शिक्षा-शास्त्र 
की कसौटी पर कसी जाय | उसल्ी उद्देश्य से २३ अक्तूबर १६३७ को 
प्रथम बुनियादी शिक्षा सम्मेलन वधों में आमंत्रित हुआ। सम्मेलन 
में राष्ट्रीय शिक्षा के कायकत्तोओं के अतिरिक्त कांग्रेसी प्रान्तों के शिक्षा 
मंत्री भी बुलाये गये। सम्मेलन का सभापतित्व स्वयं गांधी जी ने 
किया। सम्मेज्ञन में बुनियादी शिक्षा की पद्धति पर गंभीर विचार- 
विमशे हुआ । अन्त में इसने निम्नलिखित चार प्रस्ताव पास किये | 

१--इस कॉन्फरेन्स की राय में देश के सब बच्चों के लिए सात 
व की मुफ्त ओर लाजिमी तालीम का इन्तजाम होना चाहिये । 

२--तालीम का जरिया मातृ भाषा होनी चाहिये । 

३--“यह्‌ कॉन्फरेन्स महात्मा गांधी की इस तजवबीज की 
ताओद करती है. कि इस तमाम मुद्दत में शिक्षा का मध्यबिन्दु 
किसी किस्म की दस्तकारी होना चाहिये, जिससे कुछ मुनाफा हो 
सके, और बच्चों में जो कुछ अच्छे गुण पेदा करते हैं ओर उनको 
जो शिक्ा दीक्षा देनी है, वह जहाँ तक हो सके किसी केन्द्रीय 
दस्तकारी से सम्बन्ध रखती हो ओर जिस दस्तकारी का चुनाव बच्चों 
के मामूल का लिहाज रख कर किया जाय |”? 

४- “यह कॉन्फरेन्स आशा करती है कि इस तरीके से धीरे-धीरे 
अध्यापकों की तनखाह का खर्चे निकल आश्रेगा |? * 
जाकिर हुसेन कमिटि रिपोर्ट 

इन प्रस्तावां के आधार पर “प्राथमिक शिक्षा के अध्ययनन्क्रम 
की योजना तेयार करने के लिए” सम्मेलन ने डाक्टर जाकिर हुसैन 
की अध्यक्षता में एक कमिटि नियुक्त की। कमिटि को यह आदेश 
दिया कि “वह अपनी योजना को कॉन्फरेन्स के सभापति के पास 
एक महीने के अन्दर भेज दे ।” कमिटि ने बड़ी तत्परता से का्ये 
आरंभ किया ओर २ दिसम्बर १६३७ को डाक्टर जाकिर हुसेन 
ने महात्मा गांधी के पास अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी | 


-अनानननानाज“ कम लाभ ।खए। जल 


, * -हरिजन सेवक ३० अक्तूबर-१६ ३७ - 


( रे३े६ ) 


रिपोर्ट में कमिटि ने बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों 
को स्पष्ट किया, ७ कज्षाओं (प्रंडों) को क्रम-बद्ध अध्ययन-क्रम 
निर्धारित किया तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण, बुनियादी शालाओं के 
प्रशासन आदि प्रासंगिक विषयों के सम्बन्ध में बहुमूल्य सुझाव उपस्थित 
किये। समवायी शिक्षण के मार्ग-प्रदर्शन के रूप में रिपोर्ट ने, कताई 
तथा बुनाई को केन्द्रीय उद्योग मानकर, कई समवायी पाठ भी प्रस्तुत 
किये। बुनियादी शिक्षा के इतिहास में जाकिर हुसेन कमिटि-रिपोर्ट 
का विशिष्ट स्थान है। वस्तुतः बुनियादी शिक्षा के सेद्धांतिक तथा 
व्यावहारिक आदर्शों एवं मान्यताओं का शास्त्रीय एवं सुव्यवस्थित 
रूप इसी रिपोर्ट में प्रथम अभिव्यक्त हुआ | 

रिपोर्ट के प्रथम अध्याय में कमिटि ने प्रचलित शिक्षा पद्धति का 
परीक्षण किया और यह सिद्ध किया कि यह शिक्षा पद्धति राष्ट्र 
की नयी आवश्यकताओं तथा मांगों की पूर्ति में नितान्त: असमर्थ थी। 
साथ ही इसमे प्राणदायिनी तथा सृजनात्मक प्रेरणाओं का बिलकुल 
अभाव था।।| इसके द्वारा ऐसे व्यक्ति उत्पन्त न हो रहे थे, 
जो सामाजिक उत्पादनों में हाथ बटा सकें तथा अपनी आवश्यकतओं 
की पूर्ति करते हुए समाज की श्रीबृद्धि में अपना पूरा योग दे सकें। 
इसमें कोई ऐसा तत्व न था, जो शोषण ओर अहिसात्मक शक्तियों 
पर आश्रित प्रतियोगिता-पू्ण आमानुषिक समाज के बदले, सहयोग 
के नये सिद्धांतों पर आधारित मानवीय समाज की सृष्टि करता । ; 

कमिटि ने महात्गा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने 
एक ऐसी योजना का आविष्कार किया “जो जन-शिक्षा की समस्या 
को व्यावहारिक ढंग से कम से कम समय में हल कर सकती थी।” 
महात्मा गांधी की योजना की मूलाधार धारणा यह थी कि, यदि 
शिक्षा सही सिद्धांतों पर आधारित है, तो यह किसी दस्तकारी 
अथवा उत्पादक कार्य के द्वारा ही दी जानी चाहिए। यह 
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( रे३७ ) 


कारीगरी अथवा उत्पादक कार्ये स्कूल की. अन्य सभी शिक्षाओं 
का आधार रहेगा ।” | गांधी जी के विचार में यह योजना, निःशुल्क 
ओर अनिवार्य प्राथमिक शिज्ञा को तत्वण लागू करने में सरकार 
की सहायता करती । | 


दस्तकारी की शिक्षा 


क्मिटि की रिपोर्ट ने स्कूल में दस्तकारी की शिक्षा का परीक्षण 
शैक्षणिक, मनो वैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टियों से किया और 
यह विचार व्यक्त किया कि “आधुनिक शिक्षा सिद्धांतों के अनुसार बच्चों 
की शिज्ञा किसी उपयुक्त कार्य के द्वारा ही दी जानी चाहिए। ऐसी 
ही शिक्षा से एक समन्वित और स्वोगीण शिक्षा सम्भव हो 
सकती है |” * 


मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दम्तकारी के द्वारा दी जानी वाली शिक्षा 
बच्चों को उस यातना से मुक्त करती है, जो उन्हें नितान्त: बोद्धिक 
तथा मानसिक शिक्षा से भुगतनी पड़ती है। इसके द्वारा बोद्धिक 


तथा व्यावहारिक अनुभव संतुलित होते हैं तथा शरीर एवं 


मस्तिष्क-दोनों ही प्रशिक्षित किये जा सकते हैं। इस प्रकार की 
शिक्षा से बच्चों को न केवल साक्षरता, अर्थात्‌, पुस्तकों के पढ़ने की 
क्षमता प्राप्त होती है, बल्कि उन्हें अपने हाथ तथा अपनी बुद्धि को 
उपयोगी कायों में लगाने की शक्ति प्राप्त होती है। संक्षेप में, 
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( शेश्द ) 


दस्तकारी की शिक्षा के द्वारा “सम्पूर्ण व्यक्तित्व की साक्षरता” 


होती है | * 


सामाजिक दृष्टि से दस्तकारी को शिक्षा से हाथ के काम करने वाले 
तथा मस्तिष्क के काम करने वाले लोगों के बीच की खाई भरने लगेगी । 
इस शिक्षा के द्वारा ही हाथ के काम का सहत्त्व तथा मानवीय एकता 
का भाव प्रतिष्ठापित हो सकेगा | 


आर्थिक दृष्टि से, दस्तकारी के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा देश के 
श्रमिकों की उत्पादन-शक्ति की वृद्धि करेगी ओर साथ ही उन्‍हें अपने 
अवकाश को ला भपूबेक व्यतीत करने की क्षमता देगी । 

योजना को नागरिकता 


बुनियादी शिक्षा में एक आदश नागरिक की शिक्षा भी सन्निविष्ट 
है--इस बात की ओर भी कमिटि ने शिक्षकों" तथा शिक्षा-शाख्त्रियों का 
ध्यान आकर्षित किया । 4 आधुनिक भारत में नागरिकों के अधिकारों 
तथा कत्तेंब्यों की परिधि उत्तरोत्तर वृद्धिशील हैं ओर इसलिए यह 
आवश्यक है कि नयी शिक्षा पद्धति के द्वारा बच्चों को इन अधिकारों 
तथा कत्ेव्यों की न केवल पूर्ण पहचान हो जाय, बल्कि इनके उपयोग 
एवं उपभोग का सामथ्य भी प्राप्त हो जाय। समाज की श्रीवृद्धि के 
लिए यह भी आवश्यक है कि समाज का हर सदस्य समाज की कुछ 
उपयोगी सेवा कर सके । अतः बुनियादी शिज्ञा का उद्देश्य यह भी 
होना चाहिए कि बह भावी नागरिकों में आत्म-महत्त्व, गौरब, तथा 
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( 3३६ ) 


कुशलता की भावना भरे, तथा एक सहयोगी समाज के सदस्य के रूप 
में आत्मोत्थान तथा समाज सेवा की प्रेरणा उन्हें दे । । संक्षेप में 
बुनियादी शिक्षा योजना एक ऐसे सहयोगी समाज की परिकल्पना करती 
है, जिसमें समाज-सेवा का भाव बच्चों तथा प्रोढ़ों के समस्त क्रियाओं में 
प्रमुख स्थान रखेगा । ६ 


नितान्तः शैक्षणिक दृष्टि से, दस्तकारी-केन्द्रित शिक्षा अधिक 
साथक तथा बास्तविक हो सकती है। इस शिक्षा से जो ज्ञान अर्जित 
होगा, बह जीवन से सम्बन्धित होगा तथा उस ज्ञान का प्रत्येक अवयवब 
एक-दूसरे से संयोजित रहेगा | * 


किंतु, कमिटि की दृष्टि में, दस्तकारी की शिक्षा के उपयु क्‍त लाभों 
की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक था कि जो दस्तकारी अथवा उद्योग 
शिक्षा का केन्द्र-बिन्दु माना जाय, उसमें शैक्षणिक संभावनाओं का 
बाहुलय रहे । उससे इतनी ज्ञसमता रहे कि बह सानव जीवन के प्रमुस् 
हितों तथा व्यापारों को अपने साथ, प्राकृत्तिक ढंग से, संबद्ध कर सके। 
साथ ही इसका क्षेत्र इतना व्यापक हो कि वह सकल के शिक्षा-क्रम के 
सभी विषयों को सन्निविष्ट कर सके । नयी शिक्षा पद्धति का प्रथम 
उद्देश्य कुशल कारीगर उत्पन्न करना नहीं, जो कि दस्तकारी की 
यांत्रिकता में कुशल हो, बल्कि दृस्तकारी में निहित संभावनाओं को 
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( ३४० ) 


शिक्षा के काये के लिए अधिकतम मात्रा में प्रयुक्त करना है। * यह तभी 
सम्भव है जब कि उद्योग स्कूल के शिक्षा-क्रम का केवल एक विषय 
न रहे, वल्कि यह अन्य विषयां के शिक्षण की रीतियाँ सी अनुप्राणित 
करे। जेसा कि महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था, “दस्तकारी की शिक्षा 
केबल यांत्रिक न हो, बल्कि वैज्ञानिक हो, अथोत्‌ दस्तकारी के हर क्रिया 
के क्‍यों ओर कहाँ का परिज्ञान बच्चों को हो जाय”” । यदि दस्तकारी की 
शिक्षा अन्य विषयों से असंबद्ध होकर खतंत्र रूप में दी जायगी तो 
इस शिक्षा से छात्रों का केवज्न बोक बढ़ेगा ओर एक समन्वित ज्ञान 
की उपलब्धि उन्हें न हो सकेगी । अतः यह आवश्यक है कि छात्रों 
के सभी ज्ञोन केन्द्रीय उद्योग से प्रादुभू त होकर एक दूसरे से सम्बन्धित 
होते चलें ओर एक समग्र ज्ञान का उद्बोध करा सके | 
बुनियादी शिक्षा की स्वाश्रयिता 

कमिटि ने बुनियादी शिक्षा की स्वाश्नयिता के पहलू को एक भिन्न 
दृष्टि से देखा । कमिदि की विचार में, बुनियादी शिक्षा की योजना 
का मूल्यांकन स्वाश्रयिता के आधार पर न होना चाहिए। स्वाश्नयिता 
तो इस शिक्षा की प्रासंगिक बात थी, जिसके बिना भी इसका निजी 
महत्त्व, शिक्षा सिद्धांत की दृष्टि से, अत्यधिक था। अतः बुनियादी 
शिक्षा का प्रहण, एक स्वस्थ शिक्षा-प्रणाली के रूप में, होना चाहिए था, 
जिसके द्वारा राष्ट्रके पुनस्संगठन का कार्य शीघ्रता से हो सकता था। 
यह खुशी की बात थी कि बुनियादी शिक्षा, प्रासंगिक रूप में ही, 
काफी अशं तक स्वाश्रयी हो जा सकती थी | 

कमिटि ने दस्तकारी की शिक्षा में काफी सतकता की सिफारिश की, 
ताकि इस शिक्षा से छात्रों को वांछित ज्ञान तथा कुशलता प्राप्त हो सके। 
किंतु कमिदि ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बुनियादी शिक्षा योजना का 
परिचाल्नन इस भांति न हो कि शिक्षा के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक 
जउह श्य नीचे पड़ जायं। इसका भय था कि शिक्षक बच्चों के श्रम का 
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उपयोग, आशिक उद्दे श्य की सिद्धि के लिए, जरूरत से ज्यादा करें और 
दस्तकारी के शैज्नशिक पहलू पर कम ध्यान दें * 
'बुनियादी शिक्षा की प्रगति--१६ ३८-४० 

“जाकिर हुसैन कमिटि रिपोर्ट” को महात्मा गांधी का आशीवौद 
प्राप्त हुआ । उन्होंन इसके द्वारा प्रस्तावित बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा 
को “देहात के बच्चों की शिक्षा में एक ऋन्‍्ति!” कहा । सन्‌ १६३८ ई० में 
हरिपुरा कांग्रेस ने भी बुनियादी शिक्षा योजना को अपनी सहमति 
प्रदान की || इसी कांग्रस के निर्देशानुसार, शिक्षों के “इस बुनि- 
यादी अंग का काम चलने के लिए, अप्रील १६३६ मे हिन्दुस्तानी तालिमी 
संघ” स्थापित >आ ओर बुनियादी शिक्षा का प्रसार सुगम्तता से 
होने लगा। 

अग्नमिल १६३८ में बुनियादी शिक्षा की प्रथम संस्था--““विद्यामन्दिर, 
ट्रेनिंग स्कूल'”--बधों में स्थापित हुईं । बिहार, मध्य प्रान्त, संयुक्त प्रान्त, 
बम्बई तथा काश्मीर राज्य में बुनियादी शिक्षा की शालाएं, प्रयोग के 
रूप मे, खुलने लगीं। जामिआ मिलिआ इसलामिआ, आंध्र जातीय 
कलाशाला आदि राष्ट्रीय विद्यालयों में भी बुनियादी शिक्षा के कार्णे 
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$ कांग्रेस को राय है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जगह निम्न 
'बुनियादी वसूली के मुतातन्रिक बुनियादी शिक्षा दी जाय । 
१--देश के तमाम लड़के-लड़कियों को सात साल तक मुफ्त और लाजिमी 
वालीम मिलनी चाहिए | 


२--शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, । 


३- यह सात साल की तमाम तालीम किसी उत्पादक हाथ की दस्तकारी के 
मार्पत दी जाय और जहाँ तक सम्भव हो दूसरी तमाम हलचलें और काम भी इसी 
'केन्द्रीय धंधों के ईंद-गिद चलें | 

समग्र नई तालीम--हिन्दुस्तानी तालिमी संघ---प्रष्ठ---३ 


( ३४२ 


प्रारम्भ हो गये। बुनियादी शिक्षा के प्रथम वर्ष--१६३८-३६ के 
अन्त तक बुनियादी शिक्षा के ० ट्रेनिंग केन्द्र खुल गये। इनके 
अतिरिक्त संयुक्त प्रान्त में ७ पुनसंजीवन केन्द्र (३०("88॥67 0७678): 
खोले गये। साथ ही, कुछ बुनियादी स्कूल स्थापित हुए तथा कुछ 
प्राथमिक स्कूल बुनियादी स्कूलां में परिवर्तित कर दिये गये । 


दूसरे वष १६३६-४० में बुनियादी शिक्षा की प्रगति दृढ़ रही। 
इस वे मध्य प्रान्त, वम्बई तथा मद्रास प्रान्तां में ३ नये ट्रेनिंग स्कूल 
कायम किये गये । मध्य प्रान्त की सरकार ने प्रान्त के नामेल स्कूलों 
के शिक्षकों तथा निरीक्षकरों के प्रशिक्षण के लिए वर्धा में प्रथम श्रेणी का 
एक ट्रेनिंग कालेज खोला । बुनियादी स्कूलों को खोलने तथा चुने हुए 
प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूल में परिवर्तित करने के काये भी जारी 
रहे। बिहार में चम्पारण जिले के बेतिया सवरडिबीजन में बुनियादी शिक्षा 
का एक सघन ज्षेत्र चुता गया ओर इसमें ३० बुनियादी स्कूल खोल 
गये। जड़ीसा के जेतपुर सब्डिवीजन में भी ऐसे ३० सकल खोले गये । 
बस्बई प्रान्त के ४ सघन क्षेत्रों में ५८ चुने हुए स्कूल, आंशिक रूप से 
बुनियादी स्कूलों मे परिवतित किये गये। मध्य प्रान्त के सरकार ने 
बधों जिले के ४० स्कलों में बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत के प्रयोग का 

आदेश दिया । 


बुनियादी शिक्षा के प्रसार के अतिरिक्त, सन्‌ १६३८-४० की अवधि 
में, इस शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार सामान्य शिक्षा-पद्धति के पुनर्गठन 
की ओर भी कदम उठाया गया । बस्तुतः बुनियादी शिक्षा-योजना ने 
समस्त देश में शिक्षा के पुनर्गंडन की एक लहर दोड़ा दी। संयक्त 
प्रान्त, मध्य प्रान्त तथा बिहार प्रान्त में शिक्षा-पद्धति के पुनर्गठन के 
लिए विशिष्ट कमिटियाँ नियुक्त की गयीं। इस प्रकार की कमिटि 
काश्मीर राज्य में भी कायम की गयी । केन्द्रीय शिक्षा परामशेदात्री समिति 
ने श्री बी. जी. खर (बम्बई प्रान्त के मुख्य तथा शिक्षा-मंत्री) के 
अधीन, अन्य योजनाओं के प्रकाश मे, बुनियादी शिक्षा योजना के परीक्षण 
के लिए एक कमिटि नियुक्त की। इन सभी कमिटियों ने बुनियादी 
शिक्षा के प्रमुख सिद्धांतों को स्वीकार किया। कई स्थानों में तो 
बुनियादी शिक्षा योजना के अध्ययन-क्रम, कुछ संशोधनों के साथ,. 
सामान्य शिक्षा पद्धति में अंगीकृत कर लिये गये | 


( ३१४३ ) 


बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा का प्रथम सम्मेलन 


सन्‌ १६३६ के अक्तूबर मे पूना में बुनियादी शिक्षा के कार्यकत्तोओं 
का एक सम्मेलन बुलाया गया। इन कार्यकत्तोओं के अनुभवों के 
आधार पर, इस सम्मेलन ने कई निणय किए, जिनमें बुनियादी 
शिक्षा के इतिहास की दृष्टि से, निशशेय नं० ११ तथा १२ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण थे । 

निरय नं० ११--बुनियादी शिक्षा के शिक्षण में समवाय का श्रयोग 
जबदस्ती न किया जाय । समवाय की स्थापना केबल केन्द्रस्थ दस्तकारी 
के साथ ही तक सीमित न रहे । यह समवाय बच्चों के भौतिक तथा 
सामाजिक वातावरण से भी संबद्ध क्रिया जाय। ये वातावरण 
सम्ववाय के अवसर, प्रचुरता से, उपस्थित करते हैं। साथ ही इनके द्वारा 
बच्चां का बुनियादी ज्ञान सम्र॒द्ध दोता है । * 

निर्णय नं० ११--किसी स्कूल की बुनियादी दस्तकारी का चुनाव, 
स्थानीय लोगों के प्रमुख व्यवसायों के अनुसार क्रिया जाय | * 
विभिन्‍न दस्तकारियों के लिए स्कूलों की संख्या के निधोरण में क्षेत्र- 
विशेष के विभिन्‍न व्यवसायों के वितरण पर ध्यान दिया जाय । 

हमने देखा है कि महात्मा गांधी ने केन्द्रीय दस्तकारी को ही बुनियादी 
शालाआं के शिक्षण आधार माना था । जाकिर हुसेन कमिटि ने भी 
समवायी शिक्षण का आधार-दस्तकारी ही--माना | किंतु पूना सम्मेलन 
में समवाय का आधार केवल दृस्तकारी न रहा । सम्भेज्नन ने बच्चों के 
भोतिक तथा सामाजिक वातावरण को भी समवाय का आधार माना । 
साथ ही सम्मेलन ने इस बात पर बल दिया कि समवयायी की 
स्थापना, अप्राकृतिक रूप में, जबद॒स्तो न की जाय | स्पष्टतः ये बातें 
बुनियादी शिक्षा की भावना के विकास में विशिष्ट स्थान रखती है। 
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इनके द्वारा समवायी शिक्षा की संभावनाएँ अधिक विस्तृत हो गयीं। 
साथ ही अ्रप्राकतिक समबाय की आशंकाएँ समाप्त हो गयीं । 

निर्णय नं० १३ ने केन्द्रोय दस्तकारी के चुनाव में शिक्षकों को 
अधिक सहूलियतें दीं। इस निर्णय ने प्रचलित धारणा का भी निरा- 
करण किया, जो कताई-बुनाई को हो एक-सात्र केन्द्रोय दस्तकारी 
मानती थी । स्कूल की शिज्ञा को स्थानीय परिस्थितियों से संबद्ध करने 
की आर इस निर्णय ने निश्चित निर्देश दिया । 
बुनियादी शिक्षा की प्रगति (१६४०-४५) 

द्वितीय महायुद्ध तथा कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के पदत्याग का परि- 
णाम बुनियादो शिक्षा की प्रगति पर स्वभावतः प्रतिकूल पड़ा। अतः 
१६४०-४१ के बाद बुनियादी शिक्षा के प्रसार की गति, निश्चित रूप 
से, मन्द पड़ गयी । अप्रील १६४० ई० में बधों का विद्या मन्दिर 
ट्रेनिंग महाविद्यालय बन्द कर दिया गया। मध्य प्रान्त की सरकार ने 
नामेल स्कलों को बेसिक ट्रेनिंग शकलों में परिवर्तित करने की योजना 
भी त्याग दी। फरवरी १६४१ मे, उड़ीसा सरकार ने बुनियादी शिक्षा 
के प्रयोग का काये बन्द कर दिया। प्रान्त का बेसिक शिक्षा बोड' 
विर्धाटत कर दिया गया और बेसिक ट्रेनिंग सकल तथा बेसिक स्कूल 
भी दूसरे ही महीने बन्द कर दिये गये। किंतु सरकारी आज्ञाएँ,. 
लड़ीसा में, बुनियादी शिक्षा को मृत न कर सकीं। प्रान्त के राष्ट्रीय 
कार्यकत्तों तथा जनता ने बुनियादी शिक्षा के काणे को जारी रखा। 
उन्होंने “उत्कल मौलिक शिक्षा परिषद्‌”? नामक एक संस्था संगठित 
की, जिसके तत्वावधान में बुनियादी शिक्षा का कारें, गेरसरकारी 
चेष्टा के रूप, मे चलता रहा | 


सन्‌ १६४२ ६० के 'भारत छोड़ी! आन्दोलन का प्रभाव, बुनियादी 
शिक्षा के इतिहास पर, गहरा पड़ा । बुनियादी शाल्ाएं, इसके शिक्षक 
तथा प्रबन्धक भी सरकारी दमन के शिकार बने। कई स्थानों में 
राष्ट्रीय विद्यालयों में ताले लगा दिये गये। उड़ीसा का “मौलिक 
शिक्षा परिषद्‌” भी कोप-भाजन बना। इसके सनन्‍्त्री तथा उपमन्त्री 
केद कर लिये गये । बुनियादी शिक्षा का कार्य, लगभग दो बर्षों के 
लिए, एकद्म बन्द हो गया। किंतु, बिहार, उड़ीसा तथा काश्मीर में,. 
सरकारी प्रयोग के रूप में, बुनियादी शिक्षा के कार्य चलते रहे। 
कई राष्ट्रीय संस्थाओं मे भी बुनियादी शिक्ञां के कार्य जारी रहे।. 


( १४४ ) 


जामिआ मिलिआ इसलामिआ दिल्ली, तिलक महाराष्ट्र विद्यालय, 
पूना, तथा हिन्दुस्तानी तालिसी संघ, सेवाग्राम के तत्त्वावधान में 
बुनियादी शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित होती रही । 

फ्रितु इस अवधि में सरकारी तथा गेरसरकारी चेष्टाओं के संयोजन 
का कार्य न हो सका। बुनियादी शिक्षा के कार्यकर्ताओं को एक, स्थान 
पर एकत्र होकर, अपने प्रयोगों के बारे में विचार-विनिमय करने का 
अवसर न मिल सका | | बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में कोई साहित्य 
का निर्मोण भी न हो सका । संक्षेप में , बुनियादी शिक्षा किसी तरह 
जीवित मात्र रही | 
द्वितीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, (जामिश्रानगर, दिल्‍ली) 

सन्‌ १६४१ ई० में जामिआनगर, दिल्ली में, बुनियादी शिक्षा का 
द्वितीय सम्मेलन हुआ । सम्मेल्लन में बुनियादी शिक्षा की उपलब्धियों 
पर विचार-विमर्श हुआ और यह मत प्रकट किया गया कि, योजना के 
कार्योन्बित करने में विभिन्‍त कठिनाइयों की दृष्टि से, अब तक की 
उपलब्धियां संतोषजनक थीं तथा भविष्य में अधिक उपलब्धियों की आशा 
की जा सकती थी।१ सम्मेलन में ११ श्रस्ताव पास हुए। इटठे 
प्रस्ताव में समवायी शिक्षण के प्रति आस्था प्रकट की गयी, किंतु यह 
दोहराया गया कि समवायी का स्थापन अप्राकृतिक न हो और समवाय 
के लिये दस्तकारी, सामाजिक वातावरण तथा भौतिक वातावरण-- 
इन तीनों केन्द्रों का पूरे उपयोग किया जाय | | 
राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन (सेवाग्राम) 

जनवरी १६४४ में सेवाग्रास में राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यकताओं का 
एक सम्मेलन हुआ । बुनियादी शिक्षा के इतिहास में इस सम्मेलन का 
विशिष्ट स्थान है। अब तक बुनियादी शिक्षा एक नये प्रकार की 
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( ३४६ ) 


आथमिक शिक्षा के रूप में ही ग्रहीत हो रही थी। किंतु सेबाग्रास के 
सम्मेलन में महात्मा गांधी ने यह घोषित किया कि बुनियादी शिक्ता 
“ज्ञोबन भर की शिक्षा” थी। उन्होंने कहा-- 


मुझे यह साफ-साफ दीख रहा है कि बुनियादी शिक्षा का वृत्त 
बढ़ना चाहिए । इस वृत्त में हर व्यक्तित की हर अवस्था की शिक्षा 
शामिल होनी चाहिए | * बुनियादी स्कूल के शिक्षक को अपने को 
एक व्यापक शिक्षक मानना चाहिए। ज्यों ही वह किसी व्यक्ति-- 
स्त्री या पुरुष, बच्चे या बूढ़े के सम्पक में आवे, उसे यह सोचना चाहिए 
कि में इस व्यक्ति को क्‍या दे सकता हूँ” मान लो में एक ऐसे व्यक्ति 
के सम्पर्क में आऊँ जो गन्दा तथा नासमक हो। मेरा यह 
कत्तेव्य होगा कि में उसे स्वच्छता की बात बताऊझँ, उसकी नासममी 
'मिटाऊँ और उसकी मानसिक परिधि को बढ़ाऊँ | 
बच्चों पर उनके जन्म लेते ही, में ध्यान देना शुरु कर दूँगा। में तो 
एक कदम आगे बढ़ गा और कहूँगा कि शिक्षक का कार्य उसके पहले 
भी प्रारम्भ हो जाता है।| “अब हम लोगां का 
काये सात से चोदह वष के बच्चां तक सीमित नहीं है। नयी तालीम 
ने अपना दायरा आज वढ़ा लिया है। इस दायरे में मानव जीब के 
गर्भाधान से म्र॒त्यु तक की अवधि सन्निविष्ट है। | 


इसी सम्मेज्ञन में श्री के० जी० मशरूवाल्ा ने एक प्रस्ताव उपस्थित 
किया, जिसका आशय यह था कि बुनियादी शिक्षा से न केवल शिक्षा में 
क्रान्ति लायी जाय, बल्कि इसके द्वारा भारतीय राष्ट्र के सामाजिक 
तया आर्थिक व्यवस्था में भी क्रान्ति क्ञायी जाय, ताकि जीवन की 
एक नयी प्रणाली (ी०७ए ए७ए ० ॥) उद्भूत हो सके | 
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( ३४७ ) 


महात्मा गांधी के नये निर्देश के अनुसार बुनियादी शिक्षा को 

“जीवन भर की शिक्षा” बनाने की ओर सम्मेलन ने ध्यान दिया। 
अतः बुनियादी शिक्षा के तीन चरण निधोरित किए गये | 

पृ्व-बुनियादी शिक्षा 

बुनियादी शिक्षा 

उत्तर-बुनियादी शिक्षा 

पव-बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था सात वर्ष के नीचे के बच्चों के 

लिए की जानी चाहिए थी । बुनियादी शिक्षा सात से चोदह वर्ष के 
बालक-वालिकाओं को दी जानी चाहिए थी। उत्तर-बुनियादी शिक्षा 
चौद॒ह व्षे के उपरान्त शुरू होनी चाहिए थी। सम्मेलन ने तीनों 
शिक्षाओं की व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रस्ताव पास किये । पहले 
प्रस्ताव में एक स्वतः पूर्ण उत्तर-बुनियादी शिक्षा योजना के निर्माण 
की सिफारिश की गयी । | दूसरे प्रस्ताव में हिन्दुस्तानी तालिमी संघ 
को अनुरोध किया गया कि चह पूर्ब-बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में 
योजना बनाने के लिए एक कमिटि नियुक्त करे। ! सम्मेलन ने यह 
आवश्यक समझा कि, बुनियादी शिक्षा के अंग के रूप में, एक सुव्यव- 
स्थित वयस्क शिक्षा योजना भी देश में चालू की जाय। सम्मेलन ने 
तीसरे श्रस्ताव के द्वारा हिन्दुस्तानी तालिमी संघ को आम्रह किया कि 
वह “वयरक शिक्षा उप-समिति” की सिफारिशों के आधार पर एक 
बयरक शिक्षा कमिटि संगठित करे, जिसके ऊपर राष्ट्रीय वयस्क 
शिक्षा की योजना बनाने का भार सौंपा जाय । * 
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बुनियादी शिक्षा की प्रगति-- १६४६-४७ 

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, सन्‌ १६४६ ई० में कांम स मंत्रि- 
मंडलों ने शासन का भार पुनः अपने हाथों में लिया । इन मंत्रिमंडलों 
के अधीन बुनियादी शिक्षा को पणे सम्बत्त प्राप्त हुआ। फलत 
सन्‌ १६४६-४७ ई० के बीच बुनियादी शिक्षा की प्रगति हृढ़ हुई। 
बुनियादी शिक्षा की संभावनाएं केवल शिक्ञा के क्षेत्र तक सीमित न 
रहीं, बल्कि इनके द्वारा ग्रामोत्थान के काये की बात भी सोची 
जाने लगी | 


कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने बुनियादी शिक्षा के प्रसार की ओर अवबि- 
'ज्म्ब ध्यान दिया । बम्बई प्रान्त के मुख्य मंत्री श्री बी० जी० खेर ने 
कांभसी प्रान्तों के शिक्षा-मंत्रियों तथा शिक्षा के कार्येकताओं का एक 
सम्मेलन वम्बई में बुलाया। इस सम्मेज्लन में तीन प्रस्ताव पास हुए, 
जिनमे प्रथम प्रस्ताव इस तरह था :--- 

(१) सम्मेलन की सम्मति में बुनियादी शिक्षा प्रायोगिक अवस्था 
पार कर चुकी है। अत्त: सम्मेलन प्रान्तीय सरकारों से प्राथना 
'करता है. कि वे अपने-अपने प्रान्त में इस शिक्षा को लागू करें। 

इस सम्मेलन के निर्णय के अनुसार सभी प्रान्तों में बुनियादी शिक्षा 
के प्रसार का कार्यो तीब्रता से आगे बढ़ने लगा। कई देशी राज्यों में 
भी बुनियादी शिक्षा के प्रसार के कासे जोर से प्रारम्भ हो गये। इस 
तरह, सन्‌ १६४७ ३० तक बुनियादी शिक्षा, भारतीय शिक्षा पद्धति, में 
अपना निश्चित स्थान बना चुकी थी । 


सन्‌ १६३७-४७ की अबधि में, व्यापकता की दृष्टि से, बुनियादी 
शिक्षा की उपलब्धियां सीमित रहीं । इन दस वर्षों में बुनियादी शिक्षा 
को अधिकतर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कांग्रंस 
मंत्रिमण्डलों की छत्नछाया इसे केवल ४ वर्षों तक; ही प्राप्त रही। 
फिर भी, बुनियादी शिक्षा ने अपना मार्ग निरूपित कर लिया। 
अब इसे इस माग पर निश्चितता के साथ आगे बढ़ना था । 

सन्‌ १६३७-४७ की उपयुक्त घटनाओं से यह भी स्पष्ठ हो गया 
होगा कि १० वर्षों के इतिहास में बुनियादी शिक्षा ने नयी दिशाओं में 
कद्म बढ़ाये, नयी मान्यताओं की सृष्टि की, नये-नये व्यवहारों को 
अंगीकृत किया । अपने आधारभत सिद्धांतों को अक्षण्ण रखते हुए 
इसने परिवर्तन, परिवद्धन तथा रूपान्तर की क्षमता प्रदर्शित की और यह 


( ३४६ ) 


“स्पष्ठ कर दिया कि नयी शिक्षा पद्धति कोरी सिद्धांतवादी न थी, 
बल्कि यह व्यावहारिक जगत से अपना पूर्ण साम्य स्थापित करना 
चाहती थी। अथोत्‌ , बुनियादी शिक्षा पद्धति एक प्रगतिशील शिक्षा 
पद्धति थी, जो कि आवश्यकतानुसार, अपनी मान्यताओं में वांछित 
संशोधन करने के लिए सतत प्रस्तुत थी । [ 
बिहार में बुनियादी शिक्षा (१६३८-४७) ६ 

बिहार में बुनियादी शिक्षा की चेष्टाएं जून १६३८ में प्रारम्भ हुई। 
इसी महीने प्रान्तीय सरकार ने श्री रामसरण उपाध्याय तथा श्री शिवकुमार 
लाल को संक्षिप्त प्रशिक्षण के लिए बधों भेजा। ये सज्जन क्रमश 
पटना सेकेन्डरी ट्रेनिंग स्कूल तथा इससे संलग्न भ्रेक्टिसिंग स्कूल” के 
प्रधानाध्यापक थे । वधों से लोटने पर इन्होंने बुनियादी शिक्षा का 
कार्य पटना सेकेन्डरी ट्रेनिंग स्कूल में ही शुरू कर दिया | यह स्कूल शीघ्र 
ही बेसिक ट्रेनिंग सकल के रूप में परिवतित कर दिया गया। दिसम्बर 
१६३१८ ई० में सरकार ने “बेसिक ऐजुकेशन बोर्ड” का संगठन किया। 
अग्रिल १६३६ ई० में चम्पारण जिले के बेतिया सबरडिबीजन में 
वृन्दावन ग्रास के आस-पास बुनियादी शित्ता के भ्रयोग के लिए एक 
सघन ज्ेत्र (000]8०॥ 27०७) चुना गया। यहां ३४५ बुनियादी 
स्कूल खोले गये, जो कि १२४ वगमील क्षेत्र में वितरित थे। इसी क्षेत्र 
में १४ और स्कलों को खोलने की योजना बनायी गयी। बुनियादी 
शिक्षा के सुप्रसिद्ध शास्त्रियों तथा स्वयं महात्मा गांधी ने इस क्षेत्र का 
निरीक्षण किया और अपने आशीवोद दिये । शुरू में इन स्कलों में 
एक ही कच्चा खोली गयी । योजना के अनुसार सकल से एक-एक कक्षा 
हर आने वाले बष में जोड़ी जातीं, ताकि १६४७ तक ये सभी स्कत्न 
सात-वर्गीय पूरे विकसित बुनियादी सकल हो जाते | 
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$ इसकी अधिकांश सामग्री “8880 आंतप०७४०४ जी सआंग्रक्वा४? 
नामक पुस्तक से ली गयी है, जो बिहार बेसिक ऐजुकेशन बोड के द्वारा प्रकाशित 
हुई है । 


( रेश० ) 


सितम्बर १६३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया ओर नवम्बर महीने 
में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने पद्‌-त्याग कर दिया। प्रान्त का शासन, ६३ वीं: 
धारा के अधीन, सलाहकारों की सहायता से गवर्नर करने लगे । शिक्षा 
के सलाहकार श्री इ० आर० जे० आर० कजिन्स आई० सी० एस० 
थे। इस अस्थायी सरकार ने वृन्दाबन के प्रयोग को जारी रखने का 
निश्चय किया । कितु स्कलों की अधिकतम संख्या ३० कर 
दी गयी। इस तरह, अन्तरिम सरकार के अधीन बिहार में 
बुनियादी शिक्षा के प्रयोग पूवबत्‌ जारी रहे। प्रयोग के क्षेत्र पटना 
बेसिक ट्रेनिंग सकल, इससे संलग्न प्र क्टिसिंग सकल तथा वृन्दावन के 
२७ सकल ही रहे । यह क्षेत्र विस्तृत न किया गया । बुनियादी स्कलों 
की उपलब्धियों की जांच प्रतिवर्ष एक निरीज्षण-बोड के द्वारा होती थी 
जो कि बेसिक ऐजुकेशन बोड के द्वारा नियुक्त होता था। इस निरीक्षण 
बोडे मे देश के चुने हुए शिक्षा-शास्री रहते थे। सन्‌ १६४४ ई० में 
“वसा्जेन्ट शिक्षा योजना' प्रकाशित हुई, जिसमें ६ से १४ वर्षों के बच्चों 
के ८ वर्ष की अनिवाणे शिक्षा फी सिफारिश की गयी। बिहार की 
सरकार तथा बिहार “बेसिक एजुकेशन बोड्ड” ने सार्जेन्ट योजना की 
सिफारिश मान ली। अतः सन्‌ १६४६ में बिहार के बुनियादी सकतों 
में ८वीं कक्षा भी खोली गयी । सन्‌ १६४६ के द्सिम्बर  वृन्दाबन 
बेसिक स्कलों के छात्रों के ८ वर्ष का अध्ययन-क्रम समाप्त हो गया। 
अब इनके आगे पढ़ने की व्यवस्था करनी आवश्यक हो गयी। फल्नतः 
जनवारी १६४७ ई० में छुमारबाग में एक उत्तर बुनियादी (0080- 
७०४०) स्कूल खोला गया । 


सन्‌ १६४४-४४ में बिहार सरकार ने युद्धोत्तर पन्गंठन योजना 
के अधीन श्री बाई० ए० गोडबोले की अध्यक्षता में एक शिज्ञा कमिटि 
(00708४०॥ (/007777/0००) नियक्त की। इस कांमिटि ने प्रान्तों 
की प्राथमिक शिक्षा पद्धति में, क्रमशः, परिवतन करने की सिफारिश 
की | “केन्द्रीय शिक्षा परामशे दात्री समिति” ने सर्जन्ट योजना में 
४० वर्ष से अनिवारथ बुनियादी शिक्षा के परिचालन का प्रस्ताव रखा 
था। बिहार की उपग्चक्‍त शिक्षा-कमिटि ने प्रथम ४० वर्ष की 
अवधि मे, ब्रिहार के' १/४ भाग को बुनियादी. शालाओं से आच्छादित 
करने की योजना प्रस्तुतकी। साथ ही उसने अन्य ज्षेत्रों के प्राथमिक 
स्कूलों के विकास तथा सुधार की सिफारिश की, ताकि ये स्कूल ४० 


( 3१४१ ) 


बष को प्रथम अवधि के बाद शीघ्रता ओर आसानी से बुनियादी 
शालाओं में परिवर्तित कर कर दिये जायं। बिहार शिक्षा-कमिटि 
की इन सिफारिशों के अनुसार, बिहार के “बेसिक शिक्षा बोड” ने 
बुनियादी शिक्षा के प्रसार की एक पंचवर्षीय योजना बनायी। इस 
योजना में ३२ बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, १६०० बेसिक स्कूल, १६० 
पोस्ट-वेसिक स्कूल तथा १ वेसिक ट्रनिक कालेज आगामी ४ वर्षों 
में खोलने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया। किन्तु ये सभी संस्थाएं 
पांच वबषष की अवधि में खोली नहीं जा सकती थीं। अतः बाड़ ने 
यह सिफारिश की कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रथम पांच बष में 
वेसिक्र ट्रेनिंग संस्थाए' प्रचुरता से खोंली जायं, ताकि इनक द्वारा 
बुनियादी शिक्षा के संचालन के लिए उपयुक्त शिक्षक, पर्याप्त संख्या 
में, उपल्ब्ध हो सर्के। जेसे-जैसे इन ट्रेनिंग स्कूलों से प्रशिक्षित शिक्षक 
निकलते जाते, बेसे-वैसे बुनियादी स्कूलों के विस्तार का कार्य अग्नसर 
होता जाता। बोडे ने यह अनुमान लगाया कि १४ वर्षों में इस 
प्रारम्भिक योजना का लक्ष्य प्राप्य हो ज्ञाता । 


इसी बीच प्रान्त की राजनीतिक स्थिति ने करवट बदली | अप्रित्न 
१६४६ ई० मे कांग्रेस मंत्रियों ने प्रान्तीय शासन का भार फिर अपने 
कंधों पर लिया । कुछ ही दिन बाद केन्द्रीय कार्यपात्तिका में भारतीय 
नेताओं का समावेश हुआ, जिसका विवरण हम पहले दे चुके 
हैं। बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए डपयक्त वातावरण श्रस्तुत हो 
गया। केन्द्रीय शिक्षा परामशंदात्री समिति पनगठित की गयी। 
इसने अनिवार्य शिक्षा की सा्जेन्ट-योजना को आवश्यकता से 
अधिक दीघकालीन साना। इसने सिफारिश की कि ६ से १९ 
वर्ष की बुनियादी शिक्षा का प्रबन्ध, १० वर्ष की अवधि में, कर लिया 
जाय; और ४ बष के अतिरिक्त समय में ६ से १७ वष की 
शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य हो जाय। बिहार बेसिक 
ऐेजुकेशन बो्ड ने भी अपने पंचवर्षीय योजना का संशोधन किया 
ओर यह निश्चय किया गया कि शिक्षकों के प्रशिज्षण का कार्य तीजत्र 
किया जाय। यह भी तथ किया गया कि बुनियादी शिक्ञा के 
'विस्तार के काय में स्थानीय साधनों--भूमि, मकान आदि को, अधितकस 
मात्रा में, उपलब्ध बनाया जाय। इस संशोधित योजना के 
अनुसार बिहार में बुनियादी शिक्षा का प्रसार तीत्रता से होने लगा । 


( शेशर ) 


३१ माच १६४६ को बिहार में १३ बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, १०० बेखिक 
स्कूल तथा १ पोस्ट-बेसिक सकल क्रियाशील थे। इन स्कलों में क्रमशः 
६४६, ११०२४ तथा २८४ छात्र बुनियादी शिक्षा ग्रहण कर रहेथे। 
इस समय तक बिहार में बुनियादी शिक्षा पर कुल मिल्लाकर २४५,७६,०३२ 
रुपये खच हुए थे। इसमें ६,४२,२७६ रुपये १६३८-४६ के बीच 
के प्रयोग में खच हुए। शेष १६,३३,७४६ रुपये १६४६-४६ की 
अवधि में बुनियादी शिक्षा के प्रसार में व्यय हुए । | 
वयस्क शिक्षा 

सन्‌ १६३७ में देश के ११ प्रान्तों में उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल 
स्थापित हुआ। स्वभावत: प्रान्तीय सरकार वयस्क-शिक्षा के प्रसार 
की ओर पूर्णतः आक्रष्ट हुईं। जनहित के कार्यों में जन-पामान्य 
की निरक्लरता को दूर हटाना प्रथम स्थान रखता था। फलतः 
शिक्षा के च़ेत्र मे कांग्र सी मन्त्रियों ने वयस्क-शिक्षा के प्रसार को सबसे 
अधिक महत्व दिया। केन्द्रीय सरकार भी वयस्क-शिक्षा की 
समस्या से उदासीन न रह सकती थी। सन्‌ १६३६ मे केन्द्रीय 
सरकार को “शिक्षा परामशेदात्री समिति” के द्वारा बयरक-शिक्षा-कमिटि 
( 3060६ 7807080४07 0077770066 ) स्थापित हुई । इस कमिटि 
के अध्यक्ष बिहार के तत्कालीन शिक्ञा-मन्त्री डा० सेयद महमूद मनोनीत 
हुए। देश की व्यापक निरक्षरता तथा आध्िक विपन्नता को ध्यान 
में रखते हुए कमिटि ने बयस्क-शिक्ञा के दो उद्द श्य निधोरित किये-- 

(१) वयस्क निरक्तरों को पढ़ना, लिखना तथा अंकगशित (त्तीन आर) 
की समुचित शिक्षा दी ज्ञाय | 

(२) वयस्कों को उनके व्यावसायिक जीवन से सम्बन्धित ज्ञोन 
प्रदान किया जाय तथा उन्हें नागरिकता का सामान्य परिचय 
दिया जाय | 

देश के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अभ्युत्थान के लिए 
कमिटि ने बयस्क-शिक्षा के प्रसार को अत्यावश्यक माना || निरक्षर 


जन-समुदाय के बीच समाज-सुधार तथा आथिक सम्रद्धि की कोई भी 
१ 89806 सितैप०४७४00 १0 87७7 8007 ॥ नर, 9. 
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( रेश्३े ) 


योजना सफल नहीं हो सकती थी। वयस्क-शिक्षाकी आवश्यकता 
इसलिए भी अधिक थी कि देश में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के 
कार्णयकम की सफलता बहुत कुछ वयस्कों के सहयोग पर ही अवलम्वित 
थी। निरक्षर माँ-बाप अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उतनी राचि नहीं 
रख सकते, जितनी की शिक्षित माँ-चाप रख सकते हैं । * 


इस तरह सन्‌ १६३७ ई० के पश्चात भारत की वयस्क-शिक्षा 
को एक नयी प्रेरणा प्राप्त हुईैं। लगभग सभी कांग्रेसी श्रान्तों में 
वयस्क-शिक्ञषा के प्रसार की चेष्टाएँ होने लगीं। इन प्रयत्नों में 
बिहार सरकार के प्रयत्न विशेष महत्त्व रखते हैं। बम्बई प्रान्त तथा 
मैसूर देशी-राज्य में भी वयस्क-शिज्ञा के प्रशंसनीय काय हुए। इनका 
संक्षिप्त परिचय आवश्यक है । 


बम्बई--अपने संगठन के वाद शीघ्र ही कांग्रंसी सरकार ने 
वस्यक-शिज्ञा की समस्या के अध्ययन के लिए एक कमिटी नियक्त 
की, जिसके अध्यक्ष डाक्टर क्लिफोर्ड मन्शाट ( ए##किव धवा- 
8)87"00 ) थे। इस कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार एक प्रान्तीय 
वयस्क-शिक्ञा-बोडे संस्थापित हुआ, जिसके तत्वावधान में वयस्क- 
शिक्षा का काये नियमित रूप से प्रारम्भ हो गया। बोडे ने सर्वप्रथम 
बम्बई शहर में ही वस्यक-शिक्षा की एक योजना प्रचालित की। 
इस योजना के अनुसार स्कूल तथा कालेज के छाल्नों को, गर्मी की छुट्टी 
में, वयस्क-शिक्षा के काये में लगाया गया । इस प्रयास में इतनी 

[भा (े की पे 

सफलता मित्नी कि बोडे ने यह तय किया कि इस योजना को स्थायी 
रूप दिया जाय । इसी उद्देश्य से बम्बई शहर वयरक-शिक्षा-कमिटी 
( 5077099४ 0609 440 ॥४07090707 (०४४४६०७ ) आयोजित 
की गईं ओर इस कमिटी को ५०००० रु० वार्षिक सहायता स्वीकृत की 
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( रेश्४ ) 


गई। काय की देख-रेख के लिए एक विशेषज्ञ साक्षरता-अफसर की 
नियक्ति भी की गई। योजना के अनुसार बम्बई नगर में वयस्क- 
शिक्षा का काये सफलतापर्चक चलने लगा। दुभोग्यवश, शीघ्र 
ही कांग्रेसी सरकार ने पद-त्याग कर दिया, जिससे योजना को बड़ा 
आधात पहू चा। यद्यपि ६३वीं धारा ( 80७0४07 98 (०४४. ) 
वी सरकार ने भो योजना को चालू रकक्‍खा, किन्तु इसकी प्रारम्भिक 
शक्ति कायम न रह सकी । सन्‌ १६४६ ६० में ह्वितीय महायद्ध की 
सप्माप्ति के पश्चात्‌ वयस्क-शिक्षा की ओर पुनः परा ध्यान दिया जाने 
लगा। १४ से ७० बष के बीच के सभी वयस्कों को साक्षर बनाने 
के निमित्त एक द्स-वर्षीय घोजना संचालित की गई। इस योजना के 
अनुसार वम्बई प्रान्त में वयस्क शिक्षा का कार्य सुचारु रूप से चल 
रहा है। सन्‌ १६३७-४७ की अवधि सें “बम्बई नगर बयस्क-शित्ता 
कर्मिटि? के द्वारा कुल्ष मिल्ञाकर १६४,००० वयस्क, साक्षरता के लिए, 
भरती किये गये। इनमें १२१,००० वयस्कों ने साक्षरता परीक्षा 
पास की। इनमें ६८,००० पुरुष तथा २३,००० स्त्रियां थीं। इन 
वयस्कों की साक्षरता के का मे कुल मिन्नाकर ७०६,००० रुपये खर्चे 
हुए। इस तरह, प्रति वयस्क ४ रु० १४१ आ० साक्षरता-प्राप्ति से, 
व्यय हुआ | * कप्ििटि ने नये साज्षरों के लिए उत्तर साक्षरता 
( 708 ॥6०"809 ) कक्षाएं भी आयोजित कीं। इसके अतिरिक्त, 
कमिटि ने बयरकों के लिए उपयुक्त पाउ्य-पस्तके प्रकाशित की तथा 
एक पाक्षिक-पत्रिका भी निकाली । 
देहाती क्षेत्रों मे, सारत्तता का काणे सुचारु-रूप से न चल सका | 
प्रान्तीय वयस्क शिशा बोड ने, इस काये के लिए, प्रमंडलीय तथा 
ज्िज्ञा कमिटियां संगठित कीं। इन कमिटिओं के जिसमे उन 
संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया, 
जो वयस्यक-सातज्ञरता के काये करना चाहते थे। प्रत्येक साक्षर्ता-केन्द्र 
के शिक्षक को ४७ रु० सासिक अनदान मिलता था। शिक्षक अथवा 
सथा के अनावतंक अनुदान के रूप से ६० रू० तक सिल्ञा करते थे, 
जिससे वे केन्द्र के सामान, शिक्षण-सामग्री आदि खरीद सकते थे | 
किन्तु इस योजना का दुरुपयोग होने लगा। फलतः सरकार ने प्रति 
साक्षार पारिश्रमिक की दर ४ रु० से घटाकर १० आ० कर दिया | इसका 
फल यह हुआ कि साक्षरता केन्द्रों मे वयस्कों की संख्या घटने लगी। 
* पिर्पोीछ0 & ७४... ?,. 88. 


( ऐश, ) 


स्थिति सुधारने के विचार से सरकार ने अनदान की दर पन:ः ४ रु० 
प्रति साक्षर कर दी । वयस्क शिक्षा कन्द्रों के प्रबन्ध तथा प्रशासन 
में भी कुछ हेर-फेर किये गये । किंतु फिर भी, वयस्क शिक्षा की स्थिति 
में विशेष उनन्‍तति न हुई। सन्‌ १६४६-४७ में बम्बई प्रान्त के देहाती 
क्षेत्रों में कुल मिलाकर १,८१८ साद्धारता बक्षाएं खुली हुई थीं, जिनमें 
४८,५७७ निरक्षर भरती थे। इस वर्ण कूल मिलाकर २२,३०० 
निरक्षर साक्षर हुए। * 


मैसूर- मेसूर राज्य में वयस्क-शिक्ञा की दिशा में प्रशंसनीय कार्य 
हुए। सन्‌ १६४० ई० में मेसूर विश्वविद्यालय ने शहर की निरक्तरता 
के विरुद्ध एक आन्दोलन का सूत्रपात किया । किन्तु शीघ्र ही सरकार 
की सहायता तथा सहानुभूति से “मेपूर राज्य वयस्क शिक्षा समिति” 
( (ए8076 56866 45406 ग्रवेप्र०४४४07 00फ्ाओं! ) की स्थापना 
हुई। सभा में ६०-७० सदस्य थे । साल में दो-त्तीन बार सभा की 
बेठक होती थी, जिसमे वयस्क-शिक्षा सम्पन्धी सामान्य नियम निधोरित 
किये जाते थे तथा आयन-व्यय का जखा-जांखा होता था। देनिक 
कार्यों के संचलान के लिए सभा ने १२ सदस्यों की एक कायकारिणी 
समिति नियुक्त की, जो कि महीने में एक बार अवश्य बेठती थी। 
वयस्क-शिक्षा के संचालन तथा निरीक्षण के लिए विशेपज्ञ आफिसर 
प्रत्येक जिले में नियक्त किये गये। वयरक-शिक्षा-केन्द्रों के आयोजन 
तथा सुप्रबन्ध के लिए प्रत्येक जिले में कुछ अन्य कायकताएँ भी नियुक्त 
हुए। वयस्क-शिक्षा का कार्य झुख्यतया निम्नांकित तीन रूपों में . 
चलता था । 


(१) साक्षरता कक्षाएँ--निरक्षर वयस्कों को सर्वेत्रथम साक्षरता की 
शिक्षा दी जाती थी। पढ़ना-लिखना तथा गणित सम्बन्धी सामान्य 
ज्ञान साक्षरता-कन्नाओं में दिलाया जाता था। साज्वरता प्राप्त करने पर 
एक जाँच होती थी तथा सफल छात्रों को प्रमाण-पत्र दिया जाता था । 

(२) साक्षरता प्राप्त करने पर वयस्कों के लिए पुस्तक पढ़ृन॑-पढ़ाने 
का विशेष केन्द्र आयोजित होता था, ताकि नवसाजक्षर पुनः निरक्षरन वन 
जाये तथा अपने नव-अजित ज्ञान को विकसित कर सके । इन नव- 
साक्षरों के लिए विशेष प्रकार की पुस्तक लिखीं तथा प्रकाशित की जाती 
थीं, ताकि उनके पढ़ने में वयस्क पयोप्त रुचि ले सक | 

* परप्राप्रोी00 & रि०--2., 89. 


( रे४६ ) 


(३) आम-पंचायत की संरक्षणता में वयस्कों की ज्ञान-वृद्धि के लिए 
पुस्तकालयों का प्रबन्ध किया गया । पुस्तकालय खोलने के लिए ग्राम- 
पंचायत को ३०) इकट्ठा करना पड़ता । राज्य की वयरक-शिक्षा सभा 
की ओर से ७०) मित्रते थे । इस तरह १०० की लागत से एक छोटा- 
'सा पुस्तकालय खड़ा हो जाता था। सन्‌ १६४८ ई० में इस तरह के 
१८१२ पस्तकालय राज्य भर में संचालित थे । 

वयरकों के लिए उपयुक्त पुरतकां का आयोजन मैसूर राज्य बयस्क- 
शिक्षा ध्षआा के द्वारा ही होता था। यह सभा उपयुक्त पुस्तकों के 
प्रकाशन का प्रबन्ध स्वर्य करती थी । सभा के प्रकाशन में साज्ञरता की 
पाख््य-3सस्‍तर्के, वयस्क्र-शिन्ना की पुस्तक तथा वयस्कों के उपयुक्त पत्र- 
पत्रिकाएँ थीं। 'बेलकू' नामक साप्ताहिक पत्रिका की ६००० प्रतियाँ 
सभी साक्षरता केन्द्रों तथा ग्राम-पुस्तकालयों में निःशुल्क भेजी जाती थीं। 
“पुस्तकप्रपग्ञ”” नामक एक मासिक पत्रिका भी सभा के द्वारा प्रकाशित 
होती थी जिप्तमे ग्राम-जीवन से सम्बन्धित उपयोगी लेख आदि रहते 
थे। उपयोगी पुस्तकों की सूचीं तथा समीक्षाएँ भी इसमें दी जाती थीं, 
जिनसे ग्राम-पुस्तकालयों को अपने लिए पुस्तकें चुनने मे बड़ी सहायता 
मिलतो थी । 

विद्यापी5---राज्य वयर्क-शिक्षा-सभा की ओर से 'नंजनगढ़' में एक 
विद्यापीठ भी संस्थापित हुआ, जिसमे वयस्कों को विभिन्‍न विषयों की 
नियमित शिक्षा दी जाती थी । इस बिद्यापीठ का निर्माण डेनमा्क के 
सुप्रसिद्ध “लोक-हाई स्कूल” के अनुकरण पर हुआ है। विद्यापीठ में 
छात्रावास भी है, जिनमें छात्रों का रहना अनिवार्य है। यहाँ की शिक्षा 
की अवधि ४ महीने की होती है। क्वपि तथा आरम-उद्योग से सम्बन्धित 
विषयों की शिक्षा यहाँ विशेष रूप से दी जाती है । विद्यापीठ वयस्क- 
शिक्षा के कायकरताओं के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र का काये भी करता है । 
राज्य के वयरक-शिक्ञा-विभाग के कमचारी यहाँ प्रशिक्षित होने आते हैं । 
मैसूर का यह विद्यापीठ अपने ढंग की एक परभोपयोगी संस्था है । 

विदार-भमाचे, १६३८ ई० में तत्काल्ञीन शिक्षा-मन्त्री डा० सेयद 
महमूद के द्वारा बिहार के निरक्षरता-निबारण आन्दोलन का श्रीगशेश 
हुआ। शुरू में यह आन्दोलन नितान्तः स्वाश्रयी था। स्थानीय चन्दों 
तथा कुछ धनी-मानी व्यक्तियों की आर्थिक सहायता के बल पर ही यह 
आन्दोलन कुछ दिनों तक बड़ी स्फूर्ति के साथ चलता रहा। मई से 
सितम्बर, १६१८ तक पाँच महीने की अवधि से प्रान्त में हजारों केन्द्र 
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खोले गये, जिनमें एक लाख से अधिक वयस्क्रों ने साज्ञारता प्रहण को | 
सितम्बर १६३८ के अन्त में, ६८२१ निरतक्षरता-निवारण केन्द्र खुल हुए 
थे, जिनमें १२९७६४ वयस्क शिक्षा-अ्रहण के लिए दाखिल थें। 
निरक्षरता-निवारण का कार्यक्रम निम्नलिखित ४ रूपों में चल्नता था । 


१--सभी ल्ो० प्राण, अ० प्रा० तथा मिडल स्कूलों को निरक्षरता- 
निवारण केन्द्र खोलना पड़ता था ! प्रत्येक केन्द्र को प्रति साज्षर-बयर्क 
४ आने के हिसाब से आर्थिक सहायता मिलती थी । 


२--स्कूलों के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थाओं में भी साक्षरता-केन्द्र 
खुले हुए थे । इन्हें प्रतिवर्ण १४ रु० की वार्षिक सहायता मिलती थी। 

३--प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ण शक थाना सघन साजरता-कार्य के 
लिए चुन लिया जाता था। उस थाने के १४ से ४० बष की अवस्था- 
वाले सभी पुरुषां को साक्षर बना देने की पूर्ण चेष्ठा की जाती थी। 
थाने के काय के निरीक्षण तथा प्रबन्ध के लिए एक विशेष निरीक्षक 
नियुक्त रहते थे। केन्द्रों के आयोजन तथा संगठन के लिए कई 
कम चारी नियुक्त किये जाते थे। इस कार्यक्रम के अनुसार प्रति वर्ष 
एक थाना सघन काये के लिए चुना जाता था । वष की समाप्ति पर 
थाने में छोटे-छोटे पुस्तकालय खोले जाते थे, ताकि नये वयस्क अपनी 
'नवार्जित साक्षरता को जोबित रख से तथा आगे पढ़ने में 
रुचि ले सके। 


४--अपना घर साक्षर बनाओ (४७८० ए0०प7 0706 ॥6०:७/०) 
--इस कार्यक्रम के अनुसार एक परिवार के लोगों के बीच ही 
साज्षरता केन्द्र खोला जाता था। केन्द्र का शिक्षक सामान्यतः उस 
परिवार का ही कोई छात्र होता था, जिसे अपने माँ-वाप, चाची-चाचा 
आहि ल्ञोगों को साज्ञर बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता था। यह 
कार्यक्रम सब-प्रथम चीन में सफलतापूबंक उपयुक्त हुआ था। इसके 
सम्बन्ध में “हरिज्ञन! में सन्‌ १६३६ में डाक्टर हेन्गाचिह-ताओ के दो 
लेख प्रकाशित हुए, जिसके आधार पर भारत में यह कार्यक्रम 
प्रचलित हुआ | 

५--उच्च स्कूलों तथा काल्ेजों को भी निरतक्तरता-निवारण केन्द्र 
अपने नियमित कार्य के अंग के रूप मे खोलने पड़ते थे। उन्हें किसी 
तरह की आर्थिक सहायता न दी जाती भी । 
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६-सरकार की ओर से जेलों में भी निरक्षरता-निवारण केन्द्र 
खोले गये थे तथा प्रत्येक केदी को साक्षर बनाने की चेष्टा की जाती 
थी। सिपाहियों तथा चोकीदारों को भी साक्षर बन जाने का आदेश 
सरकार की ओर से जारी किया गया था | 


७--मिल-मालिकों तथा अन्य प्रकार के बड़े व्यावसायियों को 
अपने श्रमिकों को साक्षर बनाने के लिए निरक्षरता-निवारण केन्द्र, अपने 
खर्चे से, खालने पड़ते थे । 


अक्टूबर, १६१८ में विहार के निरक्षरता-निवारण आन्दोलन 
को १६३८-३६ साल के लिए ८०,००० रुपये की सहायता मिली । 
सितम्बर, १६३८ से मार्च १६३६ तक निरत्तरता-निवारण केन्द्रों के 
त्रैमासिक दो सत्र समाप्त हुए । प्रथम सत्र में ६५४३८ केन्द्रों में ०८६२२ 
वयरक साक्षर हुए तथा द्वितीय सत्र में १४२४६ केन्दों में ३१८७३७- 
वयस्क साक्षर बने । १६३८-३६ साल को समाप्ति पर बिहार सरकार 
के द्वारा ४४ लाख व्यक्ति निरक्षरता-निवारण केन्द्रां में साक्षर हुए 
घोषित किये गये | 


आन्दोलन के द्वितीय वर्ष १६३६-४० में भी वयस्क-शिक्षा की 
आशातीत प्रगति एई । प्रथम वर्ष की नाई इस वर्ण भी हजारों की 
संख्या में निरक्षरता-निवारण केन्द्र खोले गये। साल के अन्त तक 
१८८७८ केन्द खुले, जिनमें ११६८३२४ वयस्क साक्षरता के लिए भर्ती 
थे। इन बयरकों में 9१३४१२ वयरक साक्षर हुए। कई कारण से 
साक्षरता-प्राप्त व्यक्तियों की संख्या गतब्ष (४३ लाख) से कुछ कम ही 
रही । आन्दोलन में क्ञगे कार्यकर्ताओं की संख्या २०,४६७ थी, जिसमे 
४,२६७ कायकतों प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक थे। इस वर्ष आन्दोलन 
पर २ लाख रुपया व्यय हुआ, जिसमें सरकारी सहायता १८०४१० रुपये 
की थी। गतबर्ष की नाई जेलों में भी निरक्षरता-निवारण केन्द्र क्रिया- 
शील रहे। सेन्ट्रल जेलों के ५६४ केदियों न तो दो वर्ष के लगातार 
अध्ययन के फलरब॒रूप अ० प्रा० तथा लो० प्रा० की पर्ण परीक्षाएं पास 
कीं। गया जेल में 9,२११ केदी साक्षरता महश करते थे, जिनमें 
२,२६३ कदियों ने पढ़ना, लिखना तथा गशित का सामान्य ज्ञान 
भल्ीभाँति प्राप्त कर लिया था। इस बष ६,००० चौकीदारों ने भी: 
साक्षरता प्राप्त की | 
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इस तरह बिहार का वयस्क-शिक्षा आन्दोलन बहुत ही प्रभावशाली 
'तथा व्यापक आन्दोलन के रूप में परिलज्षित हुआ। निरक्षरता- 
“निवारण के क्षेत्र मे समस्त भारत से बिहार का प्रथम स्थान था। 
वयस्क-शिक्षा के सुविख्यात विशेषज्ञ डाक्टर फ्रेंक लौबक के मत में 
“आधुनिक भारत में सरकार द्वारा संचालित आन्दालनों म॑ विहार का 
निरक्षरता-निवारण आन्दोलन सबसे प्रभावोत्पादक था |” * दुर्भाग्य- 
वश द्वितीय महायुद्ध-जनित परिस्थितियों के कारण प्रथम कांग्रेसी मन्त्रि- 
मण्डल को शीघ्र द्वी पद-त्याग करना पड़ा। स्वभावत: नव-जञात 
बयस्क-शिज्षा आन्दोलन पर इसका प्रभाव बहुत ही प्रतिकूल पड़ा। 
६३वीं धारा की सरकार (860४07 98) ने बयस्क-शिक्ञा कार्य को 
बन्द तो नहीं किया, किन्तु अब बह नितान्तः सरकारो व्यापार रह गया। 
उसका आन्दोलनात्मक स्वरूप स्वभावतः पिट-सा गया ओर फल्नतः 
वयस्क-शिक्षा विभाग एक सहज यान्त्रिक विभाग रह यथा, जिसके 
आधार में न कोइ सजीव प्रेरणा थी, न कोई स्पष्ट आकर्षण । पृबे- 
निश्चित कार्यक्रम के अनुसार निरतक्तरता-निवारण योजना किसी प्रकार 
चलती मात्र रही । सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रतिबप निरक्षरता- 
निवारण केन्द्रों में लगभग २ लाख वयस्क साक्षर हाते गये। सरकारी 
कोप से दो लाख, बाद में महंगी के कारण ३ लागख रुपये, इस योजना 
पर प्रतिवर्ष खर्चे होते रहे। सन्‌ १६४४ के सितम्बर में एक योजना 
चालू की गयी, जिसके अनुसार पवे-शिक्षित वयस्कों की एक जाँच 
होती थी। जाँच का उद्द श्य यह पता लगाना था कि नव-शिशित 
वयस्कों की साक्षरता कायम है अथवा नहीं। इस जाँच मे असफल 
होनेवाले वयरक पुनः साक्षरता कन्षा में भर्तों किये जाते थे। किन्तु 
इस “योजना” से भी वयरक-शिक्षा को विशेष लाभ न हो सका । 


सन्‌ १६४६ ईस्बी में कांग्रेस ले प्रान्तों में पुनः पद-प्रहण किया । 
शिक्षा-मन्त्री आचार्य बदरीनाथ बमो के नेतृत्व में प्रान्त की वयस्क- 
शिक्षा योजना का सिंहावल्लोकन किया गया तथा विगत अनुभवों के 
आधार पर सन्‌ १६४७ ईस्वी में एक नयी योजना प्रचालित की गई, जो 
कि “वयरक शिक्षा योजना” के नाम से विख्यात हुई । नयी योजना के 
अमुसार एक पंचवर्षोय कार्यक्रम तेयार किया गया, जिसके अनुसार 
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प्रतिबर्भ २ लाख वयरक शिक्षित किये जा सकते थे। योजना का 
लद्दश्य भी पहले की अपेच्या विस्तृत हो गया। वयसर्क-शिक्षा केन्द्रों का 
उद्दे श्य बयस्‍्कों को केवल साक्षर बसाना न था, बल्कि उन्हे नाग- 
रिकता, .स्वास्थ्य तथा सफाई आदि बातों की भी शिक्षा दी जाती 
चाहिए थी। इस प्रकरण के अधिकांश लेखक की पूरे-प्रकाशित 
पुस्तक “वयस्क शिक्षा प्रणाल्नी” से उद्धृत किये गये हैं. । 


शिक्षा के पुनगेठन की योजनाए' 

सन्‌ १६३७-४७ की अवधि में शिक्षा के सुधार तथा पुनर्गठन की 
ओर सरकारी तथा गेश्सकारी चेष्टाएं, जितनी अधिक मात्रा में उद्भूत 
हुई', उतनी पहले कमी नहीं हुई थीं। इन चेष्टाओं के फलस्वरूप 
इस अवधि में कई योजनाएं प्रकट हुई । ये योजनाए' सरकारी 
तथा गेरसरकारी दोनों ही प्रकार की थीं। कुछ योजनाए' अखिल 
भारतीय स्वरूप की थीं, कुछ प्रान्तीय सरकारों के द्वारा प्रान्तीय 
समस्याओं से ही सम्बन्धित थी। अखिल भारतीय योजनाओं मे 
निम्नलिखित प्रग्मुख थीं :-- 

१--राष्ट्रीय परगंठन कमिदि ( पि&॥009] ए]08फांग8 0009- 

700066 ) के तत्त्वाधान में निर्मित शिक्षा पुनर्गठन की योजना 
२--अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन (2॥ ॥व9 ॥008०- 
४079] ()07/67706 ) के द्वारा प्रस्तावित योजना 

३--युद्धोत्तर शिक्षा-प्रसार योजना १६४४ (सार्जेन्ट रिपोर्ट) । 

इन तीनों में, युद्धोत्तर शिक्ञा-प्रसार होजना सब से महत्त्वपूर्ण थी। 
अतः इसका संक्षिप्त परिचय अपेक्षित है। भारत सरकार के निर्देश पर 
केन्द्रीय शिक्षा परामशदात्री समिति ने यह योजना सन्‌ १६४४ में उपस्थित 
की । सघारणुतया यह योजना सार्जेन्ट रिपोर्ट” के नाम से बिख्यात है । 
जान सार्जेन्ट, जो कि उस समय केन्द्रीय सरकार के शिक्षा परामर्शदाता 
थे, इस योजना के प्रस्तुतीकरण में महत्त्वपूणे योग दिया था । 

योजना का उद्द श्य ४० वर्ष की अवधि में भारत को शिक्षा 
के क्षेत्र में, इस्लेंड के समकत्ष बना देना था। इसी लक्ष्य के 
प्रकाश में योजना ने भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में 
अपने सुकाव उपस्थित किये। भारतीय शिक्षा-पद्धति, योजना में 
निम्नलिखित चरणों में वांटी गयी | 


( २३९१ ) 


(१) प्रथम चरण--३ से ६ वर्ष के बच्चों के लिए पू्े-प्राथमिक शिक्षा 

(२) द्वितीय चरण--६ से १४ वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क, 
अनिवाय प्राथमिक अथवा बुनियादी शिक्षा। यह शिक्षा 
दो स्तर की होनी चाहिए थी--निम्न बुनियादी शिक्षा 
( 70णांणएए 3880), जो कि ६-११ बष के बच्चों के लिए 
होती तथा उच्च बुनियादी शिज्ञा ( 807707 स्‍3980 ), जो कि. 
११-१४ वे के बच्चों के लिए होती 


(३) वृतीय चरण--चुने हुए छात्रों के लिए हाई स्कूल की शिक्षा । 
यह शिक्षा ११ से १७ वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए £ 
व्णे की होनी चाहिए थी । 

(४) चतुर्थ चरण--३१ वे की विश्वविद्यालय की शिक्षा। यह 
शिक्षा इन्टरमिडिएट कक्षा के बाद तीन वर्ण की अवधि की 
होनी चाहिए थी, जो कि चने हुए छात्रों को ही दी 
जानी चाहिए थी । 


इस सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त, योजना में टेकनिकलन, व्यापारिक 
तथा कला शिकज्ञाओं के अंशकालिक तथा पूरे कालिक--दोनों ही रूपों 
में आयोजित करने की सिफारिश की गथी। निरक्ष रता-निवारण तथा 
जन-शिक्षा के लिए पुस्तकाल्यों के प्रसार की ओर योजना ने सरकार का 
ध्यान आकर्षित किया। शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा, 
स्कूलों में जलपान का प्रबन्ध, आदि प्रश्नों पर भी योजना सें महत्त्वपूर्र 
सुकाव उपस्थित किये गये । 


पूब-प्राथमिक शिज्ञा को सार्जेन्ट-गिपोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति 
का एक आवश्यक अंग माना । $ इस शिक्षा का प्रधान उद्देश्य बच्चों 
को सामाजिक अनुभव देना था, न कि शिक्षा देना।4 यह शिक्षा 
पूर्णतः निःशुल्क होनी चाहिए थी । पूर्व-प्राथमिक अथवा नसरी स्कूलों 
के शिक्षण का कारये, खास तौर से प्रशिक्षित, स््री-शिक्षिकाओं के द्वारा 
सम्पादित होना चाहिए था । 
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( शे६२ ,) 


ग्राथमिक शिक्षा 


प्राथमिक शिक्षा के लिए रिपोर्ट ने, कुछ आवश्यक संशोधन के 
साथ, बुनियादी शिक्षा को ही उपयुक्त माना | बुनियादी शिक्षा के 
आधारभूत सिद्धांत “क्रिया के द्वारा ज्ञान! के सिद्धांत को रिपोर्ट 
ने पूर्णतः स्वोकार क्रिया ओर यह परामशे दिया कि प्राथमिक 
शिक्षा का सारा पाठ्य-क्रम इस सिद्धांत पर पल्‍लवित्‌ हो । किंतु 
रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि उप्तकी सम्मति मे शिक्षा, किसी 
भी चरण में, विशेषतः प्राथमिक चरण में, स्वाश्रयी नहीं हो सकती है, 
न होनी चाहिए । छात्रों के उद्यादन से, अधिक से अधिक, दस्तकारी 
के सामान खरीदे जा सकते हैं । * 


माध्यमिक शिक्षा 

रिपोर्ट के विचार में हाई स्कूलों की शिक्षा उन्‍्हों छात्रों को 
दी जानी चाहिए थी, जिनकी क्षमताएं, औसत छात्रों से, स्पष्टतः 
ऊंची थी। अतः हाई स्कूलों के लिए छात्रों का चुनाव उनकी 
क्षमताएं, प्रवृत्तियां तथा उनके प्रतिभा के आधार पर होना चाहिए था। 
रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार प्राथमिक स्कूलों से पास करने वाले 
छात्रों के लगभग २० प्रतिशत हाई स्कूलों के लिए उपयुक्त हो सकते थे । 
हाई स्कूलों में छात्रां की भमरतो की अबस्था ११ वर्ण होनी चाहिए। 
हाई स्कूलों में ४० प्रतिशत छात्रों के लिए नि:शुल्क पढ़ने की अनुमति 
मिलनी चाहिए, ताकि योग्य छात्र अथोभाव के कारण हाई स्कूल की 
शिक्षा से बंचित न हों | 


रिपोर्ट की दृष्टि भें, माध्यमिक (शिज्ञा विश्वविद्यालय शिकज्ञा की 
पृष्ठभूमि मात्र न रहे, बल्कि स्वतः पूर्ण हो। हवाई स्कूलों से प्रतिभावान 
छात्र विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्तुत अवश्य किये जाय॑, किंतु अधिकांश 
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छात्रों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उन्हें सीधे किसी व्यवसाय 
में लगा सके | * 
हाई स्कूल दो तरह के हों -- साहित्यिक तथा टेकनिकल । 
पहली श्रेणी के हाई स्कूल कल्ना तथा विज्ञान की सामान्य शिक्षा दें, 
दूसरी श्रेणी के हाई स्कूल प्रायोगिक विज्ञान तथा ओद्योगिक एवं 
व्यापारिक ज्ञान दें । 
हाई स्कूलों में शिक्षा के माध्यम सातृभाषाएं हों। अंग्र जी अनि- 
बाय द्वितीय भाषा रहे | 
विश्वविद्यालय 
भारतीय विश्वविद्यालय में कई अच्छी बातें हैं, किंतु उनमें कई 
दोष भी हैं। वे दोष मुख्यतया निम्नलिखित हैं-- 
क--उनके काय, समग्र रूप से, भारतीय समाज की आवश्यकता ओं 
की पूर्ति नहीं करते । ( 
ख--विश्वविद्यालयों के उत्पादन तथा बाजार की भांग में कोई 
साम्य नहीं है। 
ग--विश्वविद्यालय की शिक्षा मे परीक्षाओं का अधिक महत्त्व है | 
घ--इन परीक्षाओं के कारण विश्वविद्यालय के छात्रों के अध्ययन 
का वृत्त संकीण रहता है। इससे उन्हें मौलिक चिन्तन तथा 
बिद्वता की प्रेरणा नहीं मिलती । 
च--विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए 'मेट्रिकुलेशन परीक्षा” 
पास रहना पयोप्त रहता है । यह परींज्ञा अपेज्ञाकृत आसान होती 
है। स्पष्टतः विश्वविद्यालयों मे बहुत से ऐसे छात्र भी दाखिल 
हो जाते हैं, जो इसकी शिक्षा के लिए सर्बंथा अयोग्य रहते हैं । 
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( १६४ ) 


छ--अनेक सुयोग्य तथा ग्रतिभावान छात्र, आर्थिक कठिनाइयों 
के कारण, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने से बंचित रह 
जाते हैं। ऐसे छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों की ओर से 
खास प्रबन्ध नहीं है। 
ज--विश्व विद्यालयों की परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों की 
संख्या अध्यधिक है । 
इन त्रुटियों के निराकरण के लिंए रिपोर्ट ने कई सुमाव दिये, 
जिनमे प्रमुख ये थे : -- 
१--विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के उहदश्य 
से इसमें प्रवेश पाने की शर्तों में संशोधन किया जाय | 


२--गरीब विद्यार्थियों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाय । 


३--विश्वविद्यालय-शिकज्ञा से बतेमान इन्टरमिडिएट कन्षाएं हटा 
ली जायं। इन कक्षाओं का पाठ्य-क्रम हाई स्कूल की शिक्षा से सम्मि- 
लित कर लिया जाय । जब तक यह न हो जाय, तब तक के लिए, 
इन्टरमिडिएट कक्षा का पहला साल हाई स्कूल में जोड़ दिया जाय, 
दूसरा सात्न इन्टरमिडिएट में संत्लन किया जाय | 


४--विश्वविद्यालय शिक्षा का अध्ययन-क्रम, कम से कम, 
३ साल का हो | 

४--डउपकक्ना प्रयाली (7'प7/0779/ 8780670) का प्रबन्ध विस्तृत 
किया जाय ओर शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों का बेयक्तिक सम्पर्क ओर भी 
निकट बनाया जाय । 

६--स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान के काय का मानदण्ड 
ऊँचा किया जाय | 

७«जिन स्थानों में विश्वविद्यालय तथा काल्िजञों के शिक्षकों की 
शर्तें' सुथोग्य व्यक्तियों को शिक्षण कार्य के लिए आकर्षित न करती हों, 
वहाँ विश्वविद्यालय तथा कालेजों के शिक्षकों की सेवा, उनके पारिश्रमिक 
आदि अधिक आकर्षक बनायी जाय॑। 


टेकनिंकल तथा व्यावसायिक शिक्षा 


देश की आवश्यकताओं के आधार पर रिपोर्ट ने, टेकनिकल तथा 
व्यावसायिक शिक्षा की चार श्र शियाँ की । प्रथम श्र णी की शिक्षा उन 


( २६५ ) 


लोगों की दी जानी चाहिए थी, जो कि देश के युद्धोत्तर निमोण में मुख्य 
प्रशासंक तथा अनुसंघानकतो के रूप में प्रतिष्ठित होते। इनकी शिक्षा 
उच्च कोटि को होती चाहिए थी। इस शिक्षा के लिए चुने हुये व्यक्ति 
'ही अंगीकृत किये जाने चाहिए थे । 


दूसरी श्रे णी को शिक्षा उन लोगों के लिए आयोजित होनीं चाहिए 
थी, जा विभिन्‍न उद्योगों तथा व्यावसायों में छोटे-छोटे प्रशासनीय पद 
ग्रहण करते । टेकनिकल हाई स्कल्ों में शिक्षित छात्रों के लिए किसी 
प्रकार को विशेषीकृत शिक्षा का आयोजन होना चाहिए था | * 


तोसरी श्र णी की शिक्षा 'कुशल्न कारीगरों' के उत्पादन के विचार 
से संगठित होनी चाहिए थी । टेकनिकल हाई स्कलों से ही इस प्रकार 
के कुशल कारीगरों का उत्पादन हो सकता था। सीनियर बेसिक सकल 
के छात्रां को, इन कार्यों के लिए, जुनियर टेकनिकलछ सकल अथवा 
ओआओदयोगिक सकल में दो-तीन सार की अतिरिक्त शिक्षा दी जानी 
चाहिए थी । 


चौथी प्रकार की शिक्षा का ध्येय बेसे लोगों को उत्पन्त करना था, 
जो कि अद्वें-कुशल अथवा सामान्य श्रमिक के काय करते | इन कार्यों के 
लिए सीनियर बेसिक-शिक्षा-प्राप्त किये हुए छात्र उपयुक्त थे। किंतु 
'इन अद्ध-कुशल कारीगरों तथा श्रमिकों को अपनी योग्यता तथा कुशलता 
बढ़ाने की सुविधा मिलनी चाहिये, ताकि इनमें से कुछ लोग कुशल 
कारीगर में बदल सके | 


इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त, रिपोर्ट ने उन कारीगरों तथा श्रमिकों 
के अंश-कालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की सिफारिश की, जो विभिन्‍न 
ओद्योगिक सेवाओं में नियुक्त थे। इस अंश-कालिक प्रशिक्षण से न 
केवल इनकी ओद्योगिक निपुणता में वृद्धि होती, वल्कि इससे अन्य 
कई तरह के लाभ थे | 
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वयस्क शिक्षा 

रिपोर्ट ने वयस्क शिक्षा के प्रसार को प्रजातंत्र की सफलता के 
लिए अत्यावश्यक माना । | रिपोर्ट की दृष्टि में, वयस्क शिक्षा वयस्क 
साज्षरता तक सीमित न रहनी चाहिए थी। किंतु भारत की तत्कालीन 
परिस्थिति में, जब कि निरक्षरों की संख्या अत्यधिक थी, साक्षरता को 
वयस्क शिक्षा का प्रथम सोपान माना जाना चाहिए था। साक्षरता के 
साथ ही, बस्यक शिज्ञा की चेष्टाएं शुरू से ही की जानी चाहिए थीं, 
ताकि वयस्क जागरूक तथा क्रियात्मक नागरिक बन सके | 


वयस्क शिक्षा के संगठन के लिए रिपोर्ट ने कुछ सुझाव पेश किये। 
वे इस तरह थे-- 


कर 


वयस्क शिक्षा १० से ४० वे की अबस्था के किशोरों तथा प्रोढ़ों 
के लिए आयोयित होनी चाहिए । 


१०-१६ वे के क्रिशोरां के लिए अलग कक्षाएँ आयोजित 
की जायं । ये कन्ञाएं सामान्यत: दिन में ही लगें। लड़कियों के 
लिए भी अलग कक्षाओं की व्यवस्था की जाय | 


वयस्क शिकज्ञा को रुचिकर तथा प्रभाबोत्पादक बनाने के लिए 

कक... 4 के कप हा 

श्रव्य-दृश्य उपदानों-चित्न्‍र, मेजिक लालटेन, सिनेमा, रेडिओ आदि 

का व्यवहार प्रचुरता से होना चाहिए। संगीत तथा नृत्य, विशेषतः 

लोक-नृत्य, भी व्यवह्वत किये जायं। वयस्कों के लिए उपयुक्त पुस्तकों 

को प्राप्य बनाने के उद्दे श्य से पुस्तकालयों का प्रबन्ध, परयोप्त संख्या में, 

होना चाहिए। परिश्रमणशील पुस्तकालयों से अपेक्ञाकृत कम खर्च 
में काम चल सकेगा । 
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( २६७ ) 


वयस्क शिक्षा का काये केबल गेरसरकारी साधनों से नहीं चल 
'सकता। अतः बयस्क शिक्षा के संचालन का प्रधान उत्तरदायित्व 
सरकार पर ही रहना चाहिए । * | 


'मजबूर बच्चों की शिक्षा (70009007 0 ४७6 ॥&7039]0[0०4) 


रिपीट ने मजबूर बच्चों की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा का आवश्यक 
अंग माना ओर इस शिक्षा के आयोजन का उत्तरदायित्व सरकारी 
शिक्षा विभागों पर आरोपित किया । [ शिक्षा की दृष्टि से रिपोर्ट ने मजबूरी 
की दो श्रेशिया की--मानसिक मजबूरी, शारीरिक मजबूरी । मानसिक 
मजबूरी वाले छात्रों की श्रेणी में गंदे, पिछड़े तथा कमजोर बुद्धि 
वाले छात्र थे। शारीरिक श्र णी के मजबरो वाले छात्रों की श्रणी मे 
थे, बहरे, गूगे आदि रखे जा सकते थे) इन दोनों प्रकार के 
मजबर छात्रों की शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालयों का आयोजन 
अपेक्षित था। रिपोर्ट ने यह भी परामशे दिया कि मजबर छाल्नां के 
लिए उत्पादक कार्यों में प्रशिक्षित करना श्रे यरकर था| 
शिक्षकों के प्रशिक्षण 
रिपोट ने विभिन्‍न श्रेणी के स्कूलों के शिक्षकों की 
योग्यता निधोरित की और इनके प्रशिक्षण की आवश्यकता भी 
प्रतिपादित की। रिपोर्ट: की दृष्टि में पृर्ञे-प्राथमिक, जूनियर बेसिक 
तथा सिनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता “हाई 
स्कूल पाख्य-क्रम समाप्त किया हुआ”? रहना चाहिद था। पर्- 
'थमिक तथा जनियर डठोसिक स्कूलों के शिक्षकों को दो वर्ष का 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था, सीनीयर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के 
लिए ३ वर्ष का प्रशिक्षण अपेक्षित था । हवाई स्कूलों के उन शिक्षकों जो 
स्नातक न थे, २ ब्ण का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था | स्नातक 
शिक्षकों के लिए एक ही वे का प्रशिक्षण पर्योप्त था | 
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( शेहंण ) 


किसी स्कूल में शिक्षकों की संख्या क्या होनी चाहिए--इस सम्बन्ध 
में रिपोर्ट ने निम्नलिखित अनुपात निधोरित किये | 


पूरब बुनियादी ३० बच्चों पर--१ शिक्षक 
तथा 

निम्न बुनियादी स्कूल 

उच्च बुनियादी स्कूल २४ छात्रों पर -- १ ,, 

हाई स्कूल २० छात्रों पर -- १ ,, 


शिक्षक के पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों को आक्ृष्ट करने के लिए रिपोर्ट 
ने यह परामश दिया कि सभी श्रेणी के स्कूलों के तत्कालीन वेतन-क्रम 
में सुधार किया जाय । यह सुधार प्रा्मिक श्रेणी के स्कूलों के शिक्षकों 
. के वेतन-क्रम में सब से अधिक आवश्यक था, क्योंकि इन शिक्षकों के 
वेतन अत्यन्त कम थे । 5 


छात्रों के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए रिपोर्ट ने इसकी पूर्ण 
जाँच की सिफारिश की। यह जाँच, पूर्ण शिक्षा की अवधि 
में, ४ बार होनी चाहिए थी। पहली जाँच ६ वर्ण की अवस्था 
में होनी चाहिए थी, जब कि छात्र प्राथमिक अथवा बुनियादी 
स्कूल में दाखिल हो, दूसरी जाँच ११ बर्ष की अवस्था में होनी 
चाहिए थी, तीसरी १४ वे की अवस्था भें, चोथी १६ या 
१७ ब्णे की अवस्था मे । यह जाँच सुयोग्य डाक्टर के द्वारा होनी 
चाहिए थी। इन चार जाँचों के बीच की अवधि में यदि किसी छात्र 
में, किसी तरह की व्याधि शिक्षक को दृष्टिगोचर होती, तो उसे उसकी 
सूचना स्कूल-डाक्टर को देनी चाहिए थी। हर छात्र के सम्बन्ध में 
उसके स्वास्थ्य का एक लेखा रखा जाना चाहिए था, जो कि, छात्र के 
स्कूल बदलने पर, बदले हुए स्कूल में भेज दिया जाना चाहिए था। 
छात्रों की व्याधियों की चिकित्सा के लिए खास तरह के जांच-ग्रृह तथा 
चिकित्सालय स्थापित होने चाहिए थे । 


छात्रों के शारीरिक हित के लिए यह भी आवश्यक थ। कि हर स्कूल 
तथा कालेज में शारोरिक प्रशिक्षण आयोजित किया .जाय। इस काये 
के लिए अनुभवी तथा सुयोग्य अफसर नियुक्त किये जाय॑ं। शारीरिक 
शिक्षा पर स्कूल के समस्त ख्च का, १/१० खचच अपेज्ञित था । 


( 3१६६ ) 


मनोरंजक तथा सामाजिक कार्य 


किसी भी शिक्षा पद्धति में मनोरंजक तथा सामजिक कार्यों की 
शिक्षा की व्यवस्था अत्यावश्यक है। रिपोर्ट की दृष्टि में, शिक्षा का 
वास्तविक अर्थ व्यक्ति ओर समाज का सामंजस्य होना चाहिए, न कि 
सिफ मानसिक, नेतिक तथा शारीरिक उपदेशों का जबदस्ती समावेश | + 


नोरंजक तथा सामाजिक कार्यों की शिक्षा की व्यवस्था सकल के 
छात्रों तथा बाहर के किशोरों एवं प्रोढ्ों--सबों के लिए होनी चाहिए । 
स्‍्कलों के छात्रां में बालकों तथा किशोरों की मनोरंजक तथा सामाजिक 
काये की शिक्षा उनकी अवस्थाओं तथा मनोवेज्ञानिक स्थितियों के. 
अनुकल होनी चाहिए । 
उन युवकों के लिए, जिनकी अवस्था १४-२० बे की है, तथा जो 
सकल छोड़ चुके हैं, उनके लिए मनोरंजन तथा सामाजिक काये की 
शिक्षा के लिए विशिष्ट आयोजन होना चाहिए। इनके लिए अखिल 
भारतीय स्तर पर एक युवक आंदोलन संगठित होना चाहिए। यह 
आन्दोलन वत्तेमान युवक संस्थाओं अथवा समितियों के कार्यों के बदले 
में नहीं चलाया जाय, अपितु यह इन्हे सम्बलित करने की चेष्ठा करे। 
इस आन्दोलन के संचालन तथा प्रशासन के लिए सुयोग्य व्यक्ति नियुक्त 
किये जाय॑। ; 
रोजगार-प्रबन्धक कार्यालय 


रोजगार-प्रबन्धक कार्यात्षय शिक्षा प्रशासन का प्रमुख अंग है। 
इस तरह के कायालय भारत में विशिष्ट स्थान रखते हैं, जहाँ रोजगार के 
द्वार अभी सीमित हैं। सीनीयर बेसिक, जुनियर टेकनिकल तथा हाई 
स्कूलों की पढ़ाई समाप्त करने वाले छात्रों के रोजगार की व्यवस्था का 
उत्तरदायित्व इन्हीं रोजगार-प्रबम्धक कायोलयों पर सौंपा जाना चाहिए । 
विश्वविद्यालयों को अपना-अपना रोजगार-प्रबन्धक कायोलय आयोजित 
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करना चाहिए। बड़ेन्बड़े स्कूलों तथा कालेजों में भावी- व्यवसाय 
निर्देशक (097'88 ए 7क्‍98067'8) के पदों की सृष्टि होनी चाहिए | * 


प्रशासन 

शिक्षा के प्रशासन का प्रधान उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों 
पर ही रहना चाहिये। किंतु विश्वविद्यालय तथा उच्च टेकनिकल 
शिक्षा, अखिल भारतीय पेमाने पर, संयोजित होनी चाहिए। शिक्षा- 
प्रसार की नयी योजनाओं को कायोन्बित करने के लिए छोटे-छोटे 
प्रशासनीय विभाग एक समूह में संगठित किये जा सकते हैं, अथवा 
सन्निकट के बड़े प्रान्तों में संयोजित किये जा सकते हैं । राष्ट्रीय शिक्षा- 
पद्धति के हितों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
सरकारों के बीच आर्थिक तथा अन्य बातों में अधिक सहयोग 
स्थापित हो । 


प्रान्तीय सरकार, शिक्षा-प्रसार की योजनाओं को कायोन्वित करने 
के लिए जो भी प्रशासनीय परिवर्तन चाहे, कर सकते हैँ। किन्तु 
अनुभवों के आधार पर रिपोर्ट ने यह परामशे दिया कि स्थानीय 
स्वशासन की संस्थाओं से शिक्षा-सम्बन्धी सभी अधिकार प्रान्तीय 
सरकार वापस लोटा लें। + ये अधिकार केवल उन्हीं संस्थाओं को 
छोड़ दिये जा सकते थे, जो शिक्षा-कार्य भल्ी-भांति निभा रहे थे । 


शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के पतनोन्मुख मानदण्ड को 
उन्‍तत बनाना अत्यावश्यक है। अतः: इस ओर पर्याप्त ध्यान 
दिया ज्ञाय | ६ 
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खचे 
रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति के कायोन्बित करने में, 
सा्जजनिक कोष से, कुल मिलाकर २७,७००० लाख रुपये खो किये 
जाने चाहिए थे। ये खत्चे विभिन्‍न श्रेणी के विद्यालयों में निम्न- 
लिखित रूप में आवर्टित थे | 


पर्ज-प्राथमिक अथवा पे बुनियादी स्कूल ३२० लाख 
जुनियर बेसिक अथवा प्राथमिक स्कूल ११,४००  $$ 
सीनियर बेसिक अथवा भिडिल सकल ८,६०० + 
हाई सकल ४,०००. ,१ 
विश्वविद्यालय 9७०. ,» 
टेकनिकल, व्यावसायिक स्कत्न आदि ८०० ,9 
वयस्क शिक्षा.' श००. $$ 
शिक्षकों का प्रशिक्षण ४४० ५; 
मनोरंजन तथा सामाजिक काये १००.» 
रोजगार-प्रबन्धक कायोलय हिल? 
२७,७०० लाख 


सा्जेन्ट रिपो“---एक समीक्षा 


भारतीय शिक्षा के पुनगंठन के इतिहास में युद्धोत्तर भारतीय शिक्षा 
विकास योजना (सार्जेन्ट रिपोर्ट) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह योजना 
ही “एक मात्र ऐसा व्यापक प्रयास था, जिससे समग्र भारतीय शिक्षा- 
समस्‍या का,--शिशु-शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक का-- 
न सांगोपांग पर्यवेज्ञण किया गया?” | बस्तुत: यह योजना राष्ट्रीय 
शिज्ञा की पहली बृहत्‌ योजना थी । इस योजना ने पहली बार भारत 
की शिक्षा-सम्बन्धी संभावनाओं को पूर्ण रूप से व्यक्त किया। इसने 
उस धारणा का उन्मूलन किया, जो भारत को, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य 
राष्ट्रों से, सबंदा के लिए, पिछड़ा हुआ मानता था। इसने पहली 
बार इस बात की उद्घोषना की कि, शिक्षा के क्षेत्र में, भारत की डप- 
लड्धियाँ अन्य राष्ट्रों की उपलब्धिं की सीमाओं को स्पशे कर सकती हें, 
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( रे७२ ) 


यदि इसके लिए उचित चेष्टा की जाय।* दूसरी ओर, योजना ने 


भारत की राष्ट्रीय शिक्षा की समस्‍या की विशालता का भान भी लोगों 
को, स्पष्ट रूप से, करा दिया | इसने यह साफ कर दिया कि यह 
समस्या कुछ इतनी ब्ृहत्‌ थी कि शिक्षा-प्रसार की छोटी-छोटी तथा 
एकांगी योजनाओं से इसका निराकरण कभी भी सम्भव नहीं था ओर 
यह अत्यावश्यक था कि इस समस्या के हल के लिए एक सुव्यत्रस्थित, 
व्यापक, सर्बागीण तथा दीघकालीन कार्यक्रम अपनाया जाय | 


यो जना की दूसरी विशेषता यह है. कि इसने शिज्षञा के सभी स्तरों 
पर, सभी श्रेणी के छात्रों के लिग समान अवसरों की उपलब्धि की 
व्वस्था की | प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर इसने न केवल निःशुल्क 
अनिवाणे शिक्षा की सिफारिश की, बल्कि उन अड्चनों के निवारण 
की सिफारिश की, जो कि गरीब बच्चों के अनिवार्ण शिक्षा के महणु 
के मार्ग में रुकावर्टे उपस्थित कर रही थीं। इन बच्चों के लिए दोपहर 
का नाश्ता, पाण्य-पुस्तक, छात्रवृत्तियाँ, चिकित्सा आदि के प्रबन्ध के 
द्वारा योजना ने इनकी प्राथमिक शिक्षा के अरहण की विभिन्‍न 
असुविधाओं को दूर करने को चेष्टा की। उच्च शिक्षा के ज्ेत्र में भी 
योजना ने साधनहीन छात्रों के लिए शुल्क की माफी तथा बछात्रवृत्तियाँ 
आदि की स्वीकृति की सिफारिश की। यद्यपि योजना की सिफारिश, 
अवसरों की समान उपलब्धि के काय में, पर्याप्त न थीं, इन्हों ने प्रचलित 
स्थिति में महत्त्वपूर सुधार की कल्पना अवश्य की । 


योजना की तीसरी विशेषता यह थी कि इसने शिक्षणु-व्यवसाय का 
महत्त्व, स्पष्ट शब्दों में, प्रतिष्ठापित किया और यह भी स्पष्ट कर दिया 
कि राष्ट्रीय शिक्षा की स्थिति में पयोप्त सुधार असंभव था, जब 
तक कि शिक्षकों के वेतन बढ़ाये न जाते, तथा उनकी सेवाओं की शर्त्तें 
अच्छी न बनायी जातीं। इन गुणों के साथ ही, योजना में कई ऐसी 
बातें थीं, जिनके कारण यह भारत के लोगों तथा शिक्षा-शाल्लियों को 
खुश न कर सकी | इन बातों में निम्नलिखित प्रमुख हैं : - 
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योजना ने अनिवायणे शिक्षा के लक्ष्य की सिद्धि की जो अवधि 
निर्धारित की, वह अत्यधिक थी | किसी राष्ट्रीय पुन्निमोण, विशेषकर 
शिक्षा के पुर्निनमोण, के लिए ४० वर्ष की अवधि भारतीय दृष्टिकोण 
से काफी दीर्घा मालूम हुईं। योजना के सही परिचालन के बाद भी 
भारत, शिक्षा के क्षेत्र मे, इ्लैंड के स्तर तक सन्‌ १६८४ में पहुच 
सकता था। कोई भी भारतीय इसे अंगीकार करने के लिए प्रस्तुत न 
होगा कि भारत इतने समय तक के लिए इ“ग्लंड अथवा अन्य देश 
से पिछड़ा समझा जाय। हम आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान 
में यह निर्देश दिया गया कि २० वर्ष की अवधि में देश के सभी बच्चों 
के लिए निःशुल्क अनिवाय शिक्षा प्राप्य हो जाय। संविधान के 
अवतीण होते ही सरकारी चेष्टाएँ इस ल्क्ष्य की सिद्धि की ओर प्रेरित 
होने लगी। किंतु परवर्ती कठिनाइयों की दृष्टि से, यह निश्चितता 
पूर्वक नहीं कही जा सकता कि संविधान का निर्देश, निर्दिष्ट समय में, 
साध्य हो सकेगा। ऐसी स्थिति में, हम साज्जेन्ट योजना के द्वारा 
निर्धारित अवधि को अत्यधिक नहीं मानते, विशेषकर बेसी स्थिति 
में जब कि योजना ने शिक्षा को आदर्श पृष्ठभूमि में ही प्रसारित करने 
की सिफारिश की थी। इस बात की सत्यता अब हमें स्पष्ट होने 
लगी है कि “ध्वंसात्मक काये आसान होते हैं, किन्तु निमोण के 
काय में अपेज्ञाकृत बहुत समय लगता है” || शिक्षा के “संख्यात्मक 
एवं गुणात्मक दोनों पत्षों” पर यथोचित ध्यान रखते हुए भारतीय 
शिक्षा के पूर्ण राष्ट्रीयकरण में हमारी गति तीज्र निससलन्देह होनी 
चाहिए, किन्तु उतनी तीत्र नहीं कि हम थक कर शीघ्र हाथ-पांव पसार 
लें। कुछ विद्वानों ने, शिक्षकों की समस्या को हल करने के लिए यह 
परामर्श उपस्थित किया हैं कि शिक्षित नर-नारियों को शिक्षण-काय के 
लिए, अनिवारण रूप से, भरती किया जाय | $ इस व्यवस्था को उपयोगी 
मानते हुए भी इसकी कठिनाइयों तथा खतरों को दृष्टि से ओमकल करना 


* भारतीय शिक्षा की प्रगति शम्मु नाथ ओमा-एष्ठ-१३६ । 
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उचित न होगा। साथ ही, शिक्षा-प्रसार की कोई भी ठोस योजना 
इस प्रकार के प्रसाधनों को अपने कार्यक्रम का प्रमुख शित्ञाधार नहीं' बना 
सकता। इस तरह, योजना के द्वारा प्रस्तावित ४० वर्ष की अवधि 
अधिक अवश्य है, किन्तु उतनी अधिक नहीं, जितनी हम १० वर्ष 
पहले मानते थे । 

योजना की आर्थिक व्यवस्था भी कड़ी आलोचना का विषय बनी | 
सन्‌ १६४० की जन-संख्या के आधार पर अखण्ड भाग्त को शिक्षित 
बनाने में, योजना के अनुसार, ३११ करोड़ रुपये व्यय होते। 
जन-संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि तथा बढ़े हुए मूल्यों के विचार से, योजना 
को कार्यान्बित करने में ६०० करोड़ रुपये का वार्षिक खच होता। 
स्पष्टत: इतनी बड़ी रकम भारतीय सागेजनिक कोष की शक्ति से बाहर 
थी। किन्तु, “ध्यान रहे कि शिक्षा सुधार में ज्द्र नोचा-खोंची बहुत 
हो चुकी है, ओर उसके प्रभाव भी प्रत्यक्ष देखे जा चुके हैं। वास्तविक 
सुधार तो सवा गीण ही होग।, ओर बिना ऐसा किये एक संतुलित 
विकास असम्भव है। इसके लिए धन की आवश्यकता अत्यन्त 
स्वाभाविक है। शायद लोग यह भूल जाते हैं कि शिक्षा देने का व्यय 
एक दीर्घकालीन पूजी के समान है। वह रुपया व्यथ नहीं जाता, 
बल्कि देश की उन्नति में सहायक सिद्ध होता है |! १ 

आक्षेप का तीसरा विषय यह है कि योजना ने शिक्षा-प्रसार के 
लिए निश्चित कार्यक्रम उपस्थित न किये। किसी भी व्यावहारिक 
योजना के लिए काय क्रम का श्रस्तुतीकरण, लक्ष्य-निधोरण से कम 
आवश्यक नहीं । इस दृष्टि से, योजना में शिक्षा के पु]ननिर्माण का 
एक आवश्यक अंग अछता रह गया | 

योजना का आजक्षेप का चोथा विषय यह है कि इसके ख्रष्टाओं ने 
भारतीय शिक्ष के पुनगंठन के लिए इंग्लैंड की शिक्षा-पद्धति तथा शिक्षा 
के इतिहास से आदश ग्रहण किया । बवस्तुतः इंग्लेंड की सामाजिक 
राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ भारत से इतनी भिन्‍न हें कि 
भारतीय शिक्षा के पु्निमोण का आदर्श इंग्लैंड सही-सही नहीं उपस्थित 
कर सकता । अतः आदश के परिप्रहण के लिए योजना को उन देशों 
से प्रकाश प्रहण चाहिए था, जिनकी परिस्थितियाँ भारतीय परिस्थितियों: 
से मिलती-जुलती है । चीन, मिश्र, तुर्कों, डेनमाक तेथा सोविएत रूस 
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इसके लिए अधिक उपयुक्त थे।* इन देशों की शिक्षा-समस्‍्यायें 
लगभग वे ही थीं, जो कि भारत की थीं। इन्होंने कम समय में ही 
इन समस्याओं के हल करने से काफी सफलता प्राप्त की। १४५ बर्ष 
की अवधि में ही रूस ने अपने राज्य के सभी प्रान्तों में ७० प्रतिशत 
साक्तरता प्राप्त कर ली । बस्तुतः योजना को उन्त प्रयोगों तथा पद्धतियों 
पर ध्यान देना चाहिए था, जो कि इन प्रगतिगामी देशों में व्यवद्धत किये 
गये थे । ऐसा करने से योजना कुछ अधिक व्यावहारिक तथा 
क्रियात्मक होती। 
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आठवाँ अध्याय 
अंग्र जी शिक्षा-पद्धति के गुण-दोष 


भारतीय रंगमंच पर अभिनीत अंग्र जी शिक्षा-पद्धति के आविर्भाव 
तथा विकास के महान नाटक की प्रमुख घटनाओं का विवरण हम गत 
पाँच अध्यायों में प्रस्तुत कर चुके। १४ अगस्त १६४७ को इस महान्‌ 
नाटक के अन्तिम अंक का पटाक्षेप हुआ, जिसका प्रथम अंक सन्‌ 
१६०० ई० में ईस्ट इन्डिया कम्पनी के प्रतिष्ठापन के साथ प्रारम्भ 
हुआ था। १४५ अगस्त १६४७ ने भारतीय इतिहास में जिस नये तथा 
गोरवपूर्ण युग का समारम्भ किया, उसका परिचय हम शीघ्र ही अगले 
अध्याय में प्रस्तुत करेंगे। किंतु इसके पहले हम अतीत के लग- 
भग ३०० वर्षों पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे और यह जानने की 
चेष्टा करेंगे कि अंग्र जी शिक्षा पद्धति ने हमें कया दिये और 
क्या न दिये । 


हमने देखा है कि विगत ४० वर्षों से अंग्रजी शिक्षा-पद्धति के 
विरुद्ध तरह-तरह की आल्लोचनाएँ उपस्थित होती आ रही थीं। इनमें 
कुछ ऐसी भी थीं, जो सर्वथा निष्पक्ष न थीं तथा जो उन प्रतिक्रियात्मक 
भावनाओं से प्रेरित थीं, जो भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत के विरुद्ध 
प्रादुभू त हुई थीं। आज स्वतंत्र देश के नागरिक की हैसियत से हम 
उन व्यवस्थाओं तथा व्यवहारों को, जो विदेशी हुक्रूमत ने, भारत में 
प्रतिष्ठापित तथा प्रचालित की थीं, अधिक निष्पक्षता के साथ देख 
सकते हैं। ओर आज्ञ इस बात को हम स्पष्टत: समझने लगे हैं कि 
अंग्रेजों के द्वारा भारत में निरूपित पद्धतियों में यदि कुछ दोष थे, तो 
उनसे कुछ गुण भी थे, जिनसे हमारा काफी हित हुआ। अंग्रेजी 
शिक्षा-पद्धति में भी बहुत-सी ऐसी बातें थीं, जो हमारे वेयक्तिक तथा 
राष्ट्रीय विकास के मार्गें में बाधक थीं, किंतु साथ ही इसमें बहुत-सी 
ऐसी बातें भी थीं, जिनसे हमारा बड़ा उपकार हुआ | बस्तुतः, परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए, यह्‌ अंगीकार करना पड़ता है कि अंग्रे जी शिक्षा- 
पद्धति न जो कुछ हमे दिया उसका पलरा, जो कुछ नहीं दिया .उसके 


( ३७७ ) 


पलरे से सम्भवत: भारी था। यहाँ यह भी कह देना आवश्यक 
होगा कि अंग्न जी शिक्षा भारतवासियों पर अंग्रे जों के ढ]/रा लादी नहीं 
गयी थी--जबदेस्ती आरोपित नहीं की गयी थी, बल्कि नये तथा पुराने, 
पश्चिमी तथा पूर्वी, रूढ़ि तथा प्रगति आदि विरोधी भावनाओं के 
घात-प्रतिघातों में प्रस्कृटित हुई थी। अंग्रजी शिक्षा के भारत 
में आरोपन का उत्तरदायित्व बहुधा मेकाले के सर पर मढ़ा 
जाता है । किंत, हमने स्पष्टत: देख लिया है कि मेकाले ने कोई 
बती-बनायी शिक्षा-पद्धति इंस्लेंड से नहीं लायी थी, न उसे इंग्लेंड की 
सरकार से अंग्र जी-शिज्ञा के आरोपन के लिए आदेश ही मितल्ला था। 
उसके भारत पहुँचने के बहुत पहले से अग्र जी शिक्षा के पक्ष में जोरदार 
आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था, जिसका नेतृत्व भारतीयों ने भी 
किया था, न कि सिफ़ अंग्रेजों ने। अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल विरोधी 
हेस्टिग्स, मिन्‍्टो, प्रिंसप जैसे अंग्रेज थे, न कि राजा रामसोहन राय 
जेसे भारतीय । भेकाले न, बिल्कुल बेयक्तिक हेसियत से; अपनी 
शक्ति अंग्र जी शिक्षा के पक्ष मे लगायी ओर उसके सशक्त कंधों को, 
जा कि प्रगतिगासी भारतीय विचारधारा से--परिपुष्ट हुआ, सफलता 
मिली। लॉड विजल्लियम बेंटिंक ने अंग्र जी शिक्षा के पक्ष में जो निशुय 
दिये, व॑ लन्दन के निर्देश से नहीं, न भारत के अंग्रज गवनर-जेनरल् 
की हैसियत से, बल्कि भारत के उस भू-भाग के शासक की हैसियत 
से जिसमें शान्ति तथा व्यवस्था कायम रखने का उत्तरदायित्व 
उस पर था। शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्नों पर जो संघर्ष उस समय 
चत्त रहा था, उन संघषों के विचार से बेंटिंक के निर्णय अवश्यंभावी 
थे--टाले नहीं जा सकते थे। अतः अंग्रे जी शिक्षा-पद्धति के परिचालन 
का कत्तेव्य अंग्र जी हुकूमत पर, शुरू भें, प्रगतिशील भारतीयों तथा 
अंग्रेजों के द्वारा लादा गया, न कि अंग्रेजी हुकूमत ने यह शिक्षा 
भारतवासियों पर लादी। सन्‌ १८३३ तक तो अंग्र ज सरकार, ज॑ंसा 
कि हम पहले देख चुके हैं, भारतीय शिक्षा के प्रश्न से दूर 
भागती रही । अंग्रजी शिक्षा से अंग्र जी सत्ता को जो सम्बत्न प्राप्त 
होता उसका स्पष्ट भान, अंभ जी सरकार को, समय के विचार से, 
अपेन्नाकृत पीछे हुआ। प्रारम्भ में अंग्रेज़ी शिक्षा की तथाकथित 
बीड्धिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं ने ही इस के परिचालन की 


औअरणाएँ उपस्थित कीं | 


( शेष८ ) 


निष्पक्ष दृष्टि से देखने पर हमें यह भी स्वीकार करना पड़ंगा 
कि मेकाले ने भारत से जिस शिक्षा-पद्धति के परिचालन की सिफारिश 
की, तथा जिसे सरकार को स्वीकार करना पड़ा, तत्कालीन परिस्थितियों 
में भारतीय शिक्षा के समाधान का एक सात्र सही उपाय था। 
भारतीय संस्कृति तथा प्राच्य साहित्य के सम्बन्ध में मेकाले ने जो 
अहमन्यता पूर्ण विचार व्यक्त किये, उसके लिए हम उसे चाहे जो 
कुछ भी कहे, किन्तु यह मानना पड़ेगा कि “अंग्र जी भाषा के द्वारा नये 
ज्ञान का जो सिद्धांत उसने प्रतिष्ठापित करवाया, वह, जमाने के विचार 
से, भारत में अंग्रंजी हुकूमत का सबसे उपयोगी और क्रान्तिकारी 
निश्चय था? | | इस सिद्धांत का महत्व हमें तब स्पष्ट होगा,जब हम 
उन स्थितियों तथा उन परिणामों पर ध्यान दें, जो अंग्रेजी शिक्षा 
पद्धति के अतिरिक्त अन्य पद्धति के परिचालन से उत्पन्न होते। 
बेसी स्थिति में 

भाषा-जनित विभिन्‍नताएं इस रूप में प्रकट हो जातीं 
कि भारतीय राष्ट्र को एकता की भावना भी शायद कुंठित 
हो जाती। 


भारतीय बहुत से ऐसे नये ज्ञान के अजन से बंचित रह जाते, 
जिसके द्वारा भारत का पुनरूत्थान सम्भव हो सका | 


पश्चिम के वैज्ञानिक अन्वेषण, धूमिल होकर, हमारे पास देर 
से पहुंचते तथा विश्व के वेज्ञानिक कार्यों में भारत का क्रियात्मक भाग 
एक सुदूर लक्ष्य हो जाता। [ 
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इस तरह, अंग्र जी शिक्षा-पद्धति की सबसे बड़ी देन यह थी कि 
इसने' भारतीय मस्तिष्क का द्वार पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के लिए खोल 
दिया । अंग्र जी भाषा के द्वारा भारतीय उन्न नये विचारों से अवगत हो 
सके, जो सामाजिक, राजनीतिक, तथा वेज्ञानिक क्षेत्रों में पाश्चात्य देशों भें 
समुत्पन्त हो चुके तथा हो रहे थे। इन विचारों ने भारत के नव-जागरण 
में महत्त्वपूर्ण योग दिया । यहाँ यह कह देना प्रासंगिक है कि अठारहवीं 
सदी के उत्तराद्ध में भारतीय सभ्यता पतन की अन्तिम सीमा को स्पर्श करने 
लग गयी थी।+ राजनीतिक विश्व॑खलताओं, धामिक रूढ़ियाँ तथा 
सामाजिक विभेदों से भारतीय समाज अंधकार के गते में पड़ा कराह रहा 
था। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, भारत के अधिकांश भूभाग में भारतीय 
संस्कृति अन्तिम साँस ले रही थी। धर्म के नाम पर अनाचार तथा 
अष्टाचार की तूती बाल रही थी। भारत की आंत्मा नेराश्य के गहन 
समुद्र में उब-ड्ूब कर रही थी । ; ऐसी ही परिस्थिति में भारतीय 
चेतना पाश्चात्य विचारों के सम्पक में आयी। इन बिचारों ने 
गतिद्दीन तथा-समृत प्राय भारतीय चेतना के लिए संजीवनी का काम 
किया । * भारतीय मस्तिष्क एक नये स्पन्दन, नयी स्फूति से जाग 
उठा। पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान ने भारतीयों को एक जोर का कटका 
दिया और वे आखें मीचते हुए विस्तर छोड़कर उठ खड़े हुए। मानव 
समुदाय के कुछ जत्थे प्रगति-पथ पर कितने आगे बढ़ गये थे--इसका 
ज्ञान उसे तब हो गया, इसीकी देर थी। भारतीय समाज के 
नवनिमोण का काये प्रारम्भ हो गया। भारतीय जीवन में 
जो गतिशील्षिता आगे परिलज्नित हुई, उसका प्रथम स्पन्दन पाश्चात्य 
ज्ञान ओर नये विचारों ने ही दिया | 
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अंग्रेजी ने न केवल पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का द्वार हमारे लिए 
खोल दिया, बल्कि उसने भारत के प्राचीन ज्ञान को भी हमारे 
सामने, नयी दीप्ति के साथ, उपस्थित कर दिया। मध्ययुग के उत्तराद्ध 
में भारतीय अपनी सांस्कृतिक निधियों को भी भूल से गये 
थ्रे।+ बेद ओंर उपनिषद्‌, रामायण और महाभारत, महावीर ओर 
बुद्ध के नाम मात्र भर भारतीय मस्तिष्क मे कायम रह गये थ॑े। 
अजन्ता और एल्लोरा, नालन्दा ओर विक्रमशिनज्ा, अशोक ओर 
विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के पन्नों में किसी तरह जीवित थे। 
पाश्चात्य विद्वानों ने ही हमारे इतिहास ओर हमारे साहित्य के सुनहत्ते 
पृष्ठों को हमारे सामने खोल कर रख दिया। सेक्समूलर, मानियर 
विज्षियस्स जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने ही भारतीय साहित्य के आलाच- 
नात्मक अध्ययन का श्रीगशुश किया । ३ इन्हीं विद्वानों के अध्ययन 
तथा गवेषणाएं, अंग्रेज! के माध्यम से, हमारे सामने प्रकट हुई ओर 
भारत का शिक्षित 'सध्य वर्ग” अपनी सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन 
तथा सही परिग्रहण को ओर प्रेरित हो सका । 

भारतीय साहित्य के आल्ञाचनात्मक अध्ययन की पद्धति का सूत्रपात 
पाश्चात्य बिद्वानां ने ही किया । यद्यपि इनकी आलोचनाएं सगेदा सही 
न थीं, इन्होंने ही भारतीय मस्तिष्क को भारत के प्राचीन सांस्कृतिक 
साहित्य के अनुशीलन, अन्वेषण तथा उचित परिधारण का प्रशिक्षण 
दिया | * यूरापीय विद्वानों ने ही हमारे खोये हुए इतिहास के पन्नों 
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को, पहली बार, ओड़-जोड़, कर संग्रह्देत किया । इन्हीं विद्वानों की, 
अंग्रेजी में अभिव्यक्त, क्रतियों ने भारतीय सम्रादों, भारतीय कलाकारों 
तथा भारतीय विद्वानां एवं भारतीय जनता के गोरबपूर्ण जीवन की पूर्ण 
माँकी हमे दी। कहने की आवश्यकता नहीं कि अतीत के पुण्य दर्शन 
ने हमारे भविष्य के मार्ग भी प्रद्शित किये। अपने जगमगाते भूत 
के नये आलोक में हमे यह समभने में देर ते लगी कि हमारी परम्परा 
विज्ञय की है, प्रगति की है ओर विश्व-कल्याण की है । * हमारे 
इतिहास ओर साहित्य के पन्‍्तों से हमारे पूुेज मानो हमे घिकक्‍्कार 
कर कहने लगे--आये-सनन्‍्तान ! राम आर कृष्ण के वंशज, वेद ओर 
उपनिषद्‌ के अनुयायी, तुम्हारी यह दशा ! सुदूर चीन, जापान तथा 
कोरिया के किसी कोने से बुद्ध की आत्मा पुकार उठी -क्या तुम 
तथागत को भूल गये, जिसने संसार के कल्याण के लिए,क पिलवस्तु के 
शाज्-प्रासाद में भगवती यशोधरा के स्नेह-पाश को झटका देकर निविड़ 
निशा में “महाभिनिष्क्रमण' भे प्रयाण किया किया था। हमारी 
आत्मा एक बार सिहर उठी। हम क्या थे ओर क्या हों गये-- 
इसकी चेतना से हमारे व्यक्तित्व का कश-कण आलोड़ित हो डठा। 
हमने अपना रास्ता तय कर लिया। अपने पर्ेजों की आत्मा को 
शान्ति ओर सुख देंगे--हमने प्रण किया। भारत का नवनिमोण 
प्रारम्भ हुआ | 

यह सही है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के व्यवहार 
से भारतीय भाषाओं के विकास के मार्ग में बहुत बड़ी अड़चन उपस्थित 
हो गयी । किंतु यह भी सही है कि अंग्रेज शासकां तथा अंग्रेजी 
शिक्षा-पद्धति के उन्‍्नायकों ने ही, आधुनिक युग में, भारतीय भाषाओं 
के विकास की पहली प्रेरणा दी | अंग्रेज अफसरों तथा धम-प्रचारकों 
ने, अपने स्वार्थ के लिए दी सह्दी, भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, 
इनके व्याकरण तेयार किये, इसके शब्दकोष बनाये तथा अन्य काये 
किये। इन्हीं लोगों ने कई भाषाओं की पहली पुस्तक तथा पत्र- 
पत्षिकाएँ प्रकाशित कीं। आदिवासियों की भाषाओं के अध्ययन के 
काय में तो विदेशी धर्म-प्रचारक, बहुत दिनों तक, अकेले रहे। कई 
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( शे८प२ ) 


यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में महत्त्वपूरं खोज भी 
किये। प्रियर्सन के द्वारा विरचित “लिंगविस्टिक सरबे ऑफ ईडिया” 
आज भी भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में एक सम्मानित ग्रन्थ साना 
जाता है। अतः भारतीय भाषाओं के विकास की प्रेरणा हमें अंग्र जो से 
ही प्राप्त हुई । यद्यपि हमारी अपनी चेष्टाएँ, इस दिशा में, शीघ्र काफी 
आगे बढ़ गयीं ओर हम अपनी भाषाओं के उत्थान के कार्य में दृढ़ता 
के साथ आगे बढ़ने लगे । किंतु हमे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
भारतीय माषाओं के अध्ययन तथा उनकी समुन्नति के प्रयास की 
प्रेरणा हमें यूरोपीय बिद्वानों के द्वारा हो प्राप्त हुई, जिन्हें अंग्रेजी 
हुकूमत ने हमारे सम्पक में लाया । * 


इतना ही नहीं, अंग्र जी शिक्षा-पद्धति ने ही भारतीय भाषाओं को 
उच्च शिक्षा के माध्यम के योग्य बनाया। जिस समग्र मेकाले ने 
अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति के प्रतिष्ठापन की सिफारिश की थी, उस समय 
संस्कृत तथा फारसी को छोड़ कर, अन्य भारतीय भाषाओं में इतनीं 
क्षमता न थी कि वे, माध्यमिक शिक्षा के आगे भी, शिक्षण का माध्यम 
बन सकती थीं। यदि अंग्र जी शिक्षा-पद्धति का प्रतिष्ठापन न होता, 
तो भारतीय विश्वविद्यात्रयों के द्वारा वेसे भारतीय समुत्पन्त न होते, 
जिन्होंने नये ज्ञान-विज्ञान को मारतीय भाषाओं में रूपान्तरित किया 
ओर कर रहे हैं। इनकी चेष्टाओं के कारण ही आज भारतीय भाषाएँ 
इस स्थिति को प्राप्त कर चुकी हैं कि उनके द्वारा विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा भी संभव हो गयी है। अस्तु, भारतीय भाषाओं की 
समृद्धि के काय में, मेकाले की शिक्षा प्रणाली ने, अप्रत्यक्ष रूप से, जो 
योग दिया--उसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते । उसने ही भारत में 
पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान-से-सम्पन्न असंख्य विद्वानों को आविभूत किया, 
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जिनकी वाणी तथा लेखनी आज, विश्वविद्यालयों में, भारतीय भाषाओं 
के प्रतिष्ठापन के कार्य में संलग्न है। ; 

मेकाले की शिक्षा पद्धति ने ही भारत को, आधुनिक ज्ञान 
के क्षेत्र में, दो-चार कदम आगे बढ़ने का मौका दिया । भारत के स्कूल, 
कालेज तथा विश्वविद्यालय ने आधुनिक ज्ञान के संचरण तथा 
समृद्धि में जो कुछ भी योग दिया, वह मेकाले की पद्धति के 
कारण ही सम्भव हो सका। इस पद्धति ने न केबल पाश्चात्य ज्ञान 
को भारत के सम्मुख रखा, बल्कि भारतीय ज्ञान को भी संसार के 
सामने रखने में यह समर्थ हुआ। अंग्रेजी भाषा के अनुचित 
महत्त्व से हमारी भावनाओं को चाहे जो भी आधात पहुँचे, इतना 
हमे अंगीकार करना पड़ेगा कि अंग जी के द्वारा भारत अपने प्राचीन 
तथा अवोचीन- दोनों ही निधियों को संसार के सामने सुगमता से 
रखने मे समथ हो सका | 

अंग्र जी शिक्षा संस्थाओं, विशेषतः कालेजों तथा विश्वविद्यात्रयों, 
ने भारत मे राष्ट्रीय एकता का मागे प्रशस्त किया। लगभग एक ही 
पाख्य-क्रम को व्यवह्गत करने वाले प्रान्तीय विश्वविद्यालयों तथा कालेजों 
ने, भारतीय समाज में, उस मध्य वगे (ध00]9 ०७55) के सृजन से 
योग दिया, जो कि नयी पद्धति मे शिक्षित था तथा देश की विभिन्‍न 
'समस्याओं को लगभग एक दृष्टि से देखता था। इस प्रकार की वर्गीय 
शिक्षा के दोष चाहे जो भी हों, इसने इतना अवश्य किया कि भारत के 
हर प्रान्त में बहुत से ऐसे लोगों को तेयार कर दिया, जो अखिल 
भारतीय स्तर पर, एक भाषा वोल सकते थे, जो एक ही दृष्टिकोण 
रखते थे, तथा जो भारतीय छदवित के विचार से किसी प्रश्न को देख 
सकते थे । नव-ज्ञान से सुसंपन्‍न, एक भाषा बोलने तथा लिखने वाले, 
एक तरह की बात सोचने वाले मध्य वर्ग के लोगों ने भारत में 
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राष्ट्रीय जागरण का मागे प्रशस्त किया । इन्हीं लोगों ने पहले-पहल 
राष्ट्रीय उत्थान का शंखनाद किया ओर राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन 
भी किया। जन-आन्दोलन के युग में भी आन्शेज्नन का सूत्र अधिकतर 
मध्य-वर्गीय लोगों के हाथों में ही रहा। अतः, यह कहने में हमे संकोच 
न होना चाहिए कि अंग्र जी शिक्षा पद्धति ने भारत मे राष्ट्रीय जागरण के 
उन्‍्नायकों तथा सूत्रधारों की उत्पति में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया । हमने 
देखा है कि स्थयं मेकराले ने ऐसी स्थिति की परिकल्पना की थी। 
सन्‌ १६३३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारपतन्र (चाशटेर) के पुमरा- 
बरतेन के अबसर पर उसने कहा था “सम्भव है भारत के लोगों का 
मस्तिष्क हमारी पद्धति में इस तरह विक्रसित हो जाय कि वे यूरोपीय 
राजनीतिक संस्थाओं की मांग पेश करने ल्गें। किन्तु इससे हमे 
भयभीत न होना चाहिए। हो सकता है कि राज्य-सत्ता हमसे 
हस्तान्तरित हो जाय । किन्तु तब भी हमारी कुछ ऐसी बिजय हैं, जो 
कभी भी हार में नहीं बदल सकतीं। वे विजय हें--आदिम विचारों 
पर बुद्धि ओर विवेक की विजय | हमारी कला, हमारी नेतिकता, 
हमारे साहित्य और कानून--इनके साम्राज्य अज्लुण्ण रहेंगे ।* 
मेकाले की इस भविष्यवाणी की अहंमन्यता को हम छोड़ दें, तो यह 
मानना पड़ेगा कि उसके अनुमान सबंधा गलत न थे। अंगरेजों 
को भारत की राज्य-सत्ता छोड़नी पड़ी, किंतु उनके कज्ञा-कोशल, ज्ञान- 
विज्ञान, उनके साहित्य, उन्तके निथम-कानून आज भी भारत में 
बहुत-कुछ प्रतिष्ठित हैं. और रहेंगे |” 


अब, हम अंगरेजी शिक्षा पद्धति के दूसरे पक्ष की ओर दृष्टिपात 
करें। अंगरेजी शासन की छत्र छाया में यह पद्धति भारत में लगभग 
२०० वर्षों तक क्रियाशील रही । किंतु इस लम्बी अवधि में भी यह 
भारत के अधिमांश लोगों को रपशे न कर सकी। सन्‌ १६४७७ 
के अन्त में भारत के केवल १४ प्रतिशत लोग साक्षर हो सके। इस तरह 
संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखे जाने पर अंगरेजी हुकूमत द्वारा प्रचालित 
अंगरेजी शिक्षा पद्धति नितान्तः असफल रही। स्पष्टतः एक ऐसी 
शिक्षा पद्धति जिसमें देश के ज्लगभग ८४५ प्रतिशत लोगों की शिक्षा की 
व्यवस्था न हो सके, कभी भी उपयुक्त नहीं समभी जा सकती ! 
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शिक्षा के गुशात्मक दृष्टिकोश से देखने पर भी अंग्रेजी शिक्षा- 
पद्धति संकीण तथा एकांगिक परिलज्ञित हुईं। इस शिक्ञा-पद्धति में 
वे तत्व न थे, जो भारतीय जीवन की वेयक्तिक तथा सामाजिक मांगों 
की पूर्ति करते । बस्तुतः इस शिक्षा-पद्धति के उद्देश्यों को कभी भी बह 
व्यापकता तथा सम्पन्नता न प्राप्त हुई जो भारतीयों के समग्र विकास 
के लिये अपेज्नित थी। सन्‌ १८१३ के अधिकार-पत्र में 'प्राच्य साहित्य 
के पनरुद्धार तथा विद्वान देशवासियों के प्रोत्साहन” ही शिक्षा का एक 
मात्र लक्ष्य रहा । १८६८ के संदेश-पत्र में, जेसा कि हम देख चुके हैं 
कम्पनी--सरकार की शिक्षा का लक्ष्य “यूरोप की समुन्नत कला 
विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य का प्रचार” रखा गया। इस उदारबादी 
लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए संदेश पत्र ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा का 
लक्ष्य यह भी हो कि 'इसके हढ्वारा कम्पनी सरकार को सुयोग्य तथा 
विश्वास-पात्र कमंचारियों कीं प्राप्ति हो ओर भारतीय इग्लैंड के 
कारखाने के उत्पादनों की खपत करने वाले तथा कच्चे माल को भेजने 
वाले हों?? | स्पष्टतः इन शब्दों में सरकारी शिक्षा-पद्धंति की उस 
उपयोगितावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई, जो कि अंगरेजी 
सरकार की साम्राज्यवादी तथा ओऔपनिबेशिक मनोवृत्ति के द्वारा प्रेरित 
थी। यह सही है कि समय-समय पर शिक्षा के प्रसार के द्वारा 
भारतीयों को खशासन के लिए प्रशिक्षित करना भी कहा गया। 
जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रान्ट ओर मेकाले ने भी उस परिणाम की 
कल्पना की थी, जो कि अंगरेजी शिक्षा के प्रसार से उत्पन्न हो सकता था। 
किंतु अंपे जी सरकार के अधिकांश अंग्रेज पदाधिकारी इस प्रकार की 
कल्पना से भी सहम उठते थे ओर उनकी यह चेष्टा रहती थी कि 
स्वशासन के दिन भरसक भारत में आविभूत ही न हों। हम कह 
चुके हैं कि अंग्र जी शिक्षा ने भारत में राजनीतिक जागरण की प्रेरणा 
दी। किंतु अंग्र जी शिक्षा का यह परिणाम, अप्रत्यक्ष रूप से, स्वत 
प्रकट हुआ, न कि अंग्र जी शिक्षा-पद्धति का ऐसा स्पष्ट लक्ष्य था। 
भारतीय जीवन के पुनरुत्थान के कार्य में भी, जेसा कि हम देख चुके हैं 
अंग्र जी शिक्षा-पद्धति ने महत्त्वपूर्ण योग दिया। किंतु यह पनरूुत्थान 
भी इस शिक्षा-पद्धति का प्रमुख अभीप्सित लक्ष्य न था। इस तरह, 
अपने २०० वर्षों के सुदीधे इतिहास में अंग्रेजी सरकार की शिक्षा-पद्धति 
के रचनात्मक तथा सृजनात्मक लक्ष्य क्या-क्या होने चाहिए थे--इसका 
स्पष्ट निर्देश कभी न हुआ । फलत: सरकारी शिक्षा-पद्धति से जो भी 


( ३१५६ ) 
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लाभ हमे हो सके वे प्रासंगिक रूप में हुए, न कि उस शिक्षा-पद्धति ने 
इसके लिए खास प्रयास किया | 


लक्ष्य के निधोरण की उपेज्ञा से अंग्रेजी शिक्षा से जो-जो हानियाँ 
हुई, उससे कम हानियाँ अंग्रेजी शिक्ञा-पद्धति के प्रभार की गलत 
(३ ७0 6 ॥ ५ (९: 
रीतियों के निधोरण से न हुईं । नये ज्ञान के प्रसार के लिए यह अनिवाये 
नथा कि रग्लैंड की शिक्षा-पद्धति की जो मान्यताएं तथा व्यवहार थे, 
वे, अविकल रूप में, भारत में व्यवद्गत किये जाते । यह भी अनिवाये 
न था कि नये ज्ञान के प्रसार के लिए केवल अंगरेजी विद्यालय ही 
उपयुक्त थे । किंतु सरकार ने ये दोनों ही किये । इस्लंड की शिक्षा- 
सम्बन्धी नीतियों तथा व्यवहारों को उसने भारत में नये सिरे से 
आरोपित किया। भारतीय शिक्षा की स्वदेशी परम्परा मे भी बहुत सी 
ऐसी बातें थीं, जिनके संशोधन, सुधार तथा रूपान्तर से नयी शिक्षा की 
मार्गों की पूर्ति हो सकती थी--इसकी कल्पना अधिकांश अंगरेज 
शासकों ने न की। भार्त की असंख्य देशी पाठशालएं, जो कि सदियों 
से भारतीय जनता की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती आ रही 
थीं, सवंथा बेकार मानी गयीं ओर इनके पुनरुद्धार का कोई प्रयत्न न 
हुआ । फलत: ये बनी-बनायी चीजें, प्रोत्साहन की कमी के कारण, 
भारत की घरती से बिलुप्त हो गयीं। इससे भारत की जन-शिकज्ञा को 
बड़ा आघात पहुँचा । दूसरी गलत रीति, जो अंगरेजीं सरकार ने 
उयचहय की, वह निश्यन्द सिद्धांत (078007 67609) के प्रतिष्ठापन 
के कारण हुईं। इस सिद्धान्त ने नये ज्ञान के संचरण की अबधि 
काफी लम्बी कर दी। हमने देखा है कि इस सिद्धान्त की संभावनाएं 
बहुत दिनों तक बेकार सिद्ध हुई । १६ वीं सदी के आसपास ही इस 
सिद्धान्त से नये ज्ञान के प्रसार में योग मिला | किंतु उास समय तक 
अंगरेजी शिक्षा-पद्धति केवल विशिष्ट वर्ग की शिक्षा कीं व्यवस्था की 
ओर ही केन्द्रित रही । 


शिक्षा के माध्यम के रूप मे अंगरेजी के व्यापक प्रयोग से नये ज्ञान 
के प्रसार में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हुईैं। साथ ही, छात्रों के मस्तिष्क 
पर अनावश्यक द्वाव पड़ा था। यह सत्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 
अंगरेजी माध्यम के प्रयोग से कई लाभ हमें हुए। किंतु, यह भी 
सत्य है कि निम्न कक्षाओं में अंगरेजी माध्यम के प्रयोग से बालकों के 
मस्तिष्क पर अनावश्यक बोक पड़ा, शिक्षकों की चेष्टाएं नये ज्ञान के 


( रे८प७ ) 


अजेन की अपेक्षा अंगरेजी पर प्रभ्ञ॒त्व कराने में केन्द्रित हो गयीं, ओर 
छात्रों के बहुमूल्य समय का अपव्यय हुआ | इसके अतिरिक्त अंगरेजी 

ध्यम ने भारतीय भाषाओं के विकास में बहुत दिनों तक रुकावट 
उपस्थित कीं। माध्यम के अतिरिक्त, अंगरेजी को, भाषा के रूप में 
जरूरत से अधिक महत्त्व दिया गया । इसके भी दुष्परिणाम प्रकट हुए 
बिना न रहे। रकूलों के अध्यापन में, अंगरेजी की बेदी पर, अन्य 
विषयों की शिक्षाएं बहुधा कुरबान कर दी गयीं । 


शिक्ञा-प्रसार की डपयुक्त गलत रीतिओं का प्रचलन मुख्यतः 
इसलिए हुआ कि यह पद्धति इस्लेंड की शिक्षा पद्धति के प्रतिरूप में 
व्यवह्वत की गयी। भारत की स्थितियों, इसकी विशिष्ट सामाजिक 
तथा आशथिक व्यवस्थाओं आदि पर इस पद्धति ने स्वल्प ध्यान न 
दिया। भारतीय शिक्षा पद्धति मे कोई व्यवहार इसलिए जारी किया 
गया कि वह इब्लेंड की शिक्षा-पद्धति में प्रचलिव था । वस्तुतः अंग्रेजी 
शासन के अधीन भारतीय शिक्षा-पद्धति इग्लैंड की शिज्ञा-पद्धति के 
दामन से चिमटी रही | | आधुनिक भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा 
अभिशाप यही था । इसने ही भारत मे आधुनिक शिक्षा के स्वतंत्र 
विकास की श्ररणा तथा अवसर-दोनों दही छीन लिए। फलत: भारतीय 
शिक्ञा-पद्धति, एक पछलगवबे शिक्षा पद्धति की तरह, सबंधा विदेशी 
शिक्षा पद्धति के आदशों तथा मान्यताओं के संरक्षण में क्रियाशील रही 
यद्यपि न इसकी अपेज्ञा थी, ओर न यह उपयुक्त ही था । 


उपयु क्‍त स्थिति का एक प्रमुख कारण यह भी था कि अंग्रेजी 
शासन-काल में प्राच्य तथा पाश्चात्य आदरशों एवं व्यवहारों के समन्वय 
की चेष्टा कभी भी न की गयी। कुछ अंग्रेज पदाधिकारियों को, 
जैसाकि हम देख चुके हैं, भारतीय संस्कृति तथा भारतीय साहित्य के प्रति 
बड़ी आस्था थी। किन्तु अधिकांश अंग्रेज पदाधिकारियों की दृष्टि 
में, भारतीय संस्कृति निम्न कोटि की थी ओर पाश्चात्य संस्कृति के साथ 
इसका किसी प्रकार का समन्वय संभव नथा। ] “पूरब पूरब ही 
है, ओर पश्चिम पश्चिम ही हैं? इस धारणा ने भारत में पूर्ण और 
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( शे८षम ) 


'पश्चिस की गंगा-यमुनी प्रवाहित न होने दी, जो कि अपेक्षित थी। 
इसके बदले, पाश्चात्य संस्कृति, अंग्रंजों शिक्षा के प्रमुख माध्यम से, 
भारतीयों पर लादी जाने लगी । फलस्वरूप, इसने भारत में बहुत से 
'ऐसे लोगों को उत्पन्त कर दिया जो अपने देश में ही विदेशी हो गये, 
जोकि रूप-रंग में भारतीय, किन्तु रहन-सहन, रूचि-विचार में अंग्रज 
हो गये ।” नये ज्ञान की साथैकता तथा उपयोगिता इसमें थी कि वह 
पुराने का संस्कार करे, न कि उसका वहिष्कार। आवश्यकता 
'इस वात की थी कि भारतीय आदशों के धागे भें नये ज्ञान के 
'पुष्प इस भांति पिरोये जायाँ कि भारतीय कण्ठ को सुशोभित करने 
'बाला एक सुन्दर हार प्रस्तुत हो जाय। किन्तु ऐसा न हो सका। 
अंग्रे जी शिक्षा ने शिक्षितों ओर अशिक्षितों--पुराने तथा नये--के बीच 
'एक ऐसी खाई उत्पन्न कर दी जो आज भी पूरी तरह भर न पायी है। 


अंग्रेजी शिक्षा की अधोमुखी ग्रवत्तियाँ, कालान्तर, में अंभजी 
प्रशासन की ओर से भी आविभू त हुई' । राज्याश्रित शिक्षा-पद्धति होने 
के कारण यह शिक्षा-पद्धते उन इच्छाओं तथा चेष्टाओं के वशीभूत 
रही, जो कि अंग्र जो सरकार ने समय-समय पर भारत मे अंग्र जी 
सत्ता के संरक्षण के लिए प्रदर्शित किये। यह शिक्षा-पद्धति राष्ट्रीय 
एकता को प्रश्नय नहीं दे सकी, यद्यपि, इस दिशा में, महत्त्वप॒ण काय 
इसके द्वारा अनायास ही हुआ । कभी-कभी तो इसने प्रत्यक्ष रूप से 
भारतीय राष्ट्र को विभाजित करने का प्रयत्न किया। हिन्दू 
ओर मुसलमानों के लिए अलग पद्धतियों के प्रोत्साहन से इसने भारत के 
दो महान जातियों के सम्मिश्रण तथा एकोकरण के मार्ग में 
रोड़े उपस्थित किए। “भेद डालो ओर शासन करो” की नींति बहुधा 
शिज्ना के क्षेत्र मे भी अनुस्यूत हो गयी। इसी तरह, सरकार की 
धार्मिक तटस्थता की नीति ने भारतीय शिक्षा को'मानव व्यक्तित्व के एक 
प्रमुख अंग को स्पश करने से बंचित कर दिया। सामाजिक कछुरीतियों 
के विरुद्ध भी भारतीय विद्यालयों ने अपनी आवाज न उठायी। यह 
ठीक है कि सरकार के लिए उल्लकनों से अलग रहना ही युक्ति-संगत था। 
किन्तु जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, उसका यह कत्तेठ्य है कि वह 
छात्रों में सुधारात्मक्ष तथा सजनात्मक भावनाओं को जाग्रत तथा 
परिपुष्ट करे । भारत की आधुनिक शिक्षा-पद्धति में इन उपकरणों का 
मितान्त अभाव रहा ओर यह, प्रत्यक्ष रूप से, समाज को कुरीतियों के 


( रेप६ ) 


“निराकरण करने वाले नागरिकों को समुत्पन्त न कर सकी। विदेशी 
सत्ता की आश्रिता रहने के कारण इसका प्रथम कारये उस सत्ता के संरक्षण 
"का रहा, भारतीय समाज फे अभ्युत्थान तथा संबद्ध न का नहीं । 


अंग्रेजी शासन के अधीन भारतीय शिज्ञा के प्रशासन का कार्य, 
' सामान्यतः, औसत दर्ज के लोगों के द्वारा होता रहा। अलेक्जेंडर 
ग्रान्ट, साईकल सेडलर जेसे कुछ व्यक्तियों को छोड़ कर, शिक्षा- 
विभागों के अधिकांश पदाधिकारियों में इतनी क्षमता न थी कि वे 
भारतीय शिक्षा का, उचित रीति से, संचालन करते । इस स्थिति का 
प्रधान कारण यह था कि शिक्षा-विभाग की सेवा की शर्तें इतनी अच्छी 
'न॒ थीं, जो सुयोग्य व्यक्तितयों को आक्ृष्ट करतों। सन्‌ १८६६ ६० में 
शिक्षा-सेवा के सुधार के निमित्त आइ० इ० एस० के पदों की सृष्टि 
हुई । किंतु इससे भी यथेष्ट लाभ न हुआ। शिक्षा-विभाग के उच्च 
पदों पर ओसत दर्ज के अंग ज ही प्रतिष्ठित होते रहे। इसके अति- 
रिक्त शिक्षा विभाग का महत्त्व, सरकार की दृष्टि में, अन्य विभागों 
की तुलना से सामान्यतः: नीचे रहा। वस्तुतः शिक्षा को कभी भी, 
प्रशासन के क्षेत्र में, प्राथमिकता ([000०७४ए४) न मिल्ली । बहुत दिनों 
तक तो इसका का अन्य विभागों के सचियों के द्वारा सम्पन्त होता 
रहा । आशथेर मेह्यू के शब्दों में बहुधा “अनुभवी सचिव सुबह में 
अपनी शक्तियाँ आर्थिक तथा कानूनी फाइलों पर व्यय कर लेने के 
'पश्चात्‌, शाम को शिज्ञा के प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करते थे।” 
शिक्षा-विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी कठिनाई यह भी थी 
'कि उन्हें अन्य विश्ञागों के अधिकारियों से सहयोग न मित्रता था, जो 

कि शिक्षा के विस्तार के लिए अपेज्षित था। सन्‌ १६२१ के पश्चात्‌, 

जबकि शिक्षा भारतीय मंत्रियों को हस्तान्तरित कर दी गयी, यह सहयोग 
ओर भी कम हो गया । यदि भारतीय शिक्षा को, सरकार की प्रशास- 
नीय व्यवस्था से, डचित स्थान मिला रहता तथा शिक्षा-विभाग को अन्य 

विभागों का सहयोग प्राप्त हुआ रहता, तो अंग्रेजी शासन-काल में 
भारतीय शिक्षा की उपल्ब्धियाँ कहीं अधिक हुई रहती । 


अंग्रे जी शासन के २०० बर्ष की लम्बी अवधि में भारतीय शिक्ता 
के सम्बन्ध में कभी भी एक सुसंगठित दीघे-कालीन योजना न प्रस्तुत 
की गयी । इसका फल यह हुआ कि भारत के प्रशोासक, अपनी 


( ३६० ) 


वैयकितिक रुचियों के अनुसार, शिक्षा का निर्देश करते रहे।॥ वहुधा 
किसी अच्छे प्रशासक के शिक्षा-सम्बन्धी सुधार, उसके उत्तराधिकारी 
के द्वारा, स्थगित या बन्द कर दिये गये। शासकों के कार्य-काल की 
अवधि, जो सामान्यतः ४ से १० बष की हुआ करती थी, शिज्ञा की नयी 
नीति की अवधि भी थी | किसी शासक के भारसुक्त होते ही वह नीति या 
तो त्याग दी जाती थी या स्थगित हो जाती थी ओर नयी नीति व्यवहृत 
होती थी। ऐसे सतत परिवतेनशील नीति में, एक सुदीर्थ योजना न 
प्रस्कुटित हो सकती थी, न कायोन्वित; जिसका परिणाम भारतीय शिक्षा 
की प्रगति के ल्षिण अत्यन्त घातक हुआ | * 

इस तरह, विदेशी सत्ता के द्वारा विदेशी आदशों पर प्रचालित होने, 
देश की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुकूल 
निर्दिष्ट लक्ष्य के न रहने, शिक्षा-प्रसार की सुव्यवस्थित योजना का 
अभाव, शिक्षा के प्रसार में गलत रीतियों के अनुसरण, शिक्षा-विशागों 
के पदाधिकारियों से पर्याप्त क्षमता की कमी आदि के कारण अंग्र जो के 
द्वारा संचालित शिक्षा-पद्धति की उपलब्धियां संख्यात्मक तथा गुणात्मक- 
दोनों--ही क्षेत्रों मे अत्यन्त सीमित रहीं। साथ ही इसने कई ऐसी 
मान्यताओं तथा व्यवहारों की सृष्टि की जो, राष्ट्रीय हित के विचार से, 
घातक सिद्ध हुईं। फिर भी, जैसा कि हम इस अध्याय के पूर्वाद्ध 
में कह चुके हैं, अंग्र जी शिक्ञा-पद्धति ने हमारे सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
जीवन के पुनरुत्थान की न केवल प्रेरणा दी, बल्कि इसका मार्ग भी, 
कई रूपों में, प्रशसर्त किया । इसके अतिरिक्त, अंग्रं जी शिक्ञा-पद्धति 
ने हमारे समस्त दृष्टिकोण में एक महान परिवरतेत उपस्थित किया. 
जिसके द्वारा हमारे विचारों में एक नया स्पन्दन, नयी चेतना और 
नयी स्फूर्ति आयी। इस शिक्षा-पद्धति ने संसार के नये 
विचारों, नयी मान्यताओं एवं. नये व्यवहारों से सान्निध्य स्थापित करने 
में हमारी सहायता की। अंग्रजी साहित्य ने विश्व के नवीनतम 
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( ४६१ ) 


अन्वेषणों, क्ृतियों तथा बिचारों को हमारे लिए सलभा बना दिया। 
इस शिक्षा पद्धति ने ही लगभग एक हजार वर्षों की हमारी एकान्‍्तता 
(780]9007) मिटा दी, और हम संसार के मानव समुदायों के साथ, 
प्रगति-पथ पर, कदम बढ़ाने में शीघ्र समथे हो सके । 

भारत में अंग्रेजी शासन की महत्ता प्रतिपादित करते हुए 
सन्‌ १६०४ ई० में ला कजन ने कहा था “इसका संदेश संगमरमर पर 
खुदा हुआ हैं, यह भाग्य के चट्टानों से काटकर गढ़ गया है। वह 
संदेश है--हमारे कारये न्‍्याय-संगत हैं ओर वे चिरस्थायी रहेंगे।?” 
जिन प्रसंगों में कजेन की ये युक्तियाँ आविभूत हुईं, उन प्रसंगों के 
विचार से ये सबंथा अतिशयोक्तिपूरो हैं । किंतु यदि इनकी व्यापकता 
की परिधि को हम संकुचित कर दें, तो हमे मानना पड़ेगा कि अंग्रेजों 
की सांस्कृतिक देन, भारत में, उनके जाने के बाद भी विद्यमान हैं, 
ओर रहेंगी, ओर सतत प्रगतिशील भारतीय संस्कृति में घुलमित् कर 
एक हो जायंगी। ६ 
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नोवाँ अध्याय 
स्वतंत्र भारत में शिक्षा 
१९:०७-१९५०६ 

सामान्य परिचय 

१४ अगस्त १६४७ भारतीय इतिहास में स्वणोत्ञरों में अंकित रहेगा | 
उसी दिन लगभग २०० वर्षों की पराधीनता के पश्चात्‌ भारत को 
स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ओर भारतीय इतिहास के समुज्ज्व्ञ युग का समारम्भ 
हुआ। स्वतंत्रता की प्राप्ति ने राज्य-सत्ता'के नये उद्देश्य प्रतिष्ठापित 
किये ओर सरकार पर नये उत्तरदायित्व आरोपित किये। २६ जनवरी 
१६४० को स्वतंत्र भारत का संविधान प्रचालित हुआ, जिसके अनुसार 
भारत में एक “सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्त लोकतंत्रात्मक गणराज्य” 
स्थापित हुआ। गणातंत्र के प्रतिष्ठापन ने राज्य के ऊपर शिक्षा-सम्बन्धी 
उत्तरदायित्वों को गहन बना दिया। गणतंत्र के सिद्धांतों ओर मान्य- 
ताओं की सम्यक पूर्ति के लिए शिक्षा का प्रसार राज्य का प्रथम उत्तर- 
दायित्व हो गया। राज्य का यह भी उत्तरदायित्व हुआ कि वह देश 
के सभी बच्चे तथा बच्चियों को समान अधिकार तथा विकास के समान 
अवसर प्रस्तुत करे । इस उद्देश्य के सिद्धि की लिए यह आवश्यक हो 
गया कि भारतीय शिक्षा-पद्धति का पुन्गंठन, राष्ट्रीय हित के विचार 
से, शीघ्रातिशीघ्र किया जाय | यह भी आवश्यक हो गया कि देश के 
सभी स्कूली-अवस्था के बालक-बालिकाओं के लिए अनिवाय शिक्षा, 
कम से कम अवधि में, उपलब्ध कर दी जाय; ओर देश के 
असंख्य निरक्षर बयरकों के लिए सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था की 
जाय | माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुनगंठन की आवश्यकता 
स्पष्ट दीख पड़ी ओर इनसे सम्बन्धित वेज्ञानिक तथा टेकनिकल शिक्षा 
का आयोजन भी आवश्यक हो गया। संविधान के 'निर्देशक-तत्त्व” भें 
शिला्न्ती निम्नलिखित उत्तरदायित्व राज्य पर स्पष्टतः आरोपित' 

“राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस. बर्ष की कालावधि के भीवर 
सब बालकों को चोदद वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और 
अनिवाय शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा |” 


( श६३ ) 


“राज्य जनता के दुबंल्तर विभागों के, विशेष तथा अनुसूचित 
आदम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी 
से उन्‍नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण 
से उनका संरक्षण करेगा ।” * 

संविधान के इन आदेशों ने भारत सरकार पर जन-शिक्ञा के शीघ्र 
प्रसार का उत्तरदायित्व स्पष्ट शब्दों में निधोरित किया । साथ ही, इसने 
उन लोगों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही जो समाज भें 
तब तक पिछड़े हुए हैं । 

अंग्र जी शासन के अधीन देश की सांस्कृतिक शिक्षा सबसे अधिक 
उपेक्षित हो गयी थी। मुसलिस शासन के अन्त तक शाही दरबार 
तथा राजे-सहाराजे, अमीर-उमर्ाँव आदि देश की संगीत, नृत्य, 
चित्रकारी आदि कल्ाओं को अपने आश्रय देकर प्रोत्साहित किया करते 
थे। अंगरेजी राज्य ने शाही दरबार के साथ उन नवाबों तथा रईसां 
की परम्परा का भी अन्त कर दिया, जो देश की कल्लाओं को प्रश्नय 
दिया करते थे। अतः स्वतंत्र भारत की सरकार का एक बड़ा उत्तर- 
दायित्व यह भी हुआ कि देश की इन सांस्कृतिक परम्पराओं को न 
केवल संरज्षण की व्यवस्था करे, बल्कि इन्हें विकसित बनावे। 
अंग्र जी शासन के अधीन भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध केवल पश्चिमी 
यूरोप तक ही सीमित था । नवीन भारत के लिए यह आवश्यक हो 
गया कि वह अपने सांस्कृतिक सम्बन्ध को व्यापक बनावे, ताकि भार- 
तीय नागरिक में एक अन्तरोष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभ्युदय हो सके | 

ये थीं स्वतंत्र भरत की शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ ओर माँगें। 
अकेले निःशुल्क अनिवाय शिक्षा का परिचालन ही कुछ इतना बड़ा 
कारये था, जिसमे राष्ट्र की सारी शक्तियों कें संयोजन की अपेक्षा थी। 
अन्य कार्य भी टाले नहीं जा सकते थे। दूसरी ओर, सरकार के 
आर्थिक साधन तथा अन्य उपादान सीमित थे । दुभोग्यवश, स्वतंत्रता 
का अवतरण कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुआ, जिनके कारण देश का 
पुनर्निमोण अत्यन्त कठिन हो गया। 
स्वतंत्र भारत की कठिनाइयाँ 

“गवनमेन्ट आफ इन्डियन ऐक्ट-१६४७” ने देश की खतंत्रता के 

साथ-साथ इसके विभाजन की व्यवस्था भी की। इस व्यवस्था ने 


| भारत का संविधन--अनु० ४४-४६, ४४---२४ 


( शे६४ ) 


स्वतंत्र भारत के अरूण ज्ितिज़ पर बिषाद की काली रेखाएं चित्रित 
कर दी। सतंत्रता के कुछ दिन पहले से ही साम्प्रदायिक दंगे प्रारम्भ हो 
गये थे। देश के विभाजन के बाद भी दगे जारी रहे । पाकिस्तान 
में पड़ने वाले हिन्दुओं को जान, मार, इंड्जत खतरे में पड़ गयीं। 
फलस्वरूप, लाखों की संख्या में, पाकिस्तान में पड़ने वाले हिन्दु घर- 
बार छोड़कर भारत आने ल्गे। भारत सरकार के सामने एक 
विकराल समरया खड़ी हो गयी। इतने लोगों को भोजन देना, 
कपड़ा देना, घर देना, रोजगार देना आसान बात न थी। सरकार 
को सारी शक्तियाँ इन विस्थापितों के पुनवास के काये में केन्द्रीमृत 
हो गयीं। सरकार ने समस्या पर विजय पा त्ली। किन्तु इसमें 
सार्ेजनिक कोष से करोड़ों रुपये ख्चे करने पड़े । 

साम्प्रदायिक कलह ने न कंबल निरोह जनता के प्राणों 
की होली खेली, न केवल इसने विस्थापितों की विकट समस्या उत्पन्न 
की, वल्कि इसने हमारी सबसे बड़ी निधि भी छीन ली | साम्प्रदायिकता 
की बेदी पर राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति द॑ 
दी। ३० जनवरी १६४८ को एक विश्ञान्त भारतीय युवक ने महात्मा 
गाँधी की हत्या कर दों। आधुनिक यंग का सबसे महान मानव 
क्षण भर में, संसार से विदा हो गया। सारा दंश शोक-सागर भे 
निमरने हो गया। विश्व के सभी राष्ट्रों ने अपने मंडे कुफा लिये । 
स्वतंत्र भारत के लिए यह वज्ञपात था। स्वतंत्रता-संग्राम का कुशल 
सेनानी, विजय के प्रथम प्रहर में ही, हमें छोड़कर चल बसा। स्वतंत्र 
भारत का नवनिमोण उसके आशीबोद से बंचित रह गया । आधुनिक 
शिक्षा को एक नया संदंश दने वाला महान शिक्षा-शास्त्री अपनी 
नयी व्यस्वथा के नये प्रयोग का सागे प्रदर्शित न कर सका। स्वतंत्र 
भारत की शिक्षा के नवनिमोण के लिए यह एक महान क्षति थी | 

स्वतंत्र भारत की सरकार के सामने एक दूसरी विपत्ति भी शीघ्र 
आ खड़ी हुईं | द्वितीय महायद्ध से उत्पन्न महंगी का दौर-दोरा तो पहले 
से ही विधान था। रोजमर की आवश्यक सामग्रियां चौगने दाम 
पर भी कठिनता से मिंत्तो थीं। प्राकृतिक प्रकोप ने महँगी की 
कठिनाइयों को और भी उम्र बना दिया। अनावृष्टि तथा बाढ़ के 
प्रकोप से दंश में अन्त का उत्पादन घट गया । आम जनता के लिए 
दो जून का भोजन दुलेभ होने लगा। विकट परिस्थिति उत्पन्न हो 
गयी। सरकार की परिशाती हद को छूने लगी, किन्तु हमारे कणोषारों 


( 3६४ ) 


की हिम्मत न टूटी । विदेशों से अन्न मंगाने का कार्य शुरू हुआ । 
इधर “अधिक अन्न उपजाओं' आन्दोलन चज्ञा। सरकार ने समस्या 
पर विजय पात्ती। किन्तु सावजनिक कोप से असंख्य रुपये विद शों 
में उड़ेलने पईँ । देश के रचनात्मक कार्यों के लिए सरकारी खजाने 
का मुह संकीर् हो गया । 


तीसरी समस्या जो स्वतंत्र भारत की सरकार को हल करनी पड़ी वह 
थी द॑ शी राज्यों को समस्या । “गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट १६४७” ने 
द्‌ शी राज्यों को लगभग स्वतंत्र कर दिया था; भारतीय संघ में शामिल 
होना या न होना-उनकी इच्छा पर निभेर था। इस व्यवस्था से 
देश की एकता खत्तरे में पड़ गयी थी। किन्तु हमारे कुशल नेताओं 
की कुशल नीति ने समस्या पर विजय पायी। भारत के सभी द शी 
राज्य भारतीय गणतंत्र मे शामिल कर लिये गये। संघ-सरकार की 
सत्ता दंश के हर भूभाग पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित हो गयी, जो कि 
पहले कभी न हुई थी । इस एकोकरण ने समस्त देश को जो 
शक्ति दी उससे हम परिचित हैं । भारतीय शिक्ञा पर इस एकीकररु 
का प्रभाव अत्यन्त शुभ पड़ा। अबतक आधुनिक भारत के शिक्षा का 
इतिहास अधिकांशतः अंग्रेजी भारत के शिक्षा का इतिहास था। देशी 
राज्यों की शिक्षा देश की सामान्य शिक्षा-पद्धति का अनुगमन करने के 
लिए बाध्य न थी | कुछ राज्यों को छोड़कर, अधिकांश देशी राज्य, शिक्षा 
के चेत्र में, अंग्रेजी भारत से पिछड़े हुए थे। यदि ये राज्य भारतीय 
संघ के प्राकृतिक अंग न बन जाते, तो समग्र देश की प्रगति असम्भव 
थी। आज राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के वृत्त से देश का कोई भी अंचल 
अल्लग नहीं रह सकता। अतः आधुनिक शिक्षा के पुनर्निमोण के लिए 
देशी राज्यों का एकीकरण अत्यन्त लाभग्रद्‌ सिद्ध हुआ | 

ऐसी ही परिस्थितिओं में स्वतत्र भारत की शिक्षा के इतिहास का 
प्रथम अध्याय शुरू हुआ। स्पष्टतः, इन परिस्थितिओं में सरकार शिक्षा 
अथवा अन्य रचनात्मक कार्यों की ओर न पयोप्त ध्यान दे सकती थी, 
न पर्योप्त रुपये ही खच कर सकती थी । फलस्वरूप, स्वतंत्रता के प्रथम 
चरण में भारतीय शिक्षा की वह प्रगति न हो सकी, जो कि अनुकूल 
परिस्थितिओं में हुई रहती । फिर भी, सरकार, शिक्षा की ओर से 
बिमुख न रह सकती थी। विभिन्‍न कठिनाइयों के समक्ष भी वह 
शिक्षा के पुनर्निर्माण तथा प्रगति की ओर सरचेष्ट रही। हम आगे 
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देखेंगे कि अपने १० वर्ष के संकटपूण जीवन भें ही स्वतंत्र भारत ने 
अपनी शिक्षा-पद्धति को संवारने तथा सम्र॒द्ध करने की जो चेष्टाएं कीं, 
वे अत्यन्त महत्वपूर्ण थीं । 
प्रशासन 

हम देख चुके हैं कि सन्‌ १६२१ ई० में ही शिक्षा प्रान्तीय सरकार 
के अधीन हा गयी थी ओर इसके संचालन का उत्तरदायित्व उत्तरदायी 
मंत्रियों को सोंपा गया था। स्वतंत्र भारत में भी शिक्षा राज्य-सरकारों 
के ही अधीन रही । किंतु, भारत के संविधान” में निम्नलिखित शिक्षा- 
संस्थाओं तथा व्यवस्थाओं पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार निर्दिष्ट 
क्रिया गया । १ 

१--/ इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
अलोगढ़ मुसक्षिम विश्वविद्यालय ओर दिल्ली विश्वविद्यालय नामों 
से ज्ञात संस्थाएं तथा संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित 
कोई अन्य संस्था 

२--“भारत सरकार से पर्शत: या अंशत: घोषित तथा संसदू से 
विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित वैज्ञानिक था शिल्पिक 
शिक्षा संस्थाएं | 

३--“ड््चतर शिक्षा या गवेषण की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक ओर 
शिल्पिक-संस्थाओं में एकसूत्गरता त्ञाना ओर मानों का निधोरण 

संविधान के ये आदेश उच्च शिक्षा तथा टेकनिकल्न शिक्षा के हितों 
की दृष्टि से दिये गये। उच्च शिक्षा के मानदन्ड को सुरक्षित रखने तथा 
वैज्ञानिक एवं टेकनिकल शिक्षा के सम्यक आयोजन के लिए केन्द्रीय 
संरक्षण आवश्यक समझता गया | 
सामान्य नीति तथा समस्याएँ :-- 

स्वतंत्रता की प्राप्ति महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व में एक ऐसे 
आन्दोलन के द्वारा प्राप्त हुई थी, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित 
था। अतः स्वतंत्रता की प्राप्ति पर, भारतीय हृदय में उन प्रतिक्रियात्मक 
भावनाओं का उदय न हुआ जो बहुधा ऐसे यगान्तकारी अवसरों पर 
विदेशी सत्ता तथा उनके द्वारा प्रतिष्ठापित संस्थाओं के विरूद्ध उत्पन्न 
होती हैं। फिर भी, कुछ लोग ऐसे अवश्य थे जो कि अंग्रेजों के द्वारा 
आरोपित तथा पल्‍लबित सभी संस्थाओं के उन्मूलन की आकांक्षा रखते 


$ भारत का संविधान--सप्तम अनुसूची--६३, ६४, ६६ प्ृष्ठ-- २८४:-८६ 


( ई६७ ) 


थे; और इतिहास के प्रभावों को मिटाकर देश का निर्माश उन आदशे 
तथा मान्यताओं पर करना चाहते थे, जो हजार वर्ष पुरानी पड़ गयी 
थीं। सोभाग्यवश ऐसे ल्ञोगां की संख्या अधिक न थी। देश का नेतृत्व 
उन लोगों के हाथ में था जो स्वतंत्र भारत का निमोण, ऐतिहासिक प्रष्ठ 
भूमि से, देश की आधुनिक आवश्यकताओं के विचार स करना चाहते 
थे। अतः प्रतिक्रियात्मक भावनाओं का भारतीय शिज्ञा के इतिहास पर 
कोई प्रभाव न पड़ा। | किन्तु, स्वतंत्र भारत के शिक्षा-पद्धति के निरुषण 
में कई समस्‍यायें उपस्थित हो गयीं, जिनका शीघ्र भिराकरण 
आवश्यक हो गया | 

हमने देखा है. कि अंग्र जी शासन-काल में भारतीय शिक्षा-पद्धति में 
वे पद्धतियाँ तथा संस्थाएँ उषेज्ञित हो गयी थीं, जो भारत की घरती में 
सदियों से चिमटी हुई थीं। इन पद्धतियों तथा संस्थाओं के पुनरूद्धार की 
आवाज उठनी स्वाभाविक थी। दूसरी आवाज, ओर भी सशक्त रूप, 
'में अंग्र जी माध्यम के विरुद्ध सुनाई पड़ने लगी | आगे हमने देखा है कि 
अंग्र जी शासन के अन्त होते-होते, अंगरेजी माध्यम, माध्यमिक शिक्षा 
के क्षेत्र से, निष्कासित हो गया था। लगभग सभी माध्यमिक स्कूलों में 
शिक्षण के माध्यम, भारतीय भाषाएँ हो गयी थीं। अब, यह सममका 
जाने लगा कि उच्च-शिक्षा के क्षेत्र से भी अंगरेजी माध्यम निष्कासित कर 
दिया जाय। भारत के शिक्षा-शास्त्री इस बात से सहमत थे कि जहाँ 
तक शीघ्र हो सके, उच्च-शिक्षा में भी माठभाषाएँ शिक्षण के माध्यम 
'बनें । किन्तु वे इस बात पर दृढ़ थे कि उच्च-शिक्षा से अंगरेजी साध्यम 
के निष्कासन का प्रश्न नितान्‍्त: शेक्षशिक दृष्टि से देखा जाय, न कि 
राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की दृष्ठि से। उच्च-शिक्षा के क्षेत्र से अंगरेजी 
माध्यम तमी हटाया जाय, जब कि डउच्च-विद्यालयों के शैक्षरि॒क स्तर 
को इससे खतरा पहुँचने की आशंका न रहे। ऐसे शिक्षा-शास्त्रियों को 
भारतीय नेताओं की सहमति मिल्ली ओर यह निश्चित किया गया कि 
उच्च शिक्षा में मातृभाषाओं का प्रतिष्ठापन क्रमशः इस अनुपात में 
किया जाय कि उच्च शिक्षा, विशेषतः विज्ञान तथा टेकनेलोजी की 
शिक्षा, को फिसी तरह का आधात न पहुँचे। भारतीय शिक्षा के नव- 
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निर्मोण का तीसरा विवादास्पद प्रश्न अंगरेजी भाषा के अध्ययन के 
सम्बन्ध में था। हमने देखा है कि अंगरेजी शासन-काल में माध्यमिक 
तथा उच्च विद्यालयों के अध्ययन-क्रम में अंगरेजी को अत्यधिक 
महत्व प्राप्त था। इस महत्व के विरुद्ध तरहबतरह के विचार, स्वतंत्रता 
के पश्चात, प्रकट किये जाने लगे | कुछ लोगों की सम्मति में 
स्कली शिक्षा में अंगरेजी को शिक्षा अनिवाय न रहनी चाहिए थी, कुछ 
लोग इसका अध्ययन हाई स्कलों की आठवीं श्रेणी से करना चाहते थे 
बहुत से लोग ऐसे भी थे जो अंगरेजी को स्कूली शिक्षा का एक महत्व- 
पूणण विषय मानते थे ओर इसकी पढ़ाई आधुनिक छठी कक्षा से ही 
करना चाहते थे । स्थानाभाव के कारण इन विभिन्न मता का परीक्षण 
यहाँ सम्भव नहीं। किन्तु यह कह देना आवश्यक है कि देश के 
अधिकांश शिक्षा-शास्त्रियों का यह निश्चित विचार था कि भ्कलों के 
पाठ्य-क्रम में अंगरेजी को हल्का करने, या देर से स्थान देने, या सथा 
निष्कासित कर देने का प्रश्न गंभीरतापूणेक विचार किया जाय 
ओर इस सम्बन्ध में जो निर्शय दिया जाथ वह देश की शैक्षशिक 
आवश्यकताओं के दृष्टिकोश से हो, न कि किसी श्रतिक्रियाबादी दृष्टि- 
कोण से । किन्तु अभी तक, अखिल भारतीय रूप में, इस प्रश्न का 
हल नहीं हो सका है। माध्यमिक शिक्षा आयोग (86007 &/"ए 
#(५०७४४०॥ (0०7४४7एं४घं००), जिसका पूर्णो विवरण हम आगे देंगे, 
ने यह मत प्रकट किया कि अंगरेजी की शिक्षा छठे वर्ग से ही शुरु की 
जाय | किन्तु यह परामश सगेत्र कायान्वित न हुआ है। 


सामान्य प्रगति 


अनेक कठिनाइयों के कारण,जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हें, 
सन्‌ १६४७-५६ की अबधी में भारतीय शिक्षा की प्रगति उतनी न हो 
सकी, जितनी अपेक्षित था। फिर भी, इस अवधि में शिक्षा के 
लग-भग सभी क्षेत्रों में पहले से कहीं अधिक उन्नति हुई सन १६४७ में 
६ से ११ वर्ष की अवधि के केवल ३० प्रतिशत बच्चे स्कूलों में 
दाखिल थे । ११-१७ वष की अवस्था के लिए यह अनुपात केवल 
१० प्रतिशत था, और १७-२३ वर्ष के लिए केवल १? प्रतिशत | 
इन्जिनियरिंग तथा टेकनीकल शिक्षा में स्थिति और भी असंतोषप्रद थी । 
१६४७-४८ से भारत के इन्जिनियरिंग तथा टेकनिकल काल्षेजों से 
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क्रमशः केबल ६३० तथा ३२० स्नातक उत्पन्न हुए थे | इस वर्ष साक्षरता 
का अनुपात लग-भग सेकड़े १५ था | | सब्‌ १६४९-४२ में ६-११ 
वर्ष के बयवर्ग के ४० प्रतिशत बच्चे स्कूल में भरती थे । सन्‌ १६४५४- 
#६ में यह अनुपात लगभग ४० प्रतिशत होगया। माध्यमिक तथा 
उच्च शिक्षा की काफो प्रगति हुई | सन्‌ १६४७-४८ में केवल 
२३७००० छात्रों ने स्कूल-परित्याग प्रमाण-पत्र उपलब्ध किग्रा था। 
सन्‌ १६४९-४२ में इनकी संख्या ४८६००० थी। कला तथा विज्ञान 
के स्नातकों की संख्या भी १६४८-४२ वर्ष की अवधि में २४८१४ से बढ़- 
कर ३५,५८८ हो गयी। इन्जिनियरिंग तथा टेकनिकल शिक्षा के छात्रों 
की संख्या १६४७-४२ के बीच दो-गुणी से भी अधिक होगयी | 
सन्‌ १६४२ ई० में इन्जिनियरिंग कालेजों से २४५०० वथा 
टेकनिकल कालेजों से ६०० छात्र स्नातक होकर निकले। सन्‌ १६४७- 
४८ में, जेप्ता कि हम आगे देख चुके हैं, इन स्नातकों की संख्या केवल 
६३० तथा ३२० थी।| सन्‌ १६४२-४६ के बीच भी प्रगति की गति 
हृढ़ रही | पर्याप्त आँकड़ों के अप्राप्य होने के कारण इस अवधि की 
प्रगति की तुलना सन्‌ १६४७-५२ की अवधि से नहीं की जा सकती | 
किन्तु सन्‌ १६४३-५७ में सारे देश में कुल मिलाकर ३,२१,४०५ शिक्षा- 
संस्थाएं क्रियाशीज्ञ थीं, जिनमे २६५३४ लाख छात्र शिक्षा प्रहण कर 
रहे थे। इन सभी संस्थाओं पर कुल मिलाकर १४६४० करोड़ रुपये 
खर्च हो रहे थे। * 


कमिटियाँ तथा कान्फरेम्स 

सन्‌ १६४७-५६ की अवधि के बीच शिक्षा के पुनर्गठन तथा 
प्रसार के निमित्त कई कमिटियाँ नियुक्त हुई तथा कई सम्मेलन 
आसमन्त्रित किये गए। इनमे प्रमुख ये थेः-- 

जनवरी १६४८ में भारत सरकार के तत्त्वावधान में एक सम्मेलन 
बुलाया गया | सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों 
के उपकुलपति तथा चुने हुए शिक्षा शास्त्री बुलाये गये । 
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सम्मेलन की बैठक दो दिनों--१४, १६ जनवरी-तक हुईं | सम्मेलन में 
भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण बातें तय हुईं । ये. निम्न- 
लिखित थीं:--- 

क--अपने शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों में राज्य बच्चों के लिए बुनियादि 
शिक्षा के प्रबन्ध तथा वयस्कों के लिए सामाजिक शिक्षा के प्रबन्ध को 
प्रथम स्थात दे। इन शिक्षाओं का आयोजन सरकार, युद्धोत्तर 
विकास थोजना द्वारा निधोरित अवधि से, कम समय में करे | 


ख--वैज्ञानिक तथा शिल्पिक ( टेकनिकल्न ) शिक्षा के प्रसार का 
शीघ्र आयोजन किया जाय, ताकि देश के उद्योग तथा ऋषि का 
विकास हो सके । 


सम्मेलन मे यह भी तथ हआ कि केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री 
समिति के द्वारा परामर्शित माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा आयोगों को 
नियुक्ति शीघ्र की जाय । 


खेर कमिटि! में बुनियादि शिक्षा के प्रसार के प्रश्न की पूरी 
जाँच की और यह सिफारिश की कि निःशुल्क अनिवाय बुनियादी 
शिक्षा १६ वर्ष की अवधि में पूरी तरह लागू कर दी जाय । यह १६ 
वष की अवधि तीन चरणों में बाँटी जानी चाहिए थी | प्रथम तथा 
द्वितीय चरण ५-५ वर्ष के होने चाहिए थे। तृत्तीय चरण की अवधि 
६ बष की होनी चाहिए थी। कमिटि ने यह भी सिफारिश की कि 
बुनियादी शिक्षा के कुल खर्चे का ७० प्रतिशत राज्य सरकारों के द्वारा 
बहन किया जाय और शेष केन्द्रीय सरकार के द्वारा । 
वैज्ञानिक जन-शक्ति समिति (80]07970 (७700फ़67" (00%90760066) 


भारत सरकार ने सन्‌ १६४७ ई० में गैज्ञानिक जन-शक्ति समिति 
नियुक्त की, जिसे देश की वैज्ञानिक तथा शिल्पिक आवश्यकताएँ 
क्या थीं तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति केसे हो सकती थीं--इनके 
सम्बन्ध में सुकाव पेश करने थे । समिति ने जलाई १६४८ में अपनी 
रिपोट अर्पित कर दी। समिति ने यह कहा कि आगामी ४-१० वर्ष 
में देश को ५४,००० इन्जिनियरों तथा २०,००० शिल्पिकों की 
आवश्यकता होगी। समिति के अनुसार, देश की तत्कालीन औैशनिक 
तथा शिल्पिक संस्थाओं से इस संख्या के ४० प्रतिशत से अधिक लोग 
उत्पन्न न हो सकते थे। अतः नैज्ञानिक, शिल्पिक, इन्जिमियरिंग,. 


( ४०१ ) 


चिकित्सा, कृषि आदि शिक्षाओं के विस्तार के लिए एक पंचवर्षीय 
योजना <( ०० 7०87" 797) बनायी गयी । 


ग्राम वयस्क शिक्षा गोष्ठी (सिपए७ 4वपरा॥ हता09४07 हि७४४४०७॥7) 


नवम्बर १६४० में राष्ट्र संघ के शेज्नणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक 
संगठन एवं भारत सरकार के तत्त्वावधान भें, दिल्ली मे, ग्रामीण 
क्षेत्रों में वयस्क शिज्ञा की समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए 
एक गोष्ठी आयोजित हुई। इस गोष्ठी में £ महादेशों के १६ देशों 
के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। पूर्बीय देशों में इस तरह की अन्‍्तराष्ट्रीय 
गोष्ठी पहली वार बुल्ञायी गग्मी थी। इस गोष्ठी में वयस्कों के लिए 
मोलिक शिकज्ञा (#प्रा08छ80008] 66प०७४४070 ) के सम्बन्ध में 
महत्त्वपूर्ण सुझाव उपस्थित किये गये, ज्ञिनका उल्लेख हम आगे 
यथास्थान करेंगे। इस गोष्ठी ने, पूर्वीय देशों में, वयस्क शिक्षा के 
प्रसार के एक व्यापक कार्य-क्रम का समांरम किया | | 


शिक्षण का माध्यम 


शिक्षण के साध्यम का प्रश्न आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास 
में लगभग दो वर्षो' से विवादास्पद बिषय था। अंग्रेजी माध्यम 
देश में किस तरह प्रतिष्ठापित हुआ-इसका विवरण हम दे चुके हैं । 
१६वीं सदी के प्रारम्भ से ( राष्ट्रीय भावना की जागृति के पश्चात्‌ ) 
अंप्रजी माध्यम के विरुद्ध जोरदार आवाज उठने लगी थीं-यह 
भी हम देख चुके हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, जैसाकि आगे इस 
अध्याय के सामान्य परिचय में हम कह चुके हैं, यह आवाज और भी 
जोरदार हो गयी। इस समय तक भारत के सभी शिक्षाशास्त्री तथा 
विचारक इस बात पर मतेक््य रखते थे कि अँग्रेजी माध्यम स्कूल के 
शिक्षण से दूर हो जाना चाहिए | किंतु इस बात पर इनका मतेक्य न 
था अंग्रेजी के स्थान पर कोन सी भाषा शिक्षा का माध्यम बने । इस प्रश्न 
के हल करने के उद्दश्य से भारत सरकार ने अगस्त १६४६ में सभी 
राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन 
में, माध्यम के सम्बन्ध में, महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये । वे ये थे:-- 


क--निम्न बुनियादी ( प्राथमिक शिक्षा ) के माध्यम माठ्भाषाएँ 
हों। जिन स्थानों में मातृभाषा क्षेत्रीय अथवा श्रादेशिक भाषा से 
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केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हिन्दी के वांछित प्रसार के निमित्त एक 
पन्द्रह-वर्षीय कार्यक्रम तेयार किया, जो कि पाँच-पाँच वर्षों की तीन 
चरणों में विभाजित है। पहले चरण में हिन्दी वेज्ञानिक तथा टेक- 
निकल शब्दों के निर्माण का कार्य समाप्त हो जायगा, दूसरे चरण में 
अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार होगा, तीसरे चरण में 
केन्द्रीय सरकार के सारे काय हिन्दी में होने लगेंगे, तथा अंगरेजी के साथ- 
साथ हिन्दी में भी प्रान्तीय सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार हो सकेंगे | 

हिन्दी भाषा में टेकनिक ञ्ञ शब्दों के निर्मोण के लिए केन्द्रीय सरकार 
ने १६ पारिभाषिक समितियाँ नियुक्त की हैं। गणित, भोतिकि, 
रसायन तथा विज्ञान की शिक्षा में प्रयक्त होने वाल हिन्दी शब्दों के 
अन्तिम रूप, माध्यमिक स्कूलों तक, तय कर लिये गये हैँ । रेल, तार, 
डाक, ओषधि, कृषि आदि के सम्बन्ध में “हिन्दुस्तानी कलच्रल 
सोसाइटी” इलाहाबाद को सरकार ने ६० हजार रुपये अंगरेजी-हिन्दी 
शब्दकोप तेयार करने के लिये दिये हैं। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
को १४ हजार रुपये का अनुदान हिन्दी भापा ओर साहित्य के बृहत्‌ 
इतिहास लिखने के लिए दिया गया है। हिन्दी शब्द सागर का पहला 
खंड “ज्ञान सरोवर” प्रकाशित हो चुका है.। * 


केन्द्रीय शिक्षा विभाग 

हम कह चुके हैं. कि स्वतंत्रता के पश्चातू देश के शिक्षा-प्रशासन 
की प्रचलित पद्धति मे, किसी तरह का परिवर्तेन न हुआ। राज्यों में 
भी शिक्षा का प्रशासन पूषेबत्‌ चलता रहा। किन्तु केन्द्रीय शिक्षा 
विभाग के रूप तथा कार्यों में परिवर्तत तथा परिवद्ध न हुए। हमने 
पहले देखा है कि सन्‌ १६४४ तक केन्द्रीय प्रशासन में शिक्षा का स्वतंत्र 
स्थान न था। यह विभाग, स्वास्थ्य तथा क्षि विभागों के साथ संलग्न 
था। सन्‌ १६४६ ई० में ही शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि तीनों अलग 
विभाग के रूप में प्रतिष्ठित हुई' । सन १६४७ ई० में शिक्षा मंत्रालय 
की सृष्टि हुईं। तब से इस मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय शिक्षा विभाग 
विकसित होता आ रहा है। इस विभाग की एक विशेषता यह है कि 
इसमें विशेषज्ञ तथा प्रकाशक-इन दोनों के काय एक ही पद में संश्लिष्ट 
कर दिये गये हैं। वस्तुतः शिक्षा मंत्रालय में कोई भी व्यक्ति प्रशासक 
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के पद पर नियुक्त न हो सकता है, यदि उसने कम-से-कम ३ वर्षों तक 
शिक्षण का कार्भ न किया हो |... विशेषज्ञ तथा प्रशासक का एकीकरण, 
शिक्षा के हित की दृष्ठि से, उपयोगी सिद्ध हुआ है | * इसी व्यवस्था के 
अधीन केन्द्रीय मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण काणे किये हैं| 
अतः यह सिद्ध हो गया है कि प्रशासक तथा विशेषज्ञ के पदों का 
एकीकरण, शिक्षा हित के विचार से, अच्छा है। दुभोग्यवश, यह 
व्यवस्था राज्यों के शिक्षा-प्रशासन में न हो पायी, जिससे कई तरह की 
गड़बड़ी, राज्य के शिक्षा-संचालन में, दृष्टिगोचर होती रहती है । 

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा-मंत्री की सद्दायता के लिए प्रमुख 
शिक्षा सल्लाहकार तथा सचिव रहते है, जो अतिरिक्त सचिव, संयुक्त 
शिज्ञा सलाहकार से सम्बलित रहते हैं। इनके अधीन दो उइपफ्साचिव 
तथा चार उप-शिज्ञा सलाहकार रहते हैं, जो कि सिन्‍्न-मिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष रहते हैं। शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर वासिंगटन, लन्दन, 
बीन्न तथा नेरोबी-विदेशों«»में स्थित हैं। स्वतंत्रता के बाद केन्द्रीय 
संत्नालय के काये चहुत बढ़ गये हैं.। सम्भति इसके अधीन ६ विभाग 
क्रियाशील हैं। वे ये हैं। * 

१--प्रशासन तथा विश्वविद्यालय 

२--हिन्दी तथा सांस्कृतिक विषय 

३--टेकनिकल्न तथा वैज्ञानिक विषय 

४--छात्रवृत्तियाँ तथा सूचना 

४--बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा 

६--माध्यमिक शिक्षा । 

जैसा कि हम पहले संकेत कर चुके हैं, केन्दीय शिक्षा मंत्रालय के 
अधीन अलीगढ़, बनारस, दिल्ली तथा विश्वभारती विश्वविद्यालय, 
तथा उच्च शिक्षा की अन्य कई संस्थाएँ हैं। इनके अतिरिक्त निम्न- 
लिखित विभाग भी शिक्षा मंत्रालय के प्रशासन में हैं । 

१-आरकेलोजिकल सरवे आफ इन्डिया 

२--ऐन्थोपोलीजिक सरवे आफ इन्डिया 
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३--नेशनल आरकाइव्स 
करे | 
४--नेशनरल लेबोरट्री-कलकत्ता 
अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करन के उह श्य से मंत्रा- 

लय के द्वारा छात्रवृत्तियाँ तथा पारितोषिक प्रदान किये जाते हैं । संयुक्त 
राष्ट्र संघ की शैज्षणिक, वेज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था ( यूनेस्को ) के 
साथ सहयोग स्थापित कर भारत की शिक्षा-संस्कृति के उत्थान की ओर 
भी केन्द्रीय शिक्षा विभाग सचेष्ट रहता है । 


राज्य शिक्षा विभाग 


राज्यों में शिक्षा का प्रकाशन स्वततत्रता के पश्चात्‌ भी बहुत-कुछ देध 
प्रणाली के अनुसार होता रहा । इसके अनुसार राज्य शिक्षा मंत्नालय 
के अधीन एक शिक्षा विभाग होता है, जिसके अधिकारी शिकज्षा-सचिव 
होते हैं. तथा जिसके परामशों के अनुसार मांत्री कायणे करते हैं । इसके 
अतिरिक्त शिक्षा-निर्देशक विभाग ( 076000780० ) होता है, जिसके 
मुख्य अधिकारी लोक शिक्षा निर्देशक (976०० ० ४प्रणां० 
एत800०४०॥ ) होते हैं । शिक्षा-सचिव अधिकतर प्रशासनीय 
अधिकारी होते हैं, जो कि अखिल भारतीय प्रशासन सेवा( !, 8. 8. ) 
के सदस्य रहते हैं। लोक-शिक्ञा निर्देशक की नियुक्तित साधारणत: उन 
लोगों में से होता है जो राज्य की शिक्षा सेवा में अनुभव प्राप्त किये 
हुए व्यक्त होते हैं। इस तरह द्वेध्व शासन की ब्यवस्था के अधीन 
एक प्रशासक के अधीन एक विशेषज्ञ को कारण करना पढ़ता है। 
इस प्रथा के अन्य कई दोष हैं, जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके 
हैं। इस छेध प्रणाली के विरुद्ध विभिन्‍न आयोगों ने अपने विचार 
प्रकट किये-यह भी हम देख चुके हैं। केन्द्रीय परामशुदात्री समिति 
ने भी इस प्रथा को उठाने की कई बार सिफारिश की | सर जान साजिन्ट 
अपनी दूस-वर्षीय ( १६३७-४७ ) शिक्षा रिपोर्ट में भी इस प्रणाली के 
दोषों का पूर्ण विवेचन किया । फिर भी राज्यों के प्रशासन में यह 
व्यवस्था अभी तक टिकी है। कहीं-कहीं दोनों अधिकारियों के कार्थ- 
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लय एक कर दिये गये हैं, किंतु फिर भी ह्वेध शासन के रूप में अन्तर 
न पड्ाहै। अतः राज्यों के शिक्षा-प्रशासन में वह सुधार न किया 
जा सका, जा कवि स्वतंत्र भारत की शिक्षा की माँगाों के लिए 
अपेक्तित था | 


पंचवर्षीय योजनाएं 

सन्‌ १६४६-१६४६ की अवधि की, राष्ट्र के समग्र हित के विचार 
से, सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं 
का परिचालन । शिक्षा के इतिहास में भी पंचवर्षीय योजनाओं 
का विशिष्ट स्थान है । शिक्षा प्रसार की योजनाएं पहले भी बी थीं, 
किन्तु ये योजनाएं अधिकतर अकेले शिक्षा के दृष्टिकोश से ही बनायी 
जातीं थी, जिसके कारण इन योजनाओं का देश के सम्पूण हितों से 
कोई लगाव न रहता था। पंचवर्षीय योजनाओं म॑ शिक्षा राष्ट्र के 
सम्पूर्ण अथवा सवा गीण विकास के अंग के रूप में गृहीत हुई है। अतः 
योजनाओं की शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाएँ अधिक साथक, व्यावहारिक 
तथा राष्ट्र-हित से सबद्ध हैं । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिज्ञा के प्रसार का महत्व पूर्णतः स्वीकार 
किया गया है | * यह भी स्वीकार किया गया है कि शिक्षा की वत्तेमान 
सुविधाएँ अत्यन्त न्‍्यून है और देश की शिक्षा सम्बन्धी नयी माँगों की 
पति, इन सुविधाओं को काफी बढ़ाये बिना, नहीं हो सकती | फिर भी 
देश के पुनर्तिमोण के कार्य में योजना ने भोतिक उत्पादन की ओर 
सबसे अधिक ध्यान दिया। इस उद्देश्य से, योजना में ऋषि (जिसमें 
सिंचाई सम्मिलित है.) की उन्नति को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया | * 
कृषि के विकास से ही अन्न तथा कच्चे माल का प्रयोप्त उत्पादन 
सभंव था, जिसके बिना राष्ट की प्रगति, अन्य क्षेत्रों में, सम्भव न थी । 
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खाद्यान्न और कच्चे माल के बुनियाद पर ही राष्ट्रीय समद्धि की इमारत 
खड़ी की जा सकती थी। अतः योजना ने शिज्ञा तथा समाज-सेवा 
को अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिया, जो कि परिस्थितिश्रों के विचार से, 
अवश्यंभावी था ! 

आर्थिक व्यवस्था 

योजना में भारतीय शिक्षा की विभिन्‍न समस्याओं की चचा की 
गयी और यह बिचार व्यक्त किया गया कि अब तक की चेष्टा रु 
इन समस्याओं के हल करने में बहुत ही कम समथ हुई हैं। योजना 
के अनुसार अभीतक शिक्षा अधिकांशत, पुरानी पद्धति पर परिचाल्ित 

कक ९ हु 
होती आ रही थी ओर इसके पुनरनिमाण का काय लगभग अछूता ही 
था।] दूसरी ओर, योजना का प्रधान लक्ष्य खाद्य तथा कच्चे मात्र 
के उत्पादन की बृद्धि था। अतः शिक्षा की समस्याओं के पूर्ण समाधान 
में यह असमर्थ थी। इसने इस समस्या को, आंशिक रूप में ही, 
हल करने का प्रस्ताव उपस्थित किया। योजना मे व्यय किये जाने 
वाले समस्त धन का केवल ७ प्रतिशत शिक्षा की मद में दिया गया, 

कप 5 5 ९-३ 
जिसके अनुसार शिक्षा के लिए, ५ वर्ष की अवधि में, १६१ करोड़ 
रुपये ख्चे करने की व्यवस्था की गई। इन रुपयों में ४९.४ करोड़ 
केन्द्र के द्वारा तथा शेप रुपये राज्यों के द्वारा खर्च किये जाने 

[का पा शत १७० न 
चाहिए थे।* यह खच शिक्ञा के विभिन्‍न विषयों पर निम्नलिखित 
रूप मे आवशिटत था । 
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केन्द्रीय खर्च 
११ पूरे विश्वविद्यालय शिक्षा १६-४६. करोड़ 
२ विश्वविद्यालय शिक्षा ३४३. ,, 
३ टेकनिकल तथा व्यावसायिक शिक्षा १६:६४ . ,, 
४ विद्याथियों के द्वारा ग्राम तथा समाज-सेवा १९००० ,, 
४ अन्य कायय-- ० दिए. ,, 


कुल--- ४१:४१ करोड़ 
राज्यों के ख्चे 


१ प्रशासन १०. करोड़ 
२ प्राथमिक शिक्षा ७३३०. ,» 
३ बुनियादी शिक्षा १९६ को 
४ माध्यमिक शिक्षा ८ा७छ. .,, 
४ विश्वविद्याज्ञय शिक्षा १०६ कि 
६ टेकनिकल तथा व्यावसायिक शिक्षा १०६  ;,, 
७ सामाजिक शिक्षा ६४ री 
८ अन्य काये ७*० 


१7 


कुल-- ११६४ करोड़. 


सन्‌ १६४६-४० में शिक्षा की मद में कुल खर्चे लगभग १०० करोड़ 
था। इस तरह योजना में तत्कालीन ख्चे का लगभग ४० प्रतिशत 
अधिक स्वीकृत क्रिया गया। 
 ग्राथमिकताएँ 


सीमित साधनों की दृष्टि से, योजना ने इस बात पर जोर दिया 
कि शिक्षा के पुनर्गठन तथा विकास में विषयों का चुनाव, उनके 
सापेनज्ञिक महत्त्व के विचार से, किया जाय।। वत्त मान सुविधाओं 
को सशक्त तथा विकसित करने के अतिरिक्त, निम्नलिखित विषयों 
को प्रथम स्थान दिया जाय | 
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परियोजना ( 7200 7?70]8०४ ) प्रचालित करना । 
खै--बत्त मान प्राथमिक स्कलों को इस रूप में विकसित करना कि 
वे अन्ततः बुनियादी स्कलों में परिवतित हो जाराँ। | 
६-१४ वर्ण के बच्चों की शिक्षा का रूप बुनियादी शिक्षा 
निश्चित हो चुका था। किन्तु इस दिशा में ठोस कार्य अबतक न हो 
पाया था। अतः योजना ने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी शिक्षा, 
सभी बच्चों के लिये, शीघ्राविशीघ्र सुलभ हो जानी चाहिए । चूँकि देश 
के अधिकांश प्राथमिक शिक्षक निम्न योग्यता रखते थे, अत: यह 
आवश्यक था कि शिक्षण की प्रणालियाँ तथा रीतियाँ इस भाँति विकसित 
की जायाँ कि इनके द्वारा ये अल्प-योग्यता के शिक्षक बुनियादी शिक्षा 
को कार्योन्वित करने में सम हो जायाँ। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
योजना ने यह सिफारिश की कि हर अ तथा ब श्रेणी के राज्यों में 
बुनियादी शिक्षा की शाज्ञाओं का एक समूह स्थापित किया जाय | सत॒ 
श्रंणी के राज्यों के लिए यह समूह दिल्ली में अवस्थित किया जाय | इस 
समूह में कई पव-बुनियादी तथा बुनियादी, एक उत्तर-बुनियादी (॥?080- 
०&७0 ), एक शिक्षक-प्रशिक्षए-स्कल तथा एक शिक्षक प्रशिक्षण-कालेज 
रहें। शहरी क्षेत्रों में कुछ बुनियादी स्कूल खोले जायाँ, ताकि बुनियादी 
शिक्षा शहरी आवश्यकताओं के अनुकूल बनायी जा सके । एक सघन 
क्षेत्र भें स्थापित होने के कारण बुनियादों स्कलों का समह न केबल चालक 
परियोजना का कार्य करेगा, बल्कि यह जन-समुदाय में स्वावलम्बन 
तथा सहयोग का भाव विकसित करेगा । इस परियोजना का अन्तिम 
उद्देश्य यह होना चाहिए कि इसके द्वारा ज्षेत्र-चिशेष का पुनर्निमोण 
हो सके । * 
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प्रचलित पद्धति के प्राथमिक स्कूलों की उपल्ब्धियाँ निम्न कोटि की 
हैं। अतः इस प्रकार के नये स्कलों के खोलने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित न 
की जाय; बल्कि उपलब्ध साधनों से वत्तमान प्राथमिक स्कूलों के सुधार 
एवं पुनगंठन की चेष्टा, बेसिक पद्धति पर, की जाय । इस उद्देश्य से 
शिक्षकों को दस्तकारी की शिक्षा, बड़े पेमाने पर, दी जाय; ओर जहाँ तक 
सम्भव हो सके, प्राथमिक स्कूलों में दस्तकारी की शिक्षा शुरू कर 
दी जाय | ( 
ख--माध्यमिक शिक्षा 

माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हो चुकी थी। इसलिये 
योजना ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में खास निर्देश न दिये। 
किन्तु इसने स्पष्ट कर दिया कि साध्यसिक शिक्षा जन-शिक्षा के 
निधोरित स्वरूप, अथोत बुनियादी शिक्षा, से ही विकसित हो, ताकि 
प्राथमिक स्कूलों से जो छात्र माध्यमिक स्कूलों में जायेँ, उन छात्रों को 
माध्यमिक स्कूलों के पाठ्य -विषय अथवा शिक्षण-पद्धति पहले के पाण्य- 
विषय तथा शिक्षण-पद्धति से सबंथा बेमेल न दीख पड़े | * योजना ने 
यह भी परासेश दिया कि माध्यमिक स्कूलों के पाख्य-क्रम में पर्योप्त 
विविधता लायी जाय, ताकि यह किशोरों के विभिन्‍न प्रवृत्तियें तथा 
रूचियां के अनुकूल हो सके । योजना के बिचार में यह भी आवश्यक 
था कि मसाध्यसिक शिक्षा प्राप्त करने पर अधिकांश छात्रों को क्रिसी 
व्यवसाय में सीधे ज्ञग जाने की क्षमता हो जानी चाहिए। इस डद्देश्य की 
पूर्ति के लिए यह अपेक्षित था कि देश में बहुद्दे श्यीय (॥7प्रोध- 
7०7"७9०७०) माध्यमिक स्कूल खोले जासूँ, जिनमे क्रषि तथा गृह-उद्योगों 
की शिक्षा की खास व्यवस्था रहे । 
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'ग--विश्वविद्यालय शिक्षा 

विश्वविद्यालयों की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 
योजना ने यह विचार प्रकट किया कि ऐसे नये विश्व- 
विद्यालय तबतक न स्थापित किये जायं, जब तक उनका आर्थिक 
आधार सुदृढ़ न हो । वर्चामान साधनों से अधिकतम लाभ उठाने के 
लिए यह अपेक्षित था कि विश्वविद्यालय के खर्च, जहाँ सम्भव हो सके, 
कम किये जाय॑ | विश्वविद्यालय शिज्ञा की दूसरी समस्या यह थी 
कि काल्लेजों में छात्र, अत्यधिक संख्या में, भरती थे। इस स्थिति के 
निराकरण के लिए यह आवश्यक था कि विश्वविद्यालयों में उन्हीं छात्रों 
को प्रविष्ट किया जाता, जो इसके लिए पर्योप्त योग्यता रखते थे । 
साथ ही माध्यमिक शिक्षा को स्वतः पूर्ण बनाया जाय, ताकि माध्यमिक 
स्कलों से पास होने वाले अधिकांश छात्र किसी कारण में लग जाय॑। 

प्रचलित रीति के अनुसार कई तरह को सरकारी सेवाओं 
में उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालयों की उपाधियाँ आवश्यक थीं। 
इससे भी विश्वविद्यालयों में भीड़ रहती थी, ओर इनकी शिक्षा का 
मान गिर रहा था। अतः योजना में यह सिफारिश की गयी कि 
सरकारी सेबाओं की नियुक्तियां किसी स्वतंत्र श्रतियोगिता परीक्षा के 
द्वारा हों और इस परीक्षा में शामित्र होने के लिए विश्वविद्यालय की 
डिग्री अनिवाये न हों। 

विश्वविद्यालय आयोग, जिसका परिचय हम आगे देंगे, के द्वारा 
प्रस्तावित ग्रामीण विश्वविद्यालय (छिप्रा'७) 07/7ए०7४709) के विचार 
से योजना ने अपनी सहमति प्रकट की और यह परामशे दिया कि कम 
से कम एक ग्रामीण विश्वविद्यालय, योजना कीं अवधि में, अवश्य 
स्थापित किया जाय। यह विश्वविद्यालय उस क्षेत्र में स्थापित किया 
जाय, जहाँ पू्े-विश्वविद्यालय बुनियादी शिक्षा, पूरी तरह, व्यवद्नत 
हो चुकी हो । 
ध--सामाजिक शिक्षा 

योजना में वयस्क शिक्षा के प्रचलित अर्थ को विस्तृत किया गया, 


ताकि इस शिक्षा के द्वारा वयस्कों को स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों की 
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जानकारी हो, उन्हें अपने अवकाश को अच्छी तरह बिवाने की रीति 
मालूम हो तथा नागरिक के अधिकारों एवं कत्त व्यों का ज्ञान हो । 
वयस्क शिकज्ञा के लिए “सामाजिक शिक्षा” शब्द का प्रचलन इसी 
>श्य से किया गया था। वयस्क्र शिक्षा का प्रसार केवल 
विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा न हो, बल्कि सभी प्रकार के सहयांगी कार्णे- 
जैसे ग्राम पंचायतों के काणे, कोआपरेटिव सोसाइटी के कारये- 
मजदर संघ के काय-समाज शिक्षा के अवसर श्रस्तुत करें। प्रत्येक 
स्कूल तथा कालेज को भी अपने इदे-गिद में सामाजिक शिक्षा का 
प्रसार करना चाहिए | 
च--व्यावसायिक शिक्षा 

व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में योजना ने स्नावकोत्तर अध्यथन तथा 
अनुसंधान की सुविधाओं को' बढ़ाने की सिफारिश की । उसने यह भी 
सिफारिश की कि चूँकि उद्योगां के कार्यकर्ताओं तथा टेकनिकल शित््ता 
देने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण के साधनों का अभाव था, इनकी 
वृद्धि की जाय। टेकनिकल शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी 
योजना में कई परामर्श उपस्थित किये गये, जिनमें पुन जीवन शिक्षा 
(३०/०९०४४०७ 00०7४७) के आयोजन तथा देहात के कारीगरों के लिए 
ग्रासीण प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रबन्ध प्रमुख थे । 
छ--स्त्री शिक्षा 

योजना ने देश के शिक्षात्मक उत्थान के लिये स्त्री शिक्षा को ग्रश्नय 
देना आवश्यक माना। यद्यपि स्त्रियों के लिए सामान्य शिक्षा के 
अवसर पूर्णतः उपलब्ध रहने थे यह अपेक्षित था कि उनके लिए 
वेसी शिक्षा का आयोजन अवश्य किया जाय, जिसके प्रति उन्तकी 
खास अभिरूचि हो | चूँकि बहुत सी लड़कियों की शिक्षा, कम 
अवस्था में ही, कई कारणों से, समाप्त हो जाती है, इसलिए यह 
आवश्यक था कि लड़कियों तथा स्त्रियों को प्राइवेट” रूप से 
अध्ययन करने तथा विभिन्‍न परीक्षाओं में शामिल होने की सुविधा दी 
जाय | उनके लिए अल्प -कालीत शिक्षा का आयोजन भी अपेक्षित था | 


ज--प्रचलित . शिक्षा पद्धति में, हाथ के काम का सबंधा निष्कासन 
है, जिसका प्रभाव, राष्ट्रीय हित॑ के विचार से, अच्छा न पड़ता था । 
अतः योजना ने छात्रों, के. हाथ के कांम,और. शारीरिक श्रम की शिक्षा 
की व्यवस्था की सिफारिश/की, जिसके अनुसार:छात्रों को शारीरिक श्रम 
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के देनिक अभ्यास के अतिरिक्त, ६ महीने से एक साल की पूरा 
अवधि, हाथ के काम करने में ही, पूर्णतः व्यतीत होती । इस लम्बी 
अवधि के कार्य सामुदायिक विकास योजना तथा ऐसे ही जनोपयोगी 
निर्माण-कार्य के साथ संबद्ध किये जाने चाहिए थे । इस प्रकार की 
शिज्ञा की व्यवस्था के लिए, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, याजना ने 
१ करोड़ रुपये निधारित किये, जो कि कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के 
छात्रों के ऊपर ख्चो किये जाने चाहिये थे ! 
ज--शिक्षकों के बेतन तथा सेवा की शर्तें 

योजना ने यह स्वीकार किया कि देश की शिक्षा के स्तर के पतन का 
एक मुख्य कारण यह भी था कि यहाँ के शिक्षकों के वेतन तथा सेवा की 
शर्त्तें नितान्त: असंतोष-प्रद थीं।। अतः योजना ने'इस बात को 
सिफारिश की कि सभी राज्य-सरकार शिक्षकों के वेतन तथा सेवा की 
शर्तों में पर्योप्त उन्नति करें,ताकि वे अन्य सेवाओं के समक्ष होजायें || 
शिक्षकों को यह भी छूट दी जाय कि वे, श्रमिक बच्चों के लिए कक्षाएँ 
अयोजित कर तथा विश्वविद्यालय में प्रसार-केन्द्र खोलकर अपनी आय 
बढ़ाबें । 

पहली पंचवर्षोय योजना साच १६४५६ को समाप्त हो गयी। 
इसके द्वारा “समाज के समाजवादी ढंग के निर्मोण का पथ प्रशस्त हुआ 
है ।” इस योजना के अधीन शिक्षा की प्रगति भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, क्या 
' हुई--इसका विवरण हमें आगे यथास्थान देंगे। संक्षेप में, पहली 
'पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ इस प्रकार थीं--- 

थोजना के प्रारम्भ होने के पहले ६-११ साल के वबय-बग के 
बच्चों में से ४२ प्रतिशत के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था 

थी। इनमें से बालकों की संख्या ४६ प्रतिशत और बालिकाओं 

की २४ प्रतिशत थी | * “पहली योजना के अन्त में ४० 
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प्रतिशत बच्चों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त होंगी, इनमें बालक 
६८ प्रतिशत तथा बालिकाएं ३२ प्रतिशत रहेंगी। ?१ से १४ वर्ष वाले 
बय-बर्ग में जिन बच्चों के लिए सुविधाएं प्राप्त हैं, उनकी संख्या बढ़कर 
१४ से १७ प्रतिशत हो गयी, किंतु स्कूल जाने बाले ऐसे बच्चों मे लड़कियों 
२० प्रतिशत ही हैं। १४ से १७ वर्ष के वय-वर्ग में पहली योजना के 
काल में छात्रों की संख्या ६.४ प्रतिशत से ६ प्रतिशत पहुँच गई, पर स्कूल 
जाने वाले बच्चियों का अनुपात १/६ रहा । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना 
अप्रित १६४६ ई० से दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रचालित 
हुईै। “दूसरे पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्दे श्य यह है कि राष्ट्रीय 
अर्थ व्यबस्था में ओर भीं अधिक तेजी से विकास हो, ओर देश की 
उत्पादन क्षमता इस प्रकार से बढ़े कि बाद की योजना अवधि में विकास 
हीं गति द्रततर हो ।” | अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी शिक्षा तथा 
समाज सेवा को वह स्थान प्राप्तन हो सका, जो इनके सम्यक विकास 
के लिए अपेक्षित थ।। किन्तु योजना में शिक्षा का महत्त्व परणृत 
स्वीकार किया गया ओर यह ऋहा गया कि “आर्थिक विकास स्वाभाविक 
रूप से मानवीय साधनों की मांग करता है, और लोकतांत्रिक ढाँचे में 
ऐसे मूल्यों तथा मान्यताओं के निमोण की आशा की जाती है जिनके 
लिए शिक्षा बहुत महत्वप॒शं साबित होती है ।” अतः दुसरी पंचवर्षीय 
योजना में शिन्षा के लिए ३२० करोड़ २० प्रस्तावित हुये है। इनमें 


से २२४ करोड़ रुपये राज्यों की योजना भ॑ ओर ६४ करोड़ रुपये केन्द्रीय 
शिक्षा मत्रांलय की योजना में आवश्टित हैं। शिक्ना के क्षेत्र में खर्च 
का अस्थायी आवण्टन इस प्रकार हैं- 


प्रशास ७, 9 करोड़ 

प्राथमिक (जुनियर बेसिक) शिक्षा. ६२.८ ,, 

मिडिल स्कूल शिक्षा २४७-२ ,, 

ध्यमिक शिक्ता ४२.४ ,$ 

बिश्वविद्यालय शिक्षा ६६.६ ,, 

प्रौद्योगिक शिक्षा ४६.३ ,, 

' समाज शिक्षा ४.० ,, 

विविध ४२.१ ,, 
३२०,० 

| दूसरी पंचवर्षीय योजना (आरम्मिक रूप रेखा)-पृष्ठ- १८७ 
कं १9 99 इ5-२ ढ 


छः जे पृष्ठ- १८७ 


( ४९१७ ) 


प्राथमिक शिक्षा-- योजना में प्राथमिक शिक्षा के जो कायक्रम बंनाये 
गये हैं उनसे यह आशा की जाती है कि “दूसरी योजना के अन्त तक 
६ से १० बष वाले वय-वर्ग के ६० प्रतिशत, तथा ११ से १४ वी वाले 
वय-वर्ग के १६ प्रतिशत बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाए प्राप्त होंगी । 
प्राथमिक कक्षाओं में ६६ लाख ओर माध्यमिक कक्षाओं में ८ लाख 
छात्र बढठेंगे। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ६०,००० नए प्राथमिक स्कून्न 
तथा ५,००० मिडिल स्कूलों के खोलने की आवश्यकता है। आशा 
की जाती है कि बेसिक स्कूलों की संख्या १९,००० हो जायगी ओर 
जिन मौजूदा स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिणत किया जायगा, उन्हें 
मिलाकर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या १३ प्रतिशत हो 
जायगी” ।* योजना की प्राथमिक शित्ञा के लक्ष्यों की सिद्धि के लिए 
यह आवश्यक है कि प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या द्र तगति से बढ़ायी 
जाय । इस सम्बन्ध में योजना ने यह आशा प्रकट की कि योजना 
के अन्त तक प्रशिक्षित शिक्षकों का श्रज्पात ७४ प्रतिशत पहुँच 
जायगा। 

योजना में यह स्वीकार किया गया कि अच्छी शिक्षा पद्धति वही 
होगी, जिसमें गुण और परिमाण दोनों का ध्यान रखा जाय | उच्च 
तर मानदंड प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक प्रयोग तथा उन्नत 
तरीकों पर बराबर जोर देना बहुत द्वी महत्वपूर्ण है। किन्तु विकास 
की वत्त मान स्थिति में संख्या पर बल देना एक तात्कालिक आव- 
श्यकता है| “देहातों के पुनर्निमाण में स्कूलों का बहुत बड़ा भाग है 
ओर यह जरूरी है कि दूसरी योजना के अन्त तक कोई भी गाँव, 
जिसकी आबादी ४००या उससे अधिक है, स्कूल के बिना न रह जाय। 

प्राथमिक सतह पर शिक्षा की बृद्धि तीत्र करने के उद्दश्य से 
योजना में मितव्ययता की सिफारिश की गयी है। समितव्ययता हर 
दिशा में अपेक्षित है। विशेषतः निम्नलिखित शीतियों से सरकारी 
खत की रकम कम द्वो सकती है । 

१--इमारतों पर सरकारी खच कस किया जाय | 

२- बारी पद्धति (877/6 8786677) पर स्कूर्लो का संगठन किया 

जाय । 


+* दसरी पंवचर्षीय योजना--प्राइम्भिक रूपरेखा, पृ० १८८ 
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३- ६ से १९ वाले वय-वर्ग के लड़के ओर लड़कियों को, जहाँ 
तक सम्भव हो सके, एक साथ शिज््ा दी जाय । 

सरकारी साधनों से अधिकतम लाभ उठाने के ल्षिए योजना ने 
यह सिझ्कारिश की कि इन साधनों को स्थानीय सामुदायिक प्रयासों 
के द्वारा विस्तृत किया जाय। इन सामुदायिक संस्थाओं को शिक्षा 
के लिए एक उपकर (0888) वसूल करने का अधिकार दिया जाय। 

योजना ने शिक्षकों के प्रचलित वेतन से असंतोष जाहिर करते हुए 
यह कहा कि “शिक्षा के प्रभावकारी पुनर्गठन के लिए शिक्षकों के बेतन 
में सनन्‍तोषजनक वृद्धि की व्यवस्था जरूरों है।!” अतः यह आवश्यक 
है कि “शक्षकों के वेतन की सतह स्थानीय वेतनों के ढाँचे के साथ इस 
प्रऊार से संयुक्त होनी चाहिये कि उस वेतन पर इस पेशे में अच्छे 
लोग आएं और उसमें टिके रहें” ।* बेतन बढ़ाने के अलावा योजना 
न यह भी परामश दिया कि विशेष परिस्थितियों में जसे प्रशिक्षण 
सम्बन्धी योग्यता, अध्यापन सम्बन्धी अनुभव, बारी शिक्षा पद्धति 
या सामाजिक शिक्षा वर्गों के संचालन आदि की दृष्टि से शिक्षकों 
को अतिरिक्त वेतन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। + इस सम्बन्ध 
में योजना ने यह भी सिफारिश की कि “किसी सरकार में प्राथमिक 
स्कूलों के जितने भी शिक्षक हों. वे राज्य राज्य की सेवा के उपयुक्त 
ग्रेड के अन्तगत कर दिये जाये”, ताकि एक ही राज्य में विभिन्न 
संस्थाओं के अधीन काय करनेवाले शिक्षकों के वेतन-करम में भिन्नता 
न रहे | वेतन-क्रम की एक रूपता से शिक्षकों के लिए पेन्शन, निर्वाह- 
निधि, अनुदान आदि के प्रबन्ध में अधिक सहूलियतें| उत्पन्न होंगी । 

माध्यमिक शिक्षा--दूसरी पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा के 
लिए ४३ करोड़ दिये गये हैं.जब कि पहली पंचवर्षीय योजना में इसके 
लिए केवल २२ करोड़ ही दिये गये थे। अतः यह आशा की जाती है 
किइस योजना की अवधि में “माध्यमिक शिक्षा का नवीकरण और एक 
कदम आगे बढ़ेगा ।” योजना जे माध्यमिक शिक्षा आयोग (जिसका 
विवरण हम आगे देंगे) की सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक: 


के. दूसरी पंचवर्षीय योजना--प्रारस्भिक रूपरेखा । पृ० १९० 


+ दूसरी पंचवर्षीय योजना“-प्रा० रूपरेखा | पू० १९१, प्‌ १६६ 
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शिक्षा के पुनर्गठन का परामर्श दिया है। हाइ स्कूलों को उच्चतर माध्य- 
धिक स्कूल (978॥67 890070979ए 850700]9) तथा बहूदइशीय स्कूलों * 
(वपातंक्पए0086 80000]8) में परिणत करने का काय तीत्र किया 
जायेगा । पहली योजना के अधीन लगभग २४० बहुद् शीय स्कूल 
स्थापित हुए है | दूसरी योजना के अवधि में बहुद्ंशीय स्कूलों की 
संख्या बढ़कर ८५४ हो जाएगी । इसी प्रकार हाइ स्कूलों तथा उच्च 
माध्यमिक स्कूलों की संख्या ( जिनमें मिडिल स्कूल शामिल्र हैं ) 
१०,८०० से बढ़कर, दूसरी योजना के अन्त तक ११,३००० हो 
जाएगी ।?* 
ध्यमिक शिक्षा में विविधता लाने पर दूसरी पंचवर्षीय योजना 

ने बहुत जोर दिया है। “यह एक सवंमान्य बात है कि साध्यमिक 
शिक्षा के सोपान में वाउ्यक्रम में बढ़तो हुई विविधता आनी चाहिए 
जिससे हि छात्र अपनी रुचि तथा सामभ्य के अनुसार प्रशिक्षित 
हो सकें ।!। योजना ने ऐसे जुनियर प्रौद्योगिक टेकनिकल स्कूलों 
की स्थापना की सिफारिश की है, जिनमें मिडिल या सिनियर बेसिक 
शिक्षा समाप्त किये हुए छात्र ३ सातल्न तक प्रौद्योगिक तथा पेशे 
सम्बन्धी शिक्षा पा सकेंगे। शुरू में ऐसे ४० जुनियर प्रोद्योगिक 
स्कूलों को खोलने का परामशे योजना ने दिया है 

शिक्षकां के प्रशिक्षण के महत्व को स्पष्ट करते हुए योजना ने यह 
विचार प्रकट किया कि “बहूदेशीय, जुनियर औद्योगिक तथा अन्य 
स्कूलों के पशे सम्बन्धी पाठ्य-क्रम के लिए माध्यमिक शिक्षकों के 
प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा ।” प्राथमिक तथा माध्यमिक 
स्कूलों में दस्तकार्री की शिक्षा के कार्य में प्रगति तभी हो. सकती है 
जब कि “उपयुक्त शिक्षक उपयुक्त मात्रा में पाए जायेँ | योजना ने यह 
आशा प्रकट की कि इसकी अवधि में प्रशिक्षित शिक्षकों का अनुपात 
६० से बढ़कर ६४ हो जायगा || राज्यों की योजनाओं में ५०० 
डिग्नमी वाले तथा १८०० डिप्लोमा वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित करने 
का विधान किया गया है । 


* दसरी पंचवर्षीय जोजना- प्रा० रूपरेखा--पृ० १९१ 
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विश्वविद्यालय की शिक्षा-पहली पंचवर्षीय योजना के अधीन 
विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों के छात्रों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि 
हुइ। योजना के प्रचालित होने के पहले इनकी संख्या ४,२०,००० थी, 
ओर योजना के अन्त में उनकी संख्या लगभग ७,२०,००० हो 
गयी । कला, वाशिज्य तथा विज्ञान सें डिग्री प्राप्त करनेवाले छात्रों 
की संख्या ४१,००० से बढ़कर ४८,००० हो गयी ।* योजना की 
इृष्टि में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का यह एकांगी संख्यात्मक 
विस्तार शुभ न था। कॉलिजों में भीड़ की समस्या, जिसकी 
ओर प्रथम योजना ने भी ध्यान आकर्षित किया था, घटने के बदले 
बढ़ गयी थी । अतः यह आवश्यक हे कि कॉलेजों में भीड़ के घटाने 
की ओर पहले से अधिक ध्यान दिया जाय। उद्च शिक्षा की 
दूसरी समस्‍या, जो कि पहली समस्या से बहुत-कुछ सम्बन्धित है, 
इसके मानदरड का पतन है। “विश्वविद्यालय के अन्तमुख कॉलेज 
जिनमें से कइयों में मानद्रड असन्तोषजनक है. एक और महत्वपूर्ण 
समस्या पेश करते हैं? || इन समस्याओं के हल करने की आवश्यकता 
पर जोर देते हुए योजना ने उन विभिन्‍न उपायों की चचो की, जो कि 
सरकार के द्वारा इस काय में व्यवहृत हो रहे थे। योजना ने आशा 
प्रकट की कि इनके सम्यक्‌ प्रयोग से “विश्वविद्यालय की शिक्षा को 
बवृहत्तर उद्देश्य, अथे तथा दिशा प्राप्त होगी और इस प्रकार राष्ट्रीय 
(विकास में अधिक सहायता भिल सकेगी” |! 

समाज शिक्षा--सन्‌ १६४१ की जनगणना के अनुसार भारत को 
कुल आबादी के १६८६ प्रतिशत लोग साक्षर हैं। यदि कुल आबादी से 
१० व के कम उम्र के बच्चों को निकाल दिया जाय तो साक्षरता का 
अनुपात लगभग २० प्रतिशत होगा | यह सीमित साक्षरता भी पुरुषों 
तथा स्त्रियों एवं शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में बेमेल ढंग से वितरित है। 
पुरुषों की साक्षरता २४६ प्रतिशत है, जब कि स्त्रियों की साक्षरता 
केवल ७६ है। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता का अनुपात ३४६ है तो 
देहाती क्षेत्रों में १९१। इस तरह साक्षरता की समस्या कई तरह की 
है। अतः योजना ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि “समाज शिक्षा को 

* दसरी पंचवर्षीय योजना--प्रा० रूपरेखा पृष्ठ-- १९२ 
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बहुत अधिक महत्व देने की जरूरत हैं।* समाज शिक्षा के प्रसार के 
साधनों की च्चो करते हुए योजना ने कहा कि अभी तक यह शिक्षा 
“मुख्यतः राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास सेवा और 
गेरसरकारी जरियों” से की जा रही है | किंतु योजना ने यह आशा 
प्रकट की कि शिक्षा-पद्धति में प्रस्ताश्ति सुधार होते ही देश के 
सामान्य विद्यालय समाज शिक्षा के प्रसार में महत्वपूण काय करने 
लगेंगे। “शिक्षा-पद्धति में ज्योंही आवश्यक प्रस्तावित सुधार कर दिये 
जाते है, त्योंही यह संभव होगा कि प्राथमिक तथा माध्यमिक रकूलों 
में अधिक्राधिक संख्या में शिक्षा जारी रखने की निरन्तरता की 
श्रेणियाँ तथा समाज शिक्षा की श्रेणियाँ बढ़ायी जाएँ।” योजना ने 
इस सम्बन्ध में समाज शिक्षा के संगठनकतोओं के प्रशिक्षण, जमता 
कॉलेजों की स्थापना, ग्राम तथा जिला' पुस्तकालयों के आयोजन, 
दृश्य-श्रव्य शिक्षा की व्यवस्था तथा बच्चों एवं वयस्कों के किए उपयुक्त 
साहित्य के सूजन की ओर अधिक ध्यान दिया | इसने एक “मौलिक 
शिक्षा केन्द्र” शीघ्र खोलने की सिफारिश भी की, जहाँ समाज 
शिक्षा के संगठनकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जायगा और “समाज 
शिक्षा तथा बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध समस्याओं पर शोध और 
अध्ययन जारी रखा जायगा |? 


प्रौद्योगिक शिक्षा--प्रौद्योगिक शिक्षा के विकास का विशिष्ट महत्व 
प्रतिपादित करते हुए योजना ने यह विचार प्रकट किया कि “विकास 
के प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से बढ़ती हुई संख्या में प्रौद्योगिक व॒मचारियों 
की आवश्यकता होगी। पहली योजना में कुछ उन्नति होने पर भी 
हमें जितने इंजीनियरों तथा प्रोद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता 
है, उतने लोगों को भरती करना मौजूदा संस्थाओं के सामश्य के 
बाहर है। दूसरी योजना में औद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध में यह 
सबसे बड़ी समस्या है।” 

प्रौद्योगिक शिक्षा के मध्त्य को दृष्टि में रखते हुए, योजना ने 
इसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ५० करोड़ रुपये की उ्यवस्था की 
है । औद्योगिक शिक्षा के प्रसार के कार्यक्रम दो तरह के होंगे एक 


+* दूसरों यंचवर्षीय योजना-प्रारम्भिक रूपरेखा, पृष्ठ--१९३ 
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स्‍्के द्वारा पहली योजना में जो काये शुरू किये गये, उन्हें. विकसित, 
'समुन्नत तथा विस्तृत किया जायगा। दूसरे कार्यक्रम के अनुसार, 
इस अवधि में औद्योगिक शिक्षा के नये कार्य शुरू किये जायूँगे तथा 
तथा नयी संस्थाएँ स्थापित की जायँगी | इन दोनों तरह के कार्यक्रमों 
के अनुसार जो जो काय किये जायेंगे उनका संक्षिप्त परिचय योजना 
के शब्दों में ही नीचे दिया जाता है| 


“अखिल भारतीय रूप से काय करने वाली कुछ मौजूदा 
संस्थाओं को और भी विकसित किया जाएगा, विशेषकर दिल्ली 
पोलिटेकनिक, खड़गपुर की प्रोद्योगिक विज्ञान संस्था का उल्लेख किया 
जा सकता है। जब इनका पूरा विकास होगा, तब इनमें अध्ययन 
ओर शोध के लिए नए विपयों की श्रेणियाँ भी खोली जाएँगी। खड़॒ग- 
पुर संस्था १,००० स्नातक और ८०० स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षित 
करेंगी । यह प्रस्ताव है कि खड़गपुर संस्था के अतिरिक्त दीन और 
भी उच्च प्रोद्योगिक संस्थाएँ, एक उत्तर में, दूसरी पश्चिम में और 
तीसरी दक्षिण में स्थापित की जाएँ। इन संध्थाओं में इंजीनियरिंग 
ओर प्रौद्योगिक विज्ञान के सारे विषयों में स्नातकोत्तर सुविधाएँ दी 
जाएँगी । पश्चिम वाली संस्था १६४६-५७ म॑, दक्षिण वाली संस्था 
१६४८-४६ में और उत्तर वाली संस्था १६६०-६१ में स्थापित करने 
का प्रस्ताव है । इन संस्थाओं में से प्रत्येक में ८०० प्राक्स्नातक तथा 
६०० स्नातकोतर छात्रा की शिक्षा की व्यवस्था होगी। धनबाद की 
खनिज तथा व्यावहारिक भूगभ विज्ञान सम्जन्धी संस्था का प्रसार 
होगा अन्य कार्यक्रम जो दूसरी योजना में पूरे किए जाएँगे बे हैं: 
४ विभिन्न केन्द्रों में प्रौद्योगिक शिक्षकों के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम 
का संगठन किया जाना, लगभग ४०० शिक्षकों को डिग्री संस्थाओं 
में तथा १,००० को अन्य संव्थाओं में प्रशिक्षित किया जायगा। एक 
कायक्रम यह भी है कि ७,००० डिग्री छात्रों. ५,००० डिप्लोमा छात्रों 
१,८०० अप्रेन्टिसों, ६,८०० जूनियर प्रौद्योगिक छात्रों और ४०० 
शिक्षकों के लिए होस्टज्ष बनाए जाएँ। योजना काल में एक प्रशासन 
कम चारी कॉलेज तथा प्रबन्धक संस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव 
है.। इसी प्रकार मुद्रण की एक केन्द्रीय संध्था की स्थाग्ना होगी। 
अन्त में औद्योगिक धन्धों के फोरमेनों के प्रशिक्षण के लिए इस 
योजना में व्यवस्था की गई है।. ं 
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४इस प्रकार दूसरी योजना के अन्त तक ५१ ऐसी संस्थाएँ होंगी 
जो स्नातक सतह पर ओर १०४ संस्थाएँ डिप्लोमा की सतह पर 
शिक्षा देंगो। इंजीनियरिंग में स्नातकों की संख्या १६४४ में जहाँ 
३,६०० और इंजीनियरिंग डिप्लोमा-धारियों की संख्या जहाँ 9,६०० 
थी वहाँ १६६० में क्रमशः ६,००० और ८,००० हो जाएगी । 


“रहा यह कि प्रशिक्षण की जो सुत्रिधाएँ प्रस्तावित हैं उनसे काम 
बनेगा या नहीं, इस पर इंजीनियरिंग कमंचारी वगे समिति ने विचार 
किया है और इनकी अन्‍्तरिम सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं । समिति 
का निष्कष यह है कि दूसरी योजना में इंजीनियरिंग शिक्षा की जो 
सुविधाएँ प्रस्तावित हैं, उनके अलावा १,६६० इंजीनियरिंग स्नातकों 
को अस निक, यांत्रिक वद्यतिक, तार-संचार, धातु शास्त्रीय, खान 
सम्बन्धी इजीनियरिंग की तथा ४,७४० डिप्लोमा धारियों को अधे- 
निक, यांत्रिक तथा विद्यत-इंजीनियर्रिंग की अतिरिक्त सुविधाएँ देना 
आवश्यक होगा । जब तक इधका उपाय नहीं किया जा सकता, तत्र 
तक दूसरे और तीसरे योजना काल में कमी बदती जाएगी । समिति 
ने यह सिफारिश की है कि स्नातक प्रशिक्षण की मौजूदा संस्थानों 
तथा डिप्लोमा देने वाली संध्थाओं में क्रमशः २० और २४ प्रतिशत 
क्षमता बढ़ाई जाय। इसन यह भी सुझाव रखा है कि १४ इंजी 
नियरिंग कॉलेज तथा ६२ इंजीनियरिंग स्कूल देश के विभिन्न भागों में 
और स्थापित किए जाएँ। इन समरावों को कार्यान्बरित करने के लिए 
कुल १५ कक रुपये की आवश्यकता है, इस समय इस पर विचार 
हो रहा 


“हुनर वाले मजदूरों, फोरमेनों तथा अन्य परिदर्शक कमेचारियों 
के लिए जी मांग बढ़ती जाएगी उसका भी दूसरी योजना में सामना 
करना है। श्रम मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, जिसके अनुसार 
प्रतिवष शिल्पियों की संख्या २०,००० बढ़ाई जाय और दो संस्थाएँ 
शिल्प शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए खोली जा रही हैं। अप्रन्टिसों के 
प्रशिक्षण की सुविधाओं को बड़े पेमाने पर विकसित करना पड़ेगा, 
ओर इस क्षेत्र में निजी धन्धों पर जो अपेक्षाकृत संगठित उद्यम हैं, 
उनके व्यवस्थापन पर इसका भार पड़ेगा। लोहा तथा इस्पात 
मंत्रालय ने एक प्रशिक्षण विभाग खोला है जिसका काम है इस्पात 
के कारखानों के कमेचारियों की जरूरत सम्बन्धी देखरेख और 
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आवश्यक व्यवस्था करना । ऐसे जो बहुत बड़े कायक्रम करने ह, 
उसे देखते हुए रेल मंत्रालय ने कई नए प्रौद्योगिक स्कूलों की स्थापना 
का प्रस्ताव रखा दे? | * 

छात्रवृत्तियाँ--पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तगत सुयोग्य छात्रों 
को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ देने के लिए छात्रवृत्तियों के कायक्रम 
लागू किये गये थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने पुरानी सभी छात्र- 
वृत्तियों को जारी रखने के अतिरिक्त नये कायक्रम जारी करने की 
सिफारिश की । इसके लिये योजना ने १२ करोड़ रुपये स्वीकृत किये । 
यह राशि उस राशिक अतिरिक्त है जो कि पहली योजना के सामान्य 
कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए जरूरी है। छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम 
में कई तरह की छात्रवृत्तियों के आयोजन शामिल हैं, उदाहरणाथ, 
संट्रिक्यूलेशन के बाद की छात्रवृत्तियाँ, शोध की छात्रवृत्तियाँ, समुद्र 
पार की 'छात्रवृत्तियाँ, भारत में एशियाई, अफ्रीकी आदि विदेशी 
छात्रों के लिए सांस्कृतिक छात्रवृत्तियाँ । अनुसूचित आदिम 
जातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े ब्ग के छात्रों के लिए 
विशिष्ट छात्रवृत्तियाँ भी दी जाने की व्यवस्था है। राज्यों के 
द्वारा कई प्रकार की छात्रवृत्तियों के वितरण की सिफारिश भी 
योजना में की गयी है | योजना ने यह अनुमान किया है कि इसकी 
अवधि में “२४० छात्रों को बाहर जाकर ऊँची शिक्षा पाने, अनु- 
सूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के 
७४,५०० छात्रों, ४००० मेट्रिकोत्तर छात्रों, ३४० फेलोगणों और ३७२४ 
शोध कायकर्ताओं शोर २०६० विदेशी छात्रों को भारत में भ्रध्ययन 
करने की सुविधा प्राप्त होगी |? 


बिहार में द्वितीय ५चवर्षीय योजना 
( प्रस्तावित कायक्म ) 


बिहार में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन २०४२५ करोड़ 
रुपये खच किये जाने वाले हैं, जिनमें २५ करोड़ रुपये शिक्षा पर 


*# दूसरी पंचवर्षीय योजना--प्रारम्मिक रूपरेखा--पृष्ठ १९५-१९६। 

+ दूसरी पंचवर्षीय योजना---प्रा० रूपरेखा पू० १९३ 

| 8 ७छपोी१6 80 0089 3608000 #ऋ१ए०8 ४७४७7 2]89 0० 705909॥07, 
, ,७0४67770676 0[ 7]8 ४५ 


( ४२४ ) 


व्यय होंगे। इस तरह योजना का १२२ प्रतिशत खचे शिज्ञा में किया 
जायगा, जबकि पहली योजना के अधीन इस खच्चे का अनुपात 
केवल ८६ प्रतिशत था। २४ करोड़ रुपये में २२८० करोड़ सामान्य 
शिक्षा पर तथा शेष २२० करोड़ रुपये टेकनिकल शिक्षा पर 
व्यय होंगे । 

२२८० करोड़ रुपये का विभाजन इस प्रकार किया गया है । 

प्राथमिक शिक्षा--११:३८ करोड़ 

माध्यमिक शिक्षा--५ १० ,. 

विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अनुसंधान काय--* करोड़ 

शारीरिक शिक्षा-- | '&१ ,, 

विविध शिक्षा तथा प्रशासन-- ३'२१,, 


बिहार में ७१४६१ गाँव हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६००० 
शिक्षकों की नियुक्ति होगी । अतः ४०० या अधिक आबादी वाले 
गाँवों के अधिकांश में प्राथमिक स्कूल नहीं खोले जा सकते, यद्यपि 
राष्ट्रीय योजना में यह क्द्य निधोरित किया गया है । 


अनुमान के अनुसार ट्वितीय योजना के अन्त तक बिहार में 
६-११ वर्ष वर्ग के केबल ३२ प्रतिशत छात्र स्कूलों में दाखिल हो सकेंगे, 
- जबकि राष्ट्रीय अनुपात ६०- प्रतिशत होगा । बालिकाओं की शिक्षा 
के ज्षेत्र में बिहार की स्थिति और भी नीचे रहगी। अभी ६-११ 
वर्ष की अवधि के केवल ८ प्रतिशत बालिकाएँ स्कूलों में हैं । 


प्रशासन--प्रशासन के क्षेत्र में द्वितीय पंचलर्षींय योजना के अधीन 
ऊपर से नीच तक पुनर्गठन तथा विस्तार किया जायगा। शिक्षा 
विभाग के मुख्य अधिकारी लोक शिक्षा निर्देशक पृंबत्‌ रहेंगे। 
उनकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त लोक शिक्षा।निदेशक (4 00- 
0 078) )760007 04 ?7४॥0 3987770707 ), एक समाज शिक्षा 
निर्देशक ( 7)760607 0 50089] ए6००४४४07० ), & छप-शिक्षा- 
निदेशक, (सामान्य, कन्या, माध्यमिक, बुनियादी, प्राथमिक तथा 
द्र्तकारी के लिए), £ सहायक शिक्षा निर्देशक--३ प्राथमिक के लिए, 
१ बुनियादी और १ परियोजनां के लिए होंगे। उप-शिक्षा निर्देशक 
तथा सद्दायक शिक्षा निदेशक की सेवाएँ क्रमशः बिहार शिक्षा सेवा 
की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की होंगी | इनके अतिरिक्त बिद्दार अवर 


| 
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प्रशासन सेवा के ३ अ्रधिकारी सामान्य शासन के लिए रहेंगे, बिहार 
द्वितीय शिक्षा सेवा के एक इंजिनियर रहेंगे । दर्तकारी के सहायक 
शिक्षा निदेशक तथा उप-शिक्षा अधीक्षक के वत्त त्ञान पद समाप्त कर 
दिये जाये | कन्या शिक्षा के लिए एक निरीक्षिका ([7576000888 ) की 
नियुक्ति भी होगी | 

अब तक माध्यमिक शिक्षा बोडे ( 30974 07 588007087ए 
ए000%0४07 ) तथा बुनियादी और समाज शिक्षा बाडे ( 3880 
& 80०७! #07088707 ) के सचिव इन शिक्षाओं के उप-निरदेशक 
का काय भी करते थे। किंतु छ्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन 
ये मंत्री बो्डों से ही संबद्ध पूएकालिक पदाधिकारी हो जायेंगे | 

प्रमंडलीय स्तर पर इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स कायम रहेंगें, किंतु 
उनके पद का नाम प्रादेशिक उप-शिक्षा-निर्देशक ( 0०४7079। 
7099प09 7007680007 ०४ 7)0४०४४४09) हो जायगा । 


जिला स्तर, पर एक एक जिला शिक्षा अधिकारी ( ॥)8070# 
]000090079]) 07#067 ) रहेंगे, जो जिले की शिक्षा का प्रधान 
उत्तरदायित्व वहन करेंगे। इनके पद बत्रिद्दार शिक्षा सेवा की प्रथम 
श्रेशी के होंगे। इनके अतिरिक्त हर जिले में एकएक जिला शिक्षा 
निरीक्षिक्रा, एक-एक जिल्ला शिक्षा अधीक्षक, एक-एक जिला समाज 
शिक्षा संगठनकर्ता और एक-एक शारीरिक शिक्षा उप-अधीक्षक 
रहेंगे। जिला शिक्षा अधीक्षऊ तथा जिला निरीक्षिका के पद बिहार 
शिक्षा सेत्रा की द्वितीय श्रेणो के होंगे। समाज शिक्षा संगठन कर्ता को 
भी यह श्रेणी (अबर या श्रेष्ठ) प्राप्त रहेगी। शारीरिक शिक्षा निर्देशक 
अवर सेवा के उच्च विभाग (यू० डी० सस० इ० एस०) में रहेंगे । 

हर सबडिदविजन में एक एक सब डिविजनल शिक्षा अधिकारी 
( 5000रां8४009] #0००8४४०७ ०१०७४ ) *हँंगे, जो कि बिहार 
शिक्षा सेवा को द्वितीय श्रेणी के होंगे। सबडिविज्नन के माध्यमिक 
स्कूलों के निरीक्षण का मुख्य उत्तरदायित्य उन्हीं पर रहेगा। इनको 
सहायता के लिए हर सब-डिविजन सें एक या अधिक उप शिक्षा- 
निरीक्षक ( 677ए 77876007 0/ 950900]8 ) रहेंगे । इनकी 
| संख्या सब-डिविजन के अंचलों की संख्या पर आश्रित रहेगी। 
हर उप शिक्षा निरीक्षऊ के अधीत सामान्यतः ४० मिडिल स्कूल 
रहेंगे । कस्या शिक्ष! के ज्ञिए, सदर सब-डिविजनों को छोड़कर, 


( ऐैरे७ ) 


हर सब-डिविजन सें एक-एक उप शिक्षा निरीक्षिका (70९79प09 
78]0807688 0 50000]8) रहेंगी। इनके अतिरिक्त हर सब- 
डिविजन में बुनियादी तथा समाज शिक्षा के लिए एक-एक उप- 
अधीक्ष # रहेंगे । 

हर अंचल में एक सब-इन्सपेक्टर आफ स्कूह्स रहेंगे। इनके अति- 
रिक्त अंचल में दो समाज शिक्षा संगठनक्षर्ता रहेंगे, जिनके पद एन० 
इ० एस० की योजना में स्वीकृत हैं | 


प्राथमिक शिक्षा--प्रथम पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप यह आशा 
की जाती है कि प्राथमिक स्कूलों की संख्या ३०,०००, शिक्षकों की 
संख्या' ६४,००० तथा छात्रों की संख्या १७ लाख हो जायगी। ६-१९ 
वर्ष के वय-वर्ग के ३० प्रतिशत छात्र स्कूलों में दाखिल हो 
जायगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रधीन ८७४० शिक्षक काय रत 
हुए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन ६००० नये शिक्षक 
नियुक्त होंगे। इन शिक्षक्रों में अधिकांश शिक्षकों की सेवाएँ प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के अधीन खोले गये एक-शिक्षक प्राथमिक स्कूलों के 
सुधार के लिए व्यवह़्त की जायगी। यह आशा की जाती है कि 
द्वितीययोजना के अन्त में २,९०,००० छात्र स्कूलों में दाखिल हो 
जायँगे और शिक्षक छात्र का अनुपात ९*३४ हो जायगा। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में मिडिल स्कूल खोलने की व्यवस्था न 
की गयी थी। किन्तु द्वितीय योजना के अन्तर्गत २००० शिक्षक 
मिडिल स्कूलों में दिये जायेंगे। इससे ११-१४ वर्ष-बर्ग के ७०,००० 
छात्र स्कूलों में चले आयेंगे। यहाँ शिक्षक छात्र का अनुपात 
१:३० रहेगा। प्रथम योजना के अधीन २२४ मिडिल स्कूलों में 
विशेषीकृत दस्तकारी की शिक्षा जारी की गयी थी। द्वितीय योजना 
के अधीन २४० और स्कूलों को यह सुविधा दी जायगी। ऐसे हर 
स्कूल को ३,००० रु० अनावत्तक तथा ४०० रु० प्रति वर्ष आवत्तंक 
अनुदान दिये जायँगे। माध्यमिक शिक्षा की नयी योजना के 
अनुसार इन स्कूलों से वत्तेमान आठवाँ वर्ग क्रमशः हटा लिया 
जायगा और मिडिल स्कूलों में संलग्न कर दिया जायगा। 


सरकारी सीनियर बुनियादी स्कूलों की संख्या ४३५ है। इनके 
प्रधानाध्यापक अभी अपेक्षित योग्यता नहीं रखते | द्वितीय योजना में 


( (४रण ) 


४०० बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण पाये हुए स्नातकों की नियुक्ति 
इन स्कूलों में होगी । 

प्राथमिक तथा मिडिल रकूतज्ञों की वेतन-बृद्धि की व्यवस्था भी 
द्वितीय योजना में की गयी है । इस योजना के अन्तगत १०,००० 
'शिक्षकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जायगा । 

लगभग १४,००० प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के मकानों की 
दशा शोचनीय है। ह्वितीय योजना को अवधि में १३४० स्कूलों को 
अपने मकानों के सुधार के लिए आद्िक सहायता दी जायगी। यह 
भी प्रस्ताव है कि शिक्षकों के रहने के लिए ४०० गृह बनाये जाय॑ँ गे, 
जिनमें २४००) प्रति गृह खच पड़ेगा। इनमें से अधिकांश गृह 
सत्री-शिक्षिकाओं को दिये जायेँगे। 

तुकॉ-वेशाली क्षेत्र में ४ सामुदायिक केन्द्रों के विकास तथा 
लालगंज केन्द्रीय पुस्तकालय के विकास के लिए ४०,००० रू० 
खच हांगे। 

कन्या स्कूलों में २००० सकल धात्रियाँ ( 7700०78 ) नियुक्त की 
जायंगी, जो छात्राओं की देखभाल करेंगी। इन्हें २० रु० प्रति माह 
पारिश्रमिक दिया जायगा। 


माध्यमिक शिक्षा-प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत २४ गेर- 
सरकारी हाइ स्कूत बहुद्द श्यीय स्कूज्ञ में परिवर्तित किये गये । द्वितीय 
योजना के अधीन ५० सरकारी द्वाइ स्कूल बहुद्द श्यीय स्कूल में 
विकसित किये जाय॑गे। ये स्कूत़ प्रति वर्ष १० की दर से परिवाधित 
होंगे। हर बहुद्देश्यीय स्कूल में तीन तरह की शिक्षा दी जायगी-- 
मानवीय विषयों की, विज्ञान की, व्यावस।यिक विषयों की | बहूद श्यीय 
सरकारी स्कूलों में £ नये शिक्षक नियुक्त किये जायगे। इनमें दो 
का वेतनक्रध २०० से ४४०, तथ। ३ का १००-३४० रहेगा। इनके 
अतिरिक्त दो शिक्षकों के पद उन्नत किये जायेँगे। इन स्कूलों के 
प्रधानाध्यापकों को ४० रु० मासिक भत्ता, वेतन के अतिरिक्त, मिलेगा 
गर सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का वेतनक्रम २००-१५०-४४० 
होगा | ४ नये शिक्षकों मं ३ के बेतनक्रम १४०-१० २५० तथा दो के 
१२४५-५-२०० हांगे। दो पुरान पद भी उन्नत किये जाय गे। गेर 
सरकारी बहुदं श्यीय स्कूलों के ४० प्रतिशत खच सरकार बहन करेगी; 
४० प्रतिशत स्वयं स्कूल वहन करेगा । 
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द्वितीय योजना के अन्तर्गत ११० गेर सरकारी हाई स्कूल उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित किये जायेँ गे । परिवर्तन की गति प्रति 
वष २२ स्कूल होगी, इनमें ४ विज्ञान के तथा १८ अन्य विषयों से 
सम्बन्धित रहेंगे। विज्ञान की शिक्षा उन उच्चतर स्कूलों में जारो को 
जायथगी जिनसे प्रथम योजना के अधीन पचास हजार रुपये क 
विकास अनुद्दान सित्ञा था। अन्य विषय उन स्कूलों में जारी किये 
जायेंगे, जिन्हें केवल १४ हजार रुपये, इस अनुदान के रूप में, 
मिले थे। हर उच्चतर माध्यसिक स्कूल को १० हजार रुपये का 
अनावत्त क अनुदान और मिलेगा । हर ऐसे रकूल में दो एस० ए० 
या एम० एंस-सी० रहने चाहिये। हर स्कूल को आव्र्तक अनुरान- 
विज्ञान के लिये दो हजार तथा अन्य विषयों के लिये ७५० रू०, 
प्रति बष मिलेंगे । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन १४ हाइ स्कूज्ञों को विज्ञान 
की शिक्षा करी उन्‍तति के लिये ४०,००० रु० तथा १०२ हाई स्कूलों 
को आधार-विषयों की शिक्षा की उन्नति के लिये १४,००० रु० मिले 
थ। द्वितीय योजना के अधीन २०० हाई स्कूलों को १४,००० रु? 
प्रति स्कूल के हिसाब से आधार विषयों की उन्नति के लिये दिये 
जायें गे, जिससे ये स्कूल आगे चल्लनकर आसानी से उच्चतर साध्यमिक 
स्कूलों में बदले जा सके । 

पहली योजना में २८ स्कूलों को ४५००० रु० तथा १०३ स्कूलों को 
२४५०० रुपये के हिसाब से, पुस्तकालय के विकास के लिये अनुदान 
दिये गये थे, ठितीय योजना के अनुसार ४० बहुद्दे श्यीय स्कूलों को 
२४०० रुपये तथा २५० अन्य स्कूलों को पुस्तकालय के विकास के 
लिये दिये जाय॑ गे | 

पटना नगर में साध्यसिक शिक्ष। की बढ़ती माँग की पूर्ति के लिये 
दो कन्या हाइ स्कूल तथा एक बालक हाई स्कूल खोले जायेँगे। इन 
स्कूलों को सरकार की ओर से ४०,००० रुपये प्रथम वर्ष में दी दिये 
जायेगे इनके अतिरिक्त जमीन, मकान तथा सामान के लिये भी 
अतावत्तेक अनुदान दिया जायगा । 

गरसरकारी हाइ स्कूलों के मकान की उन्नति तथा नये मकान 
बनाने के लिये तीन लाख रुपये प्रति बर्ष दिये जायँगे और एक लाख 
रुपये सामान, शिक्षण सामग्री आदि के लिये दिये जाये गे। 
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पिछड़े क्षेत्रों में द्वितीय योजना के अधीन ४५ हाई स्कूल, खोले 
जायेँ गे। ये सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त (59099॥8९0 ) रहंगे। 


गेरसरकारी हाई स्कलों के वेतनक्रम में समानता लाने के 
उदद श्य से, ट्वितीय यो जना को अवधि से, सरकार की आर से प्रति 
वर्ष २४५,००,००० रुपये खर्च होंगे। 


सरकारी कन्या हाइ स्कलों में आवास को सुविधा न होने का 
कारण कइ तरह की कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। अतः द्वितीय 
योजना में कन्या हाई सरकलों में १४ छात्रावास बनाये जायेंगे। हर 
छात्रावास पर ४०,००० रु? खच होंगे। इनके अतिरिक्त प्रधान 
अध्यापिका एवं सहायक अध्यापिकाओं के आवास के लिये भी 
मकान बनाये जाय॑ गे। 


अभी राज्य के हाइ स्कलों में १०,४०० शिक्षक काय करते हैं, 
जिनमें ६२% प्रशिक्षित नहीं हैँ । प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने के 
उद्देश्य से ७ ट्रेनिंग कालेजों में प्रतिषष ५०-५० अधिक प्रशिक्षणार्थी 
भर्ती किये जायेंगे। इनके लिए एक अतिरिक्त लेक्चरर की नियुक्ति 
होगी। हर कॉलेज में ४०,००० रुपये छात्रावास के लिये दिये 
जायेंगे। राँची ट्रेनिंग कॉलेज के भवन के लिए ७ लाख रुपये 
दिये जायगे। इनके अतिरिक्त अल्पकाल्िक प्रशिक्षण तथा गोष्टियों 
की व्यवस्था की जायेगी । द्स्तकारी के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये 
हजारीबाग रिफॉरमेटरी स्कूल में एक विभाग खोला जायगा, जिसमें 
प्रतिवष २०० शिक्षक प्रशिक्षित होंगे । 


हर वष ४० हाई स्कूलों से एक एक शिक्षक व्यावसायिक शिक्षा 
निदशन कला के प्रशिक्षण के लिये “ब्यरों ऑफ वोकेशनल 
गाइडेन्स” में भेजे जायेंगे। स्री शिक्षिकाओं को संगीत की शिक्षा 
में प्रशिक्षण देने के लिये हर प्रमंडल में एक संगीत केन्द्र खोला 
जायेगा, जो कि स्थानीय कन्या स्कूल से संलग्न रहेगा । 


उच्च शिक्षा- पटना विश्वविद्यालय के अंतेगत आइई० एस० सी० 
तथा बी० एस० सी० की शिक्षा के विस्तार के लिए ८-७ लाख रुपये 
दिये गये हैं। ये रुपये मगध महिला कॉलेज, पटना वौमेन्स कॉलेज 
लथा बी०एन० कॉलेज में जगहें बढ़ाने के लिये खर्च होंगे। पुस्तकालय 
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तथा कॉमन रूम के विकास के लिए पटना विश्वविद्यालय तथा इसके 
अंगीभूत कॉलेजों को ७-४० लाख रुपये दिये गये है । छात्रावास तथा 
शिक्षकों के कार्टर के लिये १० लाख रुपये दिये गये हैं। एस० एस« 
सी० कक्षाओं में जगहें बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। पटना विश्व- 
विद्यालय को एक लाख रुपये आवचत्तक अनुदान विकास योजनाओं 
को चलाने के लिये दिये गये हैँ | £ लाख रुपये का आवत्तक अनुदान 
भी विश्वविद्यालय को अन्य कार्या के लिये जस्ने, दरभंगा भवन क 
खरीदने के लिए दिया गया है। 


बिहार विश्वविद्यालय को विज्ञान की शिक्षा के प्रसार के लिये 
६१० लाख आवत्तक तथा १३१६० लाख अनावत्तक अनुदान दिये गये 
हं। १३०७६ लाख का आवत्तक अनुदान तथा ३'६४५ लाख अनावत्तक 
अनुदान मुजफ्फरपुर, भागलपुर तथा राँची में स्नातकोत्तर शिक्षा 
के विकास के लिए दिये गये हैं, जिससे इन स्थानों में अंततः विश्व- 
विद्यालय विकसित हो सकें। ४ लाख रुपये का आवज्तक तथा ६ 
लाख रुपये का. अनावत्त क अनुद्दान महिला कॉलेजों के विकास के 
लिये रिये गये हैं। विश्वविद्यालय के कॉलेजों में छात्रावासों तथा 
शिक्षकों के आवास के लिए १५४ लाख रुपये का कर्ज दिया गया है । 
पिछड़े क्षेत्र के कॉलेजों के विकास के लिए १५ लाख रुपये का अना- 
बत्त क अनुद्नन भी विश्वविद्यालय को दिया गया है। ३*२४ लाख 
रुपयों की व्यवस्था अन्य कार्यों के लिये की गई है। 


विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सिफारिशों के अनुसार राज्य 
सरकार ने १६४५-४६ में, तुक्कीं में, एक ग्रामीण विश्वविद्यालय 
(9०7०७) [78007॥७) की स्थापना की । टद्विदीय योजना के अधीन इस 
संस्था को २२५ लाख रुपये आवत्त क तथा १० लाख अनावत्त क 
रूप में दिये जायेंगे। 
लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधाओं को विस्तृत करने के 
लदश्य से ? लाख रुपये निर्दिष्ट कर दिये गये हँ। ये रुपये गर- 
रकारी शिक्षण-कक्षाओं ( 7 7४079) 0788868 ) के प्रबन्धर्कों 
को दिये जायेंगे । 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌ (पटना) के विकास के लिये सरकार ने द्वितीय 
योजना में & लाख रुपये मकान बनाने के लिये तथा ४५००० रुपये 
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सामान खरीदने के लिए स्वीकृत किये हैं । इसके मंत्री का पद्‌ बिहार 
शिक्षा सेवा की श्रेणी में उनन्‍नत कर दिया जायेगा। इसके काये- 
कर्ताओं के बेतनों में भी वृद्धि होगी । 

मिथिज्ञा इन्स्टीच्यूट, नालंदा महाविहार, के? पी० जायसवाल 
रिसिच इन्स्टीच्यूट, प्रांत तथा जन रिसच इन्स्टीच्यूट के विकास 
के कायक्रम विचाराधीन है। अरबी / तथा फारसी इन्स्टीच्यू: 
जिनकी स्थापना, १६५४-४६ में हो पटने में हो चुकी थी, ४,००० 
रुपये प्रतिवर्ष, द्वितीय योजना के अधीन, दिये जायेंगे। 


समाजशिक्षा-हर जिले में समाज शिक्षा के लिये एक-एक समाज 
शिक्षा संगठनकता नियुक्त किये जायें गे। योजना के अधीन चार समाज 
सेवा कार्यकत्ता प्रशिक्षण केन्द्रों को जनता कालेज में विकसित किया 
'जायगा, जिनमें दीन पुरुर्षो तथा एक्क स्त्रियों के लिए होंगे। तुक 
जनता कालेज में आम-स॒धार के कायक्रताओं के अल्पका लिक प्रशिक्षण 
के लिये दो गतिशील विभाग खोले जाये गे। सामुदायिक विकास 
योजना के अन्तगंत जो योजनाएँ चालू की गयी थीं वे चालू रक्खी 
जायंगी। योजना की अवधि में १७८ समुद्यायिक केन्द्र तथा १२०० 
सामाजिक शिक्षा केन्द्र खोले जाय॑ गे । 


शारीरिक शिक्षा- अभी शारीरिक शिक्षा के चार उपशधीक्षक हैं, 
जो कि चार प्रमंडली' मे रहते हैं। योजना के अन्तर्गत १३ और 
उपअधीक्षक नियुक्त होंगे जिससे हर जिले में इनकी संख्या १ हो 
जाय | पटने के स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में अभी 
प्रतिवर्ष १०० छात्र भरती होते हैं। इनकी संख्या १४५ हो जायगी | 
महाविद्यालय के लिए स्वतंत्र मकान बनाया जायगा। शारीरिक 
शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये २०,००० रू० चुने हुए व्यक्तियों को 
शारीरिक शिक्षा देने में खर्च किये जायें गे। गेर सरकारी हाई स्कूलों 
में शारीरिक शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था की जायगी | ऐसे ५०० गेर 
. सरकारी स्कूलों को सरकार की ओर से ४० रु० मासिक सहायता 
मिलेगी ताकि ये स्कूल एक सुयोग शिक्षक नियुक्त कर सकें। पटने में 
एक खेल्ल का * स्टेडियम!” बनाया जायगा, जिसमें ४ लाखं रुपया 
खर्च किया जायगा। इस स्टेडियम! में बच्चों के लिए एक अलग 
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स्थान रहेगा। समय-समय पर राज्य के विमिन्न क्षेत्रों में खेल, 
कसरत आदि आयोजित किये जायेंगे। योजना के अधीन ५४ लाख 
रू० प्राथमिक, माध्यमिक तथा बेसिक स्कूलों के छात्रों को दोपहर का 
जलपान देने में खच किया जायगा | 


सांस्कृतिक--१:४४ लाख रुपये के खच से पटने के 'हाडिज पाक 
के खुले मेदान में एक रंगमंच बनाया जायगा। इसके अतिरिक्त 
४ लाख रुपये के खच से एक नाव्यशाला भी बनाया जायगा, जोकि 
आधुनिक उपादानों से संपन्न रहेगा। राज्य की सांश्कृतिक संस्थाओं 
के लिए राज्य सरकार की ओर से १०,००० रुपये केन्द्रीय अनुदान 
कमिटी को दिये जाते थे। यह रकम बढ़ाकर ३०,००० कर दी 
जायगी। भारतीय नृत्य-कला-मन्दिर तथा ऐसी ही संस्थाओं को 
३,०००,०० रुपये अनावत्त क अनुदान दिये जायँगे। 


पुस्तकालय--सिन्हा लाइब्रेरी, पटना ( जोकि राज्य सरकार के 
अधीन हो गयी है) को हद्वितीय योजना में १,४५,००० रुपये का अना- 
बच्तक अनुदान मकान के लिए, ४०,००० रु० का पुस्तकों की खरीद के 
लिए तथा २५,००० रु० का सामान के लिए दिया जायगा | 
जिला सहायता-प्राप्त पुस्तकालयों को, जिनकी संख्या १२ हे 
सरकारी पुस्तकालयों में परिवर्तित कर दिया जायगा | इस तरह हर 
जिले में सरकारी पुस्तकालय हो जायँगे। इनपर प्रति वर्ष 
४२,००० रु० खच होंगे। ग्रामीण सबडिवीजनों में पुस्तकालयों के 
त्रिकास के लिए ३,०८० रु० की सहायता प्रति वष दी जायगी। राज्य 
३००० स्वीकृत पुस्तकालय हैं। इन्हें प्रति वष॑ १ लाख रुपये की 
सहायता मिलती थी | यह रकम बढ़ाकर २,५०००० कर दी जायगी। 
वच्चों के लिए पुस्तकालय तथा म्यूजियम की स्थापना पटना केन्द्रीय 
पुस्तकालय के साथ की जायगी। इसमें १५००००र० अनावत्तेक तथा 
२०,००० रु० आवत्त क खच किये जाय गे । 


विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 
( एगाए०एशं।ए मीविपर०४007 0007788700 ) 

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, सन्‌ १६४७-५६ की सबसे महत्त्वपूर्ण 
धटना' विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति थी। आयोग के 
अध्यक्ष डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे । इसके सदस्यों की संख्या १ 
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थी, जिनमें भारत के अतिरिक्त अमेरिका तथा इगलेंड के सुविख्यात 
शिक्षा-शास्त्री तथा शिक्षक सम्मिलित थे | आयोग का संगठन, भारत 
सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव के अनुसार ४ नवम्बर, 
१६४८ को हुआ। आयोग को यह निर्देश दिया गया कि वह 
“आभारतीय विश्वविविद्यालय शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट 
प्रस्तुत करे और इसके विकास तथा बिस्तार के लिए परामर्श दे, 
जो देश की वत्त मान तथा भावी आवश्यक्रताओं के विचार स्रे 
बांछित हों।” ६ दिसम्बर, १६४८ को भारत के शिक्षा-मंत्री मौलाना 
शबुल कलाम आजाद ने आयोग का उद्घाटन किया और इस 
सिलसिले में इसकी नियुक्ति के उद्द श्यों को स्पष्ट किया। आयोग ने 
भारत के सभी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया और इनके 
अधिकारियों, प्राचार्यों तथा शिक्षकों से बातचीत की | कई स्थानों में 
आयोग ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से भी भेंट की। इसके 
अतिरिक्त आयोग ने एक प्रश्नावली प्रसारित की, जिसके उत्तर ६०० 
लोगों ने दिये। आयोग ने बड़ी मुस्वेदी और लगन के साथ काम 
किया, जिसके फलस्वरूप, अपेक्षाकृत कम समय में, अगस्त १६४६ इ० 
में इसने अपनी रिपोट शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित कर दी । 


आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी पहलुओं की सम्यक्‌ 
जाँच की और इनके सम्बन्ध में अपने विस्तृत सुझाव पेश किये। 
आयोग की जाँच के निणुय, इसकी सिफारिशें तथा इनसे संलग्न 
सामग्री अत्यंत विशाल है। इस छोटी-सी पुस्तक में आयोग की 
रिपोर्ट की बातों का समाहार करना गागर में सागर भरने के 
दुस्साहस जेसा ही है। फिर भी यह अपेक्षित है। अतः आयोग की 
रिपोर्ट के प्रमुख अंशों तथा सिफारिशों को, अत्यन्त संक्षेप रूप में, 
नीचे प्रस्तुत किया जाता है। 


उच्च शिक्षा के उद्देश्य--आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के 
उद्दे श्यों का परीक्षण देश के अतीत, वत्तमान तथा भविष्य-इन तीनों 
की प्रृष्ठभूमि में, शिक्षा के मानवीय, राष्ट्रीय तथा ' अन्तराष्ट्रीय मूल्यों 
तथा मान्यताओं के विचार से किया ओर इस शिक्षा के निम्न- 
लिखित प्रमुख लक्ष्य निधोरित किये । 

१-देश की स्वतन्त्रता के फलरवरूप विश्वविद्यालयों के कतव्य 
था दायित्व विस्तृत हो गये हैं। अब उन्हें राजनीति, प्रशासन, 
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व्यवसाय, उद्योग तथा वाणिज्य सभी ज्षेत्रों में नेतृत्व प्रहण करने 
योग्य व्यक्तियों को उत्पन्न करना है।* देश की विभिन्न भीतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति तभी होगी जब यहाँ के विश्वविद्यालय न 
केवल ज्ञान प्रदान करेंगे, बल्कि ऐसे मस्तिष्क समुत्पन्न करेंगे जो देश 
के साधनों और मानत्रीय शक्तियों को संयोजित कर सकें। 

२--विश्वविद्यालयों को न केवल देश की भोतिक समृद्धि का 
संरच्ण करना है, बल्कि उन्हें इसड्री सभ्यता ओर संस्क्रति के 
संरक्षण तथा संवद्ध न भी करने है | यदि भारत वर्तमान उल्मनों में 
प्रकाश चाहता है, तो इस प्रकह्काश के ज्ञिए उसे उन लोगों की ओर न 
देखना चाहिए जो तात्कालिक समस्याओं में उल्लके रहते हैं, बल्कि 
इसके लिए उसे अपने देश के साहित्यिकों, वैज्ञानिकों, कवियों, 
कल्नाकारों, अन्वेषश्ों तथा गवेषकों की ओर देखना चाहिए । राष्ट्रीय 
सभ्यता के सट्टा विश्वविद्याज्षयों में पाए ज्ञाते तथा प्रशिक्षित होते हैं 
राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति में ग्योतित रहती है और इस संस्कृति 
के संरक्षक विश्वविद्यालय हैं।+' 


३--आ्राचीन के प्रति आस्था का यह अथ नहीं कि हम प्राचीन 
में ही विभोर हो ज्ञायं ओर अपने विकास की गति शिथिल् करः 
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दे । अपनी संस्कृति को प्रगतिशील रखने के लिए यह आवश्यक है 
कि हम प्रादीन की अन्धपुजा छोड़ दें और नयी सान्यताओं की 
रष्टि करें | मानव ने जो कुछ उपत्तव्ध किया है, वह जो कुछ उपलब्घ 
कर सकता है, उसका एक अंश मात्र है। अतः भूत के प्रति श्रद्धा के 
साथ साथ हमें भविष्य के प्रति जगरूऋ हो वा चाहिए। नये विचारों 
को सृष्टि का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालयों पर है।* 


४--विश्व विद्यालय एक समन्वित ज्ञान के अर्जन का 
अवसर दें || 


४-शिक्षा केवल मस्तिष्क का प्रशिक्षण नहीं अपितु, आत्मा 
का प्रशिक्षण भी है। इसका उद्देश्य ज्ञान तथा विवेक ( ]709902० 
6 ए86077 ) दोनों ह्वी प्रदान करना है। विश्वविद्यालय अपने 
छात्रों को दोनों दें ।| 

६--हमारा संविधान हमारे सामाजिक आदशों को निर्दिष्ट 
करता है| हमारी शिक्षा-पद्धति को इन आदर्शों की सुरक्षा करनी 
चाहिए। आज दम एक ऐसे गणतांत्रिक समाज के समन में लगनशीलत् 
हैं, ज्ञोकि न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बन्धुत्ब पर आधारित है। 
विश्वविद्यालय इन आदर्शों की सुरक्षा तथा संबद्ध न में योग दें | ३८ 
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७--शिक्षा का त|त्परय केवल व्यक्ति ओर समाज का सामंजस्य 
नहीं । शिक्षा का एक महान्‌ उद्दे श्य यह भी हे हि वह नये मूल्यों को 
सष्टि करे ओर उसकझो प्राप्य बनावे ।* 

८--विश्वविद्यात्यों को राष्ट्र के समक्ष न्‍्यायपूर्ण तथा सद्व्यव- 
हार का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। दुःख का विषय है कि कह 
विश्वविद्यालय इस आदर्श की सुरक्षा नष्टीं कर रहे हैं। शिक्षा 
संस्थाओं में ही हम शरीर, बुद्धि तथा इच्छा के अनुशासन से 
चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का सृजन कर सकते हैं || 

&--विश्वविद्यालय एक अन्‍्तरोष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभ्युदय 
करावें, जिससे हम*विश्व के साथ बन्धुत्व का नाता जोड़ सके और 
संधार में शान्ति स्थापित करने में योग दे सकें || 

संक्षेप में, उच्च शिक्षा के प्रमुख कार्य ज्ञान के संचरण, नये ज्ञान 
के अन्वेषण, जीवन के प्रथोजन की निरंतर खोज तथा देश की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त व्यावसायिक शिक्षा के आयोजन 
हैं। आदश अप्राप्य स्वप्न होते हैं, किंतु इनडी ओर निरन्तर प्रयत्न 
करना प्रत्येक नागरिक तथा राजनीतिज्ञ का कतेव्य है | 
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( छधेश्८प ) 


'शक्षा का मान--विश्वविद्यालय का यह प्रमुख कतेव्य है कि वह 
अपने शिक्षण तथा परीक्षण के मान को व्चतम शिखर परः रखे | 
यदि हमारे विश्वविद्यालयों को देश के भावी नेताओं को समुत्पन्न 
करना है, ज्ञो कि अपेक्तित है, तो इनकी उपाधियाँ स्नातकों की 
बौद्धिक उपलब्धियों के उच्च मान प्रतिमूर्तित करें | किंतु भारतीय विश्य- 
विद्यालयों के शिक्षण तथा परीक्षण के आशोसत मान निम्नस्तर पर 
हैं| इसके कई कारण हैं | विश्वविद्यालय में दाखिल होनेवाले छात्रों 
की बोद्धिक योग्यता न्‍यून रहती है, जिसते थे विश्वविद्यालय की 
शिक्षा से ज्ञाम उठाने में असमर्थ रहते है। इण्टरमिडिएट परीक्षा 
में अत्यधिक असफलताएँ इसके प्रमाण हैं। उच्च शिक्षा के मानदुण्ड 
को उचा उठाने के लिए निम्नल्लित्वित उपाय किये ज्ञाय। 

(१) विश्वविद्याक्षय में प्रवेश पाने के ज्ञिए छात्र को मीजूदा 

न्टरमिडिएट परीक्षा पास की योग्यता रहनी चाहिए । 

(२) प्रत्येक प्रान्त में इन्टरसीडिएट कालेज पर्योप्त मात्रा में 
स्थापित किये जायें । 

(३) ऐसे अधिकांश छात्र जिन्होंने १०-१२ वर्ष तक शिक्षा पायो 
डी, व्यावसायिक स्कूलों में दाखिल होने के लिए प्रवृत्त किये जायें | 
ऐसे व्यावसायिक स्कूल काफी संख्या में खोले जञायें। 

(४) शैक्षणिक विश्वविद्याजय की अधिकतम लात्र-संख्या, कल्ना 
तथा विज्ञान में, ३००० हो। संबद्ध कालेज्ञों के लिए यह संख्या 
२५८० रहे | 

(४) कालेज के वापिक कछार्य-दिनों की संख्या कम-से-कम 
१८० रहें | 

(६) शिक्षक के व्याख्यान “टयूटरियल्! पुस्तशालय तथा 
लिखित काय से सम्बल्ित किये जायें | 

(७) किखी विषय के लिए प)झ्य-पुस्तक निधोरित स की ज्ञाय । 

(८) व्याख्यानों में छात्रों की उपस्थिति अनिषाये रहे | आइवेट 
रूप से पास करनेवाले व्यक्तियों की श्रेणियाँ सीमित छर दी जाये | 

२6 78 0996 एशं]787ए ऐंप्राए 0 8 प7ॉए87४६(ए 80 77970(87 ६36 
7280/656 80070 68708 67 ४68७077 & ६700 8297775907079 , 

+ 0प्र. एपॉारए०88608 879 80 96 006 787678 ० पाप )88087"8 
७ %0प820 89203 8&0॥#00 ल्‍9 #6 00प0॥79, 88 #76ए 8070 ४090, 0प९ 
0687868 0७घ8४॥ 000590|6 8 5879 86870 ४/0 ७। 8000]87]9 800499९१70670 88 


7 00४ ६7६0४४॥९४. 
(क्राए87६0ए 20708009 (09ण्ां8807 469076, ४०. +, 7. 85. 


( ४१६ ) 


(६) उपकक्षा-प्रखात्नी प्रभावकारी ढंग से व्यवह्वत की जाय ॥ 
इसके लिए शिक्षकों की संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि की जाय । 

(१०) विश्यविद्यालय का पुस्तकालय सुसंगठित, छुसम्पन्न तथा 
सुसंचालित रहे । 

(११) प्रयोगशाज्ञाओं (90079007708) के भवन, सामान, यंत्र 
आदि में उन्नति की जाय | 


शिक्षक--शिक्षा की सफलता शिक्षकों के चरित्र तथा योग्यता पर 
इतनी निरभेर करती है कि विश्वविद्यालयों के सुधार की किसी भी 
योजना में उपयुक्त योग्यता के शिक्षकों को प्राप्ति पंप सबसे अधिक 
महत्व दिया जाना चाहिए |* दुभाग्यवश, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों 
की स्थिति, योग्यता के विचार से अत्यन्त असंतोष -प्रद है, जिसके 
फलस्वरूप विश्वत्रिद्यालयों के शिक्षण के सान को आधात पहुँच रहा 
है || इस स्थिति के कई कारण हैं, जिनमें शिक्षकों के कम वेतन, 
सेवा की अनाकर्षर शर्तें, अनुसंधान के अवसरों तथा प्रोव्साहनों 
की कभी प्रमुख हैं। अतः यह अपेज्तित है क्ि-- 

१ शिक्षकों के महत्व तथा दायित्व पूरी तरह स्वीकृत किये 
जाय | 

२, विश्वविद्यालयों की अधिक स्थिति सुध।री जाय । 

३. विश्वविद्यात्नयों के शिक्षरों की चार श्रेणियाँ हॉ--प्रोफेश्वर , 
रीडर, लेक्च रस, इंसट्रक्टर्स । इनके वेतन-क्रम इस तरह हों। 

प्रोफेतर--.. ६&००--४०--१३४० रू० 

रीडसे ६००--२३१००-- ६०० , 
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लेक्चरस ३००--२४-- ६०० रू० 
इन्श्ट्क्टर्से ही 
या फेलो जञ-- २४५० 
रिसर्च फेल्लो--२५०--३४-- ४५०० ५ 
संबद्ध कालेजों के शिक्षकों के वेवन-क्रम इस प्रकार हों ॥ 
जिनमें स्नातकोत्तर शिक्षा नद्दीं होती हो-- 
लेक्चर २_-२००--१५--३२६०---२०--४०० रु० 
श्रेष्ठ पदू-- ४००--२५--६०० रू० 
| ः 
(हर कालेज्ञ में दो) 
प्रिसिपल-- ६००--४०--८००७ रू० 
जिनमें स्नातकोत्तर शिक्षा होती हो : -- 
लेक्च रर-- १००-- १४--३ २०---२०---४ ०० रूु० 
२५-- ४०० रु० 
श्रेष्ठ पदू-- ४५००--२४--८०० रु० 
हर (कालेज में दो) 
प्रिसिपल--८००-- ४०--१०,०७ रु० 
हे एक पद से दूसरे ऊँचे पद पर उन्नति योग्यता के आधार 
पर हदा। 


६. अवर तथा श्रेष्ठ पदों का अनुपात २: १ हो | 
७. शिक्षकों के चुनाव में पूरी सतकवा बरती जाय । 


८. शिक्षकों के प्रोविडेन्ट फंड, छुट्टी, काये के घंदे आदि की शर्तें 
निश्चित रूप से, निधोरित कर दी जाये । 


६. सामान्यतः शिक्षकों के कार्य-भार की अवधि ६० वर्ष की 
अवस्था तक हो | ओफेपघरों को ६४ वर्ष तक काय करने की अनुमति 
दी जा सकी है। 

पाठ्य-क्र-जीवन की क्रिया में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव एक 
दूसरे से सवंथा अलग नहीं, अपितु एक दूसरे से संश्ल्िष्ट होरर 
उपस्थित द्वोते हैं । किन्तु शिक्षण की सुविधा के लिए हम पाख्य-क्रम के 
द्वारा विभिन्न अनुभवों को एक दूसरे से अलग कर उपस्थित करते हैं । 
किन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि पाख्य-क्रम समग्न अनुभव की 
प्राप्ति के साधन मात्र हैं । इसके विषय स्वयं खाध्य नहीं। अतः पाख्य- 
क्रम के निर्मोण तथा अनुप्तरस में इस बात परः सबंथा ध्यान रहें 





( ४४१ ) 


कि विभिन्न अनुभवों का पारस्परिक सम्बन्ध विच्छिन्न न होने पावे 
ओर इन अनुभवों के द्वारा एक समग्र ज्ञान की उपलब्धि हो सके ।* 


उच्च शिक्षा के पाख्य-क्रम के तीन मुख्य उद्देश्य होने चाहिए-- 
सामान्‍य शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा | सामान्य शिक्षा 
के: द्वारा धम छात्रों को चुने हुए उन सूचनाओं से अवगत करावेंग 
तथा उनपर. प्रभुत्व देंगे, जनके आधार पर वे अपने विचार, तक 
तथा कार्यों को स्वरूप दे सर्केंगे। बौद्धिक शिक्षा के द्वारा हम छात्रों 
को स्वतंत्र चिन्तन, आलोचनात्मक जिल्लासा तथा रचनात्मक 
एवं सृजनात्मक कार्यों की शांक्त देते हैं। व्यावसायिक शिक्षा 
के द्वारा दम छात्रों को उनके जीवन के व्यवसाय अथवा विशिष्ट 
व्यापारों के लिए प्रशिक्षित करते है। ये शिक्षाएँ एक दूसरे से 
संबद्ध रहती हैं और इनकी प्राप्ति, स्वतंत्र रूप से, अलग अलग न 
होनी चाहिए । 


पाठ्य क्रम की लीकबद्धता तथा जड़ता के कारण विश्वविद्यालयां 
में विशषीकृतर ( 9707०097860 ) अध्ययन का बोलबाल्ना हे, जिरसे 
समग्र ज्ञान की उपकब्धि नहीं हो पाती | अतः शिक्षा के विभिन्न तत्त्व 
एक दूसरे से सम्बन्धित होऋर ही छात्रों के सम्प्रुख प्रस्तुत किये 
जायें; जिससे उनके व्यक्तित्व का सबी गीण विकास हो सके । खाथ ही 
उन्हें, उनके विशिष्ट क्षेत्र में, पूरा प्रशिक्षण मिल सके । इस समग्र ज्ञान 
की उपत्व्धि की चेट्टा माथ्यमकऋ कक्षाओं से हो शुरू की जाय॑ जिनकी 
बुनियाद पर विश्वविद्यालय में शिक्षा दी ज्ञाती है। प वझ्यक्रम के प्रसंग 
में आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख सुझाव उपस्थित किये हैं:-- 


१, विश्वविद्यालय तथ। माथ्यमिक स्कूल दोनों ही सामान्य 
शिक्षा के सिद्धांतों तथा व्यवद्यारों का अध्यापन शुरू कर दें ओर 
इसके लिए रिपोर्ट के परामर्शों के अनुसार उपयुक्त अध्ययन-क्रम तथा 
पाठन खासग्री तयार करे 
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२. इन्टरमिडिएट तथा विश्वविद्यात्यों में विशेषीकृत शिक्षा के 
दोपों को मिटाने के निमित्त सामान्य शिक्षा के सिद्धांतों तथा व्यव- 
हारों को शिक्षा, यथाशीघ्र, शुरू कर दी जाय | 


३, ज्ञान के हर क्षेत्र में सामान्य तथा विशेषीकृत शिक्षा के 
पारस्परिक सम्बन्ध की जाँच की जाप । यह जांच छात्रों के वेयक्तिक, 
नागरिक तथा व्यावप्तायिक हितों की दृष्टि से की जाय | 


स्नातकोत्तर ग्रशिक्षण और अनुसंधान-- प्रगतिशील समाज का 
अस्तित्व तीन तरह के लोगों पर आश्रित रहता है--विद्वान, 
आविष्कारक, अन्वेष$। विद्वान अदीत को पुनर्जोबित कर 
धसत्यं, शिव॑ं, सुन्दर? प्रस्तुत करते हैं, आविष्कारक नये सत्य को प्राप्त 
करते है और अन्वेषक इन्हें नयी आवश्यकतों में व्यवह्गत करते हैं । 
इन तीनों तरह के व्यक्तियों की उत्पत्ति विश्वविद्यात्नयों के द्वारा 
हो।ी है, जो प्रगतिगामी विचारों को प्रभावशाक्षी साधनों में संश्लिष्ट 
था गंफित करते हैं। विद्यालय का कार्य केवल नागरिकता का 
प्रशिक्षणन नहीं, बल्कि इसका कार्य ज्ञान की सीमा को विस्तृत 
करना भी है। वस्तुतः ज्ञान का विस्तार इसके शिक्षण की 
गतिशीलता की आवश्यकू शत हैं, क्‍योंकि अन्वेषण के बिना 

ययन मत हो जायगा | * भारत में अनुसंधान की आवश्यक्रता न 
केवल बोद्धिक है, बल्कि व्यावहारिक भी है। कृषि, उद्योग, 
स्वास्थ्य आदि का नवीकरण अनुसंधान के बिना नहीं हो 
सक्रता। अतः विश्वविद्याज्षणों की शिक्षा सें अनुसंधान तथा 
अन्वेपण को प्रमुख स्थान सिल्लना चाहिए। इसके किये निम्न- 
लिखित परामर्श व्यवह्ृवत किये जाये | 

(१) एम० ए० कच्षाओं सें अखिल भारतीय स्तर पर, छात्रों को 
भरती हो। इन कक्षाओं के पाव्यक्रम में अनुसंधान की रीतियों का 
प्रशिक्षण कराया जाय ओर शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों के बीच 
निकटतम संपक स्थापित किया जाय । 
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(२) पी० एच० डी० के प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की द्वी। पी० 
एच० डो० के छात्र संकी्ण विशेषज्ञ न हों, बल्कि उनका अध्ययन 
व्यापक और गंभीर-दोनों ही द्वो। पी० एच० डी० के छात्रों का 
चुनाव अखिल भारतीय स्तर पर हो । 


(३) पी० एच० डी० के पश्चात्‌ चुने हुए छात्रों के लिए आगे 
के अध्ययन की व्यवस्था की जाय। इसके लिए 'फेज्नोशिप” का 
आयोजन हो। 


(४) डी० ल्िट० तथा डो० फ्स० सी० को उपाधियाँ मौलिक ढंग 
के प्रकाशित कृतियों पर दी जायेँ। 


(४) शिक्षा मंत्रालय एम० एस-स्ली० तथा पी० एच० डी ० के 
सुयोग्य छात्रों के लिए छात्रब्॒त्तियाँ तथा निःशुल्क शिक्षा धायो.जत 
करे | इन छात्रों का चुनाव श्लावधानों से किया जाय । 


(६) बिश्वविद्या्ञयों के विज्ञान विभागों को 'केपिटल”ः वथा 
6 | ॒ 
आावत्तक अनुदान, पर्याप्त मात्रा में दिये जाय॑ | 


व्यावसायिक शिक्षा ( 7770689807%8] +067087070 )>व्याव- 
सायिक शिक्षा के प्रचलित अर्थों का स्लमीक्षण करते हुए आयोग 
ने इस शिक्षा की यह परिभाषा निधोरित की :--- 


“व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा पुरुष और ख््रियाँ 
अत्यन्त परिश्रमपूर्ण तथा छत्तरदायी सेवा के लिए, व्यावसायिक 
भावना के साथ, अपने को तैयार करती हैं। व्यावसायिक शिक्षा 
शब्द का प्रयोग उन क्षेत्रों के ल्िण सीमित रहना चाहिए, जिनमें 
कापी जानकारी के साथ-साथ अनुशासित अन्तद् प्टि तथा ब्चतर 
कुशल्ञता अपेक्तित है। कम श्रम की तेयारियाँ रोजगारिक ( ए००४- 
४079 ) अथवा शिल्पिक ( 7स्‍6०४7709! ) कट्ठी जा सकती है।?” 

प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा का एक बड़ा दोष यह है कि यह 
व्यावसायिक वर्याक्तयों में कुशलता तो देती है, किंतु उन्हें वह ऐसा 
दशन नहीं देती, जिसके अनुसार वे अपने जीवन तथा कुशलता का 
प्रयोग करें । इसका फल्न यह होता है. कि व्यावसायिक कुशलता से 
वह सामाजिक हित न हो पाता जो अपेक्तित है। दर्शन के 
अभाव में व्यावसायिक कुशलता पैसे से खरीदी जाती है और 
बहुधा वह ऐसे कारये में प्रवृत्त रहती है जो असामाजिक कहे जा 
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सकते हैं ।* अतः व्यावसायिक शिक्षा की आध।रभित्ति केवल कुशलता 
नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, सामाजिक तथा 
मानबीय मुल्य की परख तथा वस्तुस्थिति के प्रति निष्पक्ष ह॒ष्ट हो '£ 
व्यावसायिक शिक्षा के इन दायित्वों की प्र॒प्ठभूमि में आयोग 
ने भारत के प्रमुख व्यवसायों की शिक्षा सम्बन्धो समस्याओं 
की जाँच की ओर इनके सम्बन्ध में अपने सुमाव पेश किये। 
आयोग की दृष्टि में, देश की वत्तंमान आवश्यकताओं के विचार 
षि-शिक्षा का राष्ट्रीय शिक्षा योजना में अत्यन्त महत्वपूण 
थान है । अतः इस शिक्षा के सम्यक आयोजन की व्यवस्था 
सरकार की ओर से होनी चाहिए। देश की आशिक योजनाओं 
में “प्राथमिक, माध्यमिक तथा दहच्च शिक्षाओं में कृषि के अध्ययन 
को प्रमुख स्थान मितल्नना चाहिए। कृषि की शिक्षा, यथासंभव, 
ग्रामीस प्रष्ठभूनि में दी जानी चाहिए, जिससे विषय का 
व्यावहारिक ज्ञान, वास्तविक परिस्थितियों में दिया जा सके | कप 
के नये विद्यालय नये ग्रामीस्न विश्वविद्यालयों से संज्ञग्न किये जाये । 
केन्द्रोय तथा राज्य सरकार “कृष प्रयोगशाल्ाएँ ”, पर्याप्त मंख्या में 
देश के सभी क्षेत्रों में खोलें | दर बेखिक प्राथमिक स्कूल तथा 
ग्रामीण माध्यमिक स्कूल में भी, जहाँ तक सम्भव हो सके, छोटी-पो 
कृषि फार्म)! आयोजित किया जाय। कृषि के सम्बन्ध में स्नातकोत्तर 
अध्ययन तथ। अनुसंधान की सुविधाएं विस्तृत की जाय। विश्वविद्या- 
लय अनुदान आयोग के साथ एक कृषि समिति संबद्ध की ज्ञाय॑, ज॑। 
कि उपलब्ध साधनों में से क्रषि दो उन्नति के क्षिए आवश्यक रकम 
निधोरित करे । 
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व्यापारिक ((!0077०7/०७) शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने 
यह सिफारिश की कि व्यापारिक विषयों के छात्रों को तीन-चार 
तरह के वथापारिक संस्थाओं में व्यावहारिक काय करने के अवसर 
दिये जाय । स्नात% होने के बाद कुछ छात्रों को खास-खास विषयों 
में विशेष अध्ययन करने की प्रेरणा दी जाय | व्य.पारिक शिक्षा में 
मास्टर डिप्री! का अध्ययन पुस्तकीय कम हो तथा यह डिग्री 
आपेत्ताकृत कम लोगों को दी जाय । 

शिक्षा-व्यवस्ताय के सम्बन्ध में आयोग ने सात सिफारिशें की, 
जिनमें प्रमुख ये थीं :-- 

(१) प्रशिक्षण संस्थाओं के पाख्यक्रम बदले जाये । इस पाठ्यक्रम 
में “स्कूत् में अभ्यास” पर अधिक समय दिया जाय। छात्रों की 
उपलब्धियों के समूल्यां इन में अभ्याख का अधिक महत्व रहे। 

(२) ट्रेनिंग कालेजों के अधिकांश शिक्षक उन लोगों में से चुने 
जाये, जिन्हें स्कूल-शक्षस-का पर्याप्त अनुभव रहे । 

(३) शिक्षा सिद्धांत के पाठ्यक्रम लचीले बनाये जाय, जिससे वे 
स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल मोड़े जा सके। 

(४) मास्टर डिग्री के क्तिए वे ही छ त्र चुने जायें, जिन्हें शिक्षण 
का कुछ वर्ष का अनु भव रहे । 

(५) प्रोफेघतर तथा लेकचरर, अखिल भारत स्तर पर, मोलिक 
काय करों | 

इंज्ञिनीयरिंग तथा देकनोल्लोजिकल्ल शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग 
ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशों कीं | 

(१) देश की वत्तमान संस्थाएँ राष्ट्रोय पूंजी समझी जायें और 
ओर इन्हें समुन्नत करने के प्रयास किये जायें। 

(२) इन्जिनीयरिंग स्कूलों को संख्या बढ़ायी जाय । 

(३) देश की बढ़ती हुईं बहुमुख्री आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
इन्जितीयरिंग स्कूलों के अध्ययन के विषय विस्तृत किये जायें । 

(४) इन्जिनीयरिंग शिक्षा में व्यावहारिझ अभ्यास पर पूरा 
ध्यान दिया जाय । 

(४) जहाँ तक सम्भव हो सके, वत्तेमान इज्लीनियरिंग कालेजों 
में स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान प्रचलित की जायें । 

ह (३) उच्चतर टेकनोलोजिकल संस्थाएँ अविलम्ब स्थापित की 
जाय | 


( (४४६ ) 


(७) इंजिनीयरिंग कालेजों पर मंत्रियों अथवा सरकारी विभागों 
का प्रभुत्व न रहे । 

देश की चिकित्सा-शिक्षा की समस्याओं के परीक्षण के पत्चात_ 
झायोग ने इस शिक्षा के सुधार तथा समुन्नति के लिये कई सिफारिशें 
कीं, जिनमें प्रमुख ये थीं :-- 

(क) किसी मेडिकल कालेज में अधिक-से-अधिक १६० छात्र 
भरती किये जाये। 

(ख) हर छात्र के जिम्मे १० मरीज रहें । 

(ग) चिकत्पा शास्त्र के छात्र को किसी भामीस केन्द्र में भी 


प्रशिक्षण दिया जाय । ५ | 
(घ) स्नातकोत्तर शिक्षा केवल चुनी हुई संस्थाओं में दी ज्ञाय, 


जहाँ इसके लिए उपयुक्त शिक्षक्ष तथा साधन मी जूद रहें। 

(च) जन-स्वास्थ्य तथा नर्सिंग! को अधिक महत्व दिया जाय। 

जि) देशी चिह़ित्सा-प्रखाक्षियों में अनुम्नंघधनन की सुविधणयें दी 
जाय। 

धार्मिक शिक्षा--आयोग ने धार्मिक शिक्षा को, सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
के विकास के लिए आवश्यक माना । एक अच्छा तथा सफल जीवन 
बिताने के लिए हमें केवल बोद्धिर जागरूऋूता की अपेक्षा नहीं, 
बल्कि इसकी अपेक्षा भी है कि दस संबेगात्मक पत्त में प्रशांत रहें 
जिसके बिना उन सघर्षों तथा दबावों को हम बर्दाश्त न कर सकेंगे, 
जोकि जीवन में अनिवार्यतः पड़ते रहते हैं । | स्पष्टतः हम छात्रों 
के संबेगात्मक्त तथा नैतिक विकास को संयोग पर नहीं छोड़ सकते || 

भारत में घार्मिक शिक्षा के इतिहास का सिंदावल्ञोकव करते हुए 
आयोग ने यह कहा कि प्राचीन तथा मध्यक्राज्न में भारतीय शिक्षा- 
पद्धति में धार्मिक शिक्षा का प्रमुख स्थान था। विदेशी शासक होने 
के कारण अंग्र जो ने भारत में धार्मिक तटस्थता की नीति व्यवह्नत 
की, जिसके फलस्वरूप धामिक शिक्षा/ भारतीय शिक्षा पद्धति से 
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निष्कासित हो गयी। क्रितु इसकी आवश्यकता पर आधुनिक काल 
में भी, जोर दिया जाता रहा है। धामिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति 
के प्रसंग में आयोग ने भारत के संविधान! के अनु० १६, २१, २२ 
को उद्धृत किया, जिसके अनुसार सरकारी शिक्षा संस्थाओं में 
धार्मिक शक्षा नट्ठीं दी ज्ञा खकती थी | घर्म निरपेज्ष राज्य द्वोने के 
नाते संविधान की यह व्यवस्था स्वाभाविक है; किंतु आयोग के 
विचार में संविधान की धार्मिक मान्यताएँ, धार्मिक शिक्षा के निषेधक 
नहें। “धर्म निरपेज्षता का अर्थ धार्मिक निरक्ष रता नहीं। इसका 
अथ है गहरी आध्यात्मिकता, न कि संकीर्यो घार्निकता ।!?* 

इन बातों की पृष्ठभूमि में आयोग ने धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित सिफारिशें कीं | 

(१) सभी शिक्षा-संस्थाओं के देनिक कार्य कुछ मिनटों के लिए 
मौन आन्तरिक चिन्तन के साथ शुरू हों । 

(२) डिग्री कक्षा के प्रथम वर्ष में संखार के महान धार्मिक 
नेताओं-जेसे गौतम बुद्ध, कनफ्यूसियस, जरथुस्त्र, सुकरात, ईसा, 
मुहम्मद, नानक, गाँधी की जीवनियाँ पढ़ायी जायें । 

(३) दूसरे बर्ष में संसार के धर्म-प्रन्थों से खर्वोपियुक्त सामग्रियाँ 
चुन कर पढ़ायी ज्ञाय । 

(४) तीसरे वर्ष में धमम के दर्शन की प्रमुख समस्याओं पर 
विचार किया जञाय। 


स्त्री-शिक्ा--आयोग ने आथर मेहा, के इस कथन का समर्थन 
किया कि अंग्रेज सरकार ने अपनी शिक्षा-नीति के द्वारा दो बड़ी भूलें 
कीं--जनसमूदह को शिक्षा से अछूता रखकर शिक्षितों तथा अशिक्षितों 
का भेदभाव बढ़ा दिया और शिक्षा की चेष्टा ५ केवल पुरुषों तक सीमित 
रखकर घर में विभिन्नवा ला दी, जो > पहले कभी न थी । | इन 
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निर्मित होते हैं।# अतः विश्वविद्यालय का यह कर्त्तव्य है कि वह विद्या- 
थियों की सम्मभावनाओं का पूरे उत्कर्ष उनके शारीरिक, बोद्धिक तथा 
आध्यात्मिक जीवन के सभी क्षेत्रों में करे | इसके ल्षिए यह आवश्यक 
है कि विश्वविद्यालयों में बे ही छात्र भरती किये जाय, जो इसको 
शिक्षा से ज्ञाभ उठाने सें समर्थ हों। यह भी आवश्यक है कि ज्ञो 
छात्र विश्वविद्यालयों में दाखिल हों, उनके सवागीस विकास तथा 
उनके हितों की सुरक्षा की पूर्ण चेष्टाएँ की जायेँ। | इसके लिए. 
आयोग ने कई सिफारिशें कीं, जिनमें प्रमुख ये थीं । 

(१) विश्वविद्यालयों तथा कालेज्नों में छात्रों की भरती योग्यता 
के आधार पर ही दो। 

(२) प्रतिभावान किंतु आर्थिक साधन-द्वीन छात्रों को, योग्यता के: 
आधार पर, छात्रवृत्तियां दी जाय । 

(३) छात्रों के स्वास्थ्य की पूर्ण जाँच की जाय तथा इनकी 
चिकित्सा की व्यवस्था की जाय | छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए. 
अन्य सभी उपाय व्यवहृत किये जाय | 

(४) छात्रों की स्वास्थ्य-रक्षा तथा शारीरिक-विकाख के. लिए! 
खेल, व्यायामशाला आदि आयोजित किये जाय । 

(४) स्रभी छात्रों के लिए दो वर्ष की शारीरिक शिक्षा अनिवार्य 
करदी जाय। जो छात्र शारीरिक रूप से असमर्थ हों अथवा जो एन० 
खी० सी० के सदस्य हों--इस अनिवाय शिक्षा से बरी कर दिये जायेँ। 

(६) सभी संस्थाओं में एन० सी० स्री० के द् संगठित हों । 

(७) एन० सी० सी० का श्रबन्ध स्रीधे केंद्रीय खरकार के द्वारा हो, 
जो विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को इस सम्बन्ध में खारी सुविधाओं 
का आयोजन करे। 

(८) छात्रावास अच्छी स्थिति में रखे ज्ञाय । 

(६) विश्वविद्यालयों का विद्यार्थी-खंघ, जहाँ तक सम्भव हो सके, 
राजनीति से अलग रहे । यद्द संघ छात्रों के द्वारा तथा छात्रों के लिए 
ही संचालित हो । 

(१०) छात्र-प्रशालन (807007॥6 20५5.) को ग्रश्नय दिया जाय | 
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(११) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में (विद्याथी विभाग' स्यापित 
किया जाय । 


(१५) विद्याथियों के हितों की देखभाल के त्विए एक एक परासशें- 
दाता मण्डल्ञ-सभी संस्थाओं में संगठित हो । क्‍ 

शिक्षा के माध्यम--आयोग ने;उच्च शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर गंभीर 
सोच-विचार किया" आयोग के समतच्त, इस सम्बन्ध सें, जो विचार 
पेश किये गये, वे एक दूसरे के विरोधी थे। आयोग के शब्दों में 
शिक्षा के माध्यम से बढ़कर कोई भी विवादास्पद प्रश्न उसके 
समभतक्त उपस्थित न हुआ || साध्यम का विषय बहुधा राष्ट्रीय भावनाशों 
से आच्छादित हो ज्ञाता था, जिससे इस पर ठंढे दिल से विचार 
करना कठिन हो जाता था | विभिन्न भारतीय भापाओं की उपयुक्तता 
के गंभीर विधेचन के पश्चात्‌ आयोग ने साध्यम के संबंध में ।निम्न- 
लिखित परामर्श उपस्थित किये--- 

२--उच्च शिक्षा के साथ्यम के रूप में, जहाँ तक शीघ्र हो सके, 
अंग्रेजी के स्थान पर कोई भारतीय भाषा व्यवह्त की जाय । यह 
भाषा, अनेक कठिनाइयों के कारण, संस्कृत नहीं हो सकती | 

२--उच्चवर साध्यमिक स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों के 
लिए तीन भाषाओं की जानकारी आवश्यक हे--प्रादेशिक भाषा, 
संघीय भाषा तथा अंग्र जी । 

३--उच्चतर शिक्षा किसी प्रादेशिक भाषा (४०४९7००७] 0720920) 
के द्वारा दी जाय । संघीय भाषा भी खास-खास विषयों अथवा सभी 
विषयों की शिक्षा क लिए प्रयक्त की जा सकती है। 

४. संघीय-भाषा की क्िपि देवनागरी हो । इस लिपि की त्रटियाँ 
दूर कर दी जायें । 

४. संत्रीय तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए शीघ्र 
कारवाई की जाय | 

६. भाषाविदों तथा वेज्ञानिकों का एक मण्डल कायम क्रिया 
जाय, जो सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान रूप से व्यवह्वत 
होने वाले वैज्ञानिक शब्दों का निर्माण करे । यह मण्डज्ञ वैज्ञानिक 
पुस्तकों के प्रकाशन का प्रबन्ध करे, जो सभी भारताय भाषाओं 
में अनूदित की जायें। 
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७. प्रान्‍्तीय सरकार सभी उच्चतर साध्यमिक स्कूलों, डिग्री 
के ज्ञों तथा विश्वविद्यात्यों में संघीय भाषा के शिक्षण की व्यवस्था 
करे | 

८. हाई स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी का अध्ययन 
जारो रहे, जिखसे हम नये ज्ञान से परिचित होते रहें । 

परीक्षा--आधुनिक भारतीय शिक्षा-पद्धति का एक बड़ा दोष यह 
है कि इस पद्धति में परीक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता आ रहा 
है। परीक्षा के विरुद्ध लगभग ४० वर्षों से आबाज उठती आ रही 
है। भिन्न-भिन्न समितियों तथा आयोगों ने भी इसके विरुद्ध परामर्श 
उपस्थित किये हैं। किन्तु फिर भी परीक्षाओं के बोक से भारतीय 
शिक्षा मुक्त न द्वो पायी है । 

आयोग ने भी परीक्षा की प्रचलित पद्धति के विरुद्ध, जोरदार 
शब्दों में, अपने विचार प्रकट किये। “यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में 
सुधार का खबसे बड़ा विषय कोई है, तो बह परीक्षा है”।* किन्तु 
आयोग ने परीक्षा की पद्धति में सुधार को सिफारिश की, न कि इसके 
हटाने की । आयोग की सम्मति में यदि परी त्ाएँ भल्रिभाँति तथा 
उचित रीति से संचालित की जाये, तो इनसे कई लाभ हो सकते 
हैं। अतः आयोग की दृष्टि में परीक्षाओं को हटाने के बदले, इनमें 
सुधार द्वी अपेक्षित हैं। सुधार के निमित्त, आयोग ने निम्नलिखित 
सुझाव उपस्थित किये--- 

(१) शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐसे एक-दो विशेषज्ञों की नियुक्ति 
हो जो बस्तुरूप प्रश्न ( 0/]90/ए6 ॥6808 ) तैयार कर सकें तथा 
इंसके व्यवहार की रीति निर्दिष्ट कर खकें। 

(२) हर विश्वविद्यालय के द्वारा एक पूर्णकालिक स्थायी परीक्षक 
मण्डल (30970 0 म5७7777978) संगठित हो, जिसमें अधि - 
से-अधिक तीन सदस्य हों । इस मण्डल के दो कार्य होंगे :--- 

(क) विश्वविद्यालय अथवा कालेजों के शिक्षकों को 'वस्तुरूप 
प्रश्न' के निर्माण तथा प्रयोग के सम्बन्ध में परामर्श देना और पाख्य- 
क्रम के संशोधन के लिए मानद्णड उपस्थित करना | 
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( ४५२ ) 


(ख) संबद्ध कालेजों का, समय-समय पर, गुणात्मक जाँच 
करना। इन जाचों के द्वारा कालेजों को, संख्यात्मक मान के अतिरिक्त, 
गुशात्मक मान की उपलब्धि के लिए प्रेरित किया जा सकता हैं। 


(३) उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए मनोवैज्ञानिक जाँच की 
प्रश्नावली निर्मित की जाय ) इसके द्वारा छात्रों की अन्तिम परोकत्षा 
ली जाय । इसका प्रयोग विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने 
के लिए भी किया जा सकता दै। 


जब तक वस्तुरूप प्रश्न का निमाण न हो जाय, तब तक के लिए 
परीक्षाओं के दोषों को निम्नलिखित रीतियों से कम किया जाय । 


(१) सरकार के प्रशासनीय पदों के लिए विश्वविद्यालय की: 
उपाधि आवश्यक न हो । 


(२) प्रत्येक विषय की परीक्षा में जो अंक निर्दिष्ट रहें, उस 
अंक का एक-तिहाई पढ़ाई की पूर्ण अवधि के काय के लिए सुरक्षित: 
रहे । 

. (३) कालेज की तीन वर्ष की डिग्री की पढ़ाई में एक अन्तिम: 
परीक्षा के बदले कई कालिक (96700708]) परीक्षाएँ ली जाये । 


(४) परीक्षकों का चुनाव काफी सावधानी से किया जाय। कोई: 
भी व्यक्ति उस विषय में परीक्षक न बनाया जाय, जिसे उसने कम-. 
से-कम ५ खाल तक न पढ़ाया हो | 


(५) परीक्षाओं में सफलता का मानदंड ऊँचा किया जाय 
ओर यह मानदंड सभी जगह, लगभग एक-सा रहे | प्रथम श्र सी के 
ल्लिए ७० प्रतिशत, द्वितीय श्रणी के लिए ४४ से ६६ प्रतिशत, तृतीय, 
श्रेणी के लिए ४० प्रतिशत अंक अपेतल्तित हैं | 


ग्रामीण विश्वविद्याल7--भारत के वत्तमान विश्वविद्यालय, गुखा-- 
व्मक तरढियों के अतिरिक्त, देश की उच्च शिक्षा की समस्‍या को स्पर्श 
मात्र करते हैं। नवीस और मद्दान भारतीय गणतंत्र की उच्च शिक्षा का 
अधिकांश क्षेत्र अछूता है। मोजूदा विश्वविद्यालय का ढांचा शहरी है, . 
जो कि देश के अधिकांश लोगों के बाताबरण, उनकी मांगों, उनकी 
रुचियों आदि के अनकूल नहीं हैं। अतः उच्च शिक्षा की ऐसी 
संस्थाओं का विकास अपेक्षित है, जो ग्रामीण भारत के असंख्य लोगों: 


( छश्३े ) 


को उनके वातावरण तथा जीवन से सम्बन्धित ज्ञान तथा कुशलता 
हे सके. तथा उन्हें प्रतिगामी बना सके || 


इस आवश्यकता की पूर्ति के ज्षिण आयोग ने आमीणस विश्वविद्या- 
क्षय की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार भ्रामीण विश्व- 
विद्यालयों का संगठन अनेह छोटे-छोटे तथा आवासिक पूव-स्नातक 
(770०/8780०७/० ) कालेजों से हो । ये कालेज केन्द्रस्थ विश्वविद्या- 
लय के चारों ओर वृत्ताकार रूप में स्थित रहें। इन कालेजों में 
प्रत्येक में लगभग ३०० छात्र दहों। समस्त विश्वविद्यालयों में २५०० 
'छात्र रहें । हर कालेज के शिक्षक अज्ञग हों ओर अनिवाय विषयों के 
अध्ययन के सभी सामान इसमें हों। किन्तु पुस्तकालय, लेबोरटरी 
तथा व्यायामशाला आदि कई कालेजों के लिए आयोजित हों । कालेजों 
की शिक्षा का उद्देश्य सामान्य शिक्षा के साथ-पाथ विशिष्ट रुचियों 
' को विकसित करना हो। पूर्ब-स्नातक शिक्षा की अवधि में ही छात्रों 
को किसी विषय की विशेषीकृत शिक्षा का अवसर मिल्लना चाहिए, 
ज़िब्में उसक्की अभिरुचि दो तथा जिसके अथ्ययन के लिए वह 
उत्सुक हो। यह विशेषोकृत शिक्षा केन्द्रस्थ विश्वविद्यालय अथवा 
उयावसायिक स्कूल में दी जाय। इस पद्धति में कोई छात्र, एक ही 
समय, पू्व-स्नातक कालेज तथा विश्वविद्यात्नय में शिक्षा-पहण 
कर सकता है। कालेजों की शिक्षा में वृत्तिगत ( 000प]790079) ) 
सैयारी सम्मिल्नित रहे | इन कालेजों के छात्रों का आधा समय अध्य- 
अन तथा आधा समय व्यावहारिक कार्य में लगाया जाय | 


प्रशासन:--आयोग की दृष्टि में विश्वविद्यालयों की प्रशासनीय 
पद्धति, कई तरह से, दोषपूर्ण थी। अतः विश्वधिद्यालय शिक्षा के 
पुनंगठन में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के प्रशसनीय व्यवस्था में 
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( ४४४ 
सुधार अत्यावश्यक था। इसके लिए आयोग ने निम्नलिखित अमुख 
सिफारिशें की । 

१९. विश्वविद्यालय शिक्षा समवती सूची ( 0०070प८९७४४ 788 3) 
मे रखी जाय । 

२. केन्द्रीय सरकार के अधिकार, अर्थ, सुविधाओं के संयोजन, 
राष्ट्रीय नीति के प्रचालन, प्रशासन के मानद््‌ण्ड के निधोरण आदि 
तक सीमित रहें । 

३. विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए एक केन्द्रीय अलु- 
दान आयोग ( 06779॥ (५798068 (0077ञं85४ं०० ) नियुक्त हो । 
इस आयोग की सहायता के लिए कइ विशिष्ट समितियाँ रहें | 

४. कोई भी विश्वविद्यालय केबल संबद्धीय न रहे । 

४. सभी सरकारी कालेज क्रमशः विश्वविद्यालयों के अंगीभूत 
कालेज हो जाय॑। 

६. कालेजों की स्वीक्ृति। निर्धारित शर्तों की पूर्ति परही दी 
जाय । 

७. कालेज की प्रबन्ध-समिति भत्नी-भाँति संगठित हो | 

८. विश्वविद्यालयों के दस अधिकारी अधिकार्रा इस क्रम सें हो । 

परिदर्शक (ए१४४४07), कुल्रपति, उपकुलपति, सिनेंट, सिन्डिकेट 
ऐकेडेमिक काउन्सिल, फेकल्टीज, बोर्ड आफ स्टडीज, अथे कमिटि 
चुनाव कमिटि। भारत के गवर्नर-जेनरल ( अब राष्ट्रपति ) परिंदर्शक 
हों। कुलपति सामान्यतः राज्य के राज्यपाल हों, उपकुलपति एक 

पूण-सामयिक वेतन प्राप्त अधिकारी हों । 

अर्थ:-- आयोग ने यह स्पष्ट कर दरिया कि विश्वविद्यालयों तथा 
कालेजों की अधिक स्थिति अत्यन्त असंतोपप्रद थी। उसने यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक साधनों के अभाव में उद्च शिक्षा के 
पुनगठन की महत्वपू्ं योजनाएं कायान्वित न हो सकंगी। अतः 
यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की आर्थिक 
समस्याएं हल की जाय॑ तथा इन्हें नयी योजमाओं में प्रचालन के 
लिए पयोप्त आथिक अनुदान प्राप्त हो | इसके लिए आयोग ने निम्त- 
लिखित मुख्य सिंफारिशें को । 

१, उच्च शिक्षा का आर्थिक उत्तरदायित्व राज्य ग्रहण करे । 

२. प्राइवेट कालेजों को आवन्त क तथा अनावत्त क--दोनों ही 


( ४४५५ ) 


अनुदान दिये जायँँ। आवत्त क अनुदान, निमग्ित पद्धति के अनुसार 
दिया जाय | 
३. इनकम-टेक्स के नियमों में संशोधन क्रिया जाय, जिससे 


जे सा खरे 


शिक्षा के कार्यों के लिए लोग दान देने में प्रोत्साहित [हों । 


४. आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए 
संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान दिये जायें। 


५. आगासी पाँच वे में विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के 
लिए सरकार १० करोड़ रुपये अलग से दे । 


माध्यमिक शिक्षा आयोग 


( 900074%87ए मवेपक्ाा00 0077778807 ) 


साध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वतन्त्र भारत के इतिहास की सबसे 
बड़ी घटना माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति थी। भारत सरकार 
के प्रस्ताव-पत्र, दिनांक २३ सितम्बर, १६४२ के अनुसार इस आयोग 
की नियुक्ति हुदें। आयोग के अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के 
उपकुलपति डाक्टर ए० लक्ष्मणस्वामी मसुदाशिअर थे। इसके 
सदस्यों की संख्या ६ थी | आयोग को “भारत में माध्यमिक शिक्षा की 
चत्तेमान स्थिति की सर्वाज्नीण जाँच करने तथा इसके पुनर्गठन के 
परामर्श उपस्थित करने” का भार दिया गया। आयोग का उद्घाटन 
भारत के शिक्षा-मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ६ अक्तू- 
बर १६५२ को हुआ | आयोग ने तत्तण अपना कार्य शुरू कर दिया । 
इसने एंक लम्बी प्रश्नावली प्रसारित की, अनेक व्यक्तियों के बयान 
लिए तथा लगभग सभी प्रसुख स्थानों का दोरा किया। आयोग ने 
अपनी रिपोर्ट जून १६४३ में सरकार को अपिंत कर दी। स्वतंत्र 
भारत के आदर्शों, मान्यताओं तथा मांगों की प्रष्ठभूमि में आयोग ने 
माध्यमिक शिक्षा की वत्त मान स्थिति के मूल्यांकन के साथ-साथ इसके 
सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुकाव उपस्थित किये | आयोग की रिपोर्ट 
बड़े आकार के ३०६ प्रष्ठों में प्रकाशित हुई । रिपोर्ट के निष्कर्ष तथा 
सुझाव इतने महत्वपूर्ण तथा आकषक हैं कि इसका आयोपान्त 
अध्ययन, हर शिक्षा-प्रेमी के लिए, अपेक्तित है। यहाँ इसके 
कुछ प्रमुख पहलुओं पर ही, अत्यन्त संक्षेप रूप में, ध्यान दरिया जा 
सकता है । 


( ४५६ ) 


माध्यमिक' शिक्षा का उद्देश्य-स्वतंत्र भारत की साध्यसिक शिक्षा 
के उद्द श्यों के निंधोरण के लिये आयोग ने देश की राजनीतिक, 
सामाजिक तथा आर्थिक दायित्वों का परिंक्षण किया. और 
कहा-- 

१. स्वतंत्र भारत न केवल स्वतंत्र है, बल्कि यहाँ एक धसेनिरपेक्ष 
गयणुतांत्रिक राज्य प्रतिष्ठापित हुआ है । 


५. यद्यपि भारतें प्राकृतिक सांधनों से समृद्ध है, इन साधनों के 
अलीभाँति उपयुक्त न होने के कारण यहाँ के निवासी सामान्यतः 
जारीब हैं और निम्न स्तर का जीवन बिताते हैं 


३. व्यापक द्रिद्रता, शिक्षा की सुविधाओं की कमी आदि के 
कारण अधिकांश भारतीयों का ध्यान दिन-रात, रोटी-दाल की 
समस्या हल करने में केन्द्रित रहता है। इससे वे सांस्कृतिक विषयों 
वथा कार्यों की ओर पयाप्त ध्यान नहीं दे पाते । 


अतः देश की शिक्षा-पद्धति को निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति 
की ओर अभिप्रेत रहना चाहिए। 


१, छात्रों में चरित्र का गठन हो, जिससे वे धर्म-निरपेक्ष गणतंत्र 
के सारे उत्तरदायित्वों का बहन कर सके और देश का नेतिक 
श्् 
अभ्युत्थान कर सके । 


२. छात्रों की व्यावहारिक तथा व्यावसायिक जुमताएँ विफसित 
की जायें, जिससे वे देश का आर्थिक उत्थान कर सके। 


३, छात्रों की साहित्यिक, कल्लात्मक तथा सभी रुजनात्मक 
भावनाएँ जागृत हों, जिससे वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और 
देश का सांस्कृतिक उत्थान कर सकें। इसके बिना एक प्रगतिशील 
राष्ट्रीय संस्कृति प्रादुभू त नहीं हो सकती । 


माध्यमिक (शिक्षा का सांगठनिक ढांचा--माध्यमिक शिक्षा के नये 
हाँ चे करा निधारण आयोग ने इन बातों के विचार से किया-- 


(क) साध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा की केवल पृष्ठभूमि 
नहीं, अपितु स्वतः पूर्ण भी है । अतः यह आवश्यक है. कि इस शिक्षा 
'के समाप्त करने पर छात्र किसी व्यवसाय में सीधे लग सकें और 
जीवन के उत्तरदायित्वों को वहन करने में समथ हो सके। 


५, रु ॥ 


(ख) उच्च शिक्षा के लिये वांछित वोड्धिक आधार तथा व्याव- 
' सायिक कुशलता -दोनों ही की प्राप्ति के ज्षिण साध्यमिक शिक्षा की 
' चत्तेमान अवधि को कुछ बढ़ाना अपेक्षित है। अतः नये ढाँचे 
में माध्यमिक शिक्षा की वय-अवधि ११ से १७ हो ओर यह शिक्षा 
' ७बषं की हो । 


(ग) कई कारणों से उच्च शिक्षा की अवधि बढ़नी नहीं चाहिये। 
' अतः विश्वविद्यालयों के वत्त मान इन्टरमिडिएट कक्षाओं को हटा 
दिया जाय ओर इसके पाव्य-क्रम का कुछ अंश माध्यमिक शिक्षा में 
' ही सन्निविष्ट कर लिया जाय, कुछ अंश स्नातक पाखण्य-क्रम 
( 4008766 (१०४०४७ ) में सम्मिलित कर लिया जाय | इस तरह 
' विश्वविद्यालय का स्नातक अध्ययन-क्रम ३ ब्ष का होगा । विश्व- 
विद्यालय आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की है। 


इन बातों की दृष्टि में आयोग ने सम्पूर्ण साध्यमिक शिक्षा के 
संगठन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें कीं । 


.._ १. माध्यमिक शिक्षा ४ या ५ व की प्राथमिक अथवा जुनियर 
चेसिक शिक्षा के बाद प्रारम्भ हो । 


२. माध्यमिक शिक्षा के दो चरण हों;-- 
(क) मिंडिल अथवा« जुनियर माध्यमिक अथवा सीनियर 
चबेसिक--३ वर्ष की शिक्षा | 
(ख) उच्चतर माध्यमिक--४ वर्ष की शिक्षा । 


३. विश्वविद्यालय की प्रथम उपाधि के लिए ३ बष की शिक्षा हो। 


४. जबतक माध्यमिक स्कूल का नया ढाँचा (उपरोक्त २) का्यो- 

न्वित न हो, तबतक पुराने हाई स्कूल जारी रखे जायेँ। इन स्कूलों से 

'पास किये हुए छात्रों के लिए कालेजों में एक वर्ष का पूर्व-विश्व- 
विद्यालय पाख्यक्रम आयोजित किया जाय । 


४. व्यावसायिक काल्ेजों में नये उच्चतर माध्यसिक तथा पुराने 
'हाइ स्कूलों से पास किये हुए छात्र सीधे दाखिल हों । दूसरी श्रेणी के 
छात्रों को कालेजों में एक-वर्ष कौ पूव-विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त 
रहनी चाहिए । 


( ४ंश८ ) 


६ छात्रों की विभिन्न रुचियों, शक्तियों तथा इच्छाओं की पूर्ति के. 
लिए, जहाँ भी संभव ह्दो सके, बहुद्द शीय ()(70-.०प 9089) स्कूल, 
स्थापित किये जायेँ। इन स्कूज्ञों से पास किये हुए छात्रों को विशेषीकृत 
अध्ययन के लिए, पोलीटेकलिक अथवा टेकनोलोजिकल संस्थाओं मे. 
भरती होने की सुविधा मिले | 

७. कृषि-शिक्षा का प्रबन्ध सभी राज्यों के ग्रामीण स्कूलों में किया 
जाय । 

८. बहुद्देशीये हाई स्कूलों के अंग के रूप में तथा स्वतंत्र रूप में। 
टेकनिकल शिक्षा के स्कूल, पर्याप्त संख्या में, खोले जायँ। जहाँ तक. 
संभव हो, टेकनिकल स्कूल ओद्योगिक केन्द्रों के सन्निकट स्थापित हों | 
इनका काय उद्योगों से सहयोग के साथ चले | 

बड़े शहरों मे केन्द्रीय टेकनिकल स्कूल खाले जाय, जो स्थानीय 
कई स्कूलों की माँगों की पूर्ति करें। 

६. हर उद्योग के सालिक के लिए अपने कारीगरों को व्यावहारिक 
ट्रेनिंग पाने की सुविधा देना अनिवाय रहे | 

१०. टेकनिकल शिक्षा के प्रश्रय के लिये उद्योगों पर एक हल्का 
उपकर लगाया जाय, जो कि “औद्योगिक शिक्षा उपकर” कहा जाय-। 

११. वत्तमान पब्लिक स्कूल सम्प्रति कायम रहें । इनके पाठ्य-क्रम 
राष्ट्रीय शिक्षा के सामान्य ढाँचे के मेल में हों। इन संस्थाओं को'ः 
स्वावलम्बी होने की चेंष्टा करमी चाहिए । 

१२. आवासिक स्कूल, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रचुरता से 
खोले जाये । 

शिक्षा के माध्यम और भाषाओं की शिक्षा--इस समस्या पर आयोग 
ने गंभीर विचार किया । समस्या के सम्बन्ध में आयोग के सामने 
विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये। सबसे विवादास्पद प्रश्न अग्नेजी था। 
आयोग की दृष्टि में अग्नजों का ठोस ज्ञात्त उच्च शिक्षा के सम्यक्‌ परि- 
ग्रहण के लिए अत्यावश्यक है| अग्नेजी का ज्ञान उन नये विषयों के 
अध्ययन के लिए भी अपेक्षित हे, जो कि बहुद्दश्यीय स्कूल में शुरू 
किये जायंगे। अत: आयोग ने साध्यमिक शिक्षा के प्रारम्भ से ही 
अंग्र जी के अध्ययन की, वैकल्पिक रूप में, सिफारिश को | साध्यस 
तथा भाषाओं के सम्बन्ध में आयोग की प्रमुख सिफारिशें ये है. :-- 

१. माध्यमिक शिक्षा का माध्यम सात्ूभाषा अथवा प्रादेशिक. 
भाषा हो | किन्तु विभिन्न भाषा बोलने वाले अल्प-संख्यकों के लिए 





( ४४५६ ) 


केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के अनुसार खास 
सुविधाएँ दी जायें ।* है 

२. मिडिल रुकूलों की शिक्षा के स्तर पर, हर बच्चे को 
कम-से-कम दो भाषाएँ सिखलायी जायेँ। अग्नेज़ी तथा हिन्दी की 
शिक्षा जुनियर बेसिक शिक्षा के अन्तिम भाग में प्रारम्भ की जाय। 
किंतु एक ही बष में दो भाषाओं की शिक्षा न शुरू की जाय । 

३. उच्च तथा उच्चतर साध्यसिक शिक्षा के स्तर पर कंम-से कम 
दो भाषाएँ पढ़ायी जायं, जिनमें से एक मातृभाषा या प्रादेशिक 
या राज्य भाषा हो । 

पाव्य-क्र--साध्यसिक स्कूलों के प्रचलित पाठ्य-क्रम के विरुद्ध जो 
आक्षेप किये जाते थे, आयोग ने उनका परीक्षण किया और यह स्पष्ट 
किया कि प्रचलित पाठ्य-क्रम का बृत्त संकी्ण है। यह नितान्ततः 
किताबी है | इसमें पाछ्य-विषय बहुत अधिक हैं। इसमें उन क्रियाओं 
का अभाव है, जिनसे सम्पूण व्यक्तित्व के विकास में सहायता 
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* केन्द्रीय शिक्षा परामश-दात्री समिति ने सन्‌ १९४९ ई० में अल्प- 
संख्यकों की शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया था। 

जूनियर बंसिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो । जिन स्कूलों 
में ४० ऐसे बच्चे हों जिनकी मातृभाषा, प्रादेशिक अथवा राज्य की भाषा से 
भिन्न हो, उन स्कूलों में कम-से-कम १ शिक्षक इन बच्चों को उनकी मालु 
भाषा में शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया जाय । जहाँ प्रादेशिक और राज्य 
की भाषा मातृभाषा से भिन्न हो, वहां प्रादेशिक भाषा की शिक्षा जूनियर 
बेसिक सकल के तीसरे वर्ग से न पहले, न अन्तिम वर्ग के बाद, शुरू किया 
जाय । जो बच्चे प्रादेशिक भाषा से भिन्न मातृभाषा से प्राथमिक शिक्षा पाये 
हों, उन्हें माध्यमिक स्कूलों में दो वर्ष तक अपनी मातृ-भाषा में ही परीक्षा 
देने का हक रहे। जिन स्थानों में ऐसे बच्चों की संख्या अधिक हो, जिनकी 
मातृभाषा प्रादेशिक भाषा से भिन्‍न है, उन स्थानों के बच्चों के लिए मातृभाषा 
के माध्यम से पढ़ाने वाले विशिष्ट स्कूल के स्थापन की सुविधा दी जाय । 


( ४६० ) 


मिलती हो। यह किशोरों की विभिन्न क्षमताओं तथा आवश्यकताओं 
को पूर्ति नहीं करता, इसमें परीक्षा की प्रधानता रहती है तथा इसके 
द्वारा टेकनिकल्न तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती । 
इस स्थिति का एक कारण यह भी है कि प्रचल्षित पाठ्य-क्रमों के 
निर्माण के पीछे कोइ स्पष्ट आदश या सिद्धान्त न हूँ । विषयों के चुनाव 
छात्रों की वेयक्तित, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय विचारों से अपेक्षाकृत 
कम अनुशणित रहते हैं । अत: आयोग ने आधुनिक माध्यमिक स्कूलों 
'के पाठ्य-कस सें उन आदर्शों, सिद्धांतों तथा सान्यताओं को अपनी 
दृष्टि में रखा, जो कि शिक्षा-शासत्र के द्वारा स्वीकृत हैं तथा जो देश की 
'बच्तेमान परिस्थितियों में उपादेय हैँं। इस पृष्ठ-भूमि में आयोग ने 
पाठ्य-क्रम निमोण के निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किये -- 


१, पाख्य-क्रम में उन सभी अनुभवों का सन्निवेश हो, जो छात्र 
'स्कूल के जीवन के सभी क्षेत्रों--कक्षा, पुस्तकालय, लेबोरेटरी, खेल 
'के मेदान आदि-में प्राप्त करता है । द 
०. पाख्य-क्रम सें इतनी विविधता तथा इतना लचील्लापन हो कि 
'बह वेयक्तिक विशेषताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित 
'हो सके | 

३. पाठ्य-क्रम अनिवाय तथा ने सर्गिक रूप से सामाजिक जीवन 
'से संबद्ध रहे। 

४. पाख्य-क्रम न केबल काय के लिए छात्रों को प्रस्तत करे 
'बल्कि अवकाश को भलौोभाँति बिताने के लिए भी प्रशिक्षित करे | 
४. पाख्य-क्रम विभिन्न स्वतंत्र विषयों में न बंटा हुआ हो, बल्कि 
'विभिन्न प्रकार के ज्ञान-क्षेत्रों में बंदा हुआ हो, जो कि जीवन से 
सम्बन्धित हों ! 
इन सिद्धातों के आधार पर आयोग ने माध्यमिक स्कूलों का 
"पाठ्य-क्रम इस प्रकार निधारित किया 

१. मिडिल्-स्कूल स्तर पर पाख्य-क्रम में निम्नलिखित विषयों की 
शिक्षाएँ दी जायेँ। 

(१) भाषा (२) समाज - अध्ययन (३) सामान्य-विज्ञान (४) 
“गणित (५) कला तथा संगीत (६) दरतकारी (७) शारीरिक शिक्षा । 

२. उच्च स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षा के विषयों 
में विविधता लायी जाय। किंतु यहाँ भी निम्नलिखित विषय 
'झनिवाय रहें-- 


( ४६१ ) 


(१) भाषा (२) सामान्‍य विज्ञान (३) समाज अध्ययन (४) 
दस्तकारी । ह 


विविधता वाले विषयों में ७ समूह रहें :-- 


(१) मानवीय विषय (२) विज्ञान (३) टेकनिकल विषय (४) 
व्यापारिक विषय (४५) कृषि (६) ललित कलाएँ (७) गृह-विज्ञान । 


विविधतावाले विषय हाइ स्कूल अथवा उच्चतर भाध्यमिक शिक्षा 
के द्वितीय वर्ष से शुरू किये जायेँ। 


पाज्य-पुस्तक-- पा झ्य-पुस्तकों को उत्तम बनाने के विचार से हर 
राज्य में एक उच्च-शक्ति-प्राप्त पाठ्य-पुस्तक कमिदि ( 765#-8605 
(00०७7४॥8686 ) संगठित की जाय । इस कमिटि में एक उच्च न्यायाधीश- 
भरसक हाइकोट्ट के न्यायाधीश, लोक-सेवा आयोग के एक 
सदस्य, एक उपकुलपति, एक हेड मास्टर, दो सुविख्यात शिक्षा-शात्रीः 
तथा लोक शिक्षा निदेशक सदस्य रहें । यह कमिष्टि पाख्य-पुस्तक के. 
सम्बन्ध में कागज, छपाई, चित्र आदि. के सम्बन्ध में स्पष्ट मानद्ण्ड, 
निधोरित करे। 


२. केन्द्रीय सरकार पुस्तक-चित्रण की कला के विकास के 
लिए एक विशिष्ट संस्था आयोजित करे अथवा वत्तमान कला स्कूलों 
को इसके लिए प्रोत्साहित करे । 


३. केन्द्रीय तथा राज्य-सरकार अच्छे चित्रों के ब्लोकों का एक- 
[] ९७ चर 
संग्रहालय आयोजित करें। ये ब्लौक पाख्य-पुस्तक कमिंटि तथा: 
प्रकाशकों को उधार दिये जाय॑। 


४. हर विषय के लिए सरकार एक ही पाखज्य-पुस्तक निर्धारित न' 
करे | उचित मानदरण्ड रखने वाले कई पुस्तकें निधारिंत की जाय॑। 
शिक्षक इनमें से जिसे भी चाहें, चुनकर व्यवह्ृत करें । भाषा के विषय 
में हर कक्षा के लिए एक निश्चित पुस्तक निधारित की जाय, ताकि 
छात्रों का भाषा-ज्ञान क्रमिक हो । 


शिक्षण की गतिशील रीतियाँ--किसी पाख्य-क्रम की सफलता के 
लिए यह आवश्यक है कि इसका संचालन उपयुक्त रीति से उपयुक्त 
शिक्षक के द्वारा हो। अच्छा से अच्छा पाम्य-क्रम भी अनुपयुक्त 
शिक्षक के द्वारा तथा अनुपयुक्त रीति से कायोन्बित होने पर सर्वथा 


( #६है२ ) 


निष्फत हो जा सकता है।* अतः आयोग ने इस बात पर जोर 
दिया कि माध्यमिक शिक्षा के प्रस्तावित नये पाख्य-क्रम का संचालन 
सही रीवियों से हो । आयोग के विचार से अ्रच्छी शिक्षण-प्रणाली 
के निम्नलिखित गुण होने चाहिए । 

बह छात्रों में काय के प्रति श्रभ्विदत्ि उत्पनन करे तथा इस कारये 
को अच्छे से अच्छे ढंग से करने की उत्कट अभिल्लाषा जागृत कर दे । 

वह नयी जानकारी को साथक तथा धास्तविक बनाये तथा ज्ञान 
ओर जीवन एं स्कूल और समाज के बीच दी खाई को दूर करे। 

बह रपष्ट चिन्तन की शक्ति दे, जो कि शिक्षित व्यक्ति से अपेनज्षित 
है तथा जिसका महत्व, आज के युग में, जब कि मनुष्य को विभिन्न 
समस्याओं तथा स्थितियों पर ठंढे दिल से सोच-विचार करना 
पड़ता है, अत्यधिक है । 

बह छात्रों की अभिरुचियों का बृत्त विस्तृत करे। एक संस्कृत 
व्यक्ति की रुचियाँ बहुमुखी होती हैं और यदि थे रुचियाँ स्वस्थ हुई', 
तो निश्चय ही व्यक्तित्व समृद्ध होता है । 

उपयुक्त दृष्टिकोण से देखे जाने पर आज्ञ की शिक्षण-पद्धति 
दोषपूण है। वह न छात्रों में अपने कार्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न 
करती है, ने ज्ञान को जीवन से संबद्ध करती है, न स्कूल और समाज 
का सामंजस्य स्थापित करती है। इस्र पद्धति में शिक्षक शब्दों के 
चाग्जाल के द्वार छात्रों के दिमाग में, यांत्रिक ढंग से, बातें ठ्‌ सत्ते 
जाते हैं, जिनका कोइ प्रयोजन छात्र को नहीं दीख पड़ता। इसके 
अतिरिक्त छत्रों में स्वतंत्र चिन्दन की शक्ति जाग्रत नहीं होती और 
उनकी रुचियाँ भी कुछ विपयों तक सीमित रहती हैं । 

इन च्रुटियों के निराकरण तथा शिक्षण को प्रभावोत्पादक बताने 
के उद्दे श्य स्रे आयोग ने शिक्षण की रीति के सम्बन्ध में ये सुझाव 
उपस्थित किये :--- 





(हक व्क-जननने अमर «नी हीकमओ, 
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( ४६३ ) 


१---शब्दों के द्वारा ज्ञान देने के बदले शिक्षक काय-प्रणाली 
( 0 ०४४]ए-7०४४०0 ) तथा प्रोजेक्ट प्रणाली के द्वारा ज्ञान को 
उद्द श्यंपूणं, वास्तविक तथा साथक बनावें। 

२--स्कूलों के कार्य-क्रम में “अशम्िव्यक्ति काय” को प्रश्नय दिया 
जाय, जिससे छात्र स्वयं ज्ञानाजन करें तथा अपने नवार्जित ज्ञान का 
उपयोग करना सीख । 


३--अधिकतम माज्रा में ज्ञान देने की अपेक्षा शिक्षक की कोशिश 
यह रहे कि छात्र अध्ययन की रीतियों तथा स्वाध्याय के द्वारा ज्ञाना- 
जन की प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित हो जाये । 

४--छात्रों को “समूह में काय करने” के पर्याप्त अवसर दिये 

ध्ध ०५ गे कप हि 
जायें, जिससे वे समूहिक जीवन तथा सहयोग के गुणों से परिचित 
हो जायेँ। 


४--प्रभावोत्पादक शिक्षण के लिए उपयुक्त पुस्तकालय का होना 
अत्यावश्यक है। अतः हर माध्यमिक स्कूल में स्कूल-पुस्तकालय, 
चर्ग-पुस्तकालय तथा विषय-पुस्तकालय आयोजित हों। हर स्कूल में 
एक कुशल पुस्तकाध्यक्ष हो । स्कूल के सभी शिक्षकों को पुस्तकालय- 
प्रबन्ध की बुनियादी बातों की जानकारी रहनी चाहिए। 

चरित्र की शिक्षा--आयोग ने अपनी रिपोट के शुरू में ही इस 
बात को स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा का एक बड़ा लक्ष्य छात्रों के 
चरित्र तथा व्यक्तित्व का प्रशिक्षण है । यह प्रशिक्षण इस भाँति होना 
चाहिए कि छात्रों की समस्त अन्तर्हिंत शक्तियाँ अधिकतम मात्रा 
में विकसित हों, साथ हो समाज का भी कल्याण हो।] किन्तु 
आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा दोष यह है. कि यह उन कार्यों की ओर 
बहुत कम ध्यान देती है, जिनके द्वारा चरित्र का निर्माण हो सकता 
है तथा वेयक्तिक इमानदारी अथवा सामाजिक कतेव्य के आदंश 
प्रस्तुत होते हैं । 

चरित्र की शिक्षा में आयोग ने निम्नलिखित तीन बातों की ओर 
लोगों का ध्यान आकृष्ट किया । 
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( ४६७४ ) 


(क) चूँकि स्कूल समाज के अन्तर्गत एक छोटा समुदाय है, इस- 
लिये जो दृष्टिकोण, मूल्य तथा व्यवहार समाज में प्रचलित हैं, बे 
स्कूल में भी प्रतिध्वनित होंगे। स्कूल में अनुशासनहीनता, असावधानी, 
श्रम के प्रति अनिष्ठा आदि बहुत-कुछ इसलिए भी हैं. कि समाज में 
ये बातें मौजूद हैं । अतः चरित्र की शिक्षा केवल स्कूल ही तक सीमित 
नहीं रह सकती, बल्कि यह सामाजिक जीवन में भी अनिवाय है। 
फिर भी शुरूआत स्कूल में होनी चाहिए और शिक्षकों को 
समाज की वास्तविकताओं के साथ-साथ वेसे आदर्श परिस्थितियों 
की सृष्टि, स्कूलों में, करनी चाहिए, जिनमें छात्र गृह तथा' समाज की 
न्‍्यूनताओं को मिटाने में समथ हो सकें। स्कूलों के काय केवल 
समाज के आदशों, मान्यताओं एवं व्यवहारों के संरक्षण नहीं, 
अपितु इनके दोषों के निराकरण, इनकी उन्नति और सम्रद्धि भी हे।+ 

(ख) चरित्र की शिक्षा के लिए यह आवश्यक है > स्कूल छात्रों के. 
माता-पिता तथा समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त करे । 

(ग) चरित्र को शिक्षा किसी खास घंटे ( 0००४०१ ), किसी खास 
शिक्षक अथवा कुछ चुने हुए क्रियाओं तक ही सम्बन्धित नहीं रह 
सकती । इस शिक्षा में स्कूल के हर शिक्षक तथा हर काय को संलग्न 
रहना चाहिए।* 

चरित्र की शिक्षा के अंग के रूप में आयोग ने अनुशासन की 
समस्या का परीक्षण किया और यह विचार व्यक्त किया कि जबतक 
स्कूलों से अनुशासबहीनता नहीं मिंट जाती, तबतक शिक्षा के: 
पुनर्गठन की कोई भी योजना, सही अथ में, सफल नहीं हो सकती || 
आयोग ने पुनः स्पष्ट कर दिया कि अनुशासन की शिक्षा का: 
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उत्तरदायित्व केवल शिक्षकों पर नहीं है, बल्कि इसका उत्तरदायित्व 
माता-पिता, सामान्य जनता तथा सरकार पर भी हैं।* आयोग ने 
देश की राजनीतिक जीवन के उन प्रवृत्तियों की निन्‍दा की, जो चुनाव 
आदि के काय में अप्रोढ़ छात्रों की सेबाओं का उपयोग करती थीं। 
इसके दुगु णों की चचा करते हुए आयोग ने इस बात पर जार दिया 
कि १७ वर्ष के नीचे के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे विवादास्पद राजनीति 
के क्षेत्र में न लाये जायँ और न चुनाब के लिए उपयुक्त किये 
जाये ।। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि विद्यार्थियों के बीच 
शजनीतिक नेताओं के भाषण सावधानी से दिये जाये और वे छात्रों 
के उपयुक्त हों । छात्रों को अनुशासित रखने के लिए यह भी अपेक्षित 
है कि स्वयं शिक्षक भी अनुशासित रहें । 

आयोग के अनुसार चरित्र-निर्माण में घामिक तथा नतिक शिक्षा 
का महत्वपूर! भाग होता है। बस्तुतः शिक्षा के उद्देश्यों की ५ति नहीं 
होती, जबतक कि इसके द्वारा छात्रों के मन में कुछ नेतिक सिद्धान्त 
पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं ही जाते || स्कूलों में चरित्र की शिक्षा दी जाय 
या नहीं-इस सम्बन्ध में आयोग के सामने विभिन्न विचार पेश किये 
गये । इनके परीक्षण के पश्चात्‌ आयोग ने यह विचार प्रकट किया 
कि संविधान की मान्यताओं के अनुसार स्कूलों में धार्मिक शिक्षा 
अनिवाये रूप से नहीं दी जा सकती। यह शिक्षा स्वेच्छा पर ही 
आश्रित रह सकती है तथा स्कूल घंटे के बाद ही दी जा सकती है। 
आयोग ने यह भी कहा कि छात्रों का नंतिक प्रशिक्षण केबल वर्ग-शिक्षा 
से नहीं हो सकता, बल्कि यह प्रशिक्षण स्कूल, गृह तथा समाज के. 
सामान्य तथा विशिष्ट जीवन से मिलना चाहिये। 
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चरित्र-निर्माण के काय में आयोग ने, इतर-पाख्य-क्रम (०5४६- 
6प०679/) व्यापारों को महत्वपण स्थान दिया और यह कहा कि 
इन व्यापारों से, यदि ये भमलीभाँति संचालित हों, छात्रों में बहुत से 
अच्छे गुणों तथा दृष्टिकोणों का अभ्युद्य हो सकता है। अतः 
आयोग न इस बात की सिफारिश की कि छात्र स्काउट, नेशनल के 
डेट कोर, रेड क्रोस तथा अन्य सामाजिक हित के कार्यों में सक्रिय 
भाग लें। इन सभी बातों की प्रष्ठभूमि में आयोग ने चरित्र की शिक्षा 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें कीं। 

चरित्र की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्कूल के सभी शिक्षकों पर 
रहे ओर यह शिक्षा स्कूल के हर काये के सिलसिले में दी जाय । 

-शिक्षकों तथा छात्रों में वेयक्तिक सम्बन्ध स्थापित हो और 
स्कूलों में स्वशासन की व्यवस्था हो, जिसमें छात्र विभिन्‍न जउत्तर- 
दायित्वों को ग्रहण कर । 

३- सामहिक खेल तथा अन्य सह-पाम्यक्रम (00-0ए४+6ए 
]87) के कार्यों को विशेष महत्व दिया जाय । इनकी शेक्षणिक संभा- 
वनाओं का पूर्ण उपयोग किया जाय | 

४--१७ वष के नीचे के बच्चे राजनीतिक प्रचार तथा चुनाव 
आन्दोलनों में भाग न लें -इस उद्देश्य स्रे विशिष्ट कानून पास किया 
जाय ! 

४-धार्मिक शिक्षा स्कूलों में दी जा सकती है किंतु वह स्वेच्छा- 
यूण' (५०००४७९८४) हो तथा स्कूल के घंटे के बाहर दी जाय। यह 
शिक्षा धर्म से सम्बन्धित छात्रों को ही, उनके मां-बाप तथा प्रबन्धकों 
की सहसति से दी जाय । 

६-स्कूल़ की शिक्षा में इतर-पाख्य-क्रम के विषयों को आंगिक 
( 70/0279! ) स्थान प्राप्त रहना चाहिए। सभी शिक्षक इन कार्यों 
में निश्चित समय दें । 

७--राज्य सरकार स्काउट आन्दोलन को यथेष्ट आर्थिक 
सहायता दें तथा स्काउट कैम्प के आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान 
प्रबन्धित करें। हर स्कूल अपने छात्रों को, समहों में, इन केम्पों में 
कुछ दिनों के लिए रहने की सुविधा दे । 
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८--एन० सी० सौ० केन्द्रीय सरकार के अ्रधीन की जाय, जो 
इसके सुप्रबन्ध, समुन्नति तथा प्रसार की व्यवस्था करे | 

६--पू्व-प्राथमिक चिकित्सा (7५7७ 8४9), सेन्‍्ट जोन ऐस्बुलेन्स 
तथा. रेड क्रोस के कार्यों में प्रशिक्षण की व्यवस्था सभी रकूलों में भी 
जाय । 

छात्रों को निर्देश वथा परामश--( 0ए07997०७ ४१९ (00789!#78) 
अच्छी शिक्षा पद्धति की सफलता इस बात पर अवलंबित है कि 
छात्र को अपनी क्षमताओं एब्रं अपनी रुचियों का भान हो जाय तथा 
'यह भी सान हो जाय कि इन क्षमताओं एवं रुचियों को किस भाँति 
ओर कहाँ तक वह विकसित करे कि समाज से वह अपना सही 
'सामंजस्य स्थापित करने तथा अपने लिये उपयुक्त व्यवसाय प्राप्त 
'करने में समर्थ हो जाय || अतः हर माध्यमिक स्कूल में छात्रों को 
इसका निर्देश तथा परामर्श मिलना चाहिए कि छात्रों के उपयुक्त कोन- 
कौन से विषय हैं, जिनके अध्ययन से वे अधिकतम सफलता प्राप्त 
'कर सकते थे। किंतु निर्देश तथा परामशे का काय यांत्रिक ढंग से 
न होना चाहिए । बल्कि इसमें छात्रों की क्षमताओं एवं प्रवृत्तियों 
'का पूर्ण अध्ययन तथा उनकी छान-बीन अपेक्षित है। अतः यह 
आवश्यक है कि इस काय के लिए सुयोग्य विशेषज्ञों की नियुक्ति हो, 
'साथ ही शिक्षकों को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जाय । इन्हीं 
बातों को विचार से आयोग ने ' निर्देश तथा परामश” के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित सिफारिशें कीं । 

१--निदश तथा परामश” के विषय पर सरकार उचित ध्यान दे । 

०--विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों की प्रवृत्तियों, कार्यों तथा 
'महत्वों से छात्रों की अवगत कराने के लिए इनसे सम्बन्धित 

ड के ९३छ हे ७७ 

वलचित्र ( 778 ) तेयार किये जाये तथा इन्हें छात्रों को 
'दिखिलाया जाय । छात्रों को विभिन्न औद्योगिक स्थानों के भ्रमण भी 
कराये जाय॑। 

३--सभी स्कूलों को प्रशिक्षित पाउ्य-क्रम परामशंदाताओं तथा 
भावी व्यवसाय निरदेशरों ( 6ए्ं१8706 0#0078 ॥70 097०6४ ) 
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708800/8 ) की सेवाएँ, अधिकाधिक मात्रा से, क्रमशः उउलब्ध 
रायी जाय । 

०- केन्द्रीय सरकार विभिन्‍न प्रदेशों में परामशदाता अफसरों: 
तथा भावी व्यवसाय-निर्देशकों के प्रशिक्षण केन्द्र खोले । इन केन्द्रों 
में हर राज्य, निर्धारित संख्या में, शिक्षकों तथा अन्य उपयुक्त 
व्यक्तियों को भेजे । 

शारीरिक स्वास्थ्य- छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य की महत्ता प्रति- 
पादित करते हुए आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी राज्य- 
सरकारों को इसका उतरदायित्व ग्रहण करना चाहिए। आयोग ने 
इस वात पर खेद प्रकट क्रि4& कि सारत में शारीरिक अस्वस्थता के 
शिकार छात्रों की संख्या अन्य देशों के छात्रों से कहाँ अधिक है । 
अत: छात्रों का स्वास्ग्य एक ऐसा >>िषय है, जिले किसी »ी राज्य 
को उपेक्षित नहीं करना चाहिए । स्वाध्आय-सम्बन्धी शिक्षा के तथा- 
कथित अधिक खच की चर्चा करते हुए आयोग ने यह विचार प्रकट 
किया कि इस प्रकार के खच की अध्वीकृति तथा कटोती, अथंशाख्र 
की दृष्टि से, युक्तितंगत न है। अस्वस्थ नागरिकों की चिकित्सा के 
प्रबन्ध का खच स्वस्थ नागरिक्रों को उत्पन्न करने के सच से 
कहीं ज्यादा पड़ता है। अतः सरकार को इस वात पर जोर देना 
चाहिए कि छात्रों का स्वास्थ्य स्कूल में ही इतना अच्छा हो जाय 
कि उनके अस्वस्थ रहने तथा अध्वध्थ होने की संभावनाएँ ही अत्यन्त 
कम हो जाय॑ँ। स्वास्थ्य की शिक्षा के लिए यह अपेक्षित है कि स्कूलों 
में स्वस्थ आदतों का निर्माण हो, स्वास्थ्य के संरक्षण तथा संबंद्धन 
की शिक्षा मिक्ते, छात्रों के स्वास्थ्य का निरीक्षण हो, बीमार छात्रों 
की चिकित्सा की व्यवस्था की जाय तथा छात्रों का भोजन संतुलित 
तथा पौष्टिक हो। इन बातों की दृष्टि में, आयोग ने शारीरिक 
स्वास्थ्य की शिक्षा के सम्बन्ध में ये सुझाव उपस्थित किये :-- 

१--हर राज्य में एक सुव्यवस्थित स्कूल चिकित्सा सेवा! 
संगठित किया जाय | 

२--सभी छात्रों के स्वास्थ्य की पूर्ण जाच की जाय तथा उनकी 
व्याधियों को चिकित्सा को पूरी व्यवस्था की जाय । 


३--कुछ शिक्षिक पूव-प्राथमिंक चिकित्सा काय में प्रशिक्षित किये: 
जाय। 


( ४६६ ) 


४--छात्रावासों तथा सावासिक स्कूलों में छात्रों को पौष्टिक 
भोजन पयाप्त मात्रा में उपलब्ध रहे । 

४-जहाँतक संभव हो सके, स्कूल के इद-गिद साफ रखे जाये । 
इस काय॑ में स्कूल भी सहायता करे। इसके द्वारा छात्रों को शारीरिक 
श्रम की उपयोगिता भी स्पष्ट हो जायगी । 

६--छात्रों की शारीरिक शक्तियों के अनुसार उन्हें शारीरिक 
शिक्षा दी जाय । 

७५- छात्रों के शारीरिक कार्यों का पूरा लेखा रखा जाय । 

८-४० वष की अवस्था के नीचे के सभी शिक्षक सकल के 
शारीरिक काय में सक्रिय भाग लें । 

६- शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के प्रशित्षण की सुविधाएँ 
विस्तृत की जायें। इनके प्रशिक्षण में स्वास्थ्य-शिक्षा की सभी बातें 
शामिल रहें | इन शिक्षकों की सेवाएँ उसी योग्यता के अन्य शिक्षकों 
के समकक्ष ही रहें । 

शिक्षम--आयोग के विचार में माध्यमिक शिक्षा के पुन्गंठन की 
योजना में शिक्षकों को समस्या सबसे महत्त्वपू् है। उनके वेयक्तिक 
गुण, उनकी शेक्षरिक योग्यता, उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्कूल 
तथा समाज में उनका स्थान--ये सभी बातें ऐसी थीं, जिनपर ध्यान 
देना अत्यन्त आवश्यक है ।* किसी स्कूल की नेकनामी या इस स्कूल 
का समाज के ऊपर-प्रभाव-दोनों ही इसमें काय करनेवाले शिक्षकों 
पर आश्रित रहते हैं। अत: शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के हल 
की चेष्टाओं को माध्यमिक शिक्षा के सुधार के काय में प्रथम स्थान 
मिलना चाहिए | 


शिक्षकों की बत्त मान स्थितियों का परीक्षण करते हुए आयोग ने 
यह विचार व्यक्त किया कि ये स्थितियाँ अत्यन्त असंतोषप्रद हें. 
तथा इनमें पर्याप्त सुधार अपेक्षित है। आयोग “सरकारी की 
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आर्थिक कठिनाइयों से अपरिचित नहीं। फिर भी उसने स्पष्ट शब्दों मे 
यह मत प्रकट किया “यदि शिक्षकों के वत्त मान असंतोष तथा 
नेराश्य को मिंठाना तथा शिक्षा को, वास्तिवक रूप में, राष्ट्र-निमाणुं 
का साधन बनाना अभीप्सित है, तो यह नितान्त आवश्यक है कि 
उनके सामाजिक स्थान तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार किया: 
जाय ।?!* 

शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के हल करने के उद्दे श्य से आयोग 
ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें कौं-- 

१--हाई स्कूलों के शिक्षक भ्ज़ुएट' हों तथा उन्हें शिक्षा-शास्र 
की डि्री प्राप्त रहे । टेकनिकल्न विषयां को पढ़ानंचाले शिक्षकों को 
टेकनिकल शिक्षा में 'भोजुएट” रहना चाहिए। साथ ही उन्हें इसके. 
शिक्षण का प्रशिक्षण पाया रहना चाहिए। 

२--एक ही योग्यता के तथा एक ही तरह के काय करनेवाले 
शिक्षकों को एक तरह का वेतन-क्रम प्राप्त हो, चाहे वे किसी भी 
तरह के स्कूल में काय करते हों । 

३-शिक्षकों के बेतन-कऋ्रम की जाँच तथा उपयुक्त वेतन-क्रम के 
निर्धारण के लिए विशिष्ट कमिटियाँ नियुक्त की जाये। 

४-शिज्ञकों को अपने भ्रविष्य तथा अपने बच्चों के भविष्य के 
सम्बन्ध सें निश्चिन्त रखने के लिए त्रिमुखी साहाय्य योजना ॥779]७ 
0077॥ 8000706) सभी राज्यों में प्रचालित किया जाय । इस 
योजना के अनुसार शिक्षकों को पेन्शन, प्रोविडेन्ट फंड तथा इन्श्यो- 
रेन्स-ये तीनों लाभ प्राप्त होंगे । 

४--शिक्षकों की शिकायतों को सुनने तथा उनकी मांगों पर 
विचार करने के लिए निर्णायक्र-मण्ठज्ञ या समितियाँ कायम की 
जाये । ' 

६--शिक्षकों के भारमुक्त होने की अवस्था ६० व हो, किंतु 
इसके लिए लोक-शिक्षा निदशह की स्वीकृति अपेक्षित है। 

७--शिक्षकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्कूल की सारी अवधि 
में, दी जाय | 
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८- शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त रहे । 

६-प्राइवेट व्यू शन” की प्रथा वन्दर कर दी जाय | 

१०-हेडमास्टर के पद्‌ के वेतन आदि काफी आकर्षक बनाये 
जाय, जिससे इन पदों पर सुयोग्य व्यक्ति उपलब्ध हो सकें। शिक्षकों 
की सुविधाओं की वृद्धि के लिए आयोग ने अन्य कई सिंफारिशें की। 

इस सम्बन्ध में आयोग ने शिक्षक-प्रशिक्षण स्कूलों तथा महा 
विद्यालयों के सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव उपस्थित किये। उनमें प्रमुख 
ये है :--- 

१- प्रशिक्षण विद्यालय दो तरह के हों:-- 

(क) स्कूल-परित्याग प्रमाणपत्र पानेवाले व्यक्तियों के लिये, 
जिनके लिए २ वष का प्रशिक्षण अपेक्षित है । 

(ख) स्नातकों के लिए, जिनके लिए १ बष का प्रशिक्षण अभी 
आवश्यक है| यह अवधि भी २ बष की जाय | 

पहली श्रेणी के विद्यालय विशिष्ट बोडे के द्वारा अनुशास्रित 

: रहें | दूसरी श्रेणी के विद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्ध रहें | 

२--प्रशिक्षण विद्यालयों में पुनर्धजीत्रन पाठ ( 70/708067 
०0४7४७ ) आयोजित किये जाये । 

३--सभी प्रशिक्षण विद्यालयों में आवास की सुविधाएँ रहें, 
जिससे सामुदायिक जीवन व्यतीत किया जा सके। 


परीक्षा तथा योग्यता-निर्धारण-- आयोग के विचार में परीक्षा तथा 
योग्यता का निर्धारण शिक्षा-पद्धति में प्रमुख स्थान रखता है।* 
इसके द्वारा छात्रों के माता-पिता तथा शिक्षकों को समय पर यह पता 
चलता है कि छात्रों की प्रगति कितनी हुई हे तथा किसी स्तर पर 
उनकी योग्यता क्या है। समाज को भी इनके द्वारा यह मालूम होता 
है कि उनके सकल अपने उत्तरदायित्व को सन्तोषप्रद रूप में वहन कर 

हे नहीं ७ ७ न 
रहे हैं या नहीं । छात्रों को भी इसके द्वारा अध्ययन की प्रेरणा मिलती 
है। अतः छात्र, माता-पिता, शिक्षक और समाज--सबों की दृष्टि से 
परीक्षा तथा योग्यता-निधोरण उपादेय हे । 

डितु परीक्षा की प्रचल्नित पद्धति कुछ इस ढंग की है कि इसके 
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हारा लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। आन्तरिक तथा वाद्य 
नोंही परीक्षाएँ छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं तथा योग्यता की 
जांच करती हैं। यह जांच भी सही-सही नहीं हो पाती | छात्रों की 
अन्य क्षमताओं तथा कार्यों की जांच की कोई चेष्टा नहीं की जाती। 
आज की परीक्षाएँ, अधिकतर, लेख-प्रणाली के प्रश्नों पर आधारित 
रहती हूं, जिनके मल्यांकन सें परीक्षकों की वेयक्तिक इच्छाओं, रुचियां 
एवं विचारों का प्रभुत्य रहता है। फलस्वरूप यह मल्यांक्रन बहुधा 
गलत हाता है और वस्तु-स्थति का सही निर्धारण नहीं कर पाता । 
एक ही प्रश्नोत्तर कुछ पर्रक्षकों से ६० प्रतिशत अंक प्राप्त करता है 
तो कुछ परीक्षकों के द्वारा ४० प्रतिशत अथवा ७० प्रतिशत | अतः यह 
निष्कष गलत नहीं कि “आज की परीक्षाएँ छात्रों की पोद्धिक 
चमताओं तथा उपलब्धियों का भी सद्दी परिज्ञान हमें नहीं दे पार्ती?* 
न्‍थ क्षमताएँतथा उपलब्धियाँ तो अछूती रह जाती है । 


आयोग ने इस विचार का भी परीक्षण क्रिया जो परीक्षाओं के 
हटाने के पक्त में है। आयोग ने इस विचार से अपनी सहमति न प्रकठ 
की | आयोग की दृष्टि में, परीक्षाओं, विशेषतः वाह्य परीक्षाओं (०:४०7- 
09) 6597079707 ) का किसी भी शिक्षा पद्धति से, निज महत्व 
है। वाह्मय परीक्षाएँ, सुनिश्चित लक्ष्य तथा मल्यांकन के मान-दण्ड 
के निधारण के द्वारा, छात्र तथा शिक्षक दोनो को ही अच्छे काय की 
प्रर्णा देती हैं ।। बाह्य परीक्षा का एक बड़ा लाभ यह भी है कि एक 
स्कूल दूसरे स्कूल से अपनी उपलब्धिओं की तुलना कर सकता हे । 


परीक्षाओं के इन लाभों की दृष्टि में, इनके हटाने की बात 
युक्षि-संगत न है। आवश्यक यह है कि परीक्षाओं की प्रचलित 
रींत में सघार किया. जाय। इसके लए आयोग ने ये सिफारिशों 
उपस्थित की :-- 
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? वाह्म-परीक्षाओं की संख्या कम कर दी जाय । लेख-प्रणाली की 
जांच के दोषों को भी कम क्रिया जाय । इसके लिए यह अपेक्षित है 
कि प्रश्नों के प्रकार बदल दिये जाय॑ तथा वस्तुरूप-प्रश्न ( 00]९०४४४७ 
५8808 ) व्यवहृत हा । 

२ छात्र की सर्वोगीश प्रगति की जांच तथा उसके भविष्य के 
मार्ग-निर्धारण के लिए यह जरूरी है कि हर छात्र का एक लेखा रखा 
जाय, जिसमें उसकी पूर्ण अवधि के काय तथा भिन्‍न-भिम्न क्षेत्रों की 
उपलब्धियाँ अंकित रहें । 

३ छात्रों की अन्तिम जांच में आन्तरिक जांच तथा उनके लेखा 
की बातों पर उचित ध्यान दिया जाय । 

४ अंक के बदले सांकेतिक चिह्न सभी जाँचां के मल्यांकन के 
लिए प्रयक्त किये जाय॑ । 

४ माध्यमिक शिक्षा के अन्त में एक सावजनिक परीक्षा हो । 

६ छात्रों के प्रमाणपत्रों में 'सावजनिक परीक्षा के फल्नों के अति- 
रिक्त आन्तारिक जांचों तथा लेखा की बातों का सारांश भी अ कित 
(किया जाय | 

७ अन्तिम साथ अनिक परीक्षा में विभागीय परीक्षा (७070]09876- 
7087/9! ) पद्धति प्रचालित की जाय । 


प्रशासन “शिक्षा के पुनग्गंठन की किसी भी योजना में, जिसमें एक 
बड़े पेमाने पर अनेक तरह की संस्थाओं के विस्तार की परिकल्पना 
की गयी हो, प्रशासनीय विभाग पर, जिसके जिसमे शिक्षा के प्रसार 
तथा स॒ुव्यवस्थित बिकास का उत्तरदायित्व रहता है, पूरा ध्यान 
देना आवश्यक है ।* आयोग के विचार में शिक्षा की प्रशासनीय 
पद्धति, कई तरह से, दीषपूर्ण है। इन दोषों में शिक्षा विभाग सें छ घ 
शासन का प्रचलन, सरकार के विभिन्‍न विभागों में सहयोग की कमी, 
निरीक्षण की गह्नत रीतियाँ, निरीक्षकों में पर्याप्त क्षमताओं की कमी 
स्कूलों के प्रबन्ध में सब्यवस्था का अभाव आदि प्रमुख हैं। इन ज्ुटियों 
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के निराकरण तथा शिक्षा-प्रशासन को प्रभावशाली बनाने के उद्द श्य 
से आयोग ने कई सिफारिशें कीं । उनमें मुख्य ये थीं :-- 

१ लोक-शिक्षा निदशकों पर ही शिक्षा मंत्री को परामशं-देने का' 
प्रधान उत्तरदायित्व रहे । इसके लिए यह आवश्यक हे कि उनके पद 
का स्तर कम-स-कस संयुक्त सचिव ( 707 56070977 ) का" 
रहे तथा उन्हें मंत्री को सीधे परामर्श देने का अधिकार रहे। 

२. माध्यमिक शिक्षा के सभी बातों के लिए एक 'बोडे ऑफ. 
सेकेंडरी एजुकेशन” कायम किया जाय, जिसके अध्यक्ष लोक-शिक्षा 
निर्देशक रहें। इसी बोडे की एक उप-समिति परीक्षाओं की देख- 
भाल करे | 

३. शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुव्यवस्था तथा समुन्नति के लिए: 
एक 'टीचस ट्रेनिंग बोड? स्थापित किया जाय | 

४. केन्द्रीय शिक्षा परामश॒दात्री समिति पूबचतत कायम रहे । हर 
राज्य में भी इस तरह की राज्य शिक्षा परामशंदात्री समिति कायम 
की जाय । 

५. इन्सपेक्टर का काय हर स्कूल की समस्याओं का अध्ययन 
करना, इनके सभ्बन्ध में परामशे देना तथा इन परामशों को कार्यो- 
न्वित करने में शिक्षकों की सहायता करना है। 

६. स्कूलों की स्वीकृति तभी दी जाय जब बे स्पष्टत: निर्धारित 
शर्तों की पूर्ति करते हों तथा निर्दिष्ट मानद्रड को सुरक्षित रखते हो । 

७. हर स्कूल की प्रबन्धकारिणी समिति सरकार से “रजिस्टड? 
रहे । स्कूल के हेडमास्टर इस समिति के पदेन सदस्य रहें । स्कूलों 
के आन्तरिक शासन में कोई भी सदस्य हस्तक्षेप न करे | हर प्रबन्ध- 
कारिणी समिति शिक्षकों के वेतन, छुट्टी आदि की शर्तें, निश्चितता 
पूषक, तय कर दे । 

अथ--आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके द्वारा प्रस्तावित 
माध्यमिक शिक्षा के सुधार की सिफारिशों में महत्वपूर्ण सिफारिशें 

ऐसी हैं, जिनके कायोन्वित करने में काफी रुपये की जरूरत है |* 
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आयोग यह भी जानती थी कि राज्य की सरकारों - जिनके ऊपर 
माध्यमिक शिक्षा के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व था--की आर्थिक क्षमताएँ 
इन कार्यों के लिए असमर्थ थीं। अतः आयोग के विचार में यह 
जरूरी हे कि केन्द्रीय सरकार माध्यमिक शिक्षा, विशेषतः टेकनिकल 
शिक्षा तथा नागरिकता की शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर भी ले।* यह भी आवश्यक है कि शिक्षा के लिये पर्याप्त, धन 
प्राप्त करने के उद्दे श्य से, नये प्रकार के कर लगाये जायेँ। इन बिचारों 
को ध्यान में रखते हुए आयोग ने नयी योजना के आर्थिक पक्ष के 
समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव उपस्थित किये | 
९. ७५ 


१. माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन तथा उन्‍नति के काय में 
किक ० कु ७० 
केन्द्रीय तथा राज्य का पूण सहयोग स्थापित हो | 

२. व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए एक केन्द्रीय बोड 
आफ बौकेशनल एजुकेशन? कायम किया जाय | 

३. केन्द्रीय सरकार माध्यमिक शिक्षा के पुनंगठन का कुछ 
उत्तरदायित्व सीधे ग्रहण करे ओर इसके लिए पयाप्त आर्थिक 
सहायता दे। 

४. माध्यमिक स्तर पर टेकनिकल तथा व्यावसायिक शिक्षा के 
विकास के लिए एक उपकर लगाया जाय जो कि 'ओद्योगिक शिक्षा- 
उपकर' कहा जाय | 


४. रेल, यातायात, डाक तथा तार जेसे उद्योगों तथा संस्थाओं 
--जिनका राष्ट्रीय करण हो चुका है--की आय का कुछ हिस्सा खास 
तरह की टेकनिकल शिक्षा के विकास के लिए दिया जाय | 

६. शिक्षा के लिए दिये गये दान की रकम पर किसी प्रकार का 
उपकर न लगाया जाय | 

न ९७ के ३. कोई, ० 

७, शिक्षा-संस्थाओं के द्वारा खरीदे जाने वाले वेज्ञानिक यन्त्रों, 

सामनों तथा पुस्तकालय की पुस्तकों पर चुगी न लगायी जाय । 
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शिक्षा की प्रगति (१६४७-१६५६) 

इस अध्याय के सामान्य परिचय में हमने देखा है कि स्वतंत्र 
भारतके इतिहास का प्रथम अध्याय विषम राजनीतिक परिस्थितियों, 
साम्प्रदायिक कलहों, महंगी ओर दुर्भिक्ष के बीच प्रारम्भ हुआ | हमन 
देखा है क्रि इन परिस्थितियों के सामाधान में सरकार के ध्यान 
तथा सावेजनिक कोष-दोनों ही पर भारी दबाव पड़ा। फिर भी 
जसा कि हम संक्षेप में पहले हीं कह चुके है, स्वतंत्रता के विगत 
१० वर्षों में भारत में, शिक्षा के हर क्षेत्र में, अभूतपूत्र प्रगति हुई । 
शिक्षा के प्रसार के अतिरिक्त, शिक्षा की गुणात्मक उन्नति की ओर 
भी सरकार ने पर्याप्त ध्यान दिया। शिक्षा के पुनर्गठन का जो-जो 
योजनाएँ बनायी गई तथा जो-जो आयोग नियुक्त हुए-डनके विवरण 
हम पहले दे चुके है। शिक्षा के प्रसार तथा उन्‍नति के काय सें इन 
योजनाओं तथा आयोगोां की सिफारिश सरकार के समत्तष बराबर 
रहीं, यद्यपि, अनेक कठिनाइयों के कारण अभी तक, ये पू्ुरूप से 
कायोन्वित न हो पायी है। नीचे हम स्वतंत्र भारत के १० वष के 
जीवन भें, शिक्षा के विभिन्‍न क्षेत्रों में जो-जो प्रगति हुई, उनका 
संक्षिप्त परिचय उपस्थित करते हैं । 


प्राथमिक तथा बुनियादो शिक्षा--प्राथमिक शिक्षा का प्रश्तनार स्वतंत्र 
भारत की शिक्षा-सम्बन्धी चेष्ठाओं सें, प्रथम स्थान रखता हैँं। हमने 
देखा है कि भारत के संविधान भें सरकार के ऊपर यह दायित्व 
आरोपित किया गया कि वह १० वर्षों की अवधि में ६-१७ वर्ष के 
सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवाये शिक्षा उपलब्ध कर दे । संवि 
धान का यह निदेश प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी सरकार की सारी 
योजनाओं तथा क्रियाओं का प्रकाश-स्तम्भ रहा । फल्नस्वरूप प्राथमिक 
शिक्षा का. इस अवधि में, तीत्र विस्तार हुआ । सन्‌ १६४७ ३० में 
भारत के प्रमुख प्रान्तों में प्राथमिक स्कूलों की संख्या १,३४,६६६ थी, 
जिनमें ९००,४७ ३९७ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे ।* सन्‌ १६४३ 
ह० में इन्हीं प्रान्तों में प्राथमिक स्कूलों की संख्या २, ०, २८४, तथा 
छात्रों की संख्या १, ४६, ६५,०५६ हो गयी || सन्‌ १६५४ इ० मे समस्त 
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भारत में कुज्ञ प्राथमिक स्कूलों की संख्या २,३६, ११८ थी, जिनमें 
२१०००००० छात्र भरती थे ।* इन स्कूलों पर कुल मिलाकर ४७३६ 
करोड़ रुपये खच्चे हो रहे थे । 


प्राथमिक शिक्षा को अनिवाय बनाने के उद्देश्य से आसाम 
(१६४७). बम्बइ ।१६४७), मध्य भारत (१६४६), तथा बिन्ध्य प्रदेश 
(१६४२) में कानून पास किये गये । ' 

केन्द्रीय शिक्षा-परामश-दात्री समिति के परामश के अनुसार 
भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि ६-१४ वर्ष के वय-वग के बच्चों 
की अनिवाये शिक्षा का रूप, बुनियादी शिक्षा हो | इत्त निश्चय के 
पहले स्रे ही प्राथमिक शिक्षा से लोगों को असंतोष हो रहा था और 
यह आवश्यक समझा रहा था कि प्राथमिक शिक्षा को बुनियादी 
शिक्षा की ओर सोड़ा जाय | सरकार के निश्चय ने इन चेष्ठाओं का 
सावजनिक तथा देश-व्यापी रूप दिया। अतः: सन्‌ १६४७-५६ की 
अवधि में प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित 
करने की पूरजोर चेष्टाएँ शुरू हुई! | फलस्वरूप सन्‌ १६४३ ३० में 
जुनियर बेसिक स्कूलों की संख्या (जिनमें उत्तर-प्रदेश के बुनियादी' 
प्राथमिक स्कूल शामिल हैं ) ३३, ७३६ द्वो गयी | यद्यपि बुनियादी 
शिक्षा सामान्य शिक्षा पद्धति से उच्चतर सिद्ध दो चुकी हे, इस 
शिक्षा की उपलब्धियाँ उतनी नहीं हुइ', जितनी कि लोगों को आशा' 
थी ।/८ इसका प्रधान कारण यह था कि बुनियादी शिक्षा को उचित 
नीति से संचालित करने वाले सुयोग्य शिक्षकों की नितान्त कमी 
थी। बुनियादी शिक्षा की मान्यताएँ शिक्षकों से बहुत अधिक. 
अपेक्ता रखती हैं, जोकि प्रादुभू त न हुई । 


शिक्षकों का प्रशिक्षण--प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के- 
लिए शिक्षर्ों का प्रशिक्षित होना अत्यावश्यक है। स्कूलों की- 
वृद्धि के साथ-साथ शिक्षक के प्रशिक्षण की आवश्यकता भी 


* _७8]9 988... ... .-- 7?77970980१008 ॥)ए48078 2. 968. 
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अधिक स्पष्ट होने ज्गी ।, फलस्वरूप, सरकार का ध्यान शिक्षण की 
सुविधाओं के विस्तार की ओर गया; और सन्‌ १६४८-४३ के बीच 
प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में तीत्र वृद्धि हुईइ। सन्‌ १६४७ ३० में 
प्राथमिक स्कूलों में कुल ५६१,००० शिक्षक थे, जिनमें ४८२ प्रतिशत 
अशिक्षित थे। इस व ट्रेनिंग स्कूलों में, औसत रूप से, ४०००० 
छात्र भरती थे। सब्‌ १६४३ में इनकी संख्या प्रतिवष ७०,००० हो 
गयी ।* साथ ही, बहुत से सामान्य ट्रनिंग स्कूलों को बेसिक ट्रेनिंग 
स्कूलों में परिवर्तित किया गया | सन्‌ १८४८-५३ के बीच शिक्षकों 
के प्रशिक्षण के ख्च में भी काफी वद्धि हुइ। सन्‌ १६४८ में इस शिक्षा 
पर केवल १०६ करोड़ रुपये खच हो रहे थे। सन्‌ १६४३ इ० सें यह 
खचच बढ़कर २०६ करोड़ हो गया ।| 

शिक्षक्रों का वेतन--प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की वेतन-बृद्धि की 
ओर भी कुछ चेष्टाएँ हुई । केन्द्रीय वेतन आयोग (0677०) 989 
007078300) की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने 
संशोधित वेतन-क्रम को सभी केन्द्रीय राज्यों में लागू करने का परा मश 
दिया, इसके अनुसार मेट्रिक ट्र न्‍्ड शिक्षकों का वेतन-क्रम ६८-४-१२०-४ 
१७० रखा गया तथा अप्रशिक्षित मेट्रिक शिक्षकों का वेतन-क्रम ४५- 
३-८४-४-१२४-४-१३० और अप्रशिक्षित अ-मेट्रिक शिक्षकों का वेतन- 
क्रम ३४५-१-४०-२-६० निधारित क्रिया गया। महँगी भत्ता अल्नग से 
मिलता था। इस तरह, केन्द्रीय प्रशासित किसी भी ज्षेत्र में प्राथमिक 
शिक्षकों का वेतन, सन्‌ १६४३ में, १०० रु० प्रतिभास से कम न था || 

केन्द्रीय सरकार के अनुकरण पर सभी राज्य-सरकारों ने भी 
प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन-क्रम में सुधार की चेष्टाएँ कीं। 
इनके फलस्वरूप सन्‌ १६४ १-४२ में अधिकांश राज्यों में शिक्षकों का 
न्यूनतम वेतन ३० रु० प्रतिमास हो गया, जबकि १६४७-४८ में यह 
१२-१४ रु० था । क्‍ क्‍ 

बिहार--बिहार राज्य से भी सन्‌ १६४७ के पश्चात्‌ प्राथमिक 
स्कूलों के शिक्षकों के बेतन के सुधार की ओर ठोस कदम उठाया गया | 
'सरकार के आज्ञापत्र नं० ३८४६, दिनांक २७ मई के अनुसार प्राथमिक 
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स्कूलों के शिक्षकों के लिए निम्नलिखित वेतन-क्रम १ ली अप्रेल 
१६४६ से लागू किये गये [* 


प्रशिक्षित भें जुएट --+ ७४-४-६४-इ३० बी० ५-१२०--इ “बी ० 


अप्रशिक्षित ग्रे जुएट,-- | 
आइ० एस-सी ०, भाइ०ए० (सी०टी०) ६०-२-८४०--३० बी---२-१०० 
अपश्रशिक्तित आइ० ए०-+हेडमास्टर.. --४४-२-५५ इ० बी० २-७५ 
असिस्टेंट 9. “20२०० »« 


मंद्रिक सी० टी० -7£४४-२-४४५ इ० बी० २-७४ 
अप्रशिक्षित मेट्रिक 

अथवा दी० एम० सी० टी० “7 ४०-१--४० इ० बी० १-६० 
असेट्रिक प्रशिक्षत-- -- ३०-- १-४० 


एसम० भी० जी० टी० या इ० टदी० --३४-२-७४ इ० बी० १-४५ 
संस्कृत, फारसी आदि के शिक्षक --४०-१-५० इ० बी० १-६० 
यू० पी० जी० ठी० या इ० टी०. ++२४-३४-- ३५ 
अन्य अप्रशिक्षित “- २४--१---३० 


बेतन के अतिरिक्त प्रतिमाह १० रुपया महंगी भत्ता हर 
शिक्षक को स्वीकृत किया गया | 


१ ली अप्रिल १६५५ से उपयु क्त बेतन-क्रम सें पुन सुधार किया 
गया ओर अ-सेट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों का बेतन-क्रम ३०-१-४० से 
बढ़ाकर ३४-१-४४ प्रतिमाह किया गया |+ 


बिहार सरकार की एक प्रस्तावित योजना के अनुसार प्राथमिक 
स्कूलों के शिक्षक्ों के बेतन-क्रम में पुनः सुधार किया जानेवाला है 
जिसके अनुसार प्रशिक्षित अं जुएट तथा प्रशिक्षित इन्टरमिडिएट 
शिक्षकों के धेतन-क्रम पूबवत रहेंगे। किंतु निम्नलिखत योग्यत्ता के 
शिक्षकों के वेतन-क्रम इस प्रकार होंगे-- 
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अप्रशिक्तित इन्टरमिंडिएट 

या प्रशिक्षित मैट्रिक. --५०-२-६० इ० बी० ६०, 
प्रशिक्षित अ-मेट्रिक --४०-२-५० इ० बी० १-६१-२-७४ 
अप्रशिक्षित मेट्रिक --४०-५-४० ह० बी० १-६० 
अप्रशिक्षित अ-मेट्रिक 
तथा प्रशिक्षित यू० पी० -7३०-१-४० 


इस तरह सच १६४७ के पश्चात्‌ प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक्रों के 
बेतनमें, सभी राज्यों में, वृद्धि हुईं । कहीं-कहीं तो यह वृद्धि चौगुनी और 
पाँचगुनी हुई | किंतु वस्तुओं के मूल्य की ब्ृद्धि के कारण यह वृद्धि 
शिक्षकों की स्थिति सुधारने में विशेष सफल न हुई | और यह सानना 
पड़ता है कि प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का वत्तेमान बेतन ऐसा नहीं 
है कि वह उपयुक्त नर-नारियों को शिक्षण कार्य क्री ओर आकृष्ट 
कर सके ।* 
प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के प्रशासन के क्षेत्र में १६४७ इ० 
में, बिहार में, एक महत्त्वपूर्ण परिवतन हुआ । इसी वर्ष मार्च *६५७ 
में राज्य के विधान-मंडल ने “बिहार लोकल सेल्फ गबनमेंट 
अमेन्डिंग एण्ड वेलिडेटिंग ऐक्ट १६४४” पास किया, जिसके अनु- 
सार प्रचलित लोकन्न सेल्फ-गवर्नमेंट कानून में, शिक्षा से सम्बन्धित, 
कई परिवर्तन किये गये || इसके पूर्व ही २४५ जनवरी १६४४ में बिंहार 
के राज्यपाल ने एक अध्यादेश के द्वारा उक्त कानून की मुख्य बातें, 
अस्थायी रूप में, चालू कर दी थीं। नये कानून के अनुसार हर जिले 
में एक जिल्ला शिक्षा कोष (7068000: 2000%007 #'प्र70। कायम 
किया गया, जिसमें जिला बोड को प्राप्त होनेवाले सभी शिक्षा- 
सम्बन्धी रुपये संग्रहित होते हैं। यह कोष जिला बोडे को ही सौंपा 
गया । किन्तु इस कोष के संचालन का अधिकार जिला शिक्षा अधीक्षक, 
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( 80700 9प96-7॥67076 ० मत्प्र०४४07 ) को दिया गया, 
जिसकी .नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है ।* जिला शिक्षा-अधीक्षक 
को यह भी अधिकार प्राप्त हे कि बह, जिला बोडे की सहमति से, 
सहायता-प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों अथवा अन्य तरह के कायकरताओं 
की नियुक्ति, पदोन्नति, वखोस्‍्तगी आदि करे। यदि इस सम्बन्ध में 
जिला शिक्षा-अधीक्षक तथा जिल्ञा बोड में मतभेद उपस्थित हो जाय, 
तो विवादास्पद प्रश्न ऐसे अधिकारी के पास भेजा जाय, जो सरकार के 
द्वारा निर्दिष्ट किया जाय। उस अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा |+ 


कानून के अनुसार हर जिले में एक परियोजना कमिटि 
( [77772 (/07777066 ) के संगठन की व्यवस्था भी की गयी 
है। इस कमिटि के अध्यक्ष 'डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रोट” तथा मंत्री शिक्षा- 
अधीक्षक रहेंगे। इनके अतिरिक्त कमिटी में निम्नलिखित सदस्यों 
को रहना चाहिए। 


१-- जिला बोड के चेयरमेन 
२--जिले के शिक्षा-निरीक्षक 
के कि 
३--जिल्ला नगर पालिका के चयरम न हि 
४-राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त एक गरसरकारी सद्स्य 


४-राज्य-सरकार के द्वारा नियुक्त बिहार विधान मंडल के 
प्रतिनिधि, जिनकी संख्या ५४ से अधिक न होनी चाहिए । 


जिला परियोजना कमिटी का यह कतंव्य निधारित किया गया 
कि वह जिले में प्राथमिक तथा भिडिल शिक्षा के विस्तार की योजना 
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बनावे और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, समय-समय पर, उपयुक्त 
उम्मीदवारों की सूची तयार करे ।* 

कानून के द्वारा राज्य-सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि 
यदि राज्य के द्वारा शिक्षा के काय के लिए, जिला बोर्डा को स्वीकृत 
या हस्तान्तरिंत रुपये, उन कार्यों में, जिनके लिए ये प्रदत्त या 
हस्तान्तरित हुए थे, भल्नीमाँति न व्यय हो रहे हों, तो वह एक ऐसे 
अधिकारी को नियुक्त करे, जो जिला बोड के इस कानून के द्वारा दिये 
गये शिक्षा-सम्बन्धी सभी उत्तरदायित्वों का वहन करे। सरकार को 
यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह जिला शिक्षा-कोष के संरक्षक को 
यह आदेश दे कि वह उक्त अधिकारी को उतने रुपये दे, जो कि उसके 
कार्यों के लिए आवश्यक हों |] 

उपरोक्त कानून ने बिहार में जिला बोर्डों के अधिकार, प्राथमिक 
तथा मिडिल शिक्षा के सम्बन्ध में, अत्यन्त सीमित कर दिये | यद्यपि 
स्कूल, शिक्षक तथा कोप पर जिला बोड्डों को स्वाभित्व, वेधानिक रूप 
से, कायम रहा, प्राथमिक तथा मिडित शिक्षा के प्रशासन के क्रिया- 
त्मक अधिकार जिला शिक्षा-अधीक्षक को हस्तान्तरित हो गये। 
नयी व्यवस्था के अधीन प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के प्रशासन 
तथा सामान्य स्थिति में, कुछ द्वी दिनों में, काफी सुधार हुआ है। 
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शिक्षकों की नियुक्ति, बदली तथा बखोस्तगी अब अधिक नियमित 
रूप में होने लगी है। इनके वेतन की चुकती जो पहले बहुधा विल्म्ब 
के साथ तथा अनियमित रूप में होती थी, अब लगभग समय पर 
होती है । 


प्राथमिक्र स्कूलों के प्रशासन के संबंध में एंक और परिवतंन स्कूल 
सब-इन्सपेक्टरों पर जिला बोडे के तथा नगरपालिका के अधिकार 
के सम्बन्ध में हुआ । जिला बोड के अध्यक्षों को यह अधिकार था 
कि वे इनके कार्यों पर सामान्य निगरानी रखें, इनके कार्यों के सस्वन्ध 
में गुप्त-रिपोट (007977067909] 79707) लिखें तथा इनकी सेवाएँ 
स्थगित (878/670) भी कर दें। इनकी सहमति के विना सब-इन्स- 
पेक्टरों की बदली भी, जिला-निरीक्षकों के द्वारा नहीं हो सकती थी। 
जिला बोड आदि के अधिकारी बहुधा इन अधिकारों को दुरुपयोग 
करते थे, जिनसे सब-इन्सपेक्टरों को इनक्री ओर से तरह तरह की 
आशंकाएँ बनी रहती थीं। साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र में अन्य कई 
तरह की गड़बड़ी होती थी। सरकार ने जिला बोडों से सब-इन्स- 
पेक्टरों से सम्बन्धि के प्रशासनिक वापस लौटा लिये । 

हमने पहले देखा है कि कई आयोगों तथा कमिटियों ने इस 
बात की सिफारिश की थी कि प्राथमिक स्कूलों के सम्बन्ध में स्थानीय 
संस्थाओं के अधिकार सीमित कर दिये जायाँ। बिहार सरकार 
की उपरोक्त चेष्टाएँ इस दिशा में एक ठोस कदम है, जो कि 
उचित है । 

माध्यमिक शिक्षा-स्वतंत्रता के पश्चात्‌ माध्यमिक शिक्षा की 
'उन्नति तथा इसके विस्तार के सम्बन्ध में व्यापक तथा महत्वपूण 
कार्य हुए ।* वस्तु तः भारतीय शिक्षा-पद्धति की ऋखला में माध्यमिक 
शिक्षा ही सबसे निबल कड़ी थी। अतः इस अआऋखला को सबल 
बनाने के लिए साध्यसिक शिक्षा की कड़ी पर सबसे पहले और 
सबसे अधिक ध्यान देना था। फलतः स्वतंत्र भारत में शिक्षा 
के पुनर्गठन की जो जो योजनाएँ बनीं, उनमें माध्यमिक शिक्षा 
के सुधार पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। माध्यमिक शिक्षा की 
विभिन्न समस्याओं का पूर्ण अध्ययन माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 
किया, जिसका परिचय हम पहले उपस्थित कर चुडे हैं। इस रिपोर्ट 
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के प्रकाशन के बाद, इसकी सिफारिशों के अनुसार साध्यमिक 
स्कूलों के स्वरूप, उनके पावठ्य-क्रम, शिक्षण, पामख्य-पुस्तक, शिक्षणु- 
सामभो--सभी दिशाओं में सुधार किये जा रहे है। 


गुणात्मक उन्नति के साथ-साथ, स्वतंत्र भारत सें, माध्यमिक 
शिक्षा का संख्यात्मक विस्तार भी तीत्र तथा अभूतपूर्व हुआ || भारत 
के प्रमुख प्रान्तों में सन्‌ १६४८ ३० में कुल सिज्ञाकर, १२,६६३ साध्य- 
मिक स्कूल थे, सन्‌ १६४३ इ० में इनकी संख्या १८,४६७ हो गयी। 
हाइ स्कूलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जो कि ३६६४५ से ७०६२ 
हो गयी । यह वृद्धि लगभग ७७ प्रतिशत थी। इसी अवधि (१६४८-- 
४३) में मिद्ित्नों सक्रूज्ों की संख्या ८,३६८ से बढ़कर, ११,७३५ हो 
गयो $ माध्यमिक स्कूलों की छात्र-संख्या में सी, स्वतंत्रता के पश्चात्‌, 
बड़ी वृद्धि हुदं। सन्‌ १६४८ में अ श्रेणी के राज्यों के मिडिल स्कूलों 
में लगभग १० लाख तथा हाइ एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में ८ 
लाख छात्र भरती थे । सन १६४३में हाइ तथा मिडिल् स्कूलों के छात्रों 
की कुल संख्या ४६,०६,६६६ हो गयी । इन स्कूलों पर कुल मिलाकर 
३६.८ करोड़ रुपये ख्च हो रहे थे ) « माध्यमिक शिक्षा की यह प्रगति 
आगे भी कायम रही | सन्‌ १६५३-४४ में, साध्यमिक स्कूलों की संख्या 
२५,६८४ तथा छात्रों की संख्या ६४-१३ लाख हो गयी । इनके ऊपर 
खर्च भी बढ़कर ४२३४ करोड़ हो गया । इन स्कूलों के अतिरिक्त, सन्‌ 
१६५१-४४ के बीच ५७०० साध्यसिक शिक्षा के अन्य स्कूल (मिंडिल, 
सीनियर बेसिक, हाई तथा उच्चतर माध्यमिक) खोले गये, जिनसें 
१४'४ लाख छात्र दाखिल थे ।॥' 


साध्यमिक्त शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जिनका 
लेख हम पहले कर चुके हैँ, माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की दिशा 
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हि निम्नलिखित कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के द्वारा संचालित हो 
श्हे है ।* 
है १) ४०० बहुद्द श्यीय स्कूल जिनमें विज्ञान; टेक्नोलॉजी, कृषि- 
वाणिज्य, ललतित-कला तथा ग्रृह-विज्ञान के १००० कक्षाएं होंगी, खोते 
जा रहे है । 

(०) ३०० स्कूलों की, विज्ञान की शिक्षा के लिये, सरकार की 
ओर से सहायता दी जा रही है 

(३) २,००० स्कूल-पुस्तकालयों को समुन्नत किया जा रहा है । 
इनमें १४०० सामान्य स्कूल में स्थित हैं 

(४) २,००० सिडिल स्कूज्ञों में दस्तकारी की शिक्षा आरम्भ की 
जा रही 

न ) शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था बढ़ायी जा रही है । 

(६) माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में गोप्ठियाँ ( 807978&४ ) 
आयोजित हो रही हैं ।| 

इन कायक्रमों के संचालन में केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य 
सरकारों को अनुदान दिये जा रहे हैं। ये अनुदान अनावत्त क ख्च 
के ६६ प्रतिशत तथा आवनत्त क खच के २४ प्रतिशत के अनुपात में 
दिये जाते हैं ।! 

माध्यमिक शिक्षा आयोग के परामशों के अनुसार भारत सरकार 
से एक अखिल-भारतीय माध्यमिक शिक्षा सभा ( #]] [707& 
00प्2०)] 0 860070487ए म!07०४४००) स्थापित की है । 

माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के जिए केन्द्रीय सरकार के द्वारा 
कई गोप्ठियाँ आयोजित की गयीं। अमेरिका के 'फोड फाउन्डेशन! 
नामक संस्था से इन गोष्ठलियों के आयोजन में काफी सहयोग प्राप्त 
हुआ | साध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण को समुन्नत बनाने 
तथा प्रशिक्षण के ज्षेत्र में अनुसंधान के आयोजन के उद्दे श्य से दिल्ली 

सेन्ट्रल इंस्टिच्यूट आफ एजुकेशन” की स्थापना की गयी। शिक्षकों 

के अन्तर-सेवा प्रशिक्षण की सुविधाओं को विस्तृत करने की ओर 
भी प्रयास क्रिया गया। 

माध्यमिक स्कूलों की पाख्य-पुरतकों की उन्नति के उद्दे श्य से केन्द्रीय 
सरकार के तत्तवावधान में दिल्ली में एक केन्द्रीय पाठ्य-पुस्तक 
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माध्यमिक स्कूल परीक्षा के सभी विषयों में निधोरित अंक के २० 
प्रतिशत १० वें तथा ११९ बें बगे में दिये गये देनिक काये के त्रिए 
संरक्षित कर दिये गये। अन्तिम लिखित परीक्षा ८० प्रतिशत अंकों 
तक सीमित रही | परीक्षा पद्धति में यह प्रयोग सबेधा नया था । 

उच्च शिक्षा-सन्‌ १६४७-५६ की अवधि में, उच्च शिक्षा के ज्षेत्र में 
भी, काफी प्रगति हुईं । सन्‌ १६४७ इ० में भारत में २९ विश्वविद्यालय 
थे। विभाजन के पश्च त्‌, जैसाकि हम पहले कह चुके हैं, पंजाब तथा 
ढाका विश्वविद्याज्यय पाकिस्तान में चले गये। इस तरह, 
भारतीय विश्वविद्यान्यय की संस्था १६ रह गयी, स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ नये विश्वविद्यालयों को स्थापना, तीत्र गति से होने लगी । 

खन्‌ १६४८ ई० में भारत में २१ विश्वविदञाज्यय तथा ४१४ कालेज 
थे। सन्‌ १६५३ ई० में इन विश्वविद्यालयों की संख्या ३०, तथा 
कालेजों की संख्या ६७६ हो गयी। इसी अनुपात में उच्च शिक्षा के 
छात्रों सें भी वृद्धि हुई । सन्‌ १६४८ ३० में इन छत्रों की संख्या १,७६, 
१७३ थी, सन्‌ १६४३ इ० मे यह संख्या बढ़कर २,६६, ६९८ हो गयी । 
टेकनिकल्ञ तथा व्यावसायिक संस्थाओं में उच्च शिक्षा ग्रहण करने 
वाले छात्रों की संख्या १६४८-४३ के बीच ४४, ६०४ से बढ़कर ध्८ 
४६७ हो गयी । * उच्च शिक्षा की प्रगति आगे भी दृढ़ रही | दूसरे ही 
बषषं (सन्‌ १६४४ इ०) में विश्वविद्यालयों की संख्या ३१, कला तथा 
विज्ञान कालेजों की संख्या ६४५१, व्यावसायिक कालेज्ञों की संख्या 
२४२ तथा विशिष्ट काल्नेजों की संख्या ८० हो गयी । + 

सन्‌ १६४७-४८ में विश्वविद्यालयों एवं कल्ला तथा विज्ञान 
कालेजों पर सरकारी कोष से ५४६६ करोड़ रुपये ख् हो रहे थे ।!| 
सन्‌ १६५३-५७ ई० में यह खर्च काफी बढ़ गया, जो कि निम्नलिखित 
रूप में आवण्टित था | 


विश्व विद्यालय-- ६०१ करोड़ 
कल्ना तथा बिज्ञान काल्लेज--११:१३ ,, 
व्यावसायि # काले ज-- ध'ण३ ,, 
विशिष्ट संस्थ।एँ--- 'ए७  , 
उच्च शिक्षा बोड--- १४ + 
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( ए८पण ) 


सन १६४४-४४ की अवधि में २ नये विश्वविद्याज्षय कायम हुए। 
इस तरह खन १६५४ में कुछ विश्वविद्या्यों को संख्या३३ द्वी गयी ।* 

सन्‌ १६४७-४६ के बीच भारत में जो नक्षे विश्वविद्यालय कायम 
हुए। बे ये हैं।-- 

(१) पंजाब विश्वविद्यालय (स्तोलन)--यह्‌ विश्वविद्यालय पूर्व 
पंज्ञाब के लिए सन १६४७ ई० में स्थापित हुआ | यहे शेक्षणक तथा 
संबद्धीय--दोनों ही है । 

(२) गौद्दादठी विश्वविद्याज्षय (आसाम)--यह विश्वविद्यात्नय 
सन्‌ १६४८ ६० में स्थापित हुआ | यह शक्ञण्िक्त तथा संवद्धोय-दोनों 
ही है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय का क्षत्रीय अधिकार आसखाम पर न रहा | 

(३) अम्मू तथा काश्मीर (श्रीनगर) सन्‌ १६४८ ३० में ही इश्न 
विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं। यह विश्वविद्यालय केवल 
संबद्धीय है। 

(४) रूड़की विश्वविद्यालप--इस विश्वविद्यालय का वोजा- 
रोपण लगभग १०० बष पहले थीमसन रूड़की कालेज के रूप में 
हुआ था, जिसके इतिद्रास से हम पहले परिचित दी चुके हैं। सन्‌ 
१६४८ ३० में यह कालेज ए5 बिश्वविद्यालय के रू में परिवर्तित 
हो गया। यह आवासिक शैज्ञणिर विश्वविद्यालय है। देश में 
इंज्ञीसियरिंग शिक्षा का यह एक-मात्र विश्वविद्यालय है। 

(४) पूना विश्वविद्याल्य--यहूं विश्वविद्यालय सन्‌ १६४६ ६० 
में कायम हुआ । महाराष्ट्र के पे कालेज जो पहले बस्बई विश्व रविद्या- 
सय के अधीन थे, इस विश्वत्रिद्यालय के अन्तर्गत लाये गये। यह 
शेक्षयिक तथा संबद्धोथ दोनों है । 

(६) महाराजा सयाजीराब विश्वविद्यालय (बड़ीद।)-इसकी 
स्थापना भी सन्‌ १६४० ३० में ही हुदे। इसका नामकरण बढ़ौदा के 
लज्ध-प्रतिप्ठ महाराज सयाजीराब के नाम पर हुआ। यह शेक्ष- 
शखिक तथा आवासिक है। इस विश्वविद्याज्नय में लतितकल्ना, ग्रह 
&०« इक संगीत तथा समाज-शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया 
जाता है। 
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( (ऐ्ेप६ ) 


(७) गुजरात विश्वविद्यालय (अहमदाबाद)--यह विश्वविद्यालय 
सन्‌ १६५० इं० में कायम हुआ | यह शेक्ञाणशक तथा सबद्धाय दूर्नोां 
है। इस विश्वविद्यालय के अधिनियम में यह निधौरित किया गया 
कि अंग्र जी माध्यम, एक निद्ष्टि अवधि सें, हिन्दी अथवा गुज- 
राती या हिन्दी और गुनरातों में बदल दिया जाय | 


(८) कनौठक विश्वविद्याज्य (घारवाड़ )-इसकी स्थापना 
भी सन्‌ १६४० ई० में ही हुईं। यह भी शेज्षसिक तथा संबद्धीय- 
दोनों है 


(६) बिहार विश्वविद्यालय--सन १६४५१ ३० में पटना विश्व-, 
विद्यालय तथा बिद्दार विश्वविद्याज्षय कानून पाख हुए। इन कानूनों 
के अनुसार पटना विश्वविद्यात्नय के क्षेत्रतथा क ये विभाजित कर 
दिये गये | पटना विश्वविद्यालय का क्षेत्र केवल पटना निगम तक 
रहा, बिहार राज्य का शेष भाग बिहार विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 
क्रिया गया। पटना विश्वविद्याज्ञय, जो कि पहले प्रधानतः संबद्धीय था 
अब पूर्णतः शक्तसखिक्र विश्वविद्यालय हो गया। कालेजों के साथ 
इसका सम्बन्ध संघीय जेंसा है। बिहार विश्वविद्यालय प्रधानत: 
संबद्धोय है, कितु कई कालेओं में इसके द्वारा शिक्षण की व्यवस्था 
भी है| अत: इसके कार्य शेक्षणिक तथा संबद्धीय दोनों हैं । 


(१०) श्रीमती नाथेबाई दामोद्र भैक्रसे (एस० एन० डी० टी०) 
महिला विश्वविद्यालय ( बस्बई )--हमने पहले देखा है कि श्रीमती 
नाथेब।ई दासोदर विद्यालय ख्त्री-शिक्षा के उत्थान के लिए एक 
अखिल भारतीय संस्था थो। सब्‌ १६४१ ३० में यह संस्था, विश्व-: 
विद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गयी | यद्द विश्वविद्य ल्य संबद्धीय 
है। स्मियों के उपयुक्त विषयों की शिक्षाओं को प्रश्रय देना इसका 
विशिष्ट उद्देश्य है । 

(११) विश्वभारती विश्वविद्यालय, (शान्ति निकेतन) विश्व 
भारती की स्थापना, जेंसाकि दम पहले कह चुके हैं, विश्वकृषि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा सन्‌ १६२६ में हुई थी । सन्‌ १६४१ इ० में 
भारतीय संधद के एक अधिनियम के द्वारा यह संस्था केन्द्रीय 
सरकार के अधीनस्थ एक बिश्वविद्याक्षय के रूप में परिवर्तित हो 
गयी। यह आवाशिक, ऐकीय तथा शैक्षरिसिक्त विश्वविद्यालय है। शिक्षा, 
संस्कृति तथा लज्ित कल्ला इस विश्वविद्यालय के विशिष्ट विपय हैं। 


( ४६० ) 


(१२) श्री बेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपती ( मद्रास )--यह 
विश्वविद्यालय सन्‌ १८५५४ ई० में स्थापित हुआ। यह शेक्षरिक्त 
तथा आवासिक विश्वविद्यालय है । ह 

(१३) जादवपुर विश्वविद्यालय, कल्कत्ता--इसकी स्थापना 
सन्‌ १६४५ सें हुई। यह शैक्षिक तथा संबद्धीय-दोनों है । 


(१४) सरदार वल्ज्ञभ भाई विद्यापीठ--यह भी सन्‌ १६५४ ई० 
में स्थापित हुआ | यह भी शेक्षनिक तथा संबद्धीय है । 


विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के अनुसार बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुसलत्रिम विद्यात्नयों के साम्प्रदायिक 
स्वरूप कानून के द्वारा बदल दिये गये | दिल्‍ली विश्वविद्यालय का भी 
रूपान्तर हुआ | 


विश्वविद्यालय अनुदान त्रायोग (0०४09 97870 (0णापं8- 
807) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, जैसा कि हम पहले देख चुके 
हैं, विश्वविद्याकय-शिक्षा को संयोजित करने के लिए एक विश्वविद्या- 
लय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी । फल्नस्व॒रूप, 
भारत सरकार ने २८ दि्खम्बर १६५३ को स्वर्गीय डा० भटनागर की 
अध्यक्षता में यह आयोग स्थापित किया। मंडल के प्रधान काय दो 
थे--विश्वविद्यालय शिक्षा का मापदंड निर्धारित करना तथा सभी 
विश्वविद्यालयों के मानों को संबद्ध करना | इस आयोग को बवेघानिक 
अस्तित्व देने के उद्दे श्य से, सन्‌ १६५४५ ६० में संसद्‌ में एक कानन 
पास हुआ, जिसमें संडल्न के संगठन तथा काय निर्दिष्ट किये गये । 
कानून के अनु्तार आयोग के सदस्यों की संख्या & रखी गई, जिनमें 
३ विश्वविद्याकयों के उपकुल्षपति रहने चाहिए थे, २ केन्द्रीय सरकार 
के प्रतिनधि तथा ४ सुप्रसिद्ध शक्षा-शास्त्री। आयोग को यह 
अधिकार प्राप्त हे कि वह विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनुदान 
की रकम निरश्ष्ट करे तथा उच्च शिक्षा की विकास-योजनाओं को 
कायोन्वित करे | 


सन्‌ १६४४-४४ के अन्द तकू आयोग ने १६४ करोड़ रुपये 
विभिन्न कार्यों के लिए, विश्वविद्यालयों को दिये। १६५५-४६ 
में भी ३४५ करोड़ रुपये विश्वविद्यालयों को इसने स्वीकृत किये ।( 


_महल्‍०«ममब९:6०५०पनकाममभ्चयाफनककपन्‍ालक . 
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( ४६१ ) 


विश्वविद्यालय आयोग की अन्य सिफारिशों, जिनका विवरण 
हम दे चुके हैं, को भी कायौन्वित करने की चेष्टा हो रद्दी है। 

विश्वविद्यालयों के पारस्परिक खहयोग के उद्देश्य से अन्तर- 
विश्वविद्यालय मंडल ( [7667 0मा7०/४/ए० 30870 ) स्थापित 
हुआ। इस संडल का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि यद्द भारतीय 
विश्वविद्य लय की उपाधियों को विदेशों में स्वीकृति दिल्लाने की चेष्ठा 
करे। अपग्रि्न १६५३ में बोर्ड के तत्त्वाबधान में शिक्षा-मंत्रियों तथा 
उपकुल्पतियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा के 
स्वर को उठाने के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण निर्शंय किये गये ! 


अनुसंधान--सन्‌ १६४७ के पश्चात्‌ उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में, 
अनुसंधान कार्य की उल्लेखनीय प्रगति हुई || दिल्ली विश्वविद्यान्नय ने 
१६४७-४२ के बीच अखिल भारतीय स्तर पर १४० रु० के ३ अनुसंधान 
'फेज्ञोशीप” स्वीकृत किये। इतिहास तथा अथेशास्त्र में भी इसने तीन 
छात्रवृत्तियाँ प्रतिवर्ष स्वीकृत कीं। बिहार सरकार ने द्रभंगा में संस्कृत 
के स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुखंधान के लिए “मिथिला इन्स्टि- 
च्यूट” की स्थापना की । नालन्दा में इसने पाल्ती तथा बोद्ध साहित्य के 
उच्च अध्ययन तथा शोध के लिए “मगधघ इन्स्टिच्यूट” स्थापित किया । 
प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व के सम्बन्ध में फे० पी० जायसवाल 
इन्सटिच्यूट, पटना! क्रियाशीजल रहद्दा। बिद्दार-राष्ट्रभाषा-परिपदू ने 
धुप्रखिद्ध विद्वानों के भाषण, हिन्दी में, आयोजित किये तथा कई 
विषयों से सम्बन्धित मोलिे ग्रन्थों का प्रद्राशन, छिन्दी में, कराया । 
अप्राप्प रचनाओं को खोज में भी यह संलग्न रही | 

बम्बर में अनुसंधान-काय के लिए १२ संस्थाएँ क्रियाशील थीं । 
इनमें अहमदाबाद का भौतिक प्रयोगशाल्ञा, बम्बई विश्वविद्याज्नय. 
का आर्थिक तथा सामाजिक विभाग और 'इन्स्टिच्यू- आफ साइंस? 
टाटा इन्स्टिच्यूट आफ फंडार्मेंटल रिसचे”, “टाटा इन्स्टिच्यूट आफ 
सोशल साइन्से ज्ञ” प्रमुश्न थे। मद्रास विश्वविद्यालय ने तामित्र के 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण काये किये | 

इतर-पाठ्यक्रम काय ः--सन्‌ १६४७ के पश्चात्‌ उच्च शिक्षा में शिक्ञा- 
प्रद तथ। स बनात्मक इतर-पावख्य-क्रम के कार्यों को बड़ा प्रश्रय मिल्ञा । 
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( ४६२ ) 


सभी विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में छात्र-संघ, सहयोग सोखाइटी, 
संगीत-नात्य सभा, समाज सेवा दत्न आदि कायम किये गये। अन्त 
कोल्ेज्ीय तथा अन्तर्विश्वविद्याह्नयीय प्रतियोगिवाएं भी आयोजित की 
गयीं तथा परिभ्रमण संगठित हुरए। विश्वविद्यत्नयों तथा कालेजों में 
एन० सी० स्ती० सबसे आकर्षेह्न बाहरी कार्य रहा। बड़ोदा विश्व- 
विद्यालय ने सन्‌ १६४९ में द्विमालय-स्थित 'पिण्डारी-लेसियर” की 
चढ़ाई आयोजित की । 


टेकनिकल तथा व्यावक्षायिक शिक्षा ;--सन्‌ १६४७-४५ ६ की अबधि में 
टेकनिकल शिक्षा की बड़ी वीत्र प्रगति हुईं । इस तीजत्र प्रगति का मूल 
कारण यह था कि स्वतन्त्रता के साथ दी सरकार तथा जनता दोनों 
ही, देश के आर्थिक उत्थाऩ के लिए, टेकनिकल शिक्षा का विस्तार 
आवश्यक मानने लगीं ।* देकनिऋत्ञ शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार 
के साथ इस शिक्षा के प्राप्त करनेबाले छात्रों की संख्या में बड़' ब्रद्धि 
हुई | खन्‌ १६४७ ई० में टेकनिकल शिक्षा की संस्थाओं में ६,६०० छात्र 
शिक्षा ग्रहणु कर रहे थे। सन्‌ १६४३ ई० में इनकी संख्या १२,७०० 
हो गयी || इस संख्यात्मक विस्तार के अतिरिक्त, उपयुक्त अनधि में, 
टेऋनिकल शिक्षा के विस्तार केक्षेत्र मेंदो बातें हृष्टिगोचर हुईं ।(क) इस 
शिक्षा को सुविधारयें--शिक्ष झ, सामान तथा भवन भआाद में काफी 
वृद्धि हुद। ख--इनजिनियरिंग तथा टेकनिकल शिक्षा के प्रमुख 
विभागों के लिए उच्च विशेषीकृत शिक्षा आयोजित की गयी || 


हमने देखा है कि टेकनिकत्न शिक्ष। के संयोज्नन तथा विकास के 

लिए सन्‌ १६४४ ३० में आल्न इंडिया कॉसल आफ टेकनिकल 
एजुकेशन! की स्थापना हुई था । कोंसिल् ने ७'ब डे आफ स्टीज! तथा 
चार क्षेत्रीय कमिटियाँ नियुक्त कीं। इसी कॉसिल की सिफारिशों पर 
केन्द्रीय सरकार ने देश को चुनी हुई टेकनिकल शिक्षा की संस्थाओं 
| के विकास की एक योजना स्थीकृत की । इस योजवा को कार्यान्बित 
करने के लिए १६२ लाख अनावत्तेंक तथा २४'४५ लाख आवत्तेक खर्चे 
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( ४७६३ ) 


स्वीकृत किये गये ।* इस योजना के अनुसार १४ संस्थाओं में शिक्षा 
की सुविधाएं विस्तृत की गयीं | यह योजना आगे चल्चनकर टेकनिकतल 
शिक्षा की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गयी। इस 
पंचवर्षीय योजना का उद्दे श्य देश में टेकनिकल शिक्षा का सर्वा गीए 
विकास था। 


क्षेत्रेय तंस्थाएँ:--इंजी नियरिंग तथा देकनोलोजी के उच्च अध्ययन 
तथा अनुसंधान के लिए भारत सरकार ने खड्गपुर (पश्चिमी बंगाल्न) 
में “इंडियन इंसटिच्यूट आफ देकनोलोजी! स्थापित किया || यह 
इन्सटिच्यूट सन्‌ १६४२ में क्रियाशील हो गया। आजकल इस 
इन्स्टिच्यूट में लगभग १२०० छात्र स्नातकोत्तर अध्ययन अथवा 
अनुसंधान कर रहे हैं।| बंगलौर का “इंडियन इंस्टिच्यूट आफ 
साइन्स, ज्ञो कि जमदेशज्ञी ताता के द्वारा १६०६ ३० में ही स्थापित 
हो चुका था, विकसित किया गया। सरकार ने इस संस्था पर १७७ 
लाख रुपये। खच किये |६ पश्चिमी ज्षेत्र में ठेकनोलौजो की एक उच्च 
संस्था बम्बई में खोली जानेबाली है। दिल्ली में शहर तथा देहात 
पुनर्निमौस परियोजना की एक संस्था “स्कूल आफ टाउन ऐन्ड कन्द्री 
प्लेनिंग” स्थापित की जा रही है।| इस योजना का उद्देश्य शहर, 
देहात तथा ज्षेत्र-विशेष के पुनर्निमोख के लिये काययकृरवाओं को 
प्रशिक्षित करना है । 


ठेकनिकल्ञ शिक्षा के संयोजन, संवहन तथा प्रसार के लिए इस 
शिक्षा को तीन कमिटियाँ कायम की गयीं--मानवीय शक्ति कमिटी, 
बैज्ञानिक कमिटी, समुद्रपार छात्रवृति कमिटी। सानवीय कमिटी 
को टेकनिकल शिक्षा के विस्तार के लिए कितने और किस प्रकार के 
व्यक्तियों की जरूरत होगी इसका निर्धारण करना था। वैज्ञानिक 
कमिटी के जिम्मे वेज्ञानिक शिक्षा के प्रखार तथा उन्नति की ओर ध्यान 
देता था। समुद्रपार छात्रवृत्ति कमिटी के जिग्में डचच शिक्षा तथा 
विशिष्ट शिक्षा के किए छात्रवृत्तियों का आयोजन करना था। तीसरे 
कार्यक्रम के अधीन तीन तरद्द की आर्थिक सहायता चालू की गयीं--- 
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व्यावद्दारिक प्रशिक्षण-बृत्ति, अनुसंधान प्रशिक्षण छात्रवृत्ति, उच्च 
वेज्ञानिक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान। १६४४ इ० 
तक ६२४ सीनियर तथा ४४४ जुनियर छात्रव॒त्तियों, इंजीनियरिंग के 
स्‍्नातकों तथा डिप्ज्ञोमा-प्राप्त व्यक्तियों को आगे प्रशिक्षण के लिए, 
दी गयीं। इनके अतिरिक्त ४६५ सनीयर तथा ४३३ जुनियर छाचत्र- 
वृत्तियाँ, ठेकनिकल शिक्षा के सम्बन्ध में अनुसंघान करने के लिए 
विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को दो गयीं। २४ करोड़ 
रुपये सरकार ने अनुद्यन तथा कज् के रूप सें विभिन्न संस्थाओं को 
सामान खरीदने तथा अन्य कार्यों के लिए दिये ।* 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधेन केन्द्रोय सरकार ने अक्तूबर 
१६५५ तकऋ १४४ करोड़ रुपये देकनिकल शिक्षा के लिए, अनुदान के 
रूप में, दिये | कई संस्थाओं को छात्रावास के निर्माण के.लिए केन्द्रोय 
सरकार ने, सूद रहित कज के रूर में, ६८ लाख रुपये दिये || 

१६४४-५६ में देश में ३६ मेडिकल कालेज, २ सेडिकल स्कूल 
तथा ६ दन्त-चिकित्सा के कालेज थे। एलोपेथिक चिकित्सा की 
अत्य संस्थाएं क्रियाशीज थों। मेडिकल स्कूलों की कम संख्या 
इसलिए है कि १६४९ के पश्चात्‌११ स्कूलों को कालेजों में परिवर्तित 
कर दिया गया। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था के ल्िए कई 
कलेज्ञों तथा संस्थाओं के चुने हुए विभागों के शिक्षण का स्तर 
उठाया गया । सच १६४४-५४ में ४६ छात्र स्तातकोत्तर प्रशिक्षण के 
लिए इन विभागों तथा संस्थाओं में भरती हुए। केन्द्रीय सरकार के 
तत्वावधान में एक अखिल भारतीय मे'डकल इंस्टीच्यूट ( 8] 
[8 (००४०७) ॥ज8॥/79 ) की स्थापना को बात भा तय हो 
चुकी है, जिसपर ४'८ करोड़ रुपये अनावत्तेक रूप में तथा १३ 
करोड़ रुपये आवत्त क रूप में खर्च किये जायँगे। सदयक चिकित्सक 
( &पडा।87ए 77600%&] श0707678 ) का दो वर्ष के प्रशिक्षण की 
एक योजना भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के द्वारा सन १६४४ में 
स्वीकृत हो गयी है । 

स्वतंत्रता के पश्चात्‌ विशिष्ट रोगों तथा स्वराज्य सम्बन्धी विशिष्ट 
समस्याओं के सम्बन्ध में शोध करने के लिए कई अनुसंधान केन्द्र 

+ ४048, 958. 
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( ४६४ ) 


तथा प्रयोगशालाएँ स्थप्रित की गयीं। इनमें न्यूट्रेशिन रिसचे 
इंस्टिच्यूट ( कूनुर ), विरस ( ४:/८४ ) रिसचे इंस्टिच्यूट, पूना 
(१६४३), इन्फ्लूएजा सेन्टर (कूनुर) टी० बी० रिखचे प्रोजेक्ट 
(आंध्र ), क्षेत्रेसी टोचींग एण्ड रिसचे इंस्टिच्यूट, चिंगलपेंत 
( मद्रास ), इंडियन केखर रिसचे इंस्टिच्यूट, बम्बई (१६४२) 
प्रमुख हैं। प्रयोगशाल्ाओं में बी० सी० जी० वेंडसीन लेब्रोरेटरी 
मद्रास ओर सेन्‍्ट्रक् ड्रग रिसर्च इस्टिच्यूट, कलकत्ता (१६४७) 
प्रमुख हैं। सेरोल्ोजिऋल (8०70!02709/) प्रयोगशाज्ञा तथा कसौली 
प्रयोग शालाएँ पहले से ही क्रियाशील हैं |# 


एल्ोपैथिक संस्थाओं के अतिरिक्त, आयुर्वेदीयः तथा यूनानी 
पद्धति के ४० काल्नेज तथा स्कूल देश में क्रियाशोत्र थे। इन कालेजों 
तथा स्कूलों के मान तथा प/ख्य-क्रम भिन्न-भिन्न हैं। इनसें एकरूपता 
लाने के विचार से एक्र कमिटी संगठित हो चुहो है।| 

देशी चिकित्सा के विकास के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान 
इंस्टिच्यूट “सेन्ट्रल इस्टिच्यूट ऑफ रिसर्च? सन्‌ १६४३ में स्थापित 
हो चुका है | 

होमियोपैथी चिकित्सा के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने 
पाँच वर्ष का एकपाव्य-क्रम निर्धारित किया है। बम्बई तथा बंगाल 
की सरकारों को कम-से-कम एऋ%-एक होमियपैथी शिक्षा की संस्था 
को विकसित करने का आदेश दिया गया है, जिससे इनमें सवात- 
कोत्तर शिक्षा की व्यवस्था की जा सके || 


सामाजिक शिक्षा--गत अध्याय में हम देख चुके हें कि प्रान्तीय 
स्वशासन के अधीन वयस्क शिक्षा की अभूतपूर्य प्रगति हु 
थी। दिितीय महायुद्ध तथा कांग्रेसों मंत्रिमंडक्षों के पदत्याग के 
कारण वयस्क शिक्षा की प्राति लगभग ६ वर्षों तक्त शिथिल्ञ हो 
गयो थी। क्रिंतु सन्‌ १६७४६ ई० में कांप खी मंत्रिमंडज् के पुनः 
भारग्रहण के पश्च!त्‌ इसडी प्रगति पुनः दृढ़ है गयी। हम 
यह भी कह चुके हैं कि सन्‌ १६४६ के बाद वयस्क शिक्षा का इृत्त 
विस्तृत हो गया था ओर इस शिक्षा में साक्षरता के अतिरिक्त 
नागरिकता, स्वास्थ-सफाई आदि भी शामित्न द्वो गयी थीं । 
“कक 956, 0. 82-92 
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( धृध्द ) 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ वयस्क शिक्षा की गुणात्मक तथा बल्लात्मक दोनों 
ही उन्नति हुई । वयस्क शिक्षा अब पूर्णतः सामाजिक शिक्षा के रूप 
में परिवर्तित हो गयी और इसके वृत्त भें वयस्कों की समस्त 
आवश्यकवाएँ सन्निविष्ट की गयीं ।* यह भी महसूस किया जाते 
लगा कि भारतीय गखसत॑त्र के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सम्ाजिक 
शिक्षा का तोब्र विस्तार अत्यावश्यक था। वयस्क शिक्षा के प्रसार 
की प्रेरणा संयुक्त राष्ट्रसंच के शेक्षणिणक वैज्ञानिक तथा सांस्क्रतिक 
संस्था (यूनेस्को) से भी प्राप्त हुईं। इस संस्था ने मानव समुदायों के 
उत्थान के लिए मौलिक शिक्षा ([प70%770709 €९१ए८०७४०आ) का 
प्रसार आवश्यक माना। वयस्क शिक्षा के नये कार्यक्रम में वयस्कों 
की आर्थिक स्थिति को उन्नति को अधिक महत्व दिया गया। इसके 
लिए यह्द चेष्टा की गयी क्रि उनकी व्यावसायिक कुशलता, चाहे जिस 
दस्तकारी से बह सम्बन्धित हो, समुन्नत की जाय; साथ दी उन्हें 
नये प्रकार की दस्तकारियों की शिक्षा दी जञाय। इसके अतिरिक्त 
नागरिकता की शिक्षा, स्वास्थ्य-खकाई की शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा 
भी आवश्यक सममी गयीं । सामानज्निक शिक्षा अथवा समाज शिक्षा 
शब्द का प्रचलन वयस्क शिक्षा की नयी मान्यताओं के विचार से ही 
हुआ । + सामाजिक शिक्षा से उस शिक्षा का तात्पय है, जिसके द्वारा 
जनता में नागरिकता की भावना का अभ्युदय द्वो तथा लोगों 
में सामाजिक दृढ़ता उत्पन्त ही । सामाजिक शिक्षा केवल निरक्षर 
वयस्कों को साक्षर बनाने की ओर प्रेरित नहीं रहती, बल्कि जन- 
स्रामान्य के मस्तिष्क को शिक्षित बनाने का श्रयत्न करती है |! 
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( ४६७ ) 


खामाजिक शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व प्रधानतः राज्य- 
सरकारों पर ही रहा। केन्द्रीय सरकार के काय, इस विषय में, 
निर्देश, संयोजन तथा आर्थिक सहायता से सम्बन्धित रहे। इस 
क्षेत्र में, गेर्सरकारी संस्थाएँ भी, पूर्वंबत्‌ क्रियाशील रहीं। इन 
संस्थाओं के ढ/र२ भी वयस्क शिक्षा के महत्त्वपूर्ण काये हुए। अखिल 
भारतीय वयस्क शिक्षा सभा ( &] [म)व9 2067) आ0घ०७४४07 
088009४00) ने गेर्सरकारी प्रयत्नों के संयोजन तथा निर्देश की 
दिशा में ठोस काय किये । 

स्व॒तन्त्रवा के पश्चात्‌ वयरुऋ शिक्षा के इतिहास की एक महत्वपूर्ण 
घटना थी-विभिन्‍न एशियाई देशों की अन्तरौष्ट्रोय गोष्ठी । यह 
गोष्ठो खन्‌ १६४६ ई० में मेसूर में हुई, जिसमें बहुत से एशियाई देशों 
ने भाग लिया। इस गोष्ठी में सभा देशों के प्रतिनिधियों ने वयरुक 
शिक्षा की समस्याओं को, खामूद्विक रूप से, अपने-अपने अनुभवों के 
आधार पर देखा और इनके सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निर्णय किये। 
भारत के सम्बन्ध में गोष्ठो में यह्‌ तय रिया गया कि केंद्रोय सरकार 

क--वयरुक शिक्षा के अनुसंधान का कार्य संयोजित करे, 

ख--अखिल भारतीय स्तर पर गोष्ठी आयोजित करे जिसमें 
बयस्क शिक्षा की विभिन्‍न समस्याओं पर विचार किये ज्ञायें, 

ग--वयस्कों के ज्षिण सरल साहित्य के निर्माण का एक केन्द्र 
खोले, 

घ--हृश्य-श्रव्य उपादा नों के उत्पादन, खरीद तथा आदान-प्रदान 
के लिए सलाइकारिणी समितियाँ नियुक्त की जाय॑। 

राज्य सरकारों को यह उत्तरदायत्व दिया गया कि वे अपने- 
अपने राज्य में वयस्क शिक्षा के अलग विभाग खोलें, प्रादेशिक गोष्दी 
आयोजित करें, शिक्षकों के प्रशक्षण्न की व्यवस्था करें तथा हृश्यू- 

श्रव्य उपदानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की सहायता करें |* 

जनवरी १६४८ में वयस्क शिक्षा के सम्बन्ध में सामान्य नीति 
निर्धौरित करने के लिए, केन्द्रीय परामशंदात्री समिति ने एक घयस्क 
शिक्षा कमिटी ( 3470 फ/67088४07 (0077766७ ) नियुक्त की, 
जिसके अध्यक्ष पुनवास के तत्कालीन श्री मंत्री मोहनज्ञाल सक्सेना 
थे। कमिटी ने एक योजना प्रस्तुत की, जो सामाजिक शिक्षा योजना 
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(8 8000776 06 5009]! ॥070०४07) कही जाती है | योजना सें 
सामाजिक शिक्षा के उद्दे श्य वस्यकों को नागरिक के अधिकार तथा 
कतंव्यों के प्रति जागरूक बनाना, गणशतन्त्र के प्रति स्नेह उत्पन्न 
करना तथा भारतीय संस्कृति के श्रति श्रद्धा उत्पन्न करना कहे 
गये। यह भी कहा गया कि वयस्कों को इन तीन बातों पर पूर्ों अधि- 
कार प्राप्त हो जाना चाहिए | योजना के संख्यात्मक लक्ष्य के सम्बन्ध 
में यह कहा गया कि अगले तीन वर्षो" में ५० प्रतिशत वयस्क साक्षर 
हो जाय॑ ।* योजना ने राज्य की सरकारों से इसे कार्यान्बित करने 
का अनुरोध किया और यह परामर्श दिया कि राज्य सरकार लोक- 
शिक्षा निर्देशक की सहायता के लिए समाज शिक्षा-कॉसिजल्ञ! स्थापित 
करे। जनवरी १६४७६ में केन्द्रीय परामशदात्री समिति ने वयस्क 
शिक्षा कमिटी की सिफारिशें मान लीं। इसके अनुसार केन्द्रीय 
सरकार ने निर्देशक परियोत्रना (50749 9]90) के नाम से वयस्क 
शिक्षा को संच।लित करना शुरू किया। 

फरवरी १६४६ में प्रान्तीय शिक्षा-संत्रियों का एक खम्मेलन दिल्‍ली 
में बेंठा। सम्मेलन ने निर्देशक परियोजना की अपनी स्दीकृति दी। 
केन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १६४६-४० के बीच ५६-६७ लाख रुपये प्रांतीय 
सरकारों फो वयस्क शिक्षा के लिए अनुदान दिये।। आर्थिक कठिना- 
इयों के कारण १६५०-४१ में यह अनुदान स्वीकृत न॒ किया जा सका 
किंतु १६५१-४२ सें यह फिर पुनर्जीवित क्रिया गया । जुल्लाई १६४६ में 
प्रान्त के समाजशिक्षा अफसरों की एक बेंठक हुई, जिसमें योजना 
को कार्यान्वित करने पर विचार-विसश हुए | इस बैठक सें यह तय 
किया गया कि योजना के अन्तर्गत १२-४० वर्ष की अवधि के लोग 
शिक्षित किये जाये, सामाजिक शिक्षा का पाम्यक्रम १८० घंटे अथवा 
दो घंदे प्रतदिन के हिसाब से ६० दिनों का हो, शिक्षकों के 
प्रशित्ञण के ल्षिए अल्प-हझालिक केन्द्र खोले जाये, वयस्क शिक्षा 
केन्द्रों में दृश्य-अठय उपादान अचुरता से दिए जायें तथा उत्तर-साक्ष- 
रता शिक्षा के लिए पुस्तकालय, विशेषकर परिभ्रमणशीज्ञ पुस्तकालय 
आयोजित किये जायें। 
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अप्रिल १६४१ में शिक्षाशास्त्रियों तथा समाञ-सेवा के कार्य 
कतांओं का एक सम्मेलन दिल्‍ली में बुल्लाया गया। इस सम्मेलन सें 
नये साक्षरों के लिये उपयुक्त साहित्य के निर्माण के विषय सें विचार- 
विमशे हुआ और यह तय किया गया कि नये साज्षरों के लिए एक 
देनिक समाचार-सार, एक चित्रित प/क्षिक या सासिक पत्रिका तथा 
क्रमबद्ध पुस्तक प्रकाशित की जायेँ। दूसरे बर्ष भारत सरकार के 
छवारा नियुक्त सामाजिक शिक्षा साहित्य कमिटी ने यह परामर्श 
दिया कि केन्द्रीय सरकार सामाजिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक 
“टीचसे हेंडबुक” प्रकाशित करे ।* केन्द्रीय सरकार ने 'जामिआ 
सिल्षिया' को भी वयसरूुकों के क्षिए उपयुक्त साहित्य के निमोख के 
हैतू अनुदान दिये। केन्द्रीय सरकार ने साम्रान्य वयस्क के उपयुक्त 
एक विश्वकोष प्रकाशित करने का निश्चय भी किया ॥ 

आ्रामोत्थान के कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को उत्पन्न करने के 
विचार से केन्द्रीय सरकार ने जनता कालेज की स्थापना की | केंद्रीय 
सरकार के तत्वावधान में शिक्ष। कारवां (#0प०७6079॥ (0987'7७78) 
का प्रचलन किया गया । इस कारवोां में तीन या चार जीप गाड़ियां 
रहती हैं, जिनमें डब्बे संलग्न रहते हैं। डब्बा-सहित एक जीप 
परिश्रमणशील रंगमंच का कार्य करता है, दूसरा परिभ्रमणशील 
पुरतकाक्यय का, तीखरा प्रदर्शनी का। चौथे जीप में 'प्रोजेक्टर” 
रहता है, जिसके द्वारा उपयुक्त चलच्च्रि दिखाये ज्ञाते हैं। यह 
कारवां केन्द्रस्थ याँवों में घूमता-फर वा रहता दे ओर रचास्थ्य दथा 
सफाई, कृषि, उद्योग आदि के सम्बन्ध में प्रदर्शी दिखलाता है। 
कारबां के द्वारा नाटक खेले जाते हैं तथा कट्दीं-कहीं कुश्ती भी 
आयोजित होती है।| इन सब उपादानों से वयस्कों की रुचि आकृष्ट . 
करने के बाद, केन्द्रस्थ गाँषों के आस-पास कई्ट वयरुक शिक्षा की 
कन्षाएं आयोजित द्वोदी हैं । केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार, 
सन्‌ १६५६ पर्यन्त, ४० बर्ष की अवस्था तक के ४० प्रतिशत वयस्थक्रों 
को साक्षर बचाने का लक्ष्य निधोरित किया गया है । 
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दृश्य-श्रव्य उपादानों के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार ने 
विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसके परामशों के अनुसार 
इसके लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया | १६५२-४३ में हृश्य-अव्य 
शिक्षा में क्ोगों को प्रशिक्षित करने के लिए 'यूनेस्को? के तत्त्वावधान 
में दिल्‍ली तथा मैसूर में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये ।* 

दिल्ली के “सेन्ट्रज् इंस्टिच्यूट आफ ऐजुकेशन” ने सस्ते दाम का 
एक प्रोजेक्टर तैयार किया है, जिसके द्वारा कम खर्च में दृश्य-अ्रव्य 
शिक्षा देहातों में प्रचलित की जा सकती है।| 

इन चेष्टाओं के फलस्वरूप सन्‌ १६४७ के पश्वात्‌ सामाजिक 
शिक्षा की दृढ़ प्रगति शुरू हुई | विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार के 
परामर्शों के अनुसार वयस्क शिक्षा के पुनगंठन तथा प्रखार की 
चेष्टाएँ शुरू हुई, जिनके फल्लस्वरूप वयस्क शिक्षा का काफी प्रसार 
हुआ। सन्‌ १६४७-५३ के बीच सारे देश में लगभग २४ लाख 
सामाजिक शिक्षा कक्षाएं खोली गयीं, जिनमें लगभग ६० ज्ञाख 
वयस्कों ने शिक्षा पायीं। इनमें से लगभग ३० लाख वयस्कों ने 
साच्रता प्राप्त की इनके अतिरिक्त भारतीय सेना में भी सामा- 
जअिक शिक्षा के प्रशंघनीय काय किये गए | इसके फलस्वरूप सेना में 
निरक्षरत। लगभग लुप्त हो गयी हे। इसी अवधि में भारत के 
भिन्न-भिन्न राज्यों में सामाजिक शिक्षा पर लगभग ४ करोड़ रुपये 
खर्च हुए ।१ केन्द्रोय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को सामा- 
जिक शिक्षा के लिए अनुदान मिलता रहा। 

हमने देखा है कि पंचवर्षीय योजनाओं में भी सामाजिक शिक्षा 
को महत्त्त्रपूर्ण स्थान दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में, जैसा 
कि हम पहले कह चुके हैं, सामाजिक शिक्षा के लिए ७४ करोड़ 
रुपये स्वीकृत किये गये। इस योजना के अधीन समाज शिक्षा के 
क्षेत्र में कया क्‍या उपलब्धियाँ हुई'--इसके आंकड़े अभीतक उपल्वब्ध 
न हो पाये हैं। अतः इसके सम्बन्ध में कुछ निश्चितता-पूर्वक नहीं 
कहा जा सकता। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जेंसा कि हम इसो 
अध्याय में पहले देख चुके हैं, सामाजिक शिक्षा के लिए ४ करोड़ 

रुपये का खर्च प्रस्तावित हुआ | 
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सन्‌ १६५२ ० में सामुदायिक विकास योजना (00ल्‍ाशापताए 
7070[6०0) के परिचालन के साथ सामाजिक शिक्षा की सुविधाओं में 
काफो वृद्धि हुईं | राष्ट्रीय प्रसार सेवा के द्वारा भो सामाजिक शिक्षा 
को सम्बल्न प्राप्त हुआ। सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक 
योजना तथा राष्ट्रीय प्रखार सेवा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। 
बस्तुतः इन योजनाओं की तह में सामाजिक शिक्षा का विकास ही 
है, जिसके द्वारा ही जन-सामान्य के जीवन में सुधार सम्भव है। 
सितम्बर १६४४ तक दपयुक्त योजनाओं के अधीन ४६७ विकास 
अंचल ( क्‍00700797067# 3]0088 ) खोले गये। इन अंचलों में 
१२,२६४ वयरऋ शिक्षा केन्द्र खोले गये, जिनमें १,७५.६७५ वयस्क 
भरती हुर। इन केन्द्रों पर सन्‌ १६४४ तक, २६.६७,३५० रुपये खर्चे 
हुए।* सामुदायिक योजनाओं के अधीन सामाजिक शिक्षा संगठन- 
कताओं के प्रशिक्षण के लिए कई केन्द्र खोले गये, जिनमें एक 
महिलाओं के लिए था। 

स्री शिक्षा “घन १६४७-५६ की अवधि में भारत की स्ली शित्षा ने 
तीत्र प्रगति की | सन्‌ १६४७-४८ में सभी प्रकार की संस्थाओं में कुल 
मिल्लाकर ३,००००० कन्याएँ शिक्षा महण कर रद्दी थीं। सन्‌ १६४४ 
३० में इनकी संख्या ७५४,५४,६२६ से दो गयी।| इनमें द।-तिहाई 
कन्याएँ लड़का-स्कूलों में दी शिक्षा पा रही थीं। इस्र वर्ष स्त्री-शिक्षा 
भी संस्थाओं की कुज्न संख्या २९,३४४ थी । सन्‌ १६४७-५२ के बोच 
भारत के प्रमुख राज्यों में स्वी शिक्षा की प्रगति के निम्नांकित है। 


अजमेर में सन १६४७ में कन्या शिक्षा की कुल ६६ स्वीकृत 
संस्थाएँ थीं। सन्‌ १६४१-५२ में इनकी संख्या ११३ हो गयी इनकी 
भी ७,४४२ से बढ़कर १७ ०४४ हो गयी। बम्बई में छात्राओं की संख्या 
१६४७-५१ के बीच दो, गुणी हो गयी। सन्‌ १६४७ सें कन्या प्राथमिक 
स्कूज्नों की संख्या १८०४ से बढ़ कर २०६६ हो गयी। स्कूलों की संख्या 
से इनकी छात्राओं की संख्या सें अधिक वृद्धि हुईं। सन्‌ ११४७ में इन 
छात्राओं की संख्या 9,८5६,७८६थी, सन्‌ १६४१ सें यह संख्या ११,६६, 
६३५ हो गयी। माध्यमिक स्कूलों की संख्या में कुछ कमी हुई, जो 
कि १८४ से घट कर १७० हो गयी । किंतु इनकी छात्र-संख्या में वड़ी 
वृद्धि हुईं, .जो कि ६२,६२६ से बढ़लर ६६,१३४ हो गथी। उच्च 
+# पू'३४०४678४ उब्या0900 0/ 80678) मत 709007, 2. 20. 
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शिक्षा के क्षेत्र में भी स्लियों ने काफी प्रगति की | सन्‌ १६४७ में ५,१७७ 
स्त्रियाँ उच्च-शिक्षा की संख्याओं में भरती थीं। सन्‌ १६४१-५२ 
में इनकी संख्या ५,१७७ होगई । इसी प्रदेश में एस० एन० डी० 
टी० विश्वविद्याज्नय स्त्री-शिक्षा के प्रश्रय के लिए विकसित हुआ, 
जिसके बारे में हम पहले कद्द चुके हैं । मद्रास प्रान्त में स्री शिक्षा में 
हृढ़ प्रगति हुईं। यह प्रमति प्राथमिक शिक्षा में १२० प्रतिशत तथा 
माध्यमिक शिक्षा में ४९९२ प्रतिशत रह्दी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
वात्नी छात्राओं की संख्या ३,२७६ से बढ़ कर ५,२३० हो गई । उत्तर- 
प्रदेश में, १६४७-५२ के बीच स्त्री शिक्षा में काफो प्रगति हुईे। सन्‌ 
१६४७ ४८ में कन्या संस्थाओं में पढ़नेबाल्वी छात्राओं की कुल संख्या 
२०४,४२० थी, सन १६५१-४२ में यह संख्या बढ़कर ३१,४८, ध्प४ हो 
गयोी। लड़का संस्थाओं में पढ़नेवाली छात्राओं को सख्या इसी 
अवधि में १,११९,८६६ से बढ़कर ११,७८,५७२ हो गयी, प्राथमिक 
स्कूलों की संख्या, इसी अवधि में दो गुणी दो गई ॥ इनमें पढ़नेवाली 
बालिकाओं की संख्या ९,००,००० अधिक हो गई । 

बिहार--खन १६४७-५२ के बीच बिह्दार में स्त्री शिक्षा की तीत्र 
प्रगति हुई || स्कूज्ों तथा कालेजों में छात्राओं की संख्या में प्रशंसनीय 
वृद्धि हुईं। खन्‌ १६४६-४७ में कस्या--शिक्षा की स्वीकृत संस्थाओं में 
कुल मिलाकर ८३,८२६ छालत्राएँ थीं। सन्‌ १६५१-४२ में इनकी संख्या 
१,१४,६६६ हो गई । स्त्री-शिज्ञा की स्वीकृत संस्थाओं की संख्या, 
इस अवधि में, २११६ से बढ़कर २४४३ हो गयी । सन १६४७-४८: 
में प्रान्च में केवल ३ महिला कालेज थे, सन्‌ १६४१-४२ भें इनकी 
संख्या ६ हो गहे। इस अवधि में स्त्रियों के लिए एक व्यावसायिक 
शिक्षा का कालेज खुला । सन्‌ १६४६-४७ में कन्या माध्यमिक स्कूलों 
की संख्या २३ थी, जिनमें ३ सरकारी स्कूल थे। सन १६५१-४२ में 
उनकी संख्या २६ हो गई, जिनमें १५ सरकारी स्कूज़ थे। मिडिल 
तथा सीनियर बेश्लिक स्कूलों की संख्या, सन्‌ १६३७-४८ में केबल ६४ 
थीं, जो प्रभी गेरसरकारी थे। सन १६५१-५२ में इनकी संख्या १३१ 
हो गई, जिनमें ३९ मिडिल स्कूल तथा ४ सीनियर बेसिक स्कूल 
सरकारी थे। प्राथमिक तथा जुनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 
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१६४७-५२ के बीच १६४७ से बढ़कर २१८७ दो गई । कन्या शिक्षा के 
न्य च्ेन्नों में भी बिहार में प्रगति हुई । 
विशिष्ट जातियों की शिक्षाः-- 
१--ऐंग्लो इण्डियन तथा यूरोपियन--इन जातियाँ की शिक्षा पूबबत्‌ 
विशेष संस्थाओं में होती रही। १६४० के बाद बहुत से यूरोपीय 
भारत छोड़छर चले गये। अतः विशिष्ट स्कूलों दी संख्या घट गई, 
किन्तु इनके छात्रों की संख्या न घटी। इसका कारण यह था कि 
संविधान के अनुश्लार विशिष्ट संस्थाओं को सरकारी अनुदान तभी 
मिल सझता था जब कि इन स्कूलों में ४० प्रतिशत छात्र अन्य 
जातियों के भरती किये जाते। स्वभावतः इन विशिष्ट स्कूलों में 
अन्य जातियों की संख्या बहुदय बढ़ गई। संविधान ने यह भी 
निर्देश दिया क# विशिष्ट स्कूलों का सरकारी अनुदान क्रमशः घटता 
जाय ओर दस वर्ष की अबधि के अन्त तक बन्द कर दिया जाय। 
२--अनुशूचित तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा-- हमने पहले देखा है कि 
भारतके संविध।न में अनुसूचित जातियों, आदिवासियों तथा पिछड़ी 
जातियों की शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देने का आदेश दिया गया 
था। अतः भारत खरकार से इन जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने 
के लिए काफी रुपये स्वीकृत किये। ये छात्रवृत्तियाँ इन जातियों के 
उन छात्रों को दी जाती थी जो मेट्रिकुलेशन के बाद आगे पढ़ना चाहते 
थे। सन्‌ १६५-४१ में छात्रवृत्ति की रकम क्रमशः १९२ तथा १४५ लाख 
थी। १६४४-५५ में भारत सरकार ने इन जातियों के लिये १ करोड़ 
७ लाख रुपये स्वीकृत किये, जिनसे २१,०७४ चुने हुए छात्रों को छात्र- 
वृत्तियाँ दी गई ।# ये छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित चथा पिछड़ी जातियों के 
जन छात्रों को दीज्ञाती थी जो, 'ेट्रिकुल्ेशन' के बाद, आगे पढ़ना 
चाहते थे। इनके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, आदिवासी तथा 
पिछड़ी जाति के ६ छात्रों को छात्रवृति देकर विदेश पढ़ने के लिए 
भेजा गया। यह निश्चय किया गया है कि इस प्रकार की समुद्रपार 
छात्रवृत्तियाँ ५ वर्ष के छिये ओर भी जारी रहेंगी और छात्रवृत्तियों 
की संख्या १२ कर दी जायंगी। 
भारत सरकार के द्वारा पब्लिक स्कूलों में दी जानेवाली छात्र- 


का 


वृत्तियों में १७३ प्रतिशत पिछड़ी ज्ञातियों के लिए सुरक्षित है। सच 
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28४४ में ८ छात्रों को ये छात्रवृतियाँ दी गयीं। भारत में पढ़ने वाले 
इन जातियों के छात्रों को सन्‌ १६४५-४६ सें २५००० छात्रवृत्तियाँ दी 
जायेंगी ।* | 

राज्य-सरकारों ले भी अनुसूचित ज्ञातियों, जन-जातियों तथा 
पिछड़ी जातियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। सन्‌ १६४१-५२ तक 
राज्य सरकारों के द्वारा, इस मद्‌ में, दं। करोड़ रुपये खर्चे किये गये |+ 
राज्य-सरकारों ने इन जातियों की शिक्षा सुविधाओं को विस्तृत करने 
के लिए, १६५३-५४ तक, निम्नलिखित संस्थाएँ खोलीं । 


अनुसू'चत जातियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए 


बुनियादी स्कूल २४६ ३७ 
प्राथमिक स्कूल १. श१ृ६८ १८० 
अआवासिक स्कूल १०१ ५० 
वयस्क शिक्षा केन्द्र १८७ परे 
वृत्तियाँ तथा छात्र-वृत्तियाँ २,१४,२५० ६२४४ 
पुस्तक अनुदान १३, ८६१ शैप०० 


उपयुक्त आँकड़े आसासम, बिहार, उद़ीखा, पश्चिमी बंगाल, 
सध्यभारत, राजस्थान, त्रावशकछोर, कोचीन, अजमेर, भोपाल, कुगे, 
कच्छ त्रिपुरा तथा विन्ध्य प्रदेश के लिए हैं ।& 

बिद्दार में सन्‌ १६४७-५२ के बीच असुसूचित जातियों की शिक्षा, 
विभिन्‍न स्तरों पर, ठोछ्त प्रगति हुदें। सन्‌ १६४६-४७ में सभा 
संस्थाओं में ४२,१८८ अनुसूचित जाति के लड़के तथा २,६४२ 
लड़कियाँ शिक्षा ग्राप्त कर रही थीं। सन्‌ १६५१-४२ सें इनको संख्या 
१२,१०,४४४ तथा ६,६०० हो गयी। सन्‌ १६४१-४२ में बिद्दार में 
अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों ( जिनमें पिछड़ी जन जातियाँ 
सम्मिलित थीं) के लिए १७४६ विशिष्ट स्कूल लड़कों के लिए, तथा 
६१ लड़कियों के लिए थे | +- 


+ 7709 988, 9, 846, 
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( ४०४५ ) 
इन स्कूलों में ४४, ५३६ लड़के तथा ८५,१४५ लड़कियाँ पढ़ रददी 


थीं। इन संस्थाओं पर कुज्न मिन्नाकर ७,६४,७६७ रु० खच हो रहें 
थे | अनुसुचित जातियों तथा पिछड़े ल्लोगों की सारी सुविधाओं पर 
किये गये खर्च की रकम, सन्‌ १६४१-४२ में, १७,३९,५६७ रु० थी । 

३--आरदिम जातियों की शिक्षा--सन्‌ १६४७ के पहले, जैसा (क हम 
पहले कद्द चुके हैं, आदिम जातियों की शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त 
असंतोषप्रद थी | इस दिशा में अधिकांश कार्य धर्म प्रचारकों के द्वारा 
हो रहा था। भारत के संविधान में इन जातियाँ की शिक्षा पर विशेष 
व्यात्त देने का आदेश दिया गया--यह हम देख चुके हें | फल्नत: सन्‌ 
१६४७ के पश्चात्‌ केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के द्वारा इन जातियों 
की शिक्षा की सुविधाएं बिस्तृत की गयीं । , 

केन्द्रीय सरकार ने मेट्रिकुलेशन के बाद पढ़ने के लिए छात्र- 
चृत्तियों की व्यवस्था आदिम जातियों के लिए भी की। सन्‌ 
१६५०-४१ तथा १६४१-४२ में इन जातियों के छात्रों को क्रमशः ३५६ 
तथा ४२१ छात्रवृत्रियाँ प्रिल्लीं। राज्य सरकारों ने इनके लिए 
प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की कई सुविधाएं दीं। 
सविधान के अनुच्छेद २५७ (क) के अनुशप्तार केन्द्रीय सरकार ने 
आदिवासी जेत्रों में शिक्षा-प्रसार के लिए राज्य सरकारों को काफी 
रूपये दिये। आसाम में, जहाँ आदीवासियों की संख्या अत्यधिक 
है शिक्षा प्रसार की विशिष्ट योजना बनायी गयी । 


शारीरिक शिक्षा--किसो भी शिक्षा पद्धति में शारीरिक शिक्षा तथा 
स्वास्थ्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात्‌. इस 
शिक्षा की ओर सरकार, शिक्षक, तथा जनता सभी का ध्यान 
अधिक मात्रा में आकृष्ट हुआ | 

केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में देश में शारीरिक शिक्षा को कई 
तरह का प्रश्रय मित्ना | भारतीय युवकों ने अन्तराष्ट्रीय शारीरिक 
बल्ल प्रतियोगिता में सन्‌ १६४८ तथा ४६ में भाग लिया | सरकार ने 
स्टोकहम में होने बाले सम्मे्नन में भाग लेने के लिए दनुमान,व्यायास 
प्रसारक मंडल, अमरावती” का आर्थिक सहायता दी, | हॉकी आदि 
खेल में भाग लेने के लिए भारतीय दत्न बाहर गया। सरकार ने 





. ऐपांपवपथ्गांश! दि०एा|०ए--777087९88 0 ित7०७७४०४० ४ 770७8, 
947-869., ४, 479, 


( #४#०ढं ) 


इंडियन ओलिम्पिक एसोसिएशन!” को आर्थिक सहायता देकर कई 
तरह से प्रोत्साहित किया। इस ऐसेो।सिएशन ने दिल्ली , में १६४१ में 
एशियाई खेल सम्मेज्ञन आयोजित किया। एक राज्य” तथा 
दूसरे राज्य के छात्रों के बीच कई प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। 
महिला विद्यालय उदयपुर में लड़कियों की एक प्रतियोगिता बड़े 
पैमाने पर आयंजित हुई | यह' प्रतियोगिता भारतीय शिक्षा के 
इतिहास में पहली बार आयोजित हुई | 'नेशनल केडेट कोर” को 
विस्तृत किया गया। 

सन्‌ १६४१ में संयुक्त राष्ट्रसंध युवक कल्याण गोष्ठी (४००७७ 
ए०॥४7७ 8७7४797) सिमला में आयोजित हुईं | इस गोष्ठी में युवक 
कल्याण आंदीलन के विस्तार के लिए कई परासश्श उपस्थित >िये 
गये । १६४७-५२ की अधर्धि में “हिन्दुस्तान स्काउट्स एसोसिएशन” 
शोर '“इण्डियन व्याय स्काउट्स, एसोसिएशन” एक सा|थ मिला 
दिये गये। संयुक्त संस्था का नाम भारत स्काउट्स एण्ड गाइडस? 
पड़ा | भारत सरकार ने इस संस्था को आर्थिक सहायता देकर 
प्रोत्साहित किया । १६५१ ई० में स्काउट और गाइडों की कुज्न संख्या 
५, ४१,४४५ थी । छात्रों के स्वास्थ्य की उन्नति के लिये सजंट योजना 
में स्कूलों में दोपहर के जल्पान की व्यवस्था की सिफारिश की गईं, 
जिखके अनुसार लगभग सभी राज्यों में दोपहर के जलपान की 
प्रथा चालू की गई। किन्तु यह अधिक व्यापक न हुई। छात्रों के 
स्वास्थ्य की उन्‍नति के लिये शारीरिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य की जाँच 
की व्यवस्था की गई | सन १६४६-४० में बिहार में एक शारीरिक 
शिक्षा का कॉलेज खोला गया। इसके अतिरिक्त एक सहायता-प्राप्त 
कॉलेज मुजफ्फरपुर में था | शारीरिक शिक्षा के ६ स्कूल भी विद्वार 
में क्रियाशील थे । 

सांध्कृतिक काय तथा अन्तर? टरीय सहयोग--स्वतंत्रता के परचात्‌ सांस्क- 
तिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्वपूर्णों काये हुए । 
स्वतन्त्रता के पहले सांस्कृतिक बातों से सरकार का सम्बन्ध 
नहीं के बराबर था। किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात्‌ सरकार ने 
सांस्कृतिक विकास के लिये न केवल्न देश ही में प्रयत्न किये, 
बल्कि अन्य देशों के स'थ सांश्कतिक सम्बन्ध स्थापित करने की 
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( ४०७ ) 


चेष्टा भी इसने की । सन्‌ १६४० ई० में 'इस्डियन कोसिल आँफक 
कल्चरल रिलेशन्स” स्थापित हुई | इस संस्था का उद्द श्य भारत का 
अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध जोड़ना था। इसके कार्यक्रम 
कर ७ 
में विद्यार्थियों के आदान-प्रदान, कलाकारों के परिश्रमण, भारतीय 
संस्कृत के अध्ययन की व्यवस्था आदि कई बातें शामिल्न थीं । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के शक्षशिक, वेज्ञानिकत तथा सांस्कृतिक संस्था 
“यूनेस्को” से सहयोग स्थापित करने के लिए सन्‌ १६४२ इ० में एक 
राष्ट्रीय आयोग ( ४४०४० 00४ए४४४० ) स्थायी रूप से 
कायम किया गया। इस आयोग की स्थापना ने अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग के ज्षेत्र में एक दृढ़ कदम बढ़ाया और यह स्पष्ट कर दिया 
कि स्वतंत्रता, शांति तथा उन्नति नवनिदह्यालों की शिक्षा तथा 
सभी राष्ट्र के ज्ञोगों फे शिक्षा, विज्ञान तेथा संस्कृति के सम्बन्ध 
में निकटतर खह्योग पर आश्रित है। यूनेस्कों के द्वारा बहुत से 
भारतीय छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिये छात्रवृत्तियाँ आदि मित्रों | 
यूनेस्कोी के परामशे पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में सतत 
१६४१ में दशन के श्रोफेघरों का एक सम्सेज्ञन बुल्लाया। इस 
सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार विश्वद्शन के सम्बन्ध में एक 
प्रासाखिक पुस्तक प्रकाशित की गयी। शिक्षा मंत्रसालय के तत्वावधान 
में एक अन्तेरोष्ट्रीय सम्मेलन शिक्षा के दर्शन और मानव के मूल्य 
के निधौरण के लिये एक गोष्ठो दिसम्बर १६४१ में आयोडित की 
गई, जिसमें शिक्षा के नये आदर्श तथा मानव जीवन के नये मल्‍्यों 
के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण विचार-विमर्श हुए || ये विचार एक 
पुस्तक में प्रकाशित हो चुके हैं, ज्ञिसका नाम “झा मैंनिज्म ऐण्ड 
एजुकेशन इन ईस्ट ऐन्‍्ड वेस्ट” है। 
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( ४०८ ) 


भारत सरकार ने एशिया तथा अफिरसा के छाहों के लिये विशिष्ट 
छात्रवृत्तियाँ आयोजित की हैं, जिनके द्वारा इन देशों के छात्रों को 
भारतोय विश्वविद्याज्यों में अध्ययन करने की व्यवस्था को गयी। 
इस योजना के अधीन १६४४-५४ में २६० एशियाई तथा अफरिडी छात्र 
भारत में अध्ययन कर रहे थे । सन्‌ १६४५-५६ में ऐसे ८५ छात्रों को 
छात्रवृत्तियाँ दी गईं || चीन तथा भारत में हाल ही से विद्याथियों का 
आदान-प्रदान शुरू हुआ है, जिसके अनुसार १० च॑नी छात्र भारत 
आये | उन भारतीय छात्रों का चुनाव हो गया है जो चीन जायेंगे। 
जमनी के साथ भी ओजद्योगिक सहयोग की योजना चलाई गई है 
जिसके अनुसार पश्चिमी जमनी ने भारतीय छात्रों के लिये ६४छात्र- 
वृत्तियाँ स्वीकृत की हैं। भारत सरकार ने भी बदले में जमंन नाग- 
रिकों को भारतीय विश्वविद्यालयों अथवा इंस्टिच्यूटों में भारतीय 
आपषा, धर्म तथा दशन के अध्ययन के ज्िए ९० छात्रवृत्तियां स्वीकृत 
की |६ “कोलम्बो! प्लान के अधीन नेपाल से ६२ छात्र, सिक्षम से ६ 
ओर फिल्लीपाइन्स से ६ छात्र सन्‌ १६५४-५६ में भारत पढ़ने आये ।* 

खन्‌ १६५४-४५ से भारत सरकार २४ छात्रवृत्तियाँ अफ्रि ७, 
मौरिसस, त्रिटिश वेस्ट इन्डिज तथा फीजी के विद्यार्थियों को 
व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दे रही है।| 

पारस्परिक छात्र योजना ( 3९०]७४०८७) 30॥097४४9) के 
अधीन भारत सरकार उन देशों के युवकों को छात्रवृत्तियाँ देती है 
जिन्होंने भारतीय छात्रों को स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधाए 
श्रदान की हैं | इस याजना में वेल्जियम, इटली, मेक्सिको, नौरवे, 
स्वेडेन, स्वीट जरलेंड तथा यूगोस्जाविया आते हैं। १६५४-४४ में 
योजना की अधोन ?७> छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की गयीं । 


स्वदेश में सांस्कृतिक उन्नति के कायं--देश सें सांस्कृतिक अभ्युत्थान 

के लिए भारत सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण काय, स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 
किये। देश के सुविख्यात गायकों को पुरस्कृत करने के विचार से 
ष्ट्रपति का पुररुचार ( ?/69806009] ०708 ) कायम किया 


$ ॥70॥8 4986, 27. 278. 
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गया। होनहार चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत 
सरकार ने चित्रछ्वरों की एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता योजना, 
सन्‌ १६४६ ई० में चत्नायो । इसी तरह की प्रतियोगिता कलाकारों के 
प्रोत्ताहन के लिए भी चत्नायी गयी। विभिन्न कल्लाओं के विकास, 
समुन्नति तथा संयोजन के लिए भारत सरकार ने “संगीत नाटक 
अकादमी”, साहित्य अकादमी” तथा “ललित कल्ला अकादमी” 
को स्थापना की । पहली संस्था को स्थापना जनवरी १६४३, दूसरी 
की मार्च १६४४ तथा तीसरी की अगस्त १६४४ में हुईं ।* 


फरवरो १६४५१ में प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय कक्षा संग्रहालय 
(७076] 876 77688076 प्रात) का उद्घाटन किया। इस 
संग्रहालय का उद्देश्य देश के प्राचीन तथा आधुनिक कला-कृतियों की 
उत्तम कृतियाँ को एकत्रित तथा संरक्षित करना है। प्रतिभावान 
कल्नकारों को प्रोत्साहित करने के निमित्त भारत सरकार ने इनकी 
अच्छी कृतियों को सरकारी कोष से खरीदने की व्यवस्था की। खन्‌ 
१६४६-४० ई० में एक खुक्ली प्रतियोगिता के आधार पर २४०० रु० 
की ८ छात्रवृत्तियाँ होनद्दार कल्नाकारों को दी गयीं। सच १६४१-५२ में 
३४०० रु० की पांच छात्रवृत्तियाँ चुने हुए क्षेत्रीय कन्नाओं के श्रोत्सा- 
हन के निमित्त स्वीकृत की गयीं । 

अखिल भारतीय प्रौद्योगक शिक्षा कॉसिल (4&]] ॥7078 
(00770] 407 7'९०४४४७७! 707०७४०07) ने प्रौद्योगिक शिक्षा के 
अंग के रूप में, कला शिक्षा के पुनर्गंठव पर ध्यान दिया। इसके 
ल्षिए सभी कल्ञा संस्थाओं के प्राचार्यों तथा प्रीद्योगिक शिक्षा-बोड के 
सदस्यों का एक सम्मेलन बेठा। इस सम्मेज्ञन में यह तय हुआ कि 
कला शिक्षा के सही विक्रास के लिए यह आवश्यक हे कि इस शिक्षा 
केमानों को स्थिर करने तथा शिक्षा-चेष्टाओं को संयोजित करने की 
ओर ध्यान दिया जाय। फल्नतः इसने कला-शिक्षा के ५ वर्ष के 
अध्ययन-क्रम निधारित किये, जिसमें ३ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा 
तथा २ वर्ष की उच्च शिक्षा सन्निविष्ट थी। इसके उपरान्त बूात्रों 
को कला शिक्षा की राष्ट्रीय डिप्ल्ञोमा प्राप्त होती। इस शिक्षा 
के बाद' ? वर्ष की स्नातकोत्तर शिक्षा को व्यवस्था भी की गयी, 
जिसके उपरान्त छात्रों को र/ष्ट्रीय उच्च योग्यता का डिप्लोसा अथवा 
प्रमाख-पत्र मिज्ता। इस खामान्‍्य पद्धति के अन्तर्गत विभिन्न कला- 
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शिक्षाओं को अपने-अपने पाध्यक्रम के निधोरण की छूट दी गयी। 
इस तरह की संगठित शिक्षा-योजना की सिफारिश श्रायोगिक कल्ना 
(4 90]0!60 47॥8) के लिए भी को गयी। 
न्द्रीय सरकार की चेष्टाओं से ऋनुप्राशित द्वोकर विभिन्न राज्य 
सरकारों ने भी कल्ना-शिक्षा के पुनर्गठन तथा विकास के लिए अपने- 
अपने चेत्र में महत्वपूर्ण काये किये | 
बिद्ार सें पटना स्कूल ऑकफक आटेस का प्रान्तीयकरण किया 
गया | २७ जनवरी १६४२ को बिद्दार नृत्य, सात्य तथा संगीत अका- 
दूमी का उद्घाटन हुआ | कुछ गेरसरकारी संस्थाओं में भी नृत्य, 
नाव्य तथा संगीत को शिक्षा को व्यवस्था की गई। इनमें भारतीय नृत्य 
कल्ला मन्द्रि (पटना), आर्ट ऐण्ट आर्टिस्ट (पटना) तथा गीताल्नी 
जंत्री संघ (राँची) प्रमुत्न हैं। इन विशिष्ट संस्थाओं के अतिरिक्त सर- 
कार ने कालेजों तथ। स्कूलों में संगीत, नृत्यादि को शिक्षा की व्यवस्था 
का आदेश दिया | सन्‌ १६४०-४९ सें खरकार ने एक आदेश जारी 
किया, जिसमें सभी प्रकार की संस्थाओं तथा जिल्ला बोर्ड आदि के 
अधिकारियों को अपनी-अपनी संस्थाओं की फुल्वारियों तथा वाता- 
वरख को सजाने के लिये कहा गया। बिद्दार के संशोधित पाख्यक्रम 
के अनुसार संगीत, विशेषतः कन्या स्कूत्षों में, अनिवाय बनाया गया, 
किन्तु यह उन्हीं स्कूलों में ज्ञागू हो सकता है जहाँ सुयोग्य संगीत 
शिक्षक उपलब्ध थे | पटना विश्वविद्यालय में एक संगीत! विभाग 
खोला गया तथा मगघ महिला कालेज में भी संगीत की शिक्षा की 
व्यवस्था की गड्ठे | 
मजबूरों की शिक्षा--केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में सजबूरों की शिक्षा 
के लिए एक अलग विभाग खोल्ला गया। सन्‌ १६४७ के बाद इस 
शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूण बात भारती सांक्रेतिक चिह्नों 
(30007 09) का प्रचक्नन था । यह त्रे ले यूनेस्को के विशेषज्ञों 
के सिफारिशों के आधार पर निर्मित हुआ।* अन्ध-वबयस्कों के 
प्रशिक्षण के लिए देहरादून में सन्‌ १६४० में एक केन्द्र खोला गया 
जहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। सब्‌ १६५१-५२ में अजमेर तथा 
कच्छ सें कन्धों के लिए दो नये स्कूल खोले गये । देहरादून में केन्द्रीय 
»/ जैले छापाखाना (0०708 37%7]0 77४78 707088) खोला 
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गया, जिसने तीन हिन्दी त्र ले पाठ्य-पुस्तकें छापी। अन्य पुस्तकें 
भी इसके द्वारा छापी गयीं | संगीत की शिक्षा में अन्धों को सुविधा 
देने के लिए एक संगीत त्रले के निमौण के लिए एक कमिटी आयो- 
जित की गयी | दिसम्बर १६४५० में जमशेदपुर में सजबूरों की शिक्षा' 
के काय इत्तो श्रों का सम्मेलन संयुक्तराष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में 
हुआ | भारत सरकार ने इस सम्सेल्लन को १०,००० रु० की सहायता 
दी। सन्‌ १६४०-४१ सें मजबूरों की शिक्षा की कुन्न ८५ संस्थाएँ थीं, 
जिनमें £ लड़शियों के लिए थीं, इनमें ३६,६१६ बालक तथा २४४४ 
बालिकाएं दाखिल थीं | 
सजबूरों की शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए 
एक राष्ट्रीय सत्ाहकारिसी समिति ( ०४४०४७! ै04एणां507फ 
(2007०) ) नियुक्त की गयी। अन्धे बच्चों के लिए देहरादून में एक 
आदशे स्कूज् खोले जाने बाला है। | यहीं वयस्क प्रशिक्षण केन्द्र में 
एक स्त्री विभाग भी खुल्लने वाला है। अंधे तथा बहरों की शिक्षा के 
सम्बन्ध में दो पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं--“डेफ इन इंडिया” तथा 
दीपावली | | 
युवक कल्याण (४००४४ श०]४४/० )--सनः १६४३ में शिक्षा संत्रालय 
के अधीन एक युवक कल्याण शाखा संगठित हुईं | युवक कल्याण के 
लिये कार्यक्रमों का निधघोरण तथा इस्षेत्र में लगे हुए सभी 
संस्थाओं के कार्यों का संयोजन--इस शाखा के उद्देश्य रखे गये । 
अक्तूबर १६४४ में युवक समारोह (४०एा। शी8४४५४७/ ) प्रारम्म 
किया गया | तब से प्रतिवर्ष यह समारोह अक्तूबर में होता आया 
है। इस समारोह में खभी विश्वविद्यालयों के चुने हुए छात्र 
सम्मिल्लित होते हैं । समारोह में कल्ला, दस्तकारी, चित्रकारी, संगीव, 
नृत्य, नाटक आदि आयोजित होते हैं. तथा विभिन्न प्रकार के 
सहयोगी कार्यक्रम चल्नाये जाते हैं। विजयी छात्रों को पारितोषिक 
दिये जाते हैं । 
छात्रों में अनुशासन का भाव भरने तथा सख्योग जागृत 
करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर 
( १०णा ॥,08१607879 प्रफशांगरांएट्ट 0877/8 ) आयोजित किया | 
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ऐतिहासिक, प्राकृतिक ओर सांस्कृतिक स्थानों के भ्रमण भी 
सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किये गये। सन्‌ १६४४ में सरकार जे 
इसलिये ३७ हजार रुपये स्वीकृत किये, जो तीस परिभश्रमणार्थों 
दलों को दिये गये। ऐसे दलों के आवास के लिये देश में ८० 
युवक आवास-गृह (४००४४ |080/0]8) बनाये गये। इन आवबाध- 
गृहों में परिभ्रमसार्थियों के लिए, कम खचच में, भोजन तथा ठदरने 
का प्रबन्ध रहता है । 

जून १६४४ सें भारत सरकार ने एक अखिल भारतीय खेल-कूद 
समिति ( 28.) 7708 0077७] ०0६ 5707७ ) संगठित की । इस 
समिति की सिफारिशों के अनुसार क्रिकेट, फुटबौल, होकी, कबड़ा 
तथा कुश्ती के प्रशिक्षण शिविर खोले गये। सन्‌ १४ ४४-४५ से 
सरकार ने 'इन्डियन ओलेम्पिक एसोसिएशन” तथा अन्य संस्थाओं 
की २००७६३ रुपये का अनुदान दिया। 


उपसंहार 

गत पृष्ठों में हम स्वतंत्र भारत की दस ब्ष की अवधि की 
शिक्षा का संक्षिप्त परिचय दे चुके। हमने देखा है कि स्वतंत्र भारत 
के इतिहास का प्रथम अध्याय राजनीतिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक 
विपत्तियों से आक्लान्त रहा । सन्‌ १६४७-४६ की अवधि का एक 
बड़ा भाग इन्हीं विपत्तियों के समाधान में ज्ञग गया। राष्ट्र की सारी 
शक्तियाँ इनकी ओर ही केन्द्रीमृत हो गई' | पुनर्निमौण का कार्य काफी 
दिनों तह स्थगित-सा रहा । हमने यह भी देखा है कि पंचवर्षीय की 
योजनाओं में ऋषि तथा उद्योग को प्राथमिकता दी गई । शिक्षा का स्थान 
अपेक्षाकृत नीचे रहा | फलत: शिक्षा के पुन्रगंठन तथा प्रसार के ल्षिए 
उतने साधन उपल्लब्ध न हो सके, जितने अपेक्तित थे। ऐसी स्थिति में 
सन्‌ १६४७-४६ की उपलब्धियों, शिक्षा के क्षेत्र में, उतन्ती नहीं हुई" 
जितनी की हम आशा कर रहे थे।। संविधान का यह निर्देश कि 
प्राथमिक शिक्षा १० वर्ष की अवधि में देश के सभी बच्चों को 
उपलब्ध हो ज्ञाय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक सिद्ध नहीं हो 
सफ्रेगा। स्वतंत्रता के १० वर्ष के बाद भी देश में कई संस्थाएँ ऐसी 
हैं, ज्ञिनके दरवाजे से बहुत-से छात्रों को निराश लौटना पड़ता है। 
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स्पष्टतः शिक्षा की सुविधायें, करे ज्षेत्रों में, शिक्षा की साँगों की पूर्ति 
नहीं कर .रही हैं । शिक्षा की सुविधाओं के गणतंत्रीकरण की दिशा 
में भी बहुत कार्य बाकी है। शिक्षा की नीति के खम्बन्ध में भी कई 
प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं ल्लिए जा सके हैं । 
वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा का स्पष्ट रूप अभी तक नहीं निखर सक। है। 
| फिए भी, जैसा कि हम इस अध्याय में देख चुके हैं, अपने १० 
यष के संपर्षमय जीवन में द्वी, स्वतंत्र भारत ने शिक्षा के लगभग 
सभी तेत्रों में कई लम्बे डेग भरे। लगभग सभी ज्षेत्रों में शिक्षा- 
संस्थाओं तथा छात्रों का तीत्र विस्तार हुआ । इसके साथ द्वी, शिक्षा 
के राष्ट्रीकरण में थी पर्याप्त प्रधति हुई।! विश्वविद्यालय शिक्षा 
आयोग तथा साध्यमिक शिक्षा आयोग ने उच्च तथा साध्यमिक शिक्षा 
के नये मार्ग प्रदर्शित कर दिये हूँ। प्राथमिक शिक्षा का रूप भी 
बुनियादी शिक्षा स्थिर हो चुध्ा है। वस्तुतः स्वतंत्र भारत का प्रथम 
युग योजनाओं का युग था, लक्ष्य-निधोरण का युग था। ओर इस 
हृष्टि से, सन्‌ १६४७-४६ की उपलब्धियाँ ठोस रही हैं || 
किंतु; इन उपलब्धियों के साथ ह्वी कुछ ऐसी अधोमुखी प्रवृत्तियाँ 
भारतीय शिक्षा में दृष्टिगोचर होने लगी हैं, जिन्हें शुभ नहीं कहा जा 
सकता। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 
पंचवर्षीय योजनाओं की सिफारिशों के समक्ष भी, हमारी शिक्षा को 
इशा, गुशात्मक दृष्टि से, शोचनीय हो गयी है। उच्च शिक्षा तथा 
माध्यमिक शिक्षा के औखत मान गिरते जा रहे हैं। लोकसेवा 
आयोगों की रिपोट, जो समय-समयपर प्रकाशित होते हैं, इस बाव के 
प्रमाण हैं. कि हमारी शिक्षा-पद्धति कुछ ऐसे कीटारुओं से प्रसित है, 
जो इसकी जीवन-शक्ति को क्षीख कर रहे हैं। हमारे स्नातकों की उपा- 
धियाँ, जो १४-१६ वष्ये के निरन्तर अध्ययन के पश्चात्‌ उपार्जित होती 
हैं, सशंकित नेत्रों स देखी जा 7ही हैं। माध्यमिक शिक्षा सम प्त किये 
हुए उम्तीदृब!र बहुधा उन बातों मे भी अभिन्न रहते हैं, जिनकी जान- 
कारी उन्हें प्राथमिक स्कूलों में ही हो जानी चाहिए थी। समाचार- 
पत्नों में ऐसे उम्मीदवारों के जो विचित्र उत्तर समय-समय पर छपते 
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रहते हैं, उन्हें पढ़कर हम विचलित हुए बिना नहीं रह सकते | ज्ञिन 
शिक्षकों ने नये और पुराने दोनों जमाने देखे हें->उनके लिए आज के 
आौसत छात्रों की उपल्वधियाँ कल के ओऔमत छात्रों की उपलब्धियों से 
न्‍्यून दीख पड़ती है | इस स्थिति के कई कारख हैं, जिनमें एक प्रमुख 
कारणस यद भी दे कि शिक्षकों के वेतन तथा उनकी सेवा की शर्तें न 
उचित व्यक्तियों को शिक्षण-कार्य के लिए आकृष्ट कर पाती हैं, न 
अच्छे कार्य की प्रेरणा प्रस्तुत करदी हैं। शिक्षकों की वेत न-बृद्धि वथा 
सेवा की शर्तों में सुधार की कुछ चेष्टाए अवश्य हुई हैं। छितु ये 
इतनी अपर्याप्त हैं कि इनसे शिक्षकों की भौतिक स्थिति में ठोष 
सुधार न हो सका है। फलतः शिक्षक्रों में, विशेषतः मा भ्यमिक तथा 
प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों में, असन्तोष और नेराश्य परिव्याप्त है। 
स्पष्टत: ऐसी स्थिति में शिक्षा की गुणात्मर उन्नति कठिन है। 

दूसरी अधोमुखी प्रंवृत्ति अनुश खसनहीनता की है। गत 
अध्याय में हमने देखा है कि अनुशासन की समस्या सन्‌ १६४७ के 
पहले ही उत्पन्न हो गयी थी । जिन परिस्थितियों ने इस समस्या 
की उत्पत्ति में योग दिय्रा था--उनक्वा संरेत भी हमने कर 
दिया है। अऊितु देश की बदली हुईं राजनीतिक और सामाजिक 
परिस्थितियों में छात्रों की अनुशामनहीनता भारतीय शिक्षा 
पद्धति की एक ऐसो व्याधि के रूप में अहण होनी चाहिए, जिसके 
निराकरण के लिए हमारे सारे साधनों के संयोजन अपेक्षित हैं। 
यद्‌ ऐसा नहीं हुआ, तो यह व्याधि इतनी घातक हो जायगी 
कि हमारा राष्ट्रीय जीवन ही खनरे सें पड़ ज्ञा सकता है। 
विश्वविद्यालय आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग नें 
अनुशासन की समस्‍या के हल के निमत्त बहुमूल्य परामशे 
उपस्थित किये हैं। इस बात की बड़ों आवश्यकता है कि इन सिफा- 
रिशों को, सद्दी रूप में, यथाशीघ्र कार्योन्बित किया जाय | दम यह 
नहीं चाहते कि हमारे युवक छात्र जागरूक तथा प्रगतिशोल न हों। 
हम यह भी नहीं चाहते कि राजनीतिक बातें उनके लिए अस्पृश्य 
वस्तु रहें ।. किंतु हम यह चाहते हैं कि उनका दृष्टिकोण विद्यार्थी 
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का दृष्टिकोण हो, वस्तु-स्थिति के अध्ययन तथा परीक्षण का दृष्टिकोण 
हो राज़नीतिक स्थितियाँ उनकी बोद्धिकता को जाग्रत करें, लगनशील 
करे तथा समृद्ध बनावें। अनुशासन का अर्थ स्वतंत्रता का, 
अपहरण नहीं, अपितु स्वतंत्रता का सम्यक और सही उपयोग 
होना चाहिये। दम.रे विद्याज्ञयों को, इसके लिए, छात्रों को प्रशिक्षित 
करना है। विद्यालयों की चहारदोबारी के बाहर जो प्रतिकूल 
परिस्थितियाँ हैं, उनके भी सुधार आवश्यक हैं; और इस्रके लिए 
' अभिभावकों, नेताओं तथा सरकार के प्रयत्न अपे,च्तत हैं । 


हमारी शिक्षा की तीसरी प्रवृत्ति, जिसे हम शुभ नहीं कह सकते, 
बह विंगत युग की 'मानसिकता! के प्रति जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, 
उससे संबद्ध है । अंश्जी शिक्षा के 'किताबीपन! और 'मानसिकता! 
के विरुद्ध जो आवाजें उठीं और उठ रही हैं, वे बहुत-कुछ युक्तिसगत 
हैं। किंतु इन दोषों का निराकरण न किताबों के बहिष्कार से होगा, 
न मस्तिष्क की उपेक्षा से। दुभोग्यवश, कहीं-कहाँ किताबीपन 
अध्ययनही नता तथा मानसिकता शारीरिकवा में परिवर्तित द्दोती 
नजर आ रही हैं। शिक्षा-घड़ी का 'पेन्डुलम”ः मानसिकता की छोर से 
मटका खाकर शारीरिकता पर टिकना चाहता है| किंतु यह उचित 
नहीं। शरीर का संबद्ध न मस्तिष्क के मूल्य पर नहीं, अपितु इसके 
साथ द्वोना चाहिए। इसकी उपेक्षा, किसी भी स्थिति में, हमारे 
बेयक्तिक तथा राष्ट्रीय जीवन के लिए अशुभ होगा । 


हमने गत अध्याय में देखा है कि अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति का एक 
बड़ा दोष यह था क्रि यह इंगलेंड की शिक्षा-पद्धति के कदमों को 
चूमती रही। स्वतंत्रता के पत्चात्‌ हमारी शिक्षा-पद्धति के आदशे 
बदल गये हैं; और हम अपनी शिक्षा-पद्धति के राष्ट्रीयकरण में संलग्न, 
हैं। किंतु आज भी हम उन पद्धतियों तथा व्यवहारों को, ज्यों के त्यों, 
अपने यहाँ बरबस खींचना चाह रहे हैं, जोकि प्रगतिशील देशों में 
प्रचलित हो गये हैं। इस चेष्टा में हम बहुधा यह भूल जाते हैं कि 
ये पद्धतियाँ तथा व्यवहार हमारे उपयुक्त नहीं भी दो सकते हैं ओर 
यदि दो सकते हैं तो वांछित संशीधन ओर रूपान्तर के पश्चात्‌ । 
अमेरिकी इन्जिन को चलाने के पहले यह देख लेना जरूरी है 
कि हमारे रेल-मार्ग इसके उपयुक्त हैं या नहीं। यदि हम ऐसा 
नहीं करेंगे तो खतरे की सम्भावना बराबर बबी रहेगी। हमारे 
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कहने का यह तात्पथ्य कदापि नहीं कि हम शिक्षा और शिक्षण 
के नये विचारों तथा नयी रीवियों से ज्ञाभ न उठावें। हम केवल 
यंह कहना चाहते हैं क्रि किसी नवीन पद्धति को उसी रूप तथा 
उसी अनुपात में हम अहण करें, जिससे कि वह हमारे लिए उपयुक्त 
हो सके | यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सम्भवतः हमें लाभ के बदले 
हानि ही उठानी पड़े । अतः शिक्षा के नये व्यवहारों के अनुसरण 
में हमें अपने पाँव सँभल-सँभल कर उठाने हैं। यह भी अपेक्षित 
है कि भारतीय शिक्षा के नव-निर्माण में हम अपने गोरवपूर्ण अतीत 
से भी कुछ प्रकाश ग्रहण करें। हमारे प्राचीन गुरुकुलों, तक्षशित्ा 
तथा नालन्दा में बहुत-सी ऐसी बातें थीं, जो आज भी हमें पथ-प्रद्शन 
कर सकती हैं। वस्तुतः हमारी शिक्षा-पद्धति की आत्मा भारतीय 
होनी चाहिए, जिसके आदर्श हमारी संस्कृति तथा हमारे प्राचीन 
विद्यालयों में मूत हैं । 
हमने देखा है कि स्वतंत्र भारत में राज्यों के शिक्षा-प्रशासन में 
किसी प्रकार का महत्त्वपूर्ण परिवतंन न हुआ । प्रशासकों की संख्या- 
वृद्धि तथा नये पदों की सृष्टि अवश्य हुईं। किंतु प्रशासनिक ज्षेत्र में 
कोई ऐसी बात न हुई, जिससे शिक्षा प्रशासन को नयी प्रेरणा अथवा 
नया' संकेत मिलता। शिक्षा-प्रशासन की गाड़ी पुरानी लीकों पर 
यंत्रवत चलती रही । शिक्षा के नव-निर्माण के लिए जो प्रेरणा तथा' 
निदेश अपेक्तित है, वे शिक्षा-प्रशासव से, उचित मात्रा में, प्राप्त न 
हो सके हैं। इस स्थिति के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख यह है कि 
प्रशासन विभाग उचित व्यक्तियों को अपनी ओर आकृष्ट करने में 
समर्थ न हो सका है। आइई० ई० एस० के पदों की समाप्ति से 
भारतीय शिक्षा प्रशासन पर जो प्रभाव पड़ा--उसका उल्लेख हस 
पहले कर चुके हैं। स्तरतंत्र भारत में भी शिक्षा विभाग के उच्च 
पदों को सस्ृद्ध करने को खास चेष्टा न हुईं। मध्य तथा अवर 
पदों की सेवा की शर्तें, अन्य विभागों की तुलना में, इतनी अच्छी 
नहीं कि इनके लिए डचित योग्यता के व्यक्ति इच्छुक रहें। फलतः 
केन्द्रीय शिक्षा विभाग को छोड़कर राज्य शिक्षा विभागों में उतनी 
अन्तदृ ष्टि, गतिशीलता तथा क्रियात्मकता दृष्टिगोचर न हुई, जितनी 
कि भारतीय शिक्षा के राष्ट्रीयरण के लिए वांछित हैं। 
' इन चुट्ियों के समक्ष भी, जेसा कि हम अभी कह चुके हैं, 
स्वतंत्र भारत: की शिक्षा की उपलब्धियाँ, कई रूपों में, प्रशंसनीय रही 
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हैं। ये उपलब्धियाँ, उतनी ही अवधि में, संसार के समान परि- 
स्थितियोंवाले नवोदित देशों की उपलब्धियों से किसी अंश में, कम 
नहीं हैं। फिर भी, यह स्पष्ट है कि हमारी मंजिल अभी दूर 
है और हम इस मंजिल तक तबतक नहीं पहुँच सकते जबतक हम 
अन्य आयोजनों के साथ-साथ प्रतिवषं ४०० करोड रुपये, राष्ट्रीय 
शिक्षा के लिए, व्यय करने को प्रस्तुत न हो जाय। किंतु गत दस 
वर्षों ने जो कुछ प्रकाश तथा विश्वास हमें दिये हैं--उनके आधार 
पर हम यह हृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि वे दिन अधिक दूर 
नहीं जब भारत शिक्षा के ज्ित्र में संसार के प्रतिगाभी देशों से 
पिछड़ा न रहेगा, और एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को विकसित 
कर सकेगा जो इसकी संस्कृति तथा परम्परा के अनुरूप होगी । 
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